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 लोक-सभा

 शुक्रवार  20  1979/30  aa,  1901  (7)

 लोक  सभा  ग्यारह  बजकर  4  मिनट  पर  हुई  ।

 महोदय  पीठासीन  हुय |

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ~
 विदेशों  a  कम्पनियों  के  बीच  शेयरों  के  श्रन्तरण  के  मामलों  को  सम्मिलित  करने  के  लिए  feareait  wat

 विनियमन  श्रधितियम  में  संशोधन

 *  शी  ज्योतिर्मय  क्या  उप  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यूनियन  कार्बाइड  द्वारा  शेयरों  की  बिक्री

 के  बारे में  9  1979 के  तारांकित  प्रश्त  265  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियस  में  समुचित  संशोधन

 करनें  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  कि  विदेशों  में  दो  कम्पनियों  के  बीच  शेयरों  के  अझ्रन्तरण  के  मामले  भी  इसकी

 परिधि  में  ar  जायें  श्र

 यदिਂ  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  नही ं।

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अघिनियम  के  अधीन  भारतीय  रिज  बंक  को  भारत  में  पंजीकृत  कम्पनियों

 के  शेयरों  का  अन्तरण  विनियमित  करने  का  अधिकार  प्राप्त  है  भले  ही  ae  अन्तरण  एक  श्रनिवासी  ढारा  दूसरे

 afratay ay frat को  किया  गया हो  ।  कितु यदि  शेयरों
 का  म्रन्तरण  ऐसी  दो  कम्पनियों  के  बीच  होता  है  जिनमें  से  दोनों  विदेश  में

 पंजीकृत  हों  तो  यह  लेन-देन  राष्ट्रीय  प्रधिकार  क्षेत्र  से  बाहर  होगा  शर  इस  प्रकार  के  लेनदेनों  का  विनियमन  करने  के  लिए

 ् अरपन  राज्य  क्षेत्र  से  बाहर  श्रधिकार  धारण  करना  संभव  नहीं है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  झाप  तो  श्री  कृष्णन  द्वारा  भेजे  गये  पहले  के  प्रश्न  के  बारे  में  दिये  गये  श्रपने  उत्तर  दोहरा

 रहे  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसमें  अमरीका  की  एक  बहु-राष्ट्रीय कम्पनी  भारत में  चाल  एक  उस  कम्पनी

 को  नियंत्रण में  रखने  का  cae  निहित  जो  कि  fea  भारत  सरकार को  सूचित  किये  fata  की  एक

 बहु-राष्ट्रीय  कम्पनी  को  हस्तान्तरित  कर  गई  है  ।  इसलिए  कोई  हस्तान्तरण जो  भारत  स्थित  कम्पनों  पर

 प्रभाव  डालता  यह  झावश्यक  हो  जाता  है  कि  उसको  देश  के  कानून  के  नतुशास् भ्  के  भोतर  लाया  जाये  ।  क्या  कम्पनी

 कानन  में  ऐसे  नहीं  है  are  क्या  विदेशी  ast  विनियमों  के  विचार  से  उस  पर  कोई  पाबन्दी  नहीं  लगनी

 चाहिये ?  जहां  ऐसे  हस्तान्तरण  जो  कि  बड़े  हो  प्रभावी  ढंग  से  करते  रहते  उन  wa  देशों  में  ऐसे  मामलों

 के  बारे  में  क्या  स्थिति है  ।  at  यदि  इससे  हमारा  कोई  लेना-देना नहीं  है  इस  प्रकार के  लेन-देनों  जो

 कि  देश  की  aq  व्यवस्था  पर  प्रभाव  डालते  कौन  नियंत्रण  करेंगा
 ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल :  यूनियन  कार्बाइड  कम्पनी  श्रमरीका  में  संस्थापित  है  ।  उसकी एक  पूर्ण  स्वामित्व

 कीਂ  पपनी  एक  सहायक  कम्पनी  जिसे  ब्रिटेन  में  बी  ०  रुकस ०  एल० के  नाम  से  जाना  जाता  वह  fata  में  संस्थापित

 है  |  feed  स्थित  बी०  एक्स ०  एलं०  की  अपनी  एक  सहायक  कम्पनी  है  जिसे  बी  ०  एक्स  ०एल  ०-पी०एम०जी०  जाता

 हैं  पौर  जो  शत  प्रतिशत  बी०एक्स०एल०  की  सहायक  कम्पनी  है  ।  Ale  Ft oWFT o Vato  के  सिकन्दराबाद

 अ्रवस्थित  बेकलिटे  हाइलम में  50  प्रतिशत  शेयर  हूँ  ।  बी०एक्स०एल०-पी०एम० जी०  के  किसी  भी  शेयर  को

 न्तरित  नहीं  किया  गया  है  ।  ब्रिटेन  स्थित  एक  अन्य  कम्पनी  बी  oUFT ole oF  शेयर  हस्तान्तरित  far  गये  हैं  ।
 यह  तो

 एक  ऐसी  कम्पनी  है  जो  कि  इग्लैंड  में  है  ate  वहू  हमारे  कार्यक्षेत्र  में  नहीं  श्राती

 श्री  ज्योतियय  ag:  इसी  तरह  तो  ग्रत्तर्राष्ट्रीय पंजी  काम  करती  है

 सतीश  अग्रवाल :  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  विश्व  भर  में  चालित  हैं  श्रौर  उनकी  सेकड़ों  ही  सहकारी
 कम्पनियां  परन्तु  बे  सब  भारत  से  बाहर  ही  संस्थापित  हैं  ।  वे  शेयर  उन  कम्पनियों  को  हस्तान्तरित  कर  रही



 मोखिक  उत्तर  20  1979
 कन

 परन्तु  जहां  तक  बेकलिटे  हाइलम  का  सम्बन्ध  afer  कार्बाईड  या  ae  किसी  और  कम्पनी  ने  झपना  एक  भी

 शयर  हस्तान्तरित  नहीं  किया

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  कम्पनियों  site  एम०  श्रार०
 टी०  पी०  श्रधिनियमों  पर  बनी  उच्च  शक्ति  प्राप्त  विशेषज्ञ

 के  प्रतिबेदन  श्रर्घात  सच्चर  सर्मिति  के  स्पष्ट  रूप  से  यह  व्यक्त  किया  गया  है  :

 कि  पिछले  पैराग्राफों  में  संक्षिप्त  रूप  में  बताया  हमारे  विचार  से  विदेशी  कम्पनियों  की  स्थिति

 बिल्कुल ही  श्रसंतोषजनक  है  हम  विशेषकर  उस  कार्यप्रणाली के  विरुद्ध  हैं  जिसमें  पहलें  तो  उन  कुछ  संगठित  सिंकायों

 जो  कि  भारत  के  बाहर  संस्थापित  विदेशी  कम्पनियों  के  रूप  में  पंजीकृत  किया  जाए  शर  फिर  श्रधिनियम  की

 बहुसंख्य  घाराओं  को  समय-समय  जहां-तहां  ग्रप्रत्यक्ष  उपबन्ध  तैयार  उस  पर  लागू  किया  जो  कि  अन्यथा

 उन  पर  लागू नहीं  होते  ।  इसके  कुछ  ऐसी  शर्तें  लागू  करना  अपेक्षित  जिसमें  वे  सब  संगठित

 जो  भारत  में  व्यवसाय  स्थापित  करने  के  इच्छुक  इस  देश  के  कानून  के  झ्रधीन  पंजीकरण  शौर  fags  की  सामान्य

 पद्धति  को  अ्रपनाते  देश  के  कानून  के  के  अधीन  श्रपने  को  श्रावश्यक  रूप  से  अ्रनुशासित  रखेंगे ।”

 महोदय  दुसरों  को  इसे  पढ़ने  क  से  बंचित  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बस के  झ्रावस्था  समिति  का  यह  विचार  है  कि  सरकार  शायद  झ्रायोग की
 रिशों  की  प्रतीक्षा  करना  चाहे  तब  तक  बहु-सष्ट्रीय  कम्पनियों  द्वारा  लोक  faa  में  की  जाने  वाली  झ्रतिरिक्त

 छूटों  क॑  सम्बन्ध  विधि  में  समुचित  फेर-बदल  करने  के  उन  मामलों  पर  विचार  करना  जिन  पर  तुरंत

 ध्यान  देने  की  श्रावश्यकता  है  0.0

 उपरोक्त  बातों  पर  ध्यान  देते  क्या  सरकार  इस  प्रकार  कीਂ  घटनाओं  सत्ता  प्राप्त  भारतीय

 कारियों  के  नियंत्रण  में  लाने  के  विदेशी-मुद्रा  विनियमन  अ्रधिनियम में  संशोधन  करने  पर  विचार  करेंगी  ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  विधि  के  दृष्टिकोण से  भी  इस  प्रश्न  की  जांच-पड़ताल की  गई  है  ।  यदि  भारत  के  बाहर

 संस्थापित  झपने  शेयर  स्वयं  श्रपने  बीच  हस्तान्तरित  करती  हँ  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  तो  बीच

 मे ंही  नहीं  प्राता  ।  1973  से  पूर्वे  तो  ऐसी  स्थिति  थी  कि  यदि  हस्तान्तरण  एक  गैर-निवासी  द्वारा  दूसरे

 निवासी  को  किया  जाता  था  तो  इस  पर  किसी  प्रकार  का  नियंत्रण  नहीं  रखा  जा  सकता  था  ।  परन्तु  1973

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  में  संशोधन  किये  जाने  के  बाद

 श्री  ज्योतिमंय बसु  श्र  प्राग  संशोधन किया  जाना  अवश्यक  है  ।

 थ्री  सतीश  WIA  :  1973  में  किये  जाने  वाले  उस  संशोधन  के  यहां  स्थित  किसी  भी  कम्पनी  में

 कोई  भी  गैर-निवासी  द्वारा  गैर-निवासी  कम्पनी  गेर-निवासी  द्वारा  निवानी  को  या  निवासी  द्वारा  गैर-निवासी

 को  किये  जानें  को  धारा  19,  के  रखा  गया  है  ।  परन्तु  भारत  के  बाहर  संस्थापित  कम्पनियों  द्वारा
 नियों  को  हस्तान्तरित  किये  गये  शेयरों  के  सम्बन्ध  विदेशी  मुद्दा  विनियमन  झ्रधिनियम  बीच  में  नहीं  oat

 और  न  ही  यह  बीच  में  ot  सकता  है  ।

 श्री  ज्योतिमंय ag:  मेरे  प्रश्न  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मेंने  एक  बिलकुल  ही  विशिष्ट  प्रकार  का

 प्रश्न  उठाया  है  कि  क्या  सरकार  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अ्रधिनियम  में  संशोधन  करने  जा  रही  है  ।

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 उनका  कहना  है  कि  विधिक  मत  इसके  विरुद्ध  है  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  ag:  कौन  सा  विधिक  मत  ?  केवल  सरकार  की  राजनीतिक  इच्छा  ही  maw  होती  है  ।

 वह  यहां  पर  मंत्री  हूं  कोई  श्रधिवकता  नहीं  हूं  उन्हें तो  हमें  यह
 बताना  चाहिये  कि  क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  गुप्त

 लेनदेनों  को  भारतीय  प्राधिकारियों  के  नियंत्रण  में  लाने  के  लिये  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  में  संशोधन  करने

 की  इच्छुक है  ।

 wit  सतोश  अग्रवाल  :  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध  यह  तो  भारत  के  बाहर  झ्वस्थित  कम्पनी
 शेयरों  के  हस्तान्तरण है  ।  हस्तान्तरण  तो  भारत  क  बाहर  सम्पन्न  हुझा  है  ।  कम्पनी भारत  के  बाहर  wafers है  ।

 वे  तो  एक  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनी  है  जो  कि  विश्व  at  में प्रपना जाल बिठाये हुपे जाल  बिठाये  हुपे  हूं  श्रौर  वे  स्वयं  ्रपन  शेयरों  की

 बदली कर  रहे  हमारा  उससे  a  मतलब  जहां  तक  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों के  साथ  श्रापके  सम्बन्धों

 का  प्रश्न  है  में  भी  उनसे  उतना ही  सम्बद्घ है  ।  जनता  सरकार  क  सत्ता  में  आने  के  दो  वर्षों  में  सरकार  के  पास
 883

 अधूरे  पड़े  प्रतिवेदनों  में  मुश्किल  से  30%,  ही  अरब  झ्रघूरे  पड़े  है  ।  ate  शेष
 को

 निपटा  दिया  गया  है  ।

 2



 मोखिक  उत्तर 304%.  1901
 al

 अ  zat dant |  उस  प्रकार से
 समस्त  वहे-राष्ट्री  कम्पनियों  को  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  सीमा-क्षेत्र  में  लाया  गया  है

 यह  एक  महान  उपबच्धि है  ।  जहां  तक  इसका  सम्बध  भारत  लाभांशों  व्याज  के  अथवा

 भारत  के  बाहर  संस्थापित  कम्पनियों  +  शे  कसे  किसी  कानून  के  अधीन  ला  सकती  हैं  ।

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  परन्तु  उनकी  ियां  तो  भारत  में  चल  रही  हैं  ।

 श्रो  यतीश  श्रग्रवाल  जहां  तक  भारत  का  सम्बन्ध  है  उनके  शेयर  प्रभावित  नहीं  हैं  (eqaart) )

 श्री  बसु  :  उन्होंने  अभी  थी  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 शध्यक्ष  सहोदय  उत्तर  तो  उन्होंने दे  दिया  है  ।  उन्होंने कह  दिया  है  कि  ऐसा  करना  संभव  नहीं  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  श्री  प्र  वाल  एक  ग्रच्छ  वकील  हैं  ।  उस  दिन  जब  मैंने  ova  किया  वे  बड़े  ही  तकनीकी

 ढंग  से  उत्तर  देते  रहे  श्रौर  कहा  कि  भारत  के  वाहर  संस्थापित  कम्पनियों  द्वारा  हस्तान्तरित  शेयरों  हमारे  विधान  के

 नहों  भेजा  सकता  यह  कैसे  हो  सकता  है  कि  यूनियन  कार्बाईड  की  एक  सहायक  कम्पनी  जो  कि

 एक  देश  में  सफलतापुवेक  काम  चलाया  जा  रहा  जब  कि  उन्होंने  इस  देश  के  यहां  तक  श्राधिक

 विनियमों को  ताक  पर  सभी  नीतियों का  उल्लंघन  कर  दिया  मैं  नहीं  समझता कि  क्या  श्राप  वास्तव में  ही
 प्रत्यक्ष या  श्रप्नत्यक्ष रूप  इस  देश  में  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के  संचालन  को  नियंत्रित  करने  के  इच्छुक  हैँ  ।  कया  मंत्री

 महोदय  इस  सदन  को  यह  देंगे  कि  वे  यूनियन  कार्बाइड  की  इस  देश  चल  रहीं  घृणित  गतिविधियों  क

 बारे  में  कन्द्रीय  जांच  ब्यूरो  की  एक  सर्वांगपूर्ण  जांच  करायेंगे  ?
 )

 श्रध्यक्ष  weld :  श्राप  तो  बहक  से  रहे  हैं  ।

 श्री
 झ०  लकप्पा  :  में  नहीं  समझता  कि  क्या  सरकार  किसी  भी  ढंग  इस  देश में  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  के

 प्रचालन

 की  रोकने  के  लिए  कोई  व्य।पक  विधान  बनायेगी  ।  क्या  बाप  हमें  बता  सकते  हैं  कि  इस  देश  में  उनकी
 गतिविधियां  चल  रहों

 gun  किस  सीमा  तक  उन्होंने  राष्ट्र  को  लूटा  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसा  हो  ही  नहीं  सकता  ।

 श्री  के०  लकप्पा  an  एसा  कैसे  कह  सकते  हैं
 ?

 श्राप  कृपया  सदस्यों  के  हितों  को  सुरक्षित
 रखें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  प्रश्न  स०  805 |

 श्री  क ०  लकप्पा  म  एक  ब्यवस्था क  श्रण्न  पर  खड़ा  हुआ  हु  ।

 eget  महोदय  मरे  भ्रादेश क  विरुद्ध  नहीं  हो  सकते हं  )

 श्री  कठ  यह  मेरे  अधिकार-क्षेत्र में  ara  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  मेंने इसे  श्रस्वीकार कर  दिया  है  ।

 श्री  के०  लकप्पा  :  कम  से  कम  उस  सीमा  तक  उन्हें  उत्तर  देने  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  सारे का  सारा  प्रश्न  ही  असंगत

 थ्रो  कण  लकप्पा  देश के  व्यापक  हित  में  इस  प्रकार  के  अपराधियों  को  aaa  न  दें

 राज्य  व्यापार  निगम  का  ऊनी  कपड़े  श्रायात  करने  का  विचार

 07.  श्री  ttot  एम०  सईद  :  नागरिक  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगें  कि

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  का  विचार  ane  वित्त  वर्ष
 में  भारी  मात्रा  में  फटे-पुराने  ऊनी  कपड़ों  का

 mata  करने  का  है

 यदि  तो  फटे-पुराने  ऊनी  कपड़ों  के  भारी  मात्रा  में  रायात
 की  योजना  बनाई  जा  रही  है  क्योंकि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  मांग  को  WCalHIT  कर  दिया  है  जो  उद्योग  तथा  उन  एवं  ऊनी  वस्त्र  निर्यात

 संवर्धन  प्ररिषद  ने  की  AX

 यदि  तो  उसे  श्रस्वीकार किये  जाने  के  मुख्य
 कारण  क्या

 हू
 ?

 नागरिक पुति  तथा  सहकारिता  dates

 में  राज्य  संतरी

 झ्ारिफ  1979-80 की

 लिये  AIAN  नीति  तैयार  की  जा  रही  है  और  उसे  1  1979 को |  घोषित  कर  दिया  जाएगा  ।

 तथा  प्रश्न नहीं  उठते
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 श्री  पी०  एम०  सईद  1  बया  में  सरकार  से  यह  जान  सकत  हूं  कि  वित्त  वर्ष  1977-78  1978-79 में  कितनी

 मात्रा  में  फटे-पुराने  ऊनी  कपड़ों  का  झायात  किया  गया  है
 ?

 स्  ारा श्री  श्रारिफ  बेग  1  वर्ष  1975-76 में  यह  7755  fo  टन  aT  19  0 //  में  6  aod 978  टन  ait ag

 1977-78  में  9849  टन  |

 श्री  पी०  एम०  सईद  :  वर्ष  1978-79 के  बारे  में  क्या  स्पिति  हैं  ?

 श्री  ates  बेग  ag  लगभग  350  लाख  रुपये  तक  का  था  ।  मात्रा  के  बारें  में  alps  उपलब्ध  नहीं है  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद  यह  तो  बड़ा  ही  शरारतपुर्ण  उत्तर  है  ।  मैंने  तो  मात्रा  के  बारे  में  पुछा  यदि वे  उत्तर

 मात्ना में देना चाहते है में  देना  चाहते  हैं  तों  मात्रा  में  दें  या  फिर  यदि  वें  मूल्य  बताना  चाहतें  हैं  उहें सभी  वर्षों  का  मूल्य  बताना  चाहिये  ।

 में  तो  चाहे  मात्रा  में  हो  at  मूल्य  वर्ष  1977-78  ओर  1978-79  की  मात्रा  जानना  चाहता

 श्री  श्रारिफ  बेग  ः  में  तो  श्रापको  पहले  ही  बता  चुका  हुं  कि  मूल्य

 अध्यक्ष  महोदय  :  ग्रापने  वर्ष  1977-78 के  लिए  तो  मात्ना  बताई  है  ्र  वर्ष  1978-79  बन  मूल्य

 बताया है  ।  श्राप  सभी  वर्षों  के  बारे  में  या  at  war  बताएं या  फिर  मूल्य

 श्रिफ  केग
 :

 मैं  बताने  को  तैयार  हूं  ।  वर्ष  1977-78  के  लिए  तो  मूल्य  लगभग  361.  39

 लाख  रुपये  है  श्रौर  वर्ष  1978-79 के  लिए  350  लाख  रुपये  है  ।

 श्री  पी०  एम०  सईद :  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ये  wins  सही  नहीं  हैं  ।  जहां  तक  मैं  समझता  यह

 घटा
 कर  प्रस्तुत किए  गये  हैं  झ्रांकड़ों  से  तो  हमें  यह  भी  पता  चलता  है  कि  इन  दो  वर्षों  में  झ्ायातित

 पुरानें  बस्तों  की  मात्रा में  बद्धि  रुख  रहा है  ।  फटे-पुराने  वस्त्ों  का  श्रायात  करने  का  क्या  श्रौचित्य  है  ?

 कया  में  यह  समझ  लूं  कि  ये  Ars  भविष्य  में  भी  site  प्रधिक  मात्रा  में  arma  की  सुचना  दे  रहे  है  ?

 नागरिक  पूति  गौर  सहकारिता  मंत्री  सोहन  :  मैं  area  में  ही  यह  स्पष्ट  कर

 देना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  1978-79 का  सम्बन्ध  31  Ma  अभी-झ्रभी  समाप्त  हुआ  है  शौर  यह  स्वाभाविक

 है  कि  जो  राशि  दर्शाई  गई  वह  तो  मोटे  भ्रनुंमान  स्वरूप  राशि  यह  कोई  सहो  संख्या  तो  है  नहीं  |

 जहां  तक  श्रायातों  का  सम्बन्ध  वे  तो  केवल  निर्यात  के  उद्देश्य  से  किये  जाते  वे  कोई  देश  में  ही  श्रपने

 उपभोग  के  लिये  भ्रायातित  नहीं  किये  जाते  ।

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु
 :  यह  तो  हुई  सेद्धांतिक  बाते  ।

 शी  सोहन  धारिया  :  यह  सही  नहीं  क्योंकिਂ  जो  निर्यात  at  1975-76  में  347  लाख  रुपये

 तक  के
 वे  1979  में  402  लाख  रुपये  तक  पहुंच  गये  ्र  बे  425  लाख  रुपये  तक  पहुंच  जायेंगे  ।

 इससे
 पता

 चलता  है  कि  निर्यात  बढ़ा  है  ak  हमें  निर्यात  कार्यों के  लिए  कच्चा  माल  झ्रांवश्यक  रूप  में  चाहिये

 भ्र  यही  युक्तियुक्त विवरण  है

 श्री  क  सालन्ना ।  Walaa  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  दिया  है  कि  वे  फटे-पुराने  ऊनी  वस्त्रों  की  aia  नीति

 की
 घोषणा  करेंगे

 ।
 क्या  मैं  मंत्री  महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  एक  नई  नीति  विकसित  करने  की  क्या  कारण है

 यह  स्थानीय  लघु  ऊन  उद्योग  के  लिए  किस  प्रकार  सहायक  छो  सकता  है  ?

 श्री  मोहन  धारिया  oa  इस  मद  को  सरणी  वद्ध  किया  जा  चुका  है  शर  सदन  ऊनी  चीथड़ों  के  पुराने

 घोटाले  को  भली  भांति  जानता  इसीलिए  तो  इस  मद  को  सरणी  बद्ध  किया  गया  है  ।  उस  समय  तो  ऊनी  ata
 को

 विकृत  करने
 की

 सुविधाएं  तक  बंदरगाह  पर  उपलब्ध  नहीं  थीं  तो
 स्वाभाविक  रूप  में  श्रनेक  घोटाले  हुए  ।  सौभाग्य

 से
 जहां  ये  ऊनी-वस्त्र विकृत  करने  थे  के  लिए  उपलब्ध  होते  वहां-वहां  बन्दरगाहों  पर  हमने  वे  सुविधाएं  उपलब्ध

 करा दी  हैँ  ।  दूसरे  देश  में  भो  इन  फटे-पुराने  वस्तों  की  विकृत  fear  जा  रहा  सकता  है  ate  इसी  सन्दर्भ

 हम  इस  नीति  में  परिवर्तन  करनें  पर  विचार  कर  रहे  हैँ  परन्तु  इस  सबे  का  यह  उद्देश्य  है  कि  यह  एक  ऐसा  उद्योग

 है  जो  कि  विशेषकर  लुधियाना जैसे  छोटे-छोटे  स्थानों  ak  लघु-उद्योग  क्षेत्र  के  अन्य  बहुत  सेਂ  स्थानों  तक  फैला

 gar  है  ak  लघृ-उद्योग क्षेत्र  के  लिए  यह  सम्भव  होना  क्शिषकर  वास्तविंक  उपयोग  aust  के  लिये

 कि  उन्हें  यह  कच्चा  माल  मिलना  ही  जिससे  ये  श्रधिक  सुधरा  हुआ  माल  wes  ढंग  से  निर्वात  कर  सकें  ।

 में  सदन
 को

 यह  श्राश्वासन  दे  सकता  हूं  कि  विदेश  में  बाजार  कीਂ  क्षमता  पर्याप्त  बड़ी  जिसका  दोहन  कियां
 जायेगा

 4
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 श्री  AIM  भंवर  :  श्रध्यक्ष  पिछले  सालों  में  चिथड़ा-काण्ड  इस  सदन  में  काफी  हुई

 ये  वस्त्र  विदेशों  से  मंगाये  जाते  F  और  पिछली  बार  यह  शिकायत  राई  थी  कि  चिथड़ों  को  फाड़ा  नहीं

 जाता  था  और  वैसे  ही  ले  जा  कर  बाज़ारों  में  बेचा  जाता  जिस  से  झ्रायातकर्ताद्रों  को  काफी  मुनाफ़ा

 होता  qe  चीज़  अम  लोगों  गरीब  लोगो  को  सस्ते  मूल्य  पर  मिल  सके--क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार

 की  कोई  नीति  यदि  तोउस  नीति  को  लागू  की  कोई  योजना  सरकार  ने  बनाई हैं
 ?

 में
 यह  भी  जानना  चाहता  g—Tz  जो  माल  wrt  है  स  पर  कोई  नियन्त्रण  है  कि  उस  का  क्या

 मूल्य  हो  तथा  जिन  कारखानेवालों  को  यह  दिया  जाता  क्या  उन  पर  भी  शासन  की  झर  से  कोई  नियन्त्रण

 क्या हैं  कि  वे  उसका  मूल्य  लेंगे  झर  कितना  मुनाफ़ा  होगा
 ?

 श्री  ale  धारिया  :  यह  सब  माल  एस०  टी०  सी०  की  मारफत  भ्राता  है  शौर  वे  ही  इस  का  दाम
 तय  करते  €—aez  जो  पैसा  देना  पड़ता  है  भर  जो  खर्चा  पड़ता  उस  को  ध्यान  में  रख  कर  ्
 इन्टरनेशनल  मार्केट  में  काफी  कम्पीटीशन  इस  लिये  इस  बात  का  रखा  जाता  है  कि  waar

 पर  ज्यादा  ani  न  लगायें

 यहां  पर  जो  लोग  ऊनी  कपड़ा  लेते  हू--श्रपने  इस्तेमाल  के  उन  के  लिए  गधनंमेंट  की  स्कीम  है

 कि  वह  कपड़ा  यहीं  पर  पदा  करें  wie  बाहर  से  a  मंगायें  ।

 महोदय :  To  Fo  धीरेन्द्रनाथ  प्र०  स०  817  भी  उसी  विषय  से  सम्बन्धित

 हम  उन  को  साथ-साथ  प्र०  सं०  मुख्तियार  सिंह  श्रौर  श्री  विजय  मण्डल  दोनों  ही
 अ्रनूपस्थित  हैं  ।

 भारतीय  fora  ae  की  ऋणों  रोक  संबंधी  नई  नीति

 “308.  श्री  lta  ag:  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  संत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  fe:

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  मंडल  संघ ने  भारतीय  ford  बैक  से  कहा  है  कि  ऋणों

 पर  रोक  संबंधी  बैंक  की  नई  नीति  से  उत्पादन  पर  बुरा  प्रभाव  पड़ेगा  शौर  मुद्रा  स्फीति  की  स्थिति  भी

 खराब  होगी  ;  शौर

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ह ै?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सतीश  श्रप्रवाल :

 WA -STIETT  में  जो  मौद्रिक  तथा  ऋण  संबंधी  स्थितियां  उत्पन्न  होती  उनको  देखते  भारतीय

 fad  समय-समय  उनका  विनियमन  करने  के  लिए  उपाय  करता  सरकार के  दृष्टिकोण  इस

 प्रकार  के  विनियामक  उपायों  को  पर  र पी  लगा  देने  की  कारवाई  जैसा  कि  १  वाणिज्य

 मंडल  ने  इसे  कहा  ठीक  नहीं  इन  उपायों  का  उद्देश्य,किसी  भी  तरह  से  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव

 srt  Wy -oF FCAT  में  उभरने  वाले  संभावित  मुद्रास्फीति  के  दबावों  की  रोकथाम  करना  है  ।

 श्री  arcerara  बसु  :  मन्त्री  महोदय  ने झपने  उत्तर  में  मेरे  द्वारा  उठाये  गये  महत्वपूर्ण  मुद्दे  को

 वास्तव  में  छोड़  दिया  इस  सच्चाई  के  विचार  से  कि  भारतीय  ford  बेक के  ore  के  झधीन

 सभी  बैंकों  ने  ऋण  देने  पर  रोक  लगा  दी  अब  श्रधिकांश  उद्योग  व्यावहारिक  रूप  में  बन्द  होने  वाले  हैं

 झौर  वे  ata  उत्पादन  जारी  रखने  की  feata  में  नहीं  ह्  दूसरी  बात  यह  है  कि  एक  उद्योग  के  लिये  तो

 कुछ  राशि  की  ऋण  सीमा  है  ate  दूसरे  उद्योग  के  लिये  दूसरी  सीमा है  ।  किसी  उद्योग  के

 लिए  at  2  करोड़  रुपये  की  ऋण  सीमा  है  और  एक  दूसरे  उद्योग  केलिए  1.  50.0  करोड़  रुपये  या  कुछ  इसी
 प्रकार  को  सीम  इस  समय  तक  तो  उन्होंने ऋण  राशि  का  केवल  छोटा  सा  हिस्सा  4.00  लाख

 5.0  लाख  रुपये  या  7.0  लाख  रुपये  ही  काम  में  लिये  wa  अचानक इस  ऋण  पर  रोक  लगा  दी

 गई  इसका  उत्पादन  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ा  जिसके  बहुत  से  छोटे  श्रौर  मध्यम  दर्जे  के

 उद्योग  बन्द  होने  को  हैं  त्र  बहुत  से  कमंचारियों  को  निकाला  जा  रहा  है  कया  मन्त्री  महोदय  बतायेंगे  किं

 क्या  वे  ऋण  न  देने  की  नीति  को  लागू  न  करने  पर  विचार  कर  रहे  यदि  इसे  लागू  किया  जाता  है
 तब  श्रौद्योगिक  विकास  देश  में  उद्योगों  की  अ्रभिवृद्धि  होना  बिलकुल  भी  सम्भव  नहीं  सरकार

 भारतीय  ford  बैंक  को  इस  arr  का  आदेश  देने  पर  विचार  कर  रही  जिससे  ऋण  की  रोक  10-15

 प्रतिशत  तक  ही  इससे  नहीं  ।



 सौखिक  20  अप्रल  1979

 महोदय  :  यह  एक  सुझाव  है  |

 श्री  सतीश  :  ऋण  नीतियां तो  रिजवं-बेंक  झथंव्यवस्था के  सभी  क्षेत्रों  सभी  प्रकार  के  हितों

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  निर्धारित  ate  लाग  की  जाती  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  प्रतिपादित  कर  रहे

 कंवल  बड़े  घरानों  के  हितों  को  ही  ध्यान  में  रखकर  ऐसा  नहीं  fear  जाता  |  उस  बात  को  देखते  ए

 हम  we  सकते  हूँ  कि  मुद्रा की  पुत  में  वृद्धि  हुई  है  शौर  गत  वर्ष  भी  मुद्रा  की  झापूर्ति  में  श्रावेग  उसी
 विचार  रिज  बैंक  यह  निश्चय  किया  कि  ऋण  ्रग्रिमों  को  नियमित  करने  के  विचार  से  कुछ  पाबन्दियां

 तो  होनी  ही  चाहिये  शौर  उन्होंने  इस  दिशा  में  कुछ  निदेश  भी  ज़ारी कर  दिये  ह  wa:  ऐसा  सदरे  व्यस्त  समय

 की  ऋण  अवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  किया  जाता  ऋण  नीतियां  इस  प्रकार  निर्धारित  की  जाती

 इस  ढंग  में  कोई  भ्रसामान्यता  नहीं  फिर  भारतीय  वाणिज्य  श्रौर  उद्योग  चैम्बर  को  इसके  वारे  में

 क्यों  चीखना-चिल्लाना  चाहिये
 ?

 यह  तो  सरकार  की  नीति  का  एक  aa  है  ।

 श्री  धोरेखनाथ  ऋण  पर  रोक  के  ये  छोटे  बमन  के  उद्योग  अप  ने  उत्पादन के  लिए
 कच्चा  माल  नहीं  खरीद  सकते  अर  उन्हें एक  ag  के  लिए  उत्पादन  की  अग्रिम  योजना  बनानी  पड़ती

 ऋण  पर  रोक  वाली  नीति  को  ware  लागू  fear  गया  है  ।  सरकार  की  इस  नीति  को  कि  समस्त

 ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  सभी  झ  उद्योगों को  ्ग्रता  प्रदान  की  इस  सदन  में  अनेक  बार  घोषित  कियां  गया

 लेकिन
 वे

 उद्योग  तो  आब  बन्द
 ही

 होने  वाले
 अतः

 क्या  में
 मन्त्री

 महोदय  से  पूछ  सकता  हूं  कि  क्या

 वे  इस  ऋण  पर  रोक  भारतीय  fort  बैंक  ग्रामीण  र  नगर  क्षेत्र  के  लघु  उद्योगों  को

 विमुक्त  करने  का  निदेश  देंगे  ?

 उप  प्रधान  मंत्री  पौर  बित्त  संतरी  :  amar  अ्रनमति  में  माननीय सदस्य  से  यह

 पुछना  चाहूंगा  कि  मेरे  माननीय  सहकर्मी ने  afar  कौन-सी बात  कर  दी  जो  उनको इस  प्रकार

 चिल्लान  का  हक  देती है  ।

 mort  महोदय  :  ag  तो  arm  बात  है  ।  wrt  यह  कोई  नई  बात  नहीं  हो  रही

 सतीश  :  माननीय  सदस्य  के  संतोष  के  लिए  मुझे  केवल  एक  झांकड़ा  प्रस्तुत  करने  की  शभ्रनु
 -

 मति  प्रदान  की  जायें  और  मुझे  विश्वास  है  कि  उन्हें  इससे  संतोष  मिल  a AAT  से  दिसम्बर  1977

 78  गर-पंजीगत  सकल  बैक  ऋण  के  सम्बन्ध  में  विभिन्न  आंकड़े  1424  करोड़  रूपये  के  थे

 1978-79  की  झवधि  के  gies  1809  करोड़  रुपये  के  यह  कोई  ऋण  पर  रोक

 नहीं  यह  तो  केवल  यह  निश्चित  करने  के  लिए  एक  विनियम  है  कि  व्यवस्था  के  सभी  क्षेत्रों  को  भली

 भांति  सेवा  की  जा  सके  तथा  AST ~~)  पूर्ति  में  कोई  arta  नहीं  1976-77 में  बढ़ो  हुई  मुद्रा  पति  20. 3
 प्रतिशत  जिसे हम  वष॑  1977-78  में  14.7  प्रतिशत  तक  रख  सके  गौ  यह  फिर  से  23  प ह  1979

 में  15.  8
 प्रतिशत  तक  ऊंची  हो  मुद्रा  पूति  को  बनाये  रखने  के  लिए  कुछ  विनियमों  का  होना  श्रनिवायं

 हैं  तथा  ford  बैंक  ने  केवल  वही  किया  इसमें  ऋण  पर  रोक  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  मुझे  पक्का

 विश्वास  है  कि  भारतीय  वाणिज्य  चेम्बर  ने  श्रापको  गलत  सूचित  किया

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या ये  विनियम  कृषि  क्षेत्र  में  भी  लाग  होंगे  ।

 ~
 att  सतोश  भ्ग्वाल  :  रिज  ae  ढारा  लाग  किये  गये  केवल  दो  विशेष  उपाय  यें  (1) 1,  दिसम्घर

 1978  से  1979  के  अन्त  की  अवधि  के  इन  बेंकों  के  पास  जितनी  जमा  का  दावा  किया  गया

 उसम  से  ग्रनुसूचित  वाणिज्यिक बैंकों  के  गर-पूंजीगत  सकल  ऋण  के  hats को  40  प्रतिशत तक  सीमित

 करना
 ;  शर  (2)  1  1978  से,अ्र०  ऋ०नि०  दर  एल  के  नाम  से  जानी  जाने  वाली

 झधिनियमित  ऋण-निर्धारण  दर  को  जिसे  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  33  से  34  प्रतिशत  तक

 बनाये  रखना  होता  1  1978  को  अ्रधिनियमित  ऋण-निर्धारण  दर  में  बिना  कोई  वृद्धि  किये

 afar  पर  उच्च  दर  लागू  की  गई  थी  ।  अब  ऋण  नीतियों  के  व्यस्त  मौसम  की  समीक्षा  करते
 ana,  उनके  लिए  qe  बहुत  महत्वपूर्ण  1979  को  बड़े  बेंकों  के  मुख्य  प्रशासकों  की  एक  वैठक

 रिज़बं  बेक  के  गंवर  ART  के  क्षेत्र  में  at  रहे  असामान्य  gran  के  विचार  सीमित ऋण  नियन्त्रण

 के  उपायों  की  पर  बल  दिया  गर-पूंजीगत  बंक-ऋण  के  बारे  यह  बताया  गया  था  कि  खाद्यान्न

 6
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 तम्बाकू  आदि  जैसी  के  सम्बन्ध  में  सामयिक  ऋण  की  श्रावश्यकता  होती  है  ।
 श्रतः  यह

 ara  लगभग  निश्चित  होनी  चाहिये  कि  ऋण  को  इस  प्रकार  अर वश्यक  रूप  में  निर्धारित  {Hart  जाये

 प्रश्न  नही  उछता  ।  माननीव  सदस्य  की  शंका  ीक  नही ंहूं  ।

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय  :  भ्रध्यक्ष  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से  जानना  चाहत  हूं  कि
 क्या  रिज  बैंक  ने  राज्य

 सरकारों  को  भी  ऋण  देने  पर  रोक  लगायी  है  ?  यदि  हां  तो  कया  यह  बात  सही  नहीं  है  कि  राज्य  सरकारों  को  अपना  विकास

 करने  में  कांफी  दिक्कतें  or  रही  हैँ  ?  क्या  वित्तीय  संस्थाओं  को  ऐसे  आदेश  दिये  गये  हूँ  कि  वे  राज्य  सरकारों  को  भी  ऋण

 जनता  पार्टी  ने  पिछड़े  क्षेत्रों  का  विकास  करने  के  लिए  घोषणा  की  हुई  है  ।

 अध्यक्ष  सहोदंय  कछवाय  ऐसी  बात  नहीं  हो  सकती  ।
 ~  ५

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  वित्तीय  संस्थाद्रों  को  ऐसे  देश  दिये  गये  हैं  कि  स  यता ज प्  ज  के  लिए  ऋण  न

 अध्यक्ष  महोदय  :  ऐसी  बात  नहीं  है  |

 श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  अध्यक्ष  इस  से  यह  सवाल  उठता  है  कि  रिजर्व  बैंक  ने  राज्य  सरकारों

 के  बारे  में  भी  श्रादेश  दिये  हैं  या  नहीं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।

 श्री  विजय  कुमार  एन०  पाटिल  यह  एक  गलत  बात  है  कि  भारतीय  रिज़र्व  बैंक  द्रास  दिये  गये  कुछ  निदेशों  की

 तो  बैंक  उपेक्षा  करते  हूँ  झ्र  वे  उन  स्र्त्य  निदेशों  का  पालन  करते  जो  उनके  हक  में  होते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  कहना

 चाहता  हूँ  कि  ऊन  छोटे  उद्यमियों  जिन्हें  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  कुछ  निश्चित  प्रतिशत  तक  ऋण  दिया  जाना  उस

 प्रतिशत  को  बनाकर  नहीं  रखा  जाता  |  उन  बैंकों  के  बारे  जो  उस  प्रतिशत  को  नहीं  बनाएं  रखते  या  जो  छोटे  उद्यमियों

 को  fat  जाने  वाले  प्रतिशत  को  gata  5,000  रुपये  से  लेकर  10,000  रुपये  तक  के  ऋण  बहुधा  निरूपयोगी  बनाते

 सरकार  क्या  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  जहां  तक  रिजर्व  बैंक  के  दैध  निदेशों  को  उपेक्षा  का  सम्बन्ध  निश्चित रूप  में  कोई
 प्रश्त

 ही  नहीं  उठता  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  बार-बार  कहने  के  मैं  प्रापको  वह  बात  कहने  का  ग्रवसर  देता  हूँ  ।

 इंडियन  एयरलाइन्स  में  प्रशिक्षू  पायलटों  का  चुनाव

 809.  श्री  कृष्णचन्द्र  हाल्दर  क्या  पर्यटन  और  नबर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  के  पास  इंडियन  एयरलाइंस  में  प्रशिक्षु  पायलटों  के  लिये  उपरी  श्रायु  सीमा  को  25  से  बढ़ाकर

 35  करने  के  बारे  में  कोई  प्ररताव  है  :

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  श्रपनी  श्र।वश्यकतातुसार  प्रशिक्षु  पायलटों के  संबंध में  रिक्त  पदों की
 संख्या  का

 दे  रहा  ग्रदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैँ  ;

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  साक्षात्कार  के  बाद  श्रन्तिम  चयन  पेनल  की  घोषणा कर  रहा  यदि  तो  उसके

 क्या  कारण

 प्रशिक्षु  पायलटों  के  चयन  की  प्रक्रिया  क्या  प्रक्रिया  संबंधी  ऐसे  विवरणों  की  पूर्व  घोषणा  क्यों  नहीं
 की

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इंडियन  एवरलाइलल्‍्स  भारतीय  वायु  सेना  से  पायलटों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  लें  रही  भ्र

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  पायलटों  की  नियमित  वार्षिक  भर्ती  कर  रहा  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्वटन  शर  नागर  fanaa  मंत्री  1  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  वर्तमान  चयन

 में  प्राय  सीमा  वही  रखी  जाए  जो  1977-78 में  हुए  चयन  में  रखी  गयी  थी  स  30  वर्ष  जिसमें  विसानचालकों  की

 रूप  में  लगातार  fara  उम्मीदवारों  के  संबंध  में  तीन  वर्ष  की  छूट  दी  जा  सकती  है  भ्रतुसुचित  जाशियों  तथा  श्नुसूचित
 जनजातियों  क  लिए  उच्चतम  aga  सीमा  35  वर्ष  होगी  |

 क्योंकि  विज्ञापन  वर्तमान  रिक्तियों  को  भरने  के  लिए  तथा  भविष्य  में  प्रत्याशित  की  भी  पर्त
 करने  के  लिए  एक  चथन  सुची  तैयार  करने  के  लिए  जारी  किये  जाते  इसलिए  विज्ञापन  में  रिक्तियों  की  सही  ae  नहीं
 दी  जाती  है  ।
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 इंयडियन  एयरलाइन्स  पेनल  को
 भ्रधिसूचित

 नहीं  करती  क्योंकि  उसके
 लिये  विमानवालकों

 की  आवश्यकता

 कारपोरेशन के  विमानबेड़े  में  बृद्धि करने  के  लिये  नये  विमान  लेने  की  योजना  (Inductior.  plan)  पर  निर्भर  करती

 है  ।  कारपोरेशन  चयन  सूची  का  संधारण  wed  नियमों  के  श्रनुसार  करती  है  जोकि एक  वर्ष  के  लिये  चबेद्द  होती है  ।

 सूचना  देने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा है  |

 नहीं  ।!  भ्राज  की  तारीख  इंडियन  एयरलाइन्स  के  पास  भारतीय  वायु  सेना  का  कोई  भी  विमानचालक

 प्रतिनियुक्ति  (deputatior.  )  पर  नहीं  है  ।

 भर्तों  उपलब्ध  रिक्तियों  पर  निर्भर  करती  है  तथा  भर्ती  करने  के  लिये  कोई  नियमित  अवधि  निर्धारित  नहीं है  ।

 विवरण

 ON इंडियच  एयरलाइन्स  पायलेट  क  पदों  को  प्रमुख  amareaal F faatfta में  विज्ञापित  करते हूँ  तथा  ऐसे  उम्मीदवारों
 से  झावेद  पतश्रामंप्लित  करते  हैं  जो  विज्ञापन

 में  दी  गयी  पात्रता  संबंधी  कसौटी  को  पुर  करते  हों  ।  श्रावेदन-पत्नों  की  बारीकी
 से  जांचपड़ताल  की  जाती  है  तथा  योग्य  उम्मीदवारों  की  लिखित  /  रुझान  परीक्षा  ली  जाती  है  ।  जो  लिखित  परीक्षा
 में  पास  हो  जाते  हूँ  उनकी  इसके  बाद  ग्रूप  टास्क/डिसकशन  में  जांच  कीਂ  जाती है  उनका  उसके  बाद  उनका  इंटरव्यू  लिया
 जाता  है  ।  सिलेक्सन  बोड़  द्वारा  उपयुक्त  पाए  गए  उम्मीदवारों  को  सिलेक्ट  लिस्ट में  रखा  जाता  है  ।  लिखित  Jearajaatay
 परोक्षा  तथा  ग्रप  टास्क/डिस्कशन'  झायोजन  तथा  प्रबंध एकਂ  विशेषज्ञ  बाहरी  एजेंसी द्वारा  किया  जाता है  ।  चयन  की

 (Objectivity)  को  सुनिश्चित  करने  की  दृष्टि  से  चयन  प्रक्रिया  की  विषय-सूची  तथा  रीति-विधान  को  सूचना

 ये
 े  ह उम्मादवारों  को  नहीं  दी  जाती  है  तघापि  उम्मीदवारों  को  लिखित  परीक्षा  के  लिए  आमंत्रित  करने  के  लिये  भेजे  ग

 चटर  क  साथ-साथ उन्हें  परीक्षा  के  संबंध  में  कुछ  मार्गदर्शी  सिद्धांत  भी  भेजे  जाते  हूं  ।

 श्री  कृष्णचन्ं  geet  श्राप  तो  जानते  हैं  कि  मन्त्री  महोदय  वाणिज्यिक  वायुयान  चालक  लाईसेन्स  धारियों की
 समस्याग्रों

 क  प्रति  नम  तथा  सहानुभूतिपूर्ण  रवैया  अपनाये  हुए हैं  ।  परन्तु  उनका  उत्तर  संतोषजनक  नहीं  है  ।  जानते

 at  हूँ  कि  लगभग  soo  वाणिज्यिक  वायुयान  चालक  लाईसेन्स  धारी  लोग  श्रभी  भी  गलियों में  बेकार  मारे-मारे  फिरते  हूँ  ।

 गत  वष  17  पाच  को  तारांकित  प्रष्न  सं०  351 के  उत्तर  मन्त्री  महोदय  ने  कि  1978-79  में  भर्ती  के

 sare  वाणिज्यिक  वयियान  चालकों  झरा दि  को  नौकरी  के  लिये  आवेदन  भेजने  ait  करर  देने  के  30  से

 33  तक  क  झायु-वग  पर  भी  विचार  जायेगा  ast  तक  उस  दिशा  कुछ भी  महीं  fear  गया  है  ।  इसी

 1979  क  मास  कोयम्बतूर  के  एक  बेकार  वाणिज्यिक  वायूयार  चालक  ने  श्रात्महत्या  कर ली  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कृपया  की  बात  करें  ।  प्रश्न  से  सभ्बघित  बात  करें  ।

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाट  म  प्रश्न  पर  ही  म्रा  रह  हं  यह  एक  ग्रत्य-त ही ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  ॥

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  सही  है  कि  श्राप  प्रश्न  पर  थ्रा  रहे  हूँ  ।  म  भी  ea  पर  ही  लाना  चाहता था

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  सीमा  सुरक्षा  बल  क  लिये  शर  फसल  बचाव  के  लिए

 राज्य  सरकार  वायू  सेना  के  विमान  चालकों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  नियुक्त  करती  हूं  यदि  ऐसा  करना  बन्द  कर  दिया  जाये

 लगभग  200  बेकार  वाणिज्यिक  वायुयान  चालकों  को  भर्ती  किया  जा  सकता  है  इन  सब  बातों  को  ध्यान  में  रखते

 में  मन्द्नी  महोदय  से  पूछना  चाहता  हुं  कि  क्या  सरकार  राय  सीमा में  35  वर्ष  तक  की  छूट  देने  झौर  भर्ती की  शर्तों  में

 उपयुक्त  रूप  से  संशोधन  करने  जा  रही  है  ।  सभी  बेकार  वाणिज्यिक  वाययान चालक  लाईसेन्स  धारियों  को  पुर्ण  रोजगार

 मिलना  चाहियें  मैं  उनकी  शोर  से  सहानुभूतिपूर्ण  श्रौर  स्पष्ट  उत्तर  हूं
 ।

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  जहां  तक  इण्डियन  एयरल।इन्स  में  प्रस्तावित  चालक  लाईसेन्स  धा  रियों  नियुक्ति

 का  सम्बन्ध  सरकार  वायुयान  चालकों  के  लिए  प्राय  सोमा  में  श्रौर  प्राम  छूट  देने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 इसक  झनक  कारण  जिनमें  इण्डियन  एयरलाइन्स  द्वारा  एक  वाययान  चालक  के  प्रशिक्षण  पर  व्यय  किया  जाने  वाला  धन

 और  इण्डियन  एयरलाइन्स  में  उसकी  सेवा  करने  की  कम  श्रवधि  भी  सम्मिलित  हैं  ।  जहां  तक  वायुयान  चालकों  की  संख्या

 का  सम्बन्ध  यह  एक  विवादास्पद संख्या  चाहे  यह  400 हो  या  5001  इण्डियन  एयरलाइन्स द्वारा  मुझे  दी  गई

 सुचना  क  ग्रनसार  बेकार  वाययान  चालकों  की  वास्तविक  संख्या  200  है  ।  इसीलिए  वायुयान  चालकों  की

 बेकारी  को  समस्या  को  देखते  गत  वर्ष  पौर  इस  वर्ष  भी  उन्हें  को  25  से  बढ़ाकर  30  वर्ष  करने  क  निदेश  दिये

 है  कौर  मैं  सोचता  हूं  कि  उससे  उन  चालकों  को  लाभ  होगा  जो  कि  सचमुच  बेंकार  यह  भी  कोई  श्रावश्यक नहीं  है  कि  हर

 वह  वायुयान  जिसके  पास  वाणिज्यिक  वायुयान  चालक  का  लाईसेन्स  स्थायी  सेवा  में  नियुक्त  होने  का  पात्र है  ।
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 हा

 श्री  कृष्णचन्द्र  हाल्दर  :  विश्व  की  afeater  एयरलाइन्स  तीन-तीन  वायुयान  चालकों  को  वायुयान  पर  भेजती

 ह  एयर  इण्डिथा  वाणिज्यिक  वाययान  चालक  लाईसेन्स  धारियों  में  से  प्रशिक्षु  वायुयान  चालक  लें  सकती  है  तथा  एयर

 तृतीय  वायुयान  चालक  योजना  के  माध्यम  सीधे  ही  वाणिज्यिक  वायुयान  चालक  लाइसे  न्सधारियों
 में

 यान  चालकों  का  चुनाव  कर  सकती  है  ।  मैँ  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  कि  ऊपर  बताया  गया
 है

 क्या  मन्ल्ली  महोदय  एयर

 इण्डिया  को  निदेश  देंगे  कि  वहं  वाणिज्यिक  वायुयान  चालक  लाईसेन्स  धारियों  को  नियुक्त  करे  ।

 दुसरी
 बात  ag  है  कि  weet  महोदय  के  पास  तीसरे  स्तर  की  एयरल।इन्स  की  एक  योजना  है  ।  तीसरे  स्तर  को  एयर

 लाइन्स  के  कब  तक  श्रारम्भ  होने  को  oat  2?  इसके  मुख्य  लक्षण  बताईये  कि  क्या  वायुयान  चालकों  का  चुनाव  केवल

 झ्रसनिक  वायुयान  चालक  लाइसेन्स  धारियों में  से  et  होगा  इसके  मैं  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  की  श्री  गिडवानी

 द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  प्रतिवेदन  के  मुख्य  लक्षण  क्या  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  भर्ती  नियुक्ति की  बात  तो  मैं  समझ  सकता  हूं  ।  तृतीय  पंक्ति  का  तो प्रश्न ही  नहीं  उठता

 कृष्णचन्द्र  seat  :  ऐसी  बात  क्यों  है
 ?

 meat  महोदय  :  भर्ती  की  बात  तो  यह  है  कि  उन्होंने  उसे  बन्द  कर  दिया  है  ।  सारा  सवाल  तो  वायुयान  चालकों

 की  भर्ती  से  सम्बद्ध है  ।

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक
 :  जहां  तक  तृतीय  स्तर  के  प्रचालन  के  लिए  भर्ती  का  सम्बन्ध  वह  तो  वायुयान  चालकों

 की  उपलब्धता  पर  निरभर  करेगा  ।  यदि  वायुयान  चालक  उपलब्ध  होते  हैं  हम  उनका  चुनाव  रूप  बेकार

 वायुयान  चालकों  में  से  ही  करेंगे  ।  यह  वाययान  चालक  के  रूप  में  भर्ती  के  उनको  neal  पर  निभर  करता  है  ।

 श्री  छवि  ta  अगल  इंडिया  एयरलाइंज  में  जो  प्रशिक्षित  पायलट  a  अर्य  कमेंचारी  हैं  उन  में  जातियों

 ओर  जनजातियों  के  arg  प्रतिशत  क्या  है  श्नौर  जब  नियुक्तियां  की  जाती  हैं  तो  कया  इस  प्रतिशत  को  ध्यान  में  रखा

 जाता  है  ?  क्या  यह  सही  है  कि  अ्नसुचित  जातियों  शर  जन  जातियों  के  लोगों  की  अवहेलना  की  जाती  है
 ?  में  जानना

 चाहता  हूं  कि  शासन  की  इसक  बारे  में  कया  प्रतिक्रिया  है  ?  क्या  ्रारक्षण  को  सख्ती  के  साथ  पुरा  कर।एंगे  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक :  जहां  तक
 प्र।रक्षण

 का
 सवाल  है  इसका  पूरा  ध्यान  रखा  जाता

 है  ।  न  केवल  शभ्रारक्षण  को
 ध्यान  में  रखा  जाता  है  बल्कि  यह  कोशिश  भी  की  जातों  है  कि  जो  श्रारक्षित  पद  है  उन  पर  इन  लोगीं  की  नियुक्ति  हो

 उन  स्थानों की  पूर्ति  हो  इस  दृष्टि  से  उनको  ट्रेनिंग  देने  की  भी  व्यवस्था  कर  रहे  1978  पिछले  ताल  दो  ऐसे

 शंडयूल्ड  कास्ट  क  पायलट्स  थे  जिन  का  स्तर  कछ  कम  था  त्रौर  उनको  टेंमिंग  दे  कर  उनको  वांछित  स्तर  पर  लाने को  काम

 भी  हम  ने  किया

 शी  छवि  राम  अध्यक्ष  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  प्राया  है  ।  मंत्री  महोदय  गलत  जवाब दे  रहे  हैं  ।
 एक  झादमी  की  भी  नियुक्त  की  है  इन्होंने  प्रभी  तक  ?

 पुरुषोत्तम  कौशिक  :  निबुक्ति  न  करनी  होती  तो  उनको  प्रशिक्षण  देने  का  सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता  ।  दो  को

 तो  नियक्त  किया  गया  ate  दो  को  दे  कर  fagas  किया  ग्या  |

 श्री  शिवनारायण  सरसुनिया  :  प्रभी  यह  वताया  गया  है  कि  एक  साल  के  लिये  पैनल  बनता  है  |  लेकिन  शेड्यूल्ड  कारट्स

 झ्र  ट्राइन्ज  के  जो  पाप्रलट्स  इनके  यहां  ऐग्जञामिनेशन  में  os  हैं  उन  लोगों  का  कोई  रोस्टर  नहीं  बनाया  जाता  है  दूसरी

 बात  यहं  है  कि  जो  ऐग्जामिनेशन  हुआ  उसके  श्रन्दर  जो  लोग  किसी  कारण  से  पीछे  रह  जाते हैं  उनके  लिये  सरका र
 को  तरफ़

 से  यह  डायरेक्टिव है  कि  उत्हें  श्रौरों  के  बराबर  लाने  क  लिये  प्री-कोचिंग दी  जाय ।  मंत्री  जी  के  साथ  मीटिंग  हुई  थी  ake  कहां

 था  कि  जो  लोग  रह  गये  हैं  उनको  मौका  दिया  जायगा ।  तो  क्या  मंत्री  जी  उस  त्र।यदे  को  पूरा  करने  जा  रहे  उन
 सब

 को

 far  पर  लेंगे  ?

 श्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  :  सब  को  लेना  सम्भव  नहीं है  लेकिन  माननीय  सदस्य  भो  पिछले  साल  जो  बैठक  हुई  थी  कई

 बार  उसमें  वह  पूरी  तरह  से  शामिल  थे  झ्र  यह  तय  गया  कि  जो  दो  पायलट  रिटेन  ऐग्जामिनेशन  में  पास  हो  गये  थे

 लेकिन  टेक्नीकल  श्रौर  ऐप्टीट्यूड  टेस्ट  में  कम  रह  गये  थे  उनको  ट्रेनिंग  zat  लिया  जाय  ।  इसलिये  ट्रेनिंग  दे  कर  लिया

 गया  ।  मुझ  से  माननीय  सदस्य  को  यह  शिकायत  नहीं  हो  सकती  है  कि  शेड्यूल्ड  कास्ट्स  दौ  ट्राइब्स के  पायलट्स  का

 जहां  तक  सवाल  है  उनकी  किसी  तरह  से  उपेक्षा  की  जाती  है  ।

 विदश  में  रुपए  का  मलय
 *  810.  श्री  aaa  वशिष्ठ  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गत  दो  वर्षों  में  विदेशों  में  रुपए  का  मलय  an  रहा है  ;  और

 (@)  गत  दो  वर्षों में  विदेशों  यहां  कुल  कितना  धन  भेजा  गया  है
 ?
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 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सतीश  !  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  ag  के  मूल्य  में  aaaa

 राज्य  श्रमेरिका  के  डालर  के  मुकाबले  में  वृद्धि  और  पौंड  डयूशमार्क  तथा  ATTY  येन  के  मुकाबले  wat  हुई  है  *

 विदेशों से  प्राप्त  प्रेंणणाओं  waco  प्राप्तियों  )  के  संबंध  में  1976-77  में  अन्त  तक  के  श्रांकड़े

 उपलब्ध  द.) ह्  1975-76  तथा  1976-77  के  दो  वर्षों  में  प्रेष णात्मों की की
 राशि  1,047.

 2
 करोड़  रुपए  थी  ।  ऐसे  qe

 उपलब्ध  हैँ  कि  1977-78  तथा  1978-79  में  की  राशि  में  बृद्धि  हुई  है  |

 श्री  rete  वशिष्ठ :  श्रध्यक्ष  मैंने  पूछा  था  कि  गत  दो  वर्षों  में  विदेशों  में  रुपये  का  ब अन  मूल्य  रह  गया
 ?

 विदेशों  में  केवल  चार  मुल्क  लिये  हैं  ।  हमारे  सोवियट  यूनियन  से  बड़े  भारी  व्यापार  के  सम्बन्ध  लेकिन  उसका  कोई

 मूल्य  क. अपन  नहीं  बताया  कि  रुबैल  का  क्या  हमारे  पड़ोस  में  श्रीलंका  त्रौर  दूसरे  देश  उनका  भी  मैं

 जानना  ate  यह  भी  जानना  चाहूंगा  कि  जिनका  इन्होंने  बताया  है  जर्मनी  का  जापान  का  येन  शौर  पाउण्ड

 स्टलिंग  जो  घटा  है  ate  श्रमरीका  के  डालर  के  मुकाबले  में  जो  बढ़ा  है  उसका  अंदाजा  बतायें  कि  यह  हैया  बढ़ा

 खाली  ऐप्रीसीसियेशन  शौर  डेप्रीसियेशन

 श्रध्यक्ष  महोदय :  सभी  मुद्राएं  ।  उसके  लिये  तो  उनका  सारा  दिन  लगेगा  |

 श्री  सतोश  श्रग्रवाल
 :

 मैँ  झ्ापकों  तीन  या  चार  के  बारे  में  बता  सकता  हूं  गत  दो  वर्षों  झ्मरीकी  डालर  के

 बले  रुपये
 की

 स्थिति  में  7.  9  %  सुधार  gar  यह  पाउंड  स्टलिंग  के  मुकाबले  11.  4%,,  डेंमार्क  के  मुकाबले  14.2%

 श्र  जापानी  येन  के  मुकाबले  16.3%  गिर  गया  है  ।

 श्री  धर्मवीर  वशिष्ठ
 :

 मैंने  सोवियट  यूनियन  का  पूछा  था  ?

 श्रध्यक्ष  महोदय  :
 वह  स्वृतन्त्र  Tstt  में  नहीं  चलता  |  यह  तो  भ्रनुबन्ध  से  निश्चित  होता  है  ।

 श्री  ovate  बशिष्ट  :  दूसरा  सवाल  यह  है  कि  theta  के  मुताल्लिक  मैंने  पूछा था  कि  1977-78,  1978-79

 इन  नई  सरकार  के  दो  सालों  में  रेमिटेंसेज़  क्या  हुए  ?  जिसके  जवाब  में  मंत्री  जी  ने  बताया  कि  SSH ea  यह  हैं  कि  वह

 बढ़े  हैं  ।  कया  अप  बतायेंगे  कि  ऐसे  कौन  से  इंडीकेशन्स  हूँ  जिनसे  यह  जाहिर  gm  ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल
 :  नान-एक्सपोर्ट  रिसीट्स  जो  होती  हैं  1974-75 में  वह  642.  11  करोड़  1975-

 -76  में  1,197.50  करोड़  1976-77 में  1,585. 95  करोड़  1977-78 में  2,117. 14  करोड़  थीं  AK

 1978-79  में  | अ्रश्नल  से  फ़रवरी  तक  1,962.52  करोड़  थीं  ।  यह  जो  नान-एक्सपोर्ट  रिसीट्स  इनमें  वह  iy fata  भी

 शामिल  हैँ  जो  कि  प्राइवेट  ट्रांसफर  रिसीट्स  जिसका  उत्लेख  प्रौर  हवाला  मैंने  श्रपने  प्रश्न  के  मूल  उत्तर  में  दिया  है
 ।  जब

 हमारी  यह  नान-एक्सपोर्ट  रिसीट्स  बढ़  रही  हैं  तो  यह  मानकर  हम  चलते  कि  इसमें  प्राइवेट  ट्रांसफर  रिसीट्स  भी  बढ़  रही

 @  श्र  इससे  हमारा  रेमिटेंस टोटलਂ  बढ़  रहा  इसक  पर  ही  मैंने  यह  बात  कही  है  ।

 डा०  रामजी  सिंह  :  हमारी  विदेशी-मुद्रा  में  जो  संग्रह  gar  उसका  एक  बड़ा  स्रोत  यह  है  कि  जो  हमारे  तकनीकी

 लोग  विदेशों  में  वाहर  वह  पैसा  भेजते हूँ  ।  क्य  मंत्री  महोदय  ag  बतला  सकते  हैं  कि  हाल  में  ही  ईर।न में जो जो
 सत्ता

 में  परिवर्तन  gar  उसके  पश्चात्‌  कुछ  ऐसी  पाबन्दी  वहां  लगाई  गई  है  कि  भारतीय  लोग  कोई  खास  रकम  ही  यहां  भेज

 सकते  ज्यादा  नहीं  भेज  सकते  है  ।  ईरान  ने  कया  मध्य-पूर्व के  देशों  के  साथ  भी  इस  प्रकार  की  कोई  बंदिश  लगाई

 यदि  लगाई  तो  क्या  इसका  बुरा  असर  हमारे  ऊपर  नहीं  पड़  सकता  है  श्रौर  क्या  सरकार  उन  देशों  के  प्रशासन से  इस  संबंध

 में  बात  करेगी ?

 श्री  सतीश  श्रग्रवाल  :  इसका  सीधा  सम्बन्ध  एप्रीसियेशन  श्रौर  Sfufram  श्राफ  करेन्सी  से  है
 ।  ईरान में

 क्या

 स्थिति  हुई  उसक  सम्बन्ध  में  फिलहाल  मेरे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 डा०  रामजी  सिंह  :  मेरे  क्वेश्चन  का  सैकिड  पोशन  है

 दो  वर्षों  में  विदेशों  से  कुल  कितनी  प्रेषणा  प्राप्त  हुई  ।''

 मेरा  प्रश्न  उससे  संबंधित  है  ।

 महोदय  प्रश्न  है  कि  कया  इरान  की  क्रान्ति  का  इस  पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  |  उनका  कहना  है  कि

 इस  वारे  में  उनके  पास  कोई  सूचना  नहीं  है  ।

 चौधरी  बलवीर  सिंह  :  क्या  मंत्री  महोदय  बतलायेंगे  कि  रूबल  झ्ौर  रुपये  का  जो  सम्बन्ध
 उसमें

 रूस
 वालों

 ने
 रूबल

 की  कीमत  को  रपय  के  मुकाबले  में  जो  बढ़ाया  है  तो  कया  उन्होंने  हिन्दुस्तान  की  सरकार  से  सलाह-मशविरा
 कर  के

 उसे

 बढ़ाया  है  या  भ्रपने  तौर  पर  ही  बढ़ाया  है  ?
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 श्रध्यक्ष  महोदय  :  उसका  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 चौधरी  बलवीर  fag:  यह  पाउन्ड  शौर  स्टलिंग  जो  उसके  साथ  ही  रूबल  भी  यह  भी  दुनिया  की  करेंसी

 है  |  )

 श्री  गोविन्दराम  सिरी  :  मुझे  एक  स्पष्टीकरण  चाहिये  |  में  झ्रापका  ध्यात  लोक  सभा  सचिवालय  द्वारा

 मुद्रित  की  गई  प्रश्न-सुची  की  झ्रोर  श्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  कृपया  प्रश्न  Go  812  को  देखें  भ्रांगल  पाठ  उत्तर

 प्रधान  और  faa  मन्ती के  नाम  पर  छापा  गया

 eq  महोदय  :  जब  सदस्यविशेष  यहां  उपस्थित  नहीं  हूँ  अप  किसी  बात  का
 विरोध

 कयों  करते  हैँ  ?

 श्री  गोविन्दराम  मिरी  :  हिन्दी  पाठ  में  इसे  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मन्त्री  के  नाम  के  झागे  रखा

 गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जब  प्रश्न  करने  वाला  यहां  नहीं  है  तो  उसका  तो  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 यह  एक  गलती  भी  हो  सकती  है  ।  एक  दिन  में  900  से  ऊपर  प्रश्न  प्राप्त  होते  ्ापकों  यह  बात  भी  तो  ध्यान  में

 रखनी  चाहिये  ।  ऐसे  भी  दिन  होते  हैं  जब  हमें  हजारों  प्रश्न  प्राप्त  होते  हैं  ।  इन  सभी  को  कार्यालय  को  जांच-पड़ताल  करके

 ठीक-ठीक  लगाना  पड़ता  है  ।  इन्हें  भली  भांति  रखने  का  हम  पूरा  प्रयत्न  करते  हैँ  ।

 प्रो ०  दौलीप  चक्रवर्ती  :  क्या  यह  गलती  करके  छुटकारा  पाने  वाली  बात  उसके  लिए  क्षमा  मांगने  वाली  बात  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  मानवीय  भूलें  सदैव  सम्भव  हैं  ।

 AN  ~
 विभाग  के  अधिकारियों  के  fed  मेनेजमेन्टਂ  योजनाएं

 *  514.  श्री  राघवजी  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखनें  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  श्रायकर  विभाग  के  श्रेणी  एक  के  अधिकारियों  के  लिये
 1  1975  से

 31  1979  तक  के  लिये  काडर  मेनेजमेन्टਂ  योजना  तैयार  की  थी  जिसके  कारण  उच्चतर  पदाधिकारियों  को  aga

 संख्या  में  मिलीं  ;

 क्या  यह  भी  सच  wa  कर  विभाग  द्वारा  उच्चतर  पदाधिकारियों  को  पदोन्नतियों  के  अधिक  प्रोत्साहन  देने

 के  लिये  श्रेणी  एक  के  ्रधिकारियों  के  लिये  दूसरी  काडर  मेनेजमेन्ट  योजना  तैयार  की  जा  रही  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  mar-anes  विभाग  ने  के  अधिकारियों  के  लिये  कोई
 *

 काडर  मेनेजमेन्टਂ

 योजना  तैयार  नहीं  की  है  ake  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  सिद्धांत  एवं  प्राथमिकता  की  दृष्टि  से  मेनेजमेन्टਂ  योजनाएं  नीचे  के  स्तरों  से  प्रारंभ  होनी  चाहिये

 झर  उच्च  स्तरों  से  नहीं  ;  ak

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  के  afanifeat  के  लिये  काडर  मेंनेजमेन्टਂ  योजना  तैयार  करने

 और  पुरी  करनें  और  श्रेणी  एक  के  श्रधिकारियों  के  मामले  में  उसे  लम्बित  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  (%)  सरकारी  नीति  के  भ्रनुसरण  भारतीय  राजस्व  सेवा

 ग्रूप  क  के  लिए  संवर्ग  प्रबन्ध-व्यवस्था  योजना  मैनेजमेन्ट  स्कीम )  पहली  बर  1  1975  से  31

 1979  तक  की  अवधि के  लिए  तैयार  की  गई  थी  ।  इस  योजना के  झायुक्‍तों के के  80  पद  बने  श्रौर '
 यक  waa  के  87  पदों  के  दर्जे  बढ़ाए

 कनिष्ठ  qaqa  के  (yw)  आयकर  श्रधिकारियों  के  100  छुट्टी  रिज

 पद  बनाए  गए  श्रौर  99  सहायक  ्रायक्तों ्र  (  2000--2250  to)  के  लिए  प्रवरण  qs  चालू  किया  गया  |

 अब  1  1979  से  31  1982  तक  की  अवधि  के  लिए  संवर्ग  प्रबन्ध  व्यवस्था  योजना  तैयार

 की  जा  रही  है  क्योंकि  पहली  संवर्ग  प्रबन्ध-व्यवस्था  योजना  31  1979  को  समाप्त  हो  चुको  है  |  सभी  केन्द्रीय

 क  सेवाओं  को  संवर्ग  की  समीक्षा  करनी  होती  है  ak  हर  तीन  वर्ष  के  बाद  संवर्ग  प्रबन्ध-व्यवस्था  योजना  तैयार  करनी  होती

 इन  योजनाओं  को  तैयार  करने  का  मूल  उद्देश्य  संवर्ग  के  ढांचे  की  संमीक्षा  करना  है  Tie  यह  झ्रावश्यक  नहीं  है  कि
 ufo  के  लिए  और  अवसर  प्रदान  किए  ही  जायें  ।

 संवर्ग  प्रबन्ध-व्यवस्था  योजना  की  श्रखिल  भारतीय  अर  केन्द्रीय  सेवाओं  के  aaa  में  प्रशासनिक

 सुघार  प्रायोग  की  सिफारिशों  के  कारण  श्रस्तित्व  में ,प्ायी  है  ।  इसलिए  के  क्ंचारियों  के  लिए  संवर्ग  प्रबन्ध-व्यवस्था

 योजना  तैयार  किए  जाने  का  प्रश्न  नहीं  Goats  इसके  श्रायकर  विभाग  में  कमेंचा  रियों  के  लिए  संवर्ग
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 आोज्विक  saz  20  1979

 नाथा

 प्रबरध-व्यवस्था  योजना  तैयार  करना  संभव  नहीं  जिसका  कारण  यह  है  कि  कर्मचारियों  को  नियंत्रित  करने  श्रौर

 नियुक्त  करने  वाले  अधिकारी  aaa  अय क्त दि  इसलिए  श्रखिल  भारतीय  श्राधार
 संवर्ग

 का
 वैज्ञानिक  समोक्षा

 करना  संभव  नहीं  प्रत्येक  अ्रायक्त छ  के  afeqatt  क्षेत्र
 के  लिए  ऐसी  समीक्षाएं  करना  एक  भारी  कार्य  है  ।  श्रायकर  विभाग

 के  संवर्ग  में  ७  ग्रेड  सम्मिलित  हैं  जैसे  प्रधान  कर  उच्च

 Soft  कर  सहायक  उच्च  श्रेणी  निम्न  श्रेणी  नोटिस  ale  ।

 म
 ~  ५  a

 देश  सभी  श्रायुक्तों  के  afaait  क्षेत्रों  में  फैले  हुए  इन  सभो  संवर्गों  की  समीक्षा  करना  व्यवहर््य  नहीं  है  ।  में

 विभिन्न  संवर्गों  की  समस्याएं  भी  भिन्न-भिन्न  हैं  ।

 2
 उतर  भाग

 को
 ध्यान  में  रखते  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 an  =~
 श्री  राघवजी  :  विडम्बना  यह  है  कि  हमारे  मैनेजमेंट  प्लान  जो  बनतें  है  वह  प्रथम  श्रेणी  के  श्रधिकारी

 बनाते  है  जब  वह  मैनेजमेंट  प्लान  बनाते  है  तो  वास्तव  में  उनका  दायित्व  यह  है  कि  नीचे  के  कैडर  से  लेकर  ऊपर के  कैडर

 तक  सब  के  लिये  पूरा  मैनेजमेंट  प्ल।न  बनाना  चाहिये  ।  प्रथम  श्रेणी  के  अधिकारियों  के  हितों  की  तो  रक्षा  होती  परंतु

 चतुर्थ  श्रेणी  क॑  कमंचारियों  के  हितों  की  रक्षा  नहीं  की  जाती  है  ।  प्रश्न  के  उत्तर  में  बड़ा  स्पष्ट  दिया  गया  है  कि  कमिशनर  की

 पोस्टें  और  एसिस्टैंट  कमिशनर  की  पोस्टें  बढ़ाई  गई  सलैक्शन  ग्रेड  भी  बढ़ाये  गये  हूँ  लेकिन  तुतीय  श्रेणी  के
 कमं  चारियों

 की  कोई  भी  पोस्ट  बढ़ाने  या  पदोन्नति  का  उसमें  जिक्र  नहीं  किया  गया  है  ।

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  जो  जानकारी  इस  उत्तर  में  दी  गई  है  कि  80  पोस्टें  कमिशनर  की  की  गई  वास्तव

 में  वह  86  हैं  ।  87  पोस्टें
 जहां

 पर
 इन्होंने  कहा  है  कि  एसिस्टैंट  कमिशनर

 की  की
 गई  वह

 वास्तव
 में  117  यह

 राज्यसभा के  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  गया है  इनकमटैक्स  ग्राफिसर  को  100  पोस्टें  बताई  हैं  वास्तव  में  वह  250

 यह  सब  राज्य-सभा के  प्रश्न  के
 उत्तर में  दिया  गया है  ।

 मे  जानना  चाहता  हूं  कि  के  afer feat  की  पोस्टों  को  बढ़ाने  के  लिये  तो  कानून  में  भी  संशोधन  कर  दिया

 जाता  लेकिन  तृतीय  श्रेणी  की  पोस्टों  के  बारे  जब  कि  हर  जगह  कमिशनर  मांग  कर  रहे  हूँ  कि  इंसपैक्टर  की  नियुक्ति

 adi  हुई
 जब  कि

 इन्स्पैक्टरों
 का  सलैक्शन हो  चुका  कई  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी  ऐसे  हैं  जिनकी  दससाल  के  बाद

 शन  नहीं  हो  रही  है
 ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  तृतीय  a  चतुर्थ  श्रेणी  के  क्मंचा  रियों के  लिये  sex

 मेंट  प्लान  लागू  करेगी  श्र  जितनी  जगहों  की  मांग  है  उनको  जल्दी  से  जल्दी  भरेगी  ।

 श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  :  मैं  मेम्बर  साहब  को  बताना  चाहता  हूं  कि  कडर  मैनेजमेंट  प्लान  महज़  स्टाफ  को

 देने  के  लिए  नहीं  बनता  है  ।  (eraart) )  अगले  तीन  सालों  में  कितना  काम  कितनी  पोस्ट्स  बढ़ानी  पिछलें

 तजर्बे  की  बिना  पर  कहां  कहां  इम्परूवमेंट  होनी  चाहिए  वगैरह  बातों  पर  ग़ौर  करने  क॑  लिए  भ्डिर
 क

 स्ट्रक्चर  का  रीव्यू  किया

 जाता  है  ।  लेकिन  उसके  साथ
 साथ

 श्रगर  जगहें  होती  तो  प्रोमोशन  भी  होता  है
 ।

 ans

 जहां  तक  क्लास  थ्री  कैडर  सवाल  यह  इतना  अनमैनेजेबल  है  कि  गवर्नमेंट  श्राफ़  इंडिया  उसको  डायरेक्टली

 नहीं  करती  बल्कि  तमाम  हिन्दुस्तान  में  जो  दो  सौ  कमिशनऊ  वे  उसको  कंट्रोल करते  हैं  ।  हर  कमिशनर
 ayo

 aan feat  कैडर  मैनेजमेंट  प्लान  बना  सकता
 है  ।

 कोई  श्राल-इंडिया  मैनेजमेंट  प्लान  बनाना  बड़ा  मुश्किल

 काम  है  ।  लेकिन  इसके  बावजूद  प्रोमोशन  के  सिलसिले  में  कोई  स्टैगनेशन  होता  तो  उसको  दूर  करने
 की

 कोशिश

 की  जाती है  ।  भ्रभी  पिछले  साल  में  चार  हज़ार  से  ज्यादा  इनकम  टैक्स  एसिस्टेंटस
 की

 पोस्ट्स  क्रीएट
 की

 गई--इसलिए  भी

 कि  काम  बढ़ा  है  a  कुछ  इस  लिए  भी  कि  एल
 डी  सी  ज  में  स्टैगनेशन था  इस  तरह  चार  हज़ार  से  ज्यादा  लोगों को

 इनकम  ट  कस  ufarceat  की  जगह  पर  प्रोमोशन  मिली
 ।

 इसके  श्रलावा
 500

 पोस्ट्स  इन्स्पैक्टज
 की  नई

 श्रभी  हाल  में  क्रीएटਂ

 को  गई  ।

 श्री  राघवजी  :  वे  भरी  नहीं  गई  हैं  ।

 श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  mada  ने  उसकी  मन्जूरी  दी  है
 ।

 उनको  भरने  का
 इन्तज़ाम

 जल्दी  हो  रहा है  ।

 स्टेनोग्राफ़र  के  लिए  सिलेक्शन  ग्रेड  मौजूद  दूसरे लोग  हायर  प्रेड्स  में  चले  एल  डी  सीज़
 को

 यू
 डी  सी  की

 पोस्ट्स  पर  जाने  का  बराबर  मौका  मिलता  है  ।
 ये  सारी  पोट्स  श्रधिकतर  प्रोमोशन

 से
 भरी  जाती

 हैं  ।  कैडर  मैं  नेजमेंट

 प्लान  गवर्नमेंट  ग्राफ़  इंडिया  में  डायरेक्ट्ली  रेकूटिड  सर्विसिज  के  लिएँ  बनता  है  ।

 श्री  राघवजी  :  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  तृतीय  श्रेणी  में  सिलेक्शन  प्रेड  लेकिन  तृतीय  श्रेणी  में  सिलेक्शन .

 क् झ्  नही ंहै  ।  weed  में  ध्रौर  न  क्लास  टू  इनकम  टेक्स  श्राफिसर्ज  के  लिए  सिलेक्शन  ग्रेड  है
 ।  एसिस्ट्रेंट  कमिश्नज़ें
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 30  1901  (3m)  मौखिक  उत्तर

 नला

 के  लिए  सिलेक्शन  ग्रेड  बना  दिया  गया  जिनका  वेटिंग  पीरियड  दस  साल  जबकि  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 इन्स्पैक्टजं  वमैरह--को  15  साल  से  कोई  प्रोमोशन  नहीं  मिला है  ।  हर  एक्र  कमिश्नर  इनकम  टैक्स  इन्स्पैक्टज़  का  पोस्ट्स

 मांग  रहा  लेकिन उन  पोस्ट्स  पर  नियुक्ति  नहीं  हो  रही  है  ।

 उत्तर  में  बताया  गया  है  कि  35,000  कर्मचारी  इनकम  टैक्स  आफिस  में  काम  कर  रहे  जिनकी  नियुक्ति  कमिश्नज्ध

 द्वारा  होती  इसलिए  उनके  लिए  मैनेजमेंट  प्लान  नहीं  बनां  सकता  है  ।  अभी  तीन  दिन  पहले  रेलवे  मंत्रो  ने  घोषणा  की
 ~

 है  कि  वह  रेलबेज़  में  मैनेजमेंट  प्लान  लागू केर  रहे  जहां  25  लाख  लोग  काम  करते  हैं  लेकिन  मंत्री  महोदय  35,000

 कमंचा  रियों  के  लिए  मैने  जमेंट
 प्लान  लागू  नहीं  कर  रहे  चूंकि  ग्रब  समरी  एसेसमेंट  की  स्कीम  लागू  हो  गई  इस  लिए

 अब  इनकम  टैक्स  अ्राणि,स्ध  a  उपर  के  की  जरूरत  कम  हो  गई  है  अर  के  कैडर  को  ज़रूरत  अधिक

 हो  गई  इसलिए  क्या  सरकार  कमिश्नजं  से  पता  लगायेगी  कि  इन्स्पैक्टजं--तृतीय  श्रेणो--की  कितनी  जगहों  को  ज़रूरत

 है  aaa  बह  उत्त  जगहों  को  शीघ्र  से  शीघ्र  भरने  का  निर्देश  देगी  ?

 ot  जुल्फिकार  उल्लाह  मैं  मेम्बर  साहब  को  बताना  चाहता  हूं  कि  गवर्नमेंट  हमेशा  कमिश्नर  से  रीव्यू  कराती

 रहतो  है  कि  कितनी  पोस्ट्स की
 जरूरत

 है  श्रौर  कहां  कहां  बढ़ानी
 ae  वहू  होता  भी  है  ।  a  उनके  लिए  कोई

 कैडर  मैनेजमेंट  प्लान  तो  वह  कमिश्नर-व।इज़  ही  हो  सकता है  ।
 ~ ALITy  साहब  के  सजेक्शन

 पर  गवर्नमेंट  जरूर  AK
 करेगी कि  क्य  यह  मुमकिन  हो  सकता  है  ।

 डा०  वसन्त  कुमार  पण्डित  :  प्रशासनिक  सुधार  श्रायोग  के  भेस  नवीन  प्रबन्धक  वर्म  पैदा  किया  गया

 उसमें  लगभग
 400

 प्रथम  श्रेणी  के  ,  स्थान  बनाए  गये  थे
 ।

 इन  प्रथम  श्रेणी  पदों
 पर

 बिठाने  के  यहां  तक  कि  कुछ
 निम्न  वर्गों  के  पदों  को  भी

 उपर  उठाया
 गया  था  ।  तृतीय  श्रेणी

 के
 लोगों  की  पदोन्तति

 का
 तो  प्रश्न ही  कतई  नहीं  उठता ।

 उन्हें  तो  लगभग  15-20  वर्ष  तक  प्रतीक्षा  करनी  पड़तो  है  ।  नवीन  संवर्ग  प्रबन्धन  प्रथम  Pat  की  दस  वर्ष  की

 अरव्धि  को  घटाकर  5  वर्ष  कर  दिया  गया  है  ।  मेँ  सरकार  को  यह  सुझाव  देता  हूँ  संवर्ग  प्रवन्धन  की  किसी  भीਂ
 योजना  को  नीचे  से  प्रारम्भ  किया  जाना  चाहिये  ।  योजना  नीचे  बननी  न  कि  ऊपर  से  श्र्त  क्या  सरकार  तृतीय
 श्रेणी  से  सम्बदूध  प्रशासनिक  सुधार  wat  के  सुझावों  को  कार्यान्वित  करेगी  जिससे  उनका  भविष्य  उज्जवल  हो  श्रौर  उनको
 पदोन्नति के  कुछ  श्रवसर  भी  प्रदान  किये  जाएं  ?

 श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  :  म
 उस

 बात  का  उत्तर  पहले  ही  दे  चुका  हूँ  परन्तु  फिर  से  मैं  माननीय  सदस्य  को  यह  श्राशवासन

 दे  सकता  हूँ  कि  उनके  सुझावों  पर  यथायोग्य  विचार  किया  ।

 मथुरा  स्थित  घेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  को  नासिक  रोड  ले  जाया  जाना

 *  815.  श्री  शम्भू  नाथ  चतुर्वेदी  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  संतरी  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कमेंचारियों  द्वारा  विरोध  किये  जाने  के  बावजूद  मथुरा  स्थित  बेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  (  को  नासिक

 रोड  ले  जाया जा  रहा

 क्या  कमेंचारियों  को  कोई  वचन  दिया  गया
 था  कि  इसकी  बजाय  मधुरा  में  कुछ  ae  सहायक  कार्यालयों  को

 भ्रन्तरित  किया  श्रौर

 यदि  तो  इसकी  faarfafa  कैसे  शर  कब  होगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  बेतन  लेखा  कार्यालय  ak  fears  कार्यालय  के  काम

 एक  दूसरे  के  fears  पर  faa  fears  कार्यालय  के  नासिक  रोड  कंप  स्थानान्तरित  होने  के  चतन
 लेखा  कार्यालय  को  लोकहित  टुकड़ों  में  हटाया  जा  स्थानान्तरण  का  प्रथम  जिसमें  200  री

 जुलाई  1978  में  पुरा  किया  गया  ।  स्थानान्तरण  का  दूसरा  श्र  श्रन्तिम  जिसमें  लगभग  375  कर्मचारी  सम्मिलित
 ्तिरिक्त  पारिवारिक  झावास  के  बनने  पर  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।  जहां  तक  कर्मचारियों  के  Wey  वेदनों  का  संबंध

 उनकी  कठिनाईयों को  कम  करने  का  हर  संभव  प्रयास  किया  जा  रहा  है  ।

 कमंचारियों  को  इस  प्रकार  का  कोई  वचन  श्रथवा  alma नहीं  दिया  गया  था  कि  कुछ  अन्य  कार्यालयों
 की  मधुरा  के  लिए  स्थानान्तरित कर  दिया  जाएगा  ।  कमंचारी संघ  को  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  मथुरा  में  दूसरे
 बतन  लेखा  कार्यालय  को  स्थापित  किया  जनरल  ford  इंजीनियरिंग  फोसं  Het  के  स्थापित  किये  जाने

 से  सीमा  सड़क  विकास  ate  के  निर्णय
 पर  निभंर  और  इस  संबंध  में  भ्रभी  निर्णय  लिया  जाना  है

 अरब  उनके
 सैद्धान्तिक  रुप

 से
 जनरल  fess  इंजीनियर  सैंटर  को  रांची  में  स्थापित  करने  का

 निणणय  ले  लिया  गया  है  श्रौर  तदनुसार  दूसरे  बेतन  लेखा  को  मथुरा  म  स्थापित  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  |
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 में  दिए  उत्तर  को  ध्यान  में  रखते  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 श्री  शम्भूनाथ  चतुबदी  :  क्या  म॑  जान  सकता  हूँ  कि  कितने  समय  से  बेतन  ak  लेखा  कार्यालय  तथा  श्रभिलेखाਂ

 कार्यालय  इस  देश  में  अलग-ग्रलग  झौर  दूर-दूर  स्थानों  पर  स्थित  है  श्रौर  इस  प्रक।र  किस  तरह  उनको  कार्यकुशलता

 प्रभावित  हुई  उस  पर  दुष्प्रभाव पड़ा  है  ?  कया  ait
 भी

 वेतन  तथा  लेखा  कार्यालय  देश  में  वशभिनन
 स्थानों

 पर  अवस्थित

 हू  a  वहां  कार्य  कर  रहे  हूँ
 ?

 श्री  जुल्फिकार  उल्लाह  !  उनका  ad  इस  दिशा-विशेष से  सम्बद्ध  है  ।  मथुरा  श्रवस्थित  चेतन  ak  लेखा

 कार्यालय  चलाने  वाला  सैन्य  दल-तोपखाना  )  चालू  खाता  प्रणाली
 1.  24  लाख  seta  तथा  alo  श्रारस

 के  aaa  और  भविष्य-निधि  लेखा  तैयार  करने  का  उत्तर  दायित्व  सम्भाले  हुये  हैं  मुख्य  सेवा  दस्तावेजों  को  तो  श्रभिलेखाਂ

 कार्यालय ait  धलसेना  एकक  रखते  वेतन  श्रौर  लेखा  झभिलेखा  कार्यालय  का  एक  faa  goa

 क्योंकि  उनको  एक  दूसरे  के  झ्रभिलेखों  पर  परस्पर-नि्भर  रहना  पड़ता  है  ।  मुख्य  सेवा-दस्तावेज  तथा  शीट-रोल  afar

 कार्यालय में  सम्भालकर  रखे  जातें  हैं  श्रौर  व्यक्ति-विशेष के  चालू  लेखा  खाते  वेतन  ake  लेखा  कार्यालय  की  देख-रेख

 में  weed  ।  व्यक्ति-विशेष  के  दावों  से  सम्बद्ध  श्रसंगतियों  को  उन्हें दूर
 करने

 के
 लिये  ७, बतन  दौर

 कार्यालय  तथा  एक  दूसरे  पर  निभेर  करते  हैं  ।

 श्री  शम्भूनाथ  चतुर्वेदी  मेरा  प्रश्न  तो  एकदम  भिन्न  श्रलग  था ।

 अध्यक्ष  महोदय  1  उनका  प्रश्न  यह  था  कि  कितने  समय  से  वे  यहां  थे  ake  क्या  इससे  कोई  समस्या  उत्पन  हुई ?

 श्री  शम्भूनाथ  चतुर्वेदी
 :

 मैं  अपना  दूसरा  प्रश्न
 भी  रख  रहा  हूँ  क्योंकि  समय  बहुत  ही  थोड़ाਂ है  ।

 उन  लोगों को  शिक्षा

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  के  कया  प्रबन्ध  किये  गथे  faa  लोगों  का  मथुरा  से  पहले  ही  स्थानान्तरण  किया  at

 चुका  है  या  जिनका  स्थानान्तरण  किया  जा  रहा  है  waar  जिनको  बाद  में  स्थानान्तरित  किया  जायेगा  ?  क्या  इन  स्थानों

 के  afa  निकट  ही केन्ब्री  विद्यालय के  प्रबन्ध  का  कोई  प्रावशान  वहां  पर  किया  जायेगा  ?

 श्री  जुल्फिकार  सरकार  स्टाफ  के  उन  कमंचारियों के के  बच्छों  को  शिक्षा के  लिये  प्रबन्ध  कर  रही  जी

 नासिक  रोड़  स्थानान्तरित  किये  जा  रहे  हूँ  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 विमान  सेवा  से  न  जड़ी  हुई  राज्यों  को  राजधानियां

 805.  श्री  राम  सागर  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  राज्यों  की  के  नाम  क्या
 जो

 श्रभी  तक  विमान  सेवा  से  नहीं  जुड़ी  हुई  हैं
 उनके  विमान

 सेवा से  कब  तक  जोड़े  जाने  की  सम्भावना है  ;

 (a)  क्या  शिमला  में  हवाई  wes  ar  निर्माण  करने  के  लिए  वर्ष
 1977

 में  योजना  झायोग  से  श्रनुरोध  किया
 गया

 घौर

 यदि  तो  उक्त  प्रयोजन  के  लिए  प्रा योग  द्वारा  कितनी  धन  राशि  मंजूर की  गई  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक )
 :

 )  (  हिमाचल  प्रदेश  )  ;  शिलांग  )  ;

 कोहिमा  ;  गंगटोक  इटानगर  प्रदेश  ;  कावारत्ती
 )  ज़ोर  )  ;

 पांडिचेरी  तथा  सिलवासा
 नागर  को

 श्रभी  तक  विमान  सेवा  द्वारा  नहीं

 जोड़ा  गया  कावारत्ती तथा
 पांडिचेरी घनी  वाले  उन  50  नये

 केन्द्रों  की  सुची  में  सम्मिलित  हैं  जिन्हें  तीसरी  वा  यु  सेवा  संबंधी  समिति  ने  विमान  सेवा  से  जोड़ने  की  सिफारिश  की  समिति

 की  रिपोर्ट  की  सरकार  जांच  कर  रही  है  ।

 और  :
 हो

 ।  परियोजना
 का  श्रनुमोदन नहीं  किया  गया  ।  कोई

 निधियां  स्वीकृत नहीं  की  जा
 सकीं  ।

 बिइला ate  गोयनका  परिवारों द्वारा  wet  गये  करों  की  प्रतिशतता  में  वद्धि

 *  806.  श्रो  हुकम देव  नारायण  यादव  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1950  के  बाद  बिड़ला  ae  रामकृष्ण  गोयनका  परिवारों  की  सम्पत्ति  शौर  उनके  द्वारा  भुगतान किये  गये  करों

 की  प्रतिशतता में  कितनी  वृद्धि  हुई  ;
 श्रौर
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 सियत  उसर _

 क्या  इन  पारी  लाफ  पोर  प्रचर  सलिया  मूल्यांकन  तकनीकी  विशेषज्ो  दवारा  किया  गया  था  ait

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  dara  में  राज्य  मंत्री  (att  जुल्फिकार  1 (#)  अपेक्षित  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है
 पटल पर  रख  दी  जायगी

 चल  श्रौर  aaa  सम्पत्तियों का  झामतौर  सरकार के  प्रमाणित  मूल्यांककों की  मूल्यांकर्न

 रिपोर्ट  के  आधार  पर  किया  जाता  है  यदि  धन  कर  अधिकारी को  यह  सन्देह हो  जाता  है  कि  परिसम्पत्तियों का  मुल्य

 झांका गया है गया  तो  उस  स्थिति  में  मामला  कानून  के  अनुसार  श्रायकर  विभाग  के  मूल्यांकन कक्ष  को  भेजा  जाता  है  ।

 बेंक  डिपाजिट  लिकड  grata  शीर्षक  समाचार

 *  811.  शी  श्रार०  क््०  महालगी  क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार का  ध्यान  5  1979 के  टाइम्सਂ  संस्करण )  में  डिपाजिट  ty
 इंश्योरेंसਂ  शीषंक  के  ह तगत  छपे  लेखे  की  are  दिलाया गया  है  ;  शौर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  और  इस  मामले  में  प्रस्तावित  कार्यवाही  का  ब्यौरा क्या  है  ?/

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  :  हा ँ।

 इस  लेखे  में  जीवन  बीमा  निगम  की  जमा  संबद्ध  बीमा  योजना  यानी  डिपाजिट  ferns  Swag  स्कीम  की  शर्तों

 की  मूख्य  रूप  से  श्रालोचना  की  गई  है  जिनके  Ly  बैंकों  में  बचत  खाते  रखने  वाले  तथा  उन  खातों  में  कम  से  कम  एक  निश्चित

 रकम  जमा  रखने  वाले  व्यक्तियों के  लिए  मृत्यु  कवच  की  व्यवस्था है  ।  सरकार के  विचार  में  यह  श्रालोचनाः

 न्यायसंगत नहीं  है  ।

 व्यापारियों  हारा  बजट  के  प्रभाव  के  नाम  पर  किये  जाने  वाले  लोगों  के  शोषण  को  रोकने

 लिय  सवक्षण

 *812.  श्री  हलीमद्दीन  श्रहमद क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंग कि

 क्या  सरकार  बे  उपभोक्ताओं को  उस  गलत  प्रभाव  से  बचाने  के  लिये  कार्यवाही  की  है  जो  व्यापारियों ने  उन

 मदों पर  थोपा  है  जिनको बजट  में  भय  तक  नहीं  गया  है  ;

 क्या  सरकार का  विचार  बजट  के  नाम  पर  जनता  का  शोषण किये  जाने  से  व्यापारियों को  रोकने  के  सिए

 एक  व्यापक  जार  सर्वेक्षण  कराने का  है  ;

 यदि  तो  बजट  प्रभाव  के  नाम  पर  व्यापारियों  से  जनता  को  बचाने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?।

 नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  कृष्ण  कुमार  ।  (*)  से  (7):
 बर्ष  1979-80 का  केन्द्रीय  बजट  पेश  किये  जाने  के  त  रन्त  बाद  राज्य  सरकारों  और  संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों को  सलाद
 दी

 गई  थी  कि  वे  सुनिश्चित  करें  कि  व्यापारियों द्वारा  विभिन्न  वस्तूओं के  मूल्यों  में  कोई  अनुचित  वृद्धि
 न

 की  जाये
 ।

 सुचना  मिली  है  कि  कुछ  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  ने  इस  मामले  में  श्रावश्यक  कार्रवाई प्रारंभ  कर  दी  है  ।
 कन्द्रीय सरकार  के  संबंधित  मंत्रालयों  व  विभागों  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  श्रावश्यक  के  मूल्यों की  चुने  कन्द्रं  से

 लिये  गये  फुटकर  मूल्यों  के  झाघार  पर  लगातार  पुनरीक्षा की  जा  रही  ताकि  जब  कभी  श्रौर  जहां  कहीं  जरुरी  समय

 पर  TT  उपचारी  कारवाई  की  जा  सके  ।

 सेससं

 श्री  मनोहर  लाल  :

 श्री  रोतलाल प्रसाद  वर्मा

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  मैससे  श्राटोपिन्स  के  लिये  जांच  पड़ताल  एजेन्सी  के  बारे  में  1  1978]

 ग्रतारांकित प्रश्न  संख्या  1851  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जांच-पड़ताल में  कितनी  प्रगती  हुई  है

 mat  सहायक  आयुक्त  के  क्या  जिन्हें  WaTay,  1978  से  यह  कायें  सौंपा गया  है  ;  और

 इस  मामलें  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?
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 लिखित  उत्तर  20  अप्रैल  1979

 ferer  धंत्रालय में  राश्य  मंत्री  (sit  जुल्फिकार  तथा  :  मेसर्स  met  firs  )  रजिस्टडे

 के  मामले  में  कर  निर्धारण वर्ष  1973-74 पौर  1976-77  से  संबंधित  कर  निर्धारण  अब  पुरे  हो  गये  1973-74

 की  4.  58  लाख  रु०  की  घोषित aa  की  में  41.  31  लाख  to  निर्धारित  की  गई  है  और  इस  श्रकार

 foorat TE ara Hr गई  ATA  की  36.  58  लाख  रु०  की  रकम  जोड़ दी  गई  वर्ष  1976-77  की  78  लाख  रु०  की  घोषित

 झाय की  तुलना  92.  81
 लाख  रु०  निर्धारित  की  गई  है  शर  इस  प्रकार  गई  झ्ाय  की  83.  07  लाख रु०

 की  रकम  जोड़ दी  गई  है

 उपर्युक्त दो  वर्षों  के  संबंध  में  दंड  संबंधी  wea  काबंवाह्दी  के  ्य  fond  जाने  के  बारे  में  दंड  लगाने

 की  कार्यवाही चाल  की  गई  है  ।  भ्रन्य  वर्षी  के  संबंध  में  जांच  चल  रही  है  ।  कानून  के  अन्तर्गत  जो  भी  कार्बवाही

 की  जायगी

 भारतीय  पथटकों  को  att  यात्रा  के
 *

 816.  श्री  सरत  कार  1

 श्री  एस०  एस०

 क्या  c wet  aie  नागर  विमानन  मंत्री  यह  यह  बतान  की  कृपा  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चीन  के  प्राधिकारी न  केवल  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने  के  लिये  प्रपितू  अपने  प्रशासव  के
 faa  मित्र  बनाने  के  लिये  भी  भारतीय  पंमंटकों को  अनुमति  देने  के  लंबे  उत्सुक  हैं  जिन्होंने  30  वर्ष  तक  श्रलग-थलग  रहने

 पर  देश  को  अरन्य  लोगों  के  लिए  खोल  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  क्यां  चीन  पर्यटक  ल्क्सिगशी a  भारतीय  पर्यटन  एजेंसी
 | 1

 द्वारा हाल  ही  में
 किसी  यात्रा  कार्यक्रम  को  अन्तिम रुप  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा क्या  है  ?

 Ly qaeh  और  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम  :  से  (7):  wad}  सीता  वल्डे  ट्रेवल

 प्राइवेट  लिमिटेड के  एजेंसी  भारतीय  द्वारा  चीन  सहित  पूर्वी  एशिया के  तीन  दौरों का  संवधेन

 करने की  योजना बना  रही  है  प्रस्तावित  यात्रा  मंडल  9  दिन  की  अ्रवधि  के  दौरान चीन  में  शंघाई

 श्रौर  क्‍्वांगचो की यात्रा की  यात्रा  चाइनीज़  ट्रेवल  एजेंसी  ने  चीन  में  यात्रियों  के  ठहरने  श्रादि  के  प्रबंध  के  लिए  270 00

 बू०  एस०  डालर  प्रति  व्यक्ति की  कोटेशन दी  यात्ता  मंडलों  के  प्रस्थान की  अंतरिम  तारीखे  8  7  प्रौर  21

 1979 हैं  ।  सीता  aes  ट्रेवल  प्राइवेट  लिमिटेड के
 दौरे

 के  प्रबंधों को  श्रभी  तक  श्रंतिम

 रुप  नहीं  दिया  गया  है  ।

 fort  बेक  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  ऋण  सुविधाओं  पर  नियंत्रण  के  लिए  किस  जारो  किया  जाना
 *  ४17.  श्री  मसुद्तियार  fag  मलिक  :

 डा०  fara  मंडल  :

 क्या  उप  प्रधान  संत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ford  बैंक  are  इण्डिया ने  बैंकों  से  ऋण  सुविधाओं  पर  नियंत्रण  रखने  का  श्रतुरोध  किया  है  ;

 यदि  तो  अरब  तक  जारी  किये  गये  अनुदेशों  का  मुख्य  ब्यौरा क्या  है  ;;  झर

 देश की  आर्थिक  स्थिति  को  इससे  कितना  लाभ  होगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :
 हां  ।

 भारतीय  fora  बैंक  ने  श्रनुसुचित  वाणिज्यिक बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  1  1978 से  सांविधिक  नकदी

 झौर  नकदी  जैसी  परिसम्पत्ति का  34  प्रतिशत  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों से  यह  भी  कहा है  कि  1  1978

 के  बाद  ह... गर-अन्न  ऋण  के  विस्तार की  योजना  बनाने  का  प्रयास  इस  प्रकार  करें कि  वृद्धिशील  सकल

 ऋण  जमा का  अनुपात  40  प्रतिशत के  भीतर  हो  जाय  है

 इन  उपायों का  उद्देश्य  धज  व्यवस्था पर  संभावित  मद्रा-प्रसार के  दबाव  को  सीमित  करना  है  ।

 लक्षदीप  मुख्य  भूमि  के  बीच  विमान  ars
 *  518.  श्री  रतनसिह  राजदा

 श्री  यादवेन्द्र दत्त

 क्या  पर्यटन  प्रौरਂ  नागर  विमानन  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विमान सेवा  द्वारा  मुख्य  भूमि  के  साथ  लक्षद्वीप  को  जोड़ने  के  लिये  सवक्षण  बहुत  पहले  किया  जा  है  ;
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 यदि  तो  हवाई  पटिटयों  का  निर्माण  कब  तक  किया  जायेगा  ;
 शोर

 (7)  नियमित  विमान  किस  तारीख  तक  शुरू  की
 जायेगी

 ?

 पर्यटन  wit  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोतम  ४  हा

 (a) और  :  छठीं  योजना के  दौरान  लक्षद्वीप  में  एक  हवाई  weer  बनाने  की  कोई  योजनाएं  नहीं
 नक्षद्वीप को  विमान  सेवा  से  जोड़ने  के  बारे  में  तीसरी  वाय  सेवाओं  संबंधी  स्कीम  के  श्रत्तगंत विचार  किया  जाएगा  ।  तीसरी

 वाय  सेवा  इस  समय  सरकार  के  विचाराधीन  है  |

 aTaTa सावधि  ऋणदाता  संस्थानों  को  परियोजना--वित्तपोषण

 *819.  श्री  To  शार ०  बद्रीनारायण  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  सावधि  ऋणदाता  संस्थानों  की  परियोजना  वित्तपोषण  सोजना  उद्यमकर्ताप्रों क ेके  लिए

 महगी  सिद्ध हो  रही  हैं

 (a)  यदि  तो  क्या  यह  भी  सच  है  कि  भ्रंतराल  ऋण  के  लिए  बेक  से  गारंटी  के  लिए  झर  अंतराल  के  सावधि

 ऋण  में  शामिल  होने  उस  पर  कमीशन  का  भुगतान  करने  के  लिए  बाध्य  किया  जाता  है  ;

 यदि  तो  परियोजना  वित्तपोषण  योजना  से  नये  उद्यमों  के  लिए  भारी  कठिनाइयां  उत्पन्न  हों  गयीं

 g;  at

 यदि  तो  क्या  योजना को  बदलने  उसमें  संशोधन  करने  के  प्रश्न  पर  केन्द्रीय  मंत्रालय  विचार  कर  रहा

 जिससे  उद्यमकर्त्ताग्रों  को  इससे  लाभ  हो  सके  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (srt  जल्फिकार
 1  सावधिक ऋण  देने  वाली  ्  द्वारा  दिये

 गये  सावधिक  ऋणों पर  प्रतिशत  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थित  एककों  के  मामले  में  9-1/ 2  वारिक की
 दर से  ब्याज  वसूल  करती  है  ।  वर्तमान  ब्याज  दरों  के  ढ़ांचे  तथा  साधनों की  बढ़ती हुई  लागत  को  देखेते  उद्यमियों

 के  लिए यह  महंगा  नहीं  है  ।

 सावधिक  ऋण  देनें  वाली  ५  से  अन्तराल  वित्त  फाइनेंस  पाने  के  लिए  बेंक  गारंटी लेना

 झावश्यक नहीं  है  ।

 हां  ।  चूंकि  सावधिक  ऋणों  पर  लिया  जाने  वाला  ब्याज  श्रधिक  नहीं  है  तथा  अन्तराल ऋणों  पर  केवल
 1  प्रतिशत  ग्रतिरिक्त  ब्याज  लिया  जाता  इसलिए नये  उद्यमियों के  लिए  कोई  कठिनाई नहीं  होती

 प्रशन  नहीं  उठता ।

 घिसानों  शस्त्रों  wie  गोलाबारूद  का  पता  लगाने  के  लिए  प्रशिक्षित  कुत्ते
 *  820.  डा०  सरली  मनोहर  जोशी  :

 श्री  एफ०  पी०  :

 क्या  e  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  ने  विमानों  में  किसी  प्रकार  की  तोड़

 फोड़  की  कार्यवाहियों की  रोकथाम के  लिए  उनमें  शस्त्रों  ate  गोलाबारूद का  पताਂ  लगाने  के  लिए  विशेष  रूप  से  प्रशिक्षित

 कुत्तों  का  उपयोग  करने  का  निर्णय  किया  है  झर  यदि  तो  इस  संबंध  में  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )s  सरकार  ने  प्रभी  तक  ऐसा  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  है  ।

 तथापि  मामले  पर  गौर  किया  जा  रहा  है  ।

 विदेशों  से  स्वदेश  भेजी  जाने  वाली  राशियों  को  बचते  श्रौर  पुंजीनिवेश  कार्यों  में  लगाया  जाना
 नं  521.  श्री  डी०  डी०  देसाई  क्या  34-SaTA  संतरी  तथा  दित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे गे

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  विदेशों  से  भेजी  जा  रही  राशियों से  कुछ  राज्यों  नें  विलासिता की  उस्तुर  तथा
 भवनों की  मांग  श्रत्यपधघिक  बढ़  रही है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  रुपए  के  समान  मूल्य  वाली  मुद्रा  की  ऐसी  राशियों  के  कुछ  भाग  को  बचत  गर  पूंजी
 निवेश  कार्यों में  लगाने  पर  विचार  करेंगी  ;  श्रौर

 x

 क्या इन  राशियों  की  रुपए  के  समान  मलय  वाली  मुद्रा को  एकत्र  करनें की  कोई  ater
 योजना  हैं

 2
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 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  ।  सरकार  ने  इस  संबंध  में  कुछ  समाचार  पत्नों  में  प्रकाशित
 समाचार  देखे  लेकिन इन  निष्कर्षों की  पुष्टि करने  वाली  कोई  ठीक-ठीक  सुचना  उपलब्ध नहीं  है  ।

 झ्र  यह  मानना  होगा  कि  विदेशों  से  गन  वाली  रकमें  प्राप्त  करने  वाले  उन्हें  श्रपनी  इच्छानुसार  इस्तेमाल

 कर  सकते et  फिर  सरकार ने  इन  राशियों को  बैंकों  में  जमा  करवाने  waar  कारखानों में  लगाने  के  faa

 प्रोत्साहित  करने  क  प्रयोजन  से  कई  योजनाएं  बनाई  भारतीय  बैंकों  ara  श्रतिरिक्त जमा  रकमें  जुटाने के  लिए  तैयार

 की  गई  विभिन्न  योजनाओं  के  सरकार  ने  उच्च  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्नों  में  विदेशों से  धन  श्राकर्षित  करने  के

 निम्नलिखित  खास-खास  योजनाएं  बनाई  हैं

 (1)  श्रनिवासी  (aga)  खाता  योजना  जिसके  orate  भारतीय  खाताधारी उस  खाते  में  जमा  रकमों

 में  से  अपनी  इच्छा  क  प्रनूसार  रकमें  भारत  से  बाहर  भेज  सकता  है

 (2)  विदेशी  करेंसी  खाता  जिसके  श्रन्तगंत  उपर्युक्त मद  (1)  में  उल्लिखित  लाभ के  श्रलावाਂ

 खाताधारी को  विनिमय दरों  में  होने  वाली  घटबढ़ के  कारण  किसी  हानि  का  खतरा  भी  नहीं  उठाना  पड़ता  ।

 (3)  atfrarat  भारतीयों  श्रौर  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय  मूल  के  व्यक्तियों  रकमें  वापस  लौटाने  के

 विकल्प  के  साथ  नई  भारतीय  कंपनियों  के  नए  सामान्य  शेयरों में  20  प्रतिशत  तक  निवेश  करने  की  अनुमति

 देने  की  योजना

 (4)  अनिवासी  भारतीयों और  विदेशों  में  रहने  वाले  भारतीय मूल  के  व्यक्तियों  को  रकमें  वापस  लौटाने  के  विकल्प

 के  साथ  कतिपय  श्रौद्योगिक  उपक्रमों  में  प्रतिशत  तक  निवेश  करने  की  अनुमति  देने  की  योजना ।  श्रौर

 (5)  विदेशों  में  रहने  वाले  संबंधियों  से  लागत  के  बराबर  रकम  प्राप्त  करने  वाल  व्यक्तियों को  सीमेंटਂ

 स्कूटर  प्रायात  करने  के  संबंध  में  प्राथमिकता  के  श्राघार  पर  झावंटन की  योजना  ।

 सरकारी  उपक्रम  ब्यूरो  के  श्रन्तगंत  रूगण  एकक
 न  32.0 2.0  श्री  सौगत  राय 1

 at  बालासाहिब fed  पाटिल

 क्या  Bq-MeTa Hat ast faa Aef} मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने
 की

 कृपा
 करेंगे कि  :

 क्या  सरकारी  उपक्रम  ब्यूरो  के  अन्तर्गत  13  एकक  रूग्ण  हो  गए  ह  जेसाकि  15  1979  के  मिक

 टाइम्सਂ  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  है  ;

 (a)  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;

 सरकार ने  उनको  पुनरूजजीवित करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  राज्य  dat  सतीश  ।  ()  कोई  एकक  कब  रूण  कहलाएगा यह  बताना  कठिन  है  ।  सरकारी

 उद्यमों  के  मामले  में  वित्तीय  लाभ/हानि  उनकी  हालत/रूगणता  की  सही  द्योतक  नहीं  किन्तु  यदि  aaa  ऐसे  सरकारी

 उद्यमों से  है  जो  लगातार कई  वर्षों  से  घाटा उठा  रहे  |  तो  निम्नलिखित  13  सरकारी  उद्यमों  ने  1977-78 को  समाप्त

 पांच
 ae  की

 safer
 के  दौरान हर  वर्ष  घाटा  उठाया  है  ।:  1977-78  ही  ऐसा  अन्तिम  वर्ष  है  जिसके  लेखे  उपलब्ध

 निम्नलिखित  विवरण  में  उद्यमों  से  सम्बद्ध  प्रशासनिक  मंत्रालयों /  विभागों  के  नाम भी  दिये  गए  हैं
 क

 उद्यम का  नाम
 nentਂ

 1.  भारत  श्रल्यूमीनियम कं  लि०

 2.  भारत  गोल्ड  माइन्स लि०
 इस्पात  प्र  खान  मंत्रालय

 3.  कोल  इण्डिया  लि  ste  इसकी  सहायक  कम्पनियां
 *

 ऊर्जा  मंत्रालय
 4.  फर्टिलाइजर एण्ड  केमिकल्स  ०
 5.  फर्टिलाइजर  HTT o  ATH  इण्डिया लि  ०  .

 रसायन  उवरक  मंत्रालय
 6.  हिन्दुस्तान  लि०
 7.  बीको  लारी

 खसकनाਂ

 2a  1975-76 वर्ष  में  बनाया  गया  |
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 30  1901  (ae)
 राना

 -
 उद्यम का  नाम  सम्बद्ध  प्रशासनिक

 मंत्रालय/विभ

 8  .  भारत  हैवी  प्लेट  एण्ड  वैसल्स  लि०
 भारी  उद्योग  विभाग 9.  भारत  पम्प्स  एण्ड  कम्प्रैशर्स लि  ०  |

 10.  टेनरी  एण्ड  फुटवियर  कारपोरेशन  आफ  इण्डिया  लि०
 1.0  .  भारत  झ्राफ्थैल्मिक  ग्लास  लि०  ॥

 12  केन्द्रीय  ग्रस्तरदेशीय  जल  परिवहन  निगम  लि०

 13.  उद्योग  पुरर्स्यापिन निगम  लि०  पुनर्स्थापन  विभाग

 उनका  कार्यनिष्पादन  ठीक  न  रहने  के  कारण  ये  हैं

 ]  .  प्रौद्योगिकीय  समस्याएं  ।

 2  .  क्षमता का  HA  उपयोग  |

 3  अपर्याप्त  मांग  |

 4  .  अ्रपर्याप्त एवं  घटिया  कच्चा  माल  ।

 .  संतोलक  उपस्कर  का  |

 6  मूल्य-निर्धारण  नीति  ।

 7  «  प्रचालन  एवं  प्रबन्धकीय  कारयकुशलता  में  कमी  ।

 इन  उद्यमों  का  कार्यनिष्पादन  सुधारने  के  लिए  किये  गए  प्रमुख  उपायों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 1.  उत्पाद  मिश्र  का  विविधीकरण

 2.  संतोलक  संबंत्रों  के  आ्राधुनिकीकरण  एवं  पुनर्स्थापन की  व्यवस्था  ।

 3.  अ्रनुसंधान  श्र  विकास  |

 4,  विदेशों  में  मांग  बढ़ाने  के  लिए  निर्यात  सम्बन्धी  प्रयास  |

 5.  संघटकों  को  बेहतर  सप्लाई  के  लिए  सहायक  एककों  का  विकास  |

 6.  कच्चा  पूंजीगत  माल  की  झायात  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  करना
 7.  प्रोत्साहनों  एवं  प्रबन्ध  में  भागीदारी  पद्धति  अपनाकर  श्रम  उत्पादकता  बढ़ाना  |

 8,  प्रशिक्षण-द्वारा  प्रचालन  काये-कुशलता  विकसित  करना  |

 9.  झौद्योगिक  सम्बन्धी  एवं  प्रबन्धकीय  कार्यकुशलता  में  सुधार  ।

 सीमा-शुल्क  प्राधिकारियों  ढारा  मत्स्य  नौकाओं  को  जांच  पड़ताल  किया  जाना

 823.  श्री  मनोरंजन  wd  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  टाटा  दवारा  थाई  सहयोग  से  अ्रंडमान श्र  निकोबार

 दूवीपसमूह की  समुद्री  सीमा  में  मत्स्य  नौकाओं  का  संचालन  किया  जा  रहा  है  श्र  ये  मत्स्य  नौकायें  मछलियां  देनें  के

 लिये  विदेशों  का  दौरा  करती

 यदि  तो  क्या  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  दवारा  कोई  जांच-पड़ताल  की  है  अथवा  ate

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  dat  सतीश  श्रग्रवाल  ।  हों  ।

 भारत  सरकार  कुछ  शर्तों  के  पैससं  टाटा  श्रायल  मिल्स  कम्पनी  लि०  को  थाईलैंड  स्थित  उनके  सहयोगियों

 से  बंगाल  की  खाड़ी  में  परिचालना  थे  कुछ  जलयान  किराये  पर  लेने  की  श्रनुमति  दी  उनका  परिचालन केन्द्र  पोर्ट  ब्लेयर  है  ।

 &  मछली  पकड़ने वाले  गहरे  समुद्र  ate  समुद्री  सीमा  पर  जो  मछलियां  पकड़ते  हैं  उन्हें  उता  रने  के  लिए  थाईलैंड

 के  बंदरगाहों  पर  जाते  हैं  ।

 शर  ॥  थाईलैंड  के  बंदरगाहो ंसे  पहली  बार  भराई  में  वाली  मत्स्य  नौ-सेना  arferet  रियों

 ्  सुरक्षा  की  दृष्टि  से  प्रमाणीकरण  के  लिए  विशाखापत्तनम  जाती हें  wet  समुद्र  अथवा  समुद्री  सीमा  पर  मछली

 पकड़ने  के  मत्स्य  नौकाएं  पोर्ट  ब्लेयर  oat  हैं  जहां  पर  सीमा  शुल्क  संबंधी  भ्रौपचा  रिकताएं  पुरी  की  जाती  हैं  तस्करी
 झथवा  सीमाशुल्क  कानूनों  के  उल्लंघन  को  रोकने  के  पोर्ट  ब्लेयर  में  पूरी  की  जाने  वाली  सीमा  शुल्क  atta  में

 निर्यात
 दवारा  मछलियों  के  घोषित  मूल्य  की शमी पेर

 सामान्य  पर्यवेक्षण  का  कार्य  शामिल  है  ।  निर्यात  की  जाने  वाली  मछलियों  का  वस्तु-सुची  की
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 weet  अधिकारियों  को  frate  श्रेणो  प्रथम  श्रेणी  म  तदर्थ  qarafa at atade का  मानदंड
 7801.  श्याम  सुन्दर  गुप्त  ।  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 श्रायकर  धधिकारियों  की  श्रेणी  से  प्रथम  श्रेणी  में  तदर्थ  पदोन्नति  का  मानदंड  क्या  है

 (a)  हाल  ही  में  पदोन्नतियों  से  द्वितीय  श्रेणी  के  feast  आयकर  की  उपेक्षा  की  गई  है

 (7)  दिल्‍ली  के  कितने  अधिकारियों  की  उपेक्षा  की  गई  है
 क्या  यह  सच  है  कि

 सारत
 सरकार  के

 कार्मिक  विभाग  ara  दिनांक  26-5-71 के  संख्या  2707-71

 ए
 के  भ्रनुसार दिये  गये  स्पष्टीकरण  की  उपेक्षा  की  गई  हैऔर  प्रभावित  अधिकारियों  को

 बदोननतियां  नहीं  दी  गई  हूँ  ;

 (=)  क्या  यह  सच  है  कि  प्रभावित  श्रधिकारियों  ने  तीन  घर्षे  पहले  श्रभ्या  वेदन  की  थी  शर  प्रभी तक  कोई

 कामवाही नहीं  की  गई
 क्या  यह  सच  है  कि  प्रभावित  श्रधिकारी को

 प्रापति  स्थिति  के  दौरान  चेतावनी  दी  गईं  थी  कि
 वहं  झपने

 को  खुश  रखे
 ;  ्र

 गलती  में  सुधार करने  के
 के  लिये  कार्यवाही  at  गई  श्रथवा  की  जा  रही  है

 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुलफिकार  1  श्रायकर  श्रघिकारी  की

 भधिकारी  के  कनिष्ठ  वेतनमान  में  aad  वरिष्ठता  एवं  योग्यता  के  श्राधार पर  की  जाती है  ।

 हाल  ही  सें  1978)  सायकर  aferara  1 )  के  प्रेड  में  ales  वेतनमान  में  ५

 afa  के  योग्य  समझे  गय  276  श्रधिकारियों  में  से  26  arnt ors fea wa Ff छोड़  दिखे  गये  थे  ।

 दो  ।  ot
 भारत  सरकार  के  कार्मिक  शर  प्रशासनिक  सुधार  विभाग के  दिनांक  25-5-1971  (  26-5-1971

 et) के
 पत्र  संडया  2707-71  ए०  श्राई०  एस०  (111)  में  भारतीय  सेवा  नियम  के  स्पष्टीकरण के  सम्बन्ध  में

 सरकार  (aa  के  पत्र  gr  उल्लेख  यह  स्पष्टीकरण  अधिकारियों पर  लागू  नहीं  होता  ।

 (%)  ae
 :  जिन  26  झक्क  रसों  को  छोड़  दिया  गया  है  उनमें  से  कुछ  अधिकारियों  ने  श्रपना  चयन  नहीं

 किये  जाने  के  विरुद्ध  अभ्यावदन  किये  हूं  प्रश्न
 के  भाग  और  में  उस्लिखित  त्थथों

 के
 बारें  में

 किसी
 भी  श्रभ्यावेदन  में  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  सम्बन्धित  श्रॉधकारी  को  निर्दिष्ट  करना

 we
 ग्रपेक्षित  सुचना  देना  संभव  नहीं  है  ।

 ae  प्रश्न  नहीं  उठता

 निदेशालय  द्वारा  मकान  को  सील  किया  जाना

 7802.  श्री  रामेश्वर  पाटीदार  क्या  उप-प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्नी  यह  बताने  की  कृपा  क  रेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सलीम  हाफिज  पटेल  जिसे  सादिक  हाफिज  पटेल  का  छोटा  भाई

 ता  का  बम्बई  स्थित  मकान  राजस्व  विदेशालय  दूबारा  सील  कर  दिया  गया  था  ;

 यदि  तो  क्या  उस  मकान  की  तलाशी  ली  गयी  atc

 यदि  तो  वहां  से  क्या  वस्तुएं  बरामद  हुई  भर  मदि  तो  उस  के  क्या  करण
 ?

 fan  sae  में  राच्य  सतीश  sem)  :
 से

 :
 सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों

 के  अनुसार  सीमा  aes  निनारक  wat  के  अधिकारियो ंने  25-6-78 को  सलीम  हाफ़िज  पटेल के  1

 होस  cen  हाजी  aH,  बम्बई  स्थित  परिसरों  को  सील  किस  क्योंकि  उक्त  परिसरों  की  तलाशी  ली  जानी

 थी
 परन्तु  उन्हें  तालाबन्द  पाया  गया  था  ।  उक्त  परिसरों की  बाद  में  1-9-78  को  तलाशी  ली  गई  थी  कुछ  a

 WUT saa Tes WT 1 aaa  ~  पये  थे

 mt  देसाई  के  श्रायकर  के  रिकार्ड

 7803.  श्री  वसन्त  साठे  ।  mses  मंत्री  तथा  क्ति  vat  यह  बताने  की  कृपा  क्रय  कि

 क्या  श्री  st)  देसाई  के  श्रायकर  के  कोई  रिकार्ड  किसी  समय  qa  हो  गमे  थे  और  मदि  at,  लो

 रिका  कब  गुम  हुए  थे

 20
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 इसका  क्या  साध्य  है  कि  ये  Feata  गुम  हो  हुए  —— qj

 क्या  ये  fears  बाद  में  मिल  गये  site  यदि  तो  किस  तारीख  को  यह  मिल  गये  हैं  vite  किन

 परिस्थितियों में  थे  ह  लिये  गये

 क्या  उन  परिस्थितियों  का  पता  लगाने  के  जिन  ध... 9 ग्रत्तमंत  रिकार्ड  गुम  हो  गये  कोई  जांच
 की

 गई

 है  और  यदि  तो  इस  जांच  के  क्या  परिणाम  wk

 थे  रिकार्ड  कब  गुम  हुए  थे  ate  श्री  कांति  देसाई  दवारा  कर  श्रपवचन  के  बारे  में  कोई  जांच

 बचाराधीन  है  site  यदि  तो  इन  शिकायतों  का  स्वरूप  कया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जुलफिकार  ।  श्री  कांति  देसाई  कर-निर्धारण  वर्ष

 1970-71  तक  के  आय-कर  सम्बन्धी  रिकार्ड  1971  जनवरी  1973  के
 बीच  कभी

 गुम  हो  गय
 ९  |

 रिकार्ड  गुम  होने  का  wane  अधिकारी द्वारा  फरवरी  1973  में  झपने  निरीक्षी  सहायक  आयुक्त

 को  लिखे  पत्न  से  मिलता  जिसमें  गया था  कि  श्रम्रिम  कर  नोटिस  जारी  करने  वालें  कक्ष  को
 1971

 में  भेजे  गये  रिकार्ड  उक्त  कक्ष  से  फिर  वापस  प्राप्त  नहीं  gu bal] =

 गुमशुदा  दस्तावेजों  को  ढूंढने के  जुलाई  1978  में  तेजी  से  प्रयास  क्रिया  गया  तथा  बे  feats
 5  1978  को  मिल  गये  थे  ।

 चूंकि  शप्रायकर  ATT tT 2  को  इस  बात  से  तसल्ली  हो  गयी  थी  कि  दस्तावेज  गुम  हो  गये  थे  wa:  उसने

 जांच  कराना  aaa  नहीं  समझा

 (&)  भायकर  MAT  ने  बताया  है  कि  इस  मामले  में  1971  से  जिस  वर्ष  में  कर-निर्धारण  सम्बन्धी
 ये  रिकार्ड  गुम  हुए  उससे  बहुत  पहले  से  ही  प्रारोप  लगाये  गये  थे  ।  श्रारोपों  से  संबंधित  गोपनीय  रिकाडें

 कभी  गम  नहीं  हुए  थे  ।  इन  गोपनीय  दस्तावेजों  में  कर-निर्धारण  meat  आदि  की  प्रतिलिपियां  भी  थीं  तथा
 संगत  अवधि  के  दौरान  कोई  नया  अथवा  विशिष्ट  शिकायतें  प्राप्त  नहीं  हुई  थीं  ।

 श्री  कान्ति  देसाई  का  श्रायकर  मिर्धारण

 7804.  श्री  विजय  कुमार एन०  पाटिल व्या  Tq-TTT  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  किसी  संसद  सदस्य  ने  झायकर  श्रधिनियम  की  धारा  138
 के  श्रत्तर्गत  श्री  कांति  उसकी

 पत्नी  तथा  परिवार  के  oer  सदस्यों  के  बारे  में  श्रायकर  की  जानकारी  देने  के  लिये  श्रायकर  WITT )
 को  लिखा  था  ak  यदि  तो  ऐसे  कितने  श्रावेदन-पत्र प्राप्त  हुए  श्रौर  झायकर  AAtT J  ने  उन  पर  क्या

 कार्यवाही  की

 यदि  मांगी  गई  जानकारी  नहीं  दी  गई  थी  तो  उसके  क्या  कारण

 इस  मामलें  में  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  को  raga  से  कोई  रिपोर्ट  मिली  थी  ate  यदि  तो  उस

 पर  क्या  कार्यवाही की

 क्या  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  सम्बन्धित  निदेशक  ने  च्  वरिष्ठ  श्रधिकारियों  को  इस  area

 का  नोट  प्रस्तुत  किया  था  कि  च्  सदस्यों  द्वारा  मांगी  गई  जानकारी  we  दी  जानी  चाहिये  ak

 (&)  क्या  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  चेयरमन  ने  सम्बन्धित  निदेशक  को  बुलाकर  उन्हें  नोट  बदलने  का

 दिया  था  att  उस  निदेशक  ने  चेयरमन  का  sree  मानने  से  इन्कार  कर  दिया  था  ?

 वित्त  संत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  !  श्र  :  हां  ।  एक  संसद  सदस्य  नें

 बम्बई  ४111  बौर  XI  के  UG 3)  areal  पो द कान्ति  देसाई  ae  उनके  दो  पुल्ने, च्  श्री  भरत  कांति  देसाई

 तथा  श्री  जगदीप  कांति  देसाई  के  निर्धारणों  के  संबंध  ग्रायकर  afafran,  1961 की  धारा  138  के

 अधीन  कुछ  सुचना  प्राप्त  करने  के  लिए  किया  था  ।  श्रीमती  पद्मा  कांति  देसाई  के  संबंध  में  कोई  दरख्वास्त

 प्राप्त नहीं  हुई  है  I

 उन्हीं  संसद  सदस्य  ने  श्री  कांति  देसाई  के  मामले  में  15  तथा  श्री  भरत  कांति  देसाई  ake  श्री  जगदीप

 कांति  देसाई  के  मामलों  में  17-17  दरख्वास्तें  दायर  की  थीं  ।  जिन  श्रायकर  J  को  दरख्वास्तें  दी  गयी
 वे  दोनों  ही  संतुष्ट  नहीं  हुए  कि  सुचना  देना  सावंजनिक  हित  में  होगा  ।  उन्होंने  सूचना  देने  से  इंकार  कर  feat

 ॥

 अझायकर  श्रधिनियम  की  धारा  138(1)  (b)  के  प्रायकर  श्रायुक्त  की  कायेवाही  श्रंतिम  होती  है

 att
 उसे

 किसी
 भी  न्यायालय

 म
 चुनौती  नहीं  दी  जा  सकती  ।  इस  प्रकार  केंद्रीय  प्रत्यक्षकर  बोर्ड  ्य  कोई  कांयंव ही
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 नहीं  होनी  थी  ।  इस  मामले  में  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष-कर  ate  को  कोई  रिपोर्ट  पेश  करने  की  श्रावश्यकता  नहीं  थी  ।  फिर
 भी  बम्बई  प  और  उटा  आयुक्तों  इस  मामले  में  जो  कुछ  किया  उसकीਂ  जानकारी

 ही  बोर्ड  को  दी  ।

 दोनों  आयकर  ग्रायुक्तों  से  प्राप्त  सुचना  को  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष-कर  बोर्ड  के  कार्यालय  में  देखा  गया  है

 परंतु  कानून  के  प्रधीन  बोड़ें  के  लि  ए  कोई  राय  देने  अथवा  श्रादेश  जारी  करने  की  आवश्यकता  नहीं  क्योंकि  वह

 एसा  नहीं  कर  सकता  शर  इसलिए  इस  बारे  में  ara  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  |

 (&)  जी  नहीं 1]  ~
 ऋण  के  रूप  में  विश्व  बेक  से

 @  सहायता .
 7805.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान  :  क्या उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  विश्व  बैंक  दूंवारा  भारत  को  {meu  के  रूप  में  सहायता  दी  जा  रही

 यदि  तो  किन  प्रयोजनों  के  लिये

 ब्याज  की  किस  दर  ऑर

 ऋण  की  ware  कितनी  किस्तों  में  श्रौर  कितनी  ग्रवधि  में  की  जानी  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश
 !  a  1

 भारत  को  विश्व  बेंक  समूह से
 जो

 सहायता  मिलती  है  वह  विस्व  बैंक  धौर  उदार  शर्तों  पर  ऋण  देने  वाली  उससे
 संबद्ध  madera  विकास  संघ

 नामक  संस्था  से  प्राप्त  होती  है  ।

 विश्व  बेक  समूह  a  प्राप्त  होने  वाली  सहायता  सिंचाई  श्रौर  कमान  क्षेत्र  सिचाई  विद्युत

 नगर  विकास  श्रादि  जैसे  विभिन्‍न  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  की  विशिष्ट

 बोजनाओओं  के  लिए  काम  में  लाई  जा  रही  है  ।

 विश्व  बेक  के  ऋणों  के  ब्याज  की  दर  हर  तिमाही  तय  की  जाती  है  ।  चाल  तिमाही  के  लिए  व्याज  की

 दर  7.9  प्रतिशत  वार्षिक  है  ।  विश्व  बेंक  से  प्राप्त  होने  वाली  ऋण  सहायता  की  भ्ौसतन  वापसी  श्रवधि  3  से
 5  वर्षों  की  रियायती प्रवधि  सहित  20  वर्ष  की  होती  है  ।

 अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  संघ  से  प्राप्त  ऋणों  की  वापसी  झ्रदायगी  10  वर्षों at  स्थगन  झवधि  सहित  50

 वर्षों  में  की  जाती  है  ।  ये  ऋण  व्याज  ad  होते  11.0  इन  पर  0.75  वाधिक  दर  ay  केवल  सेवा

 प्रभार  देना  पड़ता  है  ।

 बंक  ऋणों  तथा  प्रन्त राष्टीय क  विकास  संघ  के  ऋणों  के  मलघन  की  वापसी  अदायगी  प्रामतौर  से  छमाही  किस्तों

 में  की  जाती  है  ।

 चाय  निर्यात  पर  शत्क  समाप्त  करना

 7806.  श्री  वशिष्ठ
 ।

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 (=)  क्या  के  निर्यात  पर  शुल्क  समाप्त  किये  जाने  के  परिणामस्वरूप  इस  वस्तु  के  निर्यात  में  वृद्धि

 हुई  है  श्र  यदि  तो  किस  सीमा  तक  ;

 1977-78 तथा  1978-79  में  रुपयों  के  रूप  में  तथा  किलोग्राम  में  कितना  निर्यात  किया  आर

 नए  पौधे  लगाने  तथा  परात  और  शभ्रलाभकर  पौधों  को  बदलने  के  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गयी
 निक

 अथवा  करने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 कृष्ण  कुमार  1  (%)  14279

 से
 चाय  पर  से  निर्यात  शुल्क  हटा  दिया  गया  था  श्रौर  निर्यातों  पर  इससे  पड़ने  वाले  प्रभाव  के  बारे  में  अभी

 से  ्य  नहीं  लगाया  जा  सकता  |

 1977-78  तथा  1978-79  के  दौरान  चाय  के  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  हुए

 दस  लाख  किग्रा०  लाख  Bo
 हा

 एएल
 कै  1977-78  221.52  563.71

 1978-  146.  28  295.37

 (atet-Haet  79)

 a
 ea
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 पिछ॑ले  वर्ष  स्टाक  अधिक  होने  के  कारण  निर्यात  व्यापार  में  उछाल  में  समग्र  कमी  ही  गिरावट का

 मुख्य  कारण  हो  सकती  है  ।

 चाय  उद्योग  के  लिये  निम्नोक्त  विकासात्मक  योजनाएं  कार्यान्वित  की  जा  रही  है
 :.

 (1)  बागान  faa  योजना  के  प्रतिस्थापन  Tat /ATAT  चाय  को  गहन  रोपण  करने  को
 faa  मैदानी  बागानों  के  लिये  20,000  to  प्रति  हैक्टार  तथा  पहाड़ी  बागानों  के  लिये  25,000  प्रति  हैक्टार

 की  दर  से  aa  दीर्घावधि  ऋण  दिया  जा  रहा  है  ।

 (2)  ata  agtat  तथा  सिचाई  उपस्कर  किराया खरीद  योजना  में  10  वर्ष  की  waft  के  लिये

 अस्थगित  भुगतान  के  श्राधार  पर  चाय  वाहनों  श्रादि  को  प्राप्त  करने  glared  को  व्यवस्था

 चाय  बागान  कारखानें  द्वारा  वाहन  श्रादि  की  मदों  के  लिये  10  लाख  to  तथा  सिंचाई
 उपस्कर

 के

 लिये  10  लाख  wo  प्राप्त  किये  जा  सकते  हैं  ।

 (3)  उपदान  योजना  में  श्रलाभकारी  क्षेत्रों  श्रौर  प्रतिस्थापन  रोपण  करने  के

 लिये  मैदानी  बागानों  को  4,000  रु  प्रति  पहाड़ी  बागानों  को  5,000  प्रति  हैक्टार के  च्य

 की  व्यवस्था है  इसी  उपदान  योजना  में  छंटाई  श्रौर  भराई  के  लियें  3,000  Re

 बागानों  क  जीर्णोद्धार  अन्त:रोपण  श्रौर  भराई  के  लिये  4,000 रु७  प्रति  हैक्टार  के  श्रनुदान  की  व्यवस्था है
 ।  इसके

 प्रतिस्थापन  श्रौर
 चाय  कम्पनी  को  की  समस्त  लागत  को  राजस्व  व्यय  मानने  की  झनुमति  है  ।

 विस्तार  रोपण  के  लिये  चाय  उद्योग  को  विकास  भत्ता  भी  उपलब्ध  है  ।

 श्र  जीर्णोद्धार  के  लिये  उपदान  की  दर  में  संशोधन  कर  के  उसमें  वृद्धि  करने  की  सम्भावना
 पर

 शी  इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 भूसि  विकास  बेकों  कौ  शाखाओं  द्वारा  ऋणों  को  वसुली

 7807.  श्री  भाई  पटेल :  कया  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  भारतीय  ford  बैंक  के  नियमों  के  WTATT .~)  भूमि  विकास  सहकारी  बैंकों  की  ऐसी

 जो  उनके  दूवारा  दिये  गये  ऋणों  का  75.0  प्रतिशत  वसूल  करने  में  श्रसफल  हो  गये  प्राग  ऋण  देने  की

 झनुमति नहीं  ate

 यदि  तो  क्या  गुजरात  राज्य  भूमि  विकास  सहकारी  बैंक  श्रहमदाबाद  की  Waar  द्वारा

 दिये  गये  लगभग
 ss

 करोड़  रुपए  के  ऋण  att  वसूल  किये  जाने  यदि
 तो  यह  नक

 झागामी ऋण  दे  रहा  यदि  नि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दुवारा  ऋणों  के  लिए

 निर्धारित  मापदण्डों  के  राज्य  भूमि  विकास  बैंकों  से  निधियों  के  निकलवाने  के  लिए  राज्य  भूमि  विकास
 बैंकों  की  शाखाओं  की  पात्रता  पिछले  में  मांगों  के  श्रतिदेयों  तथा  वितरित  किये  गये  ऋण

 के  प्रतिशत  या  पिछले  तीन  वर्षों  में  जारी  किये  गये  ऋणों  के  श्रौसत  या  जो  भी  इनमें  अधिक  के  साथ  जोड़

 दिया गया  है  ।

 वे  शाखाएं  जिनकी  मांगों  के  afaeat  की  प्रतिशतता  55  प्रतिशत  से  offs  वे  शाखाएं  राज्य  भूमि

 विकास  बैंकों  से  निधियों  के  निकलवाने  की  ora  नहीं  होती  है  ।

 30  1978  गुजरात  राज्य  भूमि  विकास  बेंक  के  ऋणों  की  बकाया  राशि  84.  89  करोड़

 रुपए  थी  |  इसकी  तुलना  में  भ्रतिदेयों  (starsat) BY UT की  राशि  34.15  करोड़  रुपए  बैठती है  ।  बैंक  ने  ऋण

 देना  जारी  रखा  है  तथा  1978-79  (31-12-1978  के  दौरान  साधारण  तथा  विशेष  कार्यक्रमों  के  data

 1.  79  करोड़ तथा  0  .  52  करोड़  रुपए  के  ऋण  वितरित  किये  थे  ।

 ‘feat  हारा  बेचे  गये  ‘eaq’  पर  दिया  गया  कर

 7808.  ए०  कंठ  राय  क्या उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त
 मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 af  1977  तथा  1978 में  fecay  श्रायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  )  ने  कितने  मूल्य  का  x

 है  तथा  किन  फर्मों  को  बेचा

 an  बिक्री  के  लिये  कोई  fafrarat  मांगी  गयी
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 em  यह  सब  है  कि  फर्म  निर्धारित  थी  शौर  कर  बचाने  तथा  काला  धन  बनाने  के  उद्देश्य  से  दरें

 जानबूझ कर  कम  रखी  झर

 (=)  यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  गये  हैं
 ?

 चिस  serra में  cree  जुलफिकार  aeete)  !  से  :  श्रपेक्षित  सूचना  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  ate  शदन-पटस  पर  रख  दी  जायगी

 महाराष्ट्र में  बचत  AH  प्रोत्साहन  योजना  के  ् बन्तगत  व्यपगत  पुरस्कार

 7809.  श्री
 बापू  साहिब  परलेकर  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथ्  वित्त  मंत्री  यट  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 महाराष्ट्र  राज्य  बिशेषकर  जिले  में  गत  दो  वर्षों  में  बष॑वार  बचत  बैंक  प्रोत्साहन  योजना

 mead  कितने  पुरस्कार  व्यपगत  हो

 (@)  तत्संबंधी क्या  कारण  wk

 बचत  बेक  प्रोस्साहन  योजना  के  ania  पुरस्कारों  को  व्ययगत  होने  से  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या
 का्मवाही की  है  ?

 वित्त  संब्रालय  में  राज्य  dat  जुल्फ़िकार  1  ate  महानिदेशक  डाक-तार  के  पास

 उपलब्ध  सूचना  के  श्रनुसार  पिछले  दो  वर्षों  में  डाक  घर  बचत  बैक  इनामी  प्रोत्साहन  योजना  के  ग्रन्तंगत ह  महाराष्ट्र
 में  कोई  इनाम

 व्यपगत
 नहीं  हुमा है  भ्छ्  जनवरी  1976 में  निकाले  गए  चौथे  ड्रा  के  भ्रन्तगंत  दो  मामलों

 में-एक  रत्नागिरी  मुख्य  झक  घर  श्रौर  दूसरा  कोल्हापुर  मुख्य  डाक  घर  के  बचत  बैंक  खातों  पर  निकले  इनाम

 के  रूपयों  का  अरब  तक  भुगतान  नहीं  किया  जा  सका  क्योंकि  संबंधित  खातेदारों  की  मृत्यु  हो  गई  थी  श्रौर  दावेदारों

 नें  दावों  के
 संबंध

 में  हक  की  पुष्टि  के  लिए  बैध  कागजात  Be La ~)  नहीं  किये  थे  ।

 हर  इनाम  निकाले  जाने  के  बाद  जिन  जिन  खातों  पर  इनाम  निकलता  है  उनका  विवरण  भारत क

 सजपत्र  में  तथा  देश  भर  में  कई  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  परिणामों  की  अधिसूचना  की  प्रतियां  झाम

 जनता  क॑  प्रत्येक  मुख्य  डाक  घर  झौर  उप  डाकघर  में  नोटिस  पर  लगा  दी  जाती  है  ।  प्रत्येक  डाक  प्रभाग  से  संबंधित

 इनाम  की  सूची  प्रादेशिक  भाषाओं  में  भी  तैयार  की  जाती  है  और  श्राम  जनता  की  सूचना  के  लिए  यह  सूची  शाखा  डाकपालों

 को
 वितरित

 की  जाती है  ।  इनामों  की  सूची  की  प्रतियां  राष्ट्रीय  बचत  MATT °°  नागपुर  से  श्रतुरोध  कर  के  भी  प्राप्त  की  जा
 सकती हें  ।  तीसरा  श्रौर  चौथा  इनाम  पाने  वाले  खाताधारियों  को  संबंधित  मुख्य  डाकपाल  द्वारा  डाक  से

 सूचना  दी  जाती  है  खातों  पर  इनाम  निकलता  हैं  उनके  धारकों  के  दावे  क्षेत्रीय  डाक  कर्मचा  रियों  के  माध्यम  से  प्राप्त

 किए  जाते  हैं
 ।

 पांचवे  छठे  पुरस्कार  विजेताओ ंके  संबंधित  बचत  खातों  में  जमा  कर  दिये  जाते  हैं

 डाकपाल  इसके  बारे  में  उन्हें  सुचित  भी  करते  हैं  ।

 यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  इनाम  व्यपगत न  ये  प्रबन्ध  पर्याप्त  समझे  जाते  हूँ  ।

 राज्यों  हारा  निर्यात  पर  ate  खरीद  कर  लमाया  जाना

 7810.
 श्री  पी०  फ्ष०  कोडियन  :  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  करल  विधान  सभा  ने  एक  सरकारी  संकल्प  के  माध्यम  से  केन्द्र  से  वह  प्रस्तावित  संवैधानिक  संशोधन
 न

 करने
 का

 अनुरोध  किया  है  जिस  के  द्वारा  निर्यात  sequal  पर  बिक्री  शौर  खरीद  कर  लगाने  के  राज्यों  के  श्रषिकारों

 को  श्रसीमित किया  जा  रहा  शौर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  झर  सरकार  की  उस  पर  क्या

 वित्त  संबालय  में  राज्य  बंब्रो  सतीश  aTata )
 :  श्रौर :  देश  के  व्यापार  को  प्रोत्साहन  देने

 की  दृष्टि  राज्य  सरकारों
 के  साथ  विचार  विमशे  करके  इस  area  के  सुझाव  की  जांच  की  जा  रही  है  कि  निर्यात  व्यापार

 में  विशेष  महत्व  के  माल  की  घोषणा  करने  घौर  इस  प्रकार  के  माल  की  बिक्री  aq  खरीद  परराज्यों  दवारा  कर  लगाने के
 संबंध  में  प्रतिबंध  पौ  शर्ते  निर्धारित  करने  के  लिए  संसद  को  afer  र  प्रदान  करने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  किया

 जाय
 ।

 केरल  सरकार  ने  सूचित  किया  है  कि  केरल  विधान  सभा  ने  26  MAF  197  स्वेसम्मति  से  एक  सरकारी  ज्ञापन
 फारित  किया  है  जिसमें  केन्द्रीय  सरकार  से  आग्रह  किया  गया  है  कि  ab  संवैधानिक  संशोधन  नहीं  किया जाय  ।  इस
 मामले में  सभी  राज्य  सरकारों के  विचार  जानने  के  बाद  निर्णय  लिया  जायगा  ।
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 36  1901  सिखिल  उसर

 नाली

 नारियल  खटा  रेशा  के  निर्वात  थे  face

 7811. प्री  एस०  रेड्डी  ।  कया  ,  नागरिक  gta  तथा  सहकारिता  मंत्री  धत  सताये
 की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 यह  सच  है  कि  afer  जटा  रेशा  के  निर्वात  में  काफी  विरावट  श्राई  wii

 यादि  Bt  तो  उसका  व्या  कारण  है  शर  शारत में  इस  a  को  अचाने  के  लिखे  नया  उपाय

 किये  गये

 नागरिक  git  तथा  सहकारिता  ata  में  राज्य  मंत्री
 श्रारिफ  s  झत्तिम

 झांकड़ों  क  1978-79 के  दौरान  कायर  याने  के  निर्यात  में  कोई  गिरावट  नहीं  श्रायी  है  ।

 wet  नहीं  उठता
 |

 qed  के  विकास  के  लिये  राजस्थान  को  सहायता

 7812.  श्री  एस०  एस०  लाल  क्या  Wed  गौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राजस्थान  में  पर्यटन  के  विकास  के  लिये  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  क्या  कारगर  कदम  उठाये  गये  और  इसके  सिधे

 खरकार  को  कितनी  सटह्ायता दी  शर

 (a)  किन-क्रिन स्थानों  का  fama  किया  गया  है  इस  कार्थ  में  wa  तक  क्या  हुई  है  ?

 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ।  तथा  :  yas के  संवधेन  के  लिए  या

 तो
 केन्द्रीय

 सैक्टर  के  भ्रन्तर्गत ली  जाती  हैं  या  राज्य  a  क  nia  किसी  राज्य,को  कोई  सहायता  नहीं  दी

 दीजाती  1977-78  1978-79  के  दौरान  केन्द्रीय  सैक्टर के  प्रत्तगंत  राजस्थान  में  निम्नलिखित  wes

 स्कीमें  प्रारम्भ  की  गयी  थीं

 < Tara  विभाग

 (1)  जेसलमेर
 स्थित  पर्यटक  बंगले पर  1.  14  लाख  रूपए  की  श्रनुमानित  लागत  पर  अरति  रिक्त  प्रीवार

 (ii)  डीग  डाक
 बंगले

 पर  लाख  रुपए  की  sani faa .  लागत  पर  अ्रतिरिक्त  कमरों  का  निर्माण

 (ili)  राजस्थान में  कुछ  झीलों  में  नौका-विहार  की  व्यवस्था  के  लिए  3.12  लाख  रुपए  की  राशि

 संस्वीकृत की  भई  4

 (iv)  0.75
 लाख  रुपए  की  लागत  पर  कम्फ्लैम्स की  मह  योजना  करना  |

 ara  पर्यटन  चिकास

 (i)  जयपुर  में  23
 कमरों  (46  की  क्षमता वाले  स्वागत  केन्द्र-व-होटल  we  होटल

 श्रशोक  नाम  दिया  गया  है  )  का  पहलां  चरण  65. 29  लाख  रुपए  की  श्रनुमानित लागत  वर  पूरा  करना  |
 परियोजना

 वर  98  लाख  we  की  stra  et

 उपलब्ध  होंगे  ।

 (ii)  जयपुर  में  परिवहन  थूनिट  का  संवर्धन  ।

 इसके  श्रतिरिकत इस  nate  के  rea  राजस्थान के  पर्थटक  स्थानों  का  प्रचार  s  विभाग  द्वारा  प्रकाशित  alesey,

 सुचना  पोस्टरों  फिल्मों  द्वारा  किया  समया  था  ।

 c qed  विभाग  के  झातिथ्य  कार्यक्रम  के  राजस्थान  के  रुचिकर  स्थानों  यात्रा  करने  वाले  यात्रा

 भ्रभिकर्लाप्रों
 और  यात्रा  प्रचारकों  के  यात्रा  कार्यक्रमों  में  निश्चित  रूप  से  शामिल  किया  जाता

 गुजरात  में  वर्जिनिया  तम्बाकू  की  पेदावार

 7813.  श्री
 ato

 चौधरी
 :

 क्या  नागरिक  git  तथा  सहकारिता  म्रत्री  बह  बताने  की
 कपा  करेंगे कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  गुजरात  में  वर्षवार  कितने  वजिनिया  तम्बाकू  का  उत्पादन  ;

 उसमें से  कितनी  मात्रा  की  खरीद  गैर-सरकारी  कम्पनयिं  द्वारा  की  गई  शर  कितनी  era  ade  as:

 यापार ही.. बलि... ह 'तफड़  अथवा  तम्बाकू  बोर्ड  जैसी  सरका  री  एजेंसियों द्वारा  की  गई  श्रौर  किस  कीमत  पर  की  सई  ;
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 लिखित  उत्तर  20  1975

 क्या  गैर-सरकारी  कम्पनियां  बहुत  कम  दामों  पर  खरीद  करती  हैं  शर  बहुत  कम  मात्रा  में  तम्बाक्‌  खरीदती

 हैं  और  तम्बाकू  बोड़े  अथवा  सरकार  खरीद  नहीं  करती  जिसके  परिणामस्वरुप  किसानों बहुत  नुकसान  हो

 रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  जल्द ही  इसकी  खरीद  के  लिये  प्रबन्ध करने  का  है  ?

 नागरिक  प्रति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  झारिफ
 ।

 पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान

 गुजरात  में  वर्जीनिया  चय  का  श्रतुमानित  उत्पादन  नीचे  दिया  जाता  है
 :

 at  उत्पादन  (Ho  टन

 1974-75  485

 1975-76  581.6

 1976-77  क  1428

 1977-78  +  e  1800

 197879  e  द  913.5

 से  :  गुजरात  में  वर्जीनिया  तम्बाकू का  उत्पादन  गैर-सरका री  कम्पनियों की  मांग  के  अनुसार किया  जाता  है

 शर  उनके  द्वारा  खरीद  किया  जाता  है  ।
 गुजरात  सरकार  द्वारा  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  गैर  सरकारी  कम्पनियों

 ह ३

 वष  उत्पादन

 ०  cat  में  )

 1974-75  के  598

 1975-76  क  587

 1976-77  क  1310

 1977-78  ह  1660

 197879  के  962

 तीन  श्रेष्ठ  ग्रेडों  के  लिये  भुगतान  की  गई  कीमतें  ६.  25  रु०  ™ 49  00  रु०  प्रति  कि  दाप  बताई गई  हैं  राज्य

 व्यापार  नेफेड
 या

 तम्बाकू  बोर्ड  ने  अभी तक  गुजरात a  वर्जीनिया  तम्बाकू की  खरीद  नहीं  की  है  ।  वर्जीनिया  तम्बाकू
 के

 बिना  बिके  भंडा  रों  के  बारे  में  मिले  कुछ  श्रभ्यावेदनों  और  गूजरात  में  गैर  सरका  री  कम्पनियों  द्वारा  कम  कीमतों  के  भुगतान  के
 श्राघार

 पर
 राज्य

 व्यापार  निगम  को  als  ही  में  कहा  गया  है  कि  यदि  उपजकर्तास्ों  द्वारा  प्राप्त  कीमतें  वाजिब  कीमत
 नीचे  हों  तो  वह  बाजार  में  हस्तक्षेप  करे  ।

 इण्डियन  एयरलाइन्स  में  श्रनुसुचित  जनजातियों  के  कमंचारी

 7814.
 शो  बागुन  सम्बरूई  1  व्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इण्डियन  एयरलाइंस

 में  अ्रनुसुचित  जनजातियों के  कमंचारियों  की  श्रेणीवार  संख्या  कितनी  है  ?

 fara  wast act e
 ate  नागर  विमानन मंत्री  पुरुषोत्तम  भ्रपे  Ua  ै  देने  बाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 वर्ग  ग्रनुसूचित
 स०  जनजाति

 की  संख्या

 सहायक  प्रबंधक  कामिक  सेवा  .  क

 पद्धति  विश्लेषक

 सहायक  सिविल  इंजीनियर

 लेखा  अधिकारी

 यातायात  ALAR

 26



 लिखित  उत्तर 30  1901

 अनुसूचित
 ay  की  संख्या क्रम

 सं०
 स्टोर त  1  सप्लाई

 29 विमान

 फ्लाइट  स्ट्यग्रडें

 10  यातायात  Wee

 11  कार्यालय  aeseTh

 12  मुख्य  टेलीफोन  ्रॉपरेटर

 13  चाजें  हेँड

 14  लेखा  अघीक्षक
 :

 15  यातायात  श्रधीक्षक  .

 16  यात्नी  सरलीकरण  सहायक

 17  स्टोर  श्रघीक्षक

 18  श्राश लिपिक

 19  कार्यालय  सहायक  तथा  टाइपिस्ट

 20  मकेनिक  eto  )  !

 21
 परिवहन  सहायक

 |

 22  परिथालन  सहायक

 23  टेलीफोन  श्रापरटर

 24  यातायात  सहायक  47

 25  विमान  तकनीशियन
 '

 |

 26  . सुरक्षा

 27  लेखा

 28  की  पंच  झॉपरेटर्‌/ई० ई०  डी०  पी०

 29  स्टोर  सहायक

 30  चपरासी/फराश  .  1.0

 31  सुरक्षा  गाड

 32  ड्राईवर  ,  10

 33  e कुक

 34

 स्टोर्स 35  हेल्पर (
 ANON

 36  19 हेल्पर

 37  हेल्पर  3

 38  लोडर  47

 39  स्वीपर  *  ष् ea

 श्रौर  पेच  बनाने  वालें  aa  उद्योगों
 को

 उत्पादन  शुल्क  में  [  राहत  देना

 7815.  श्री  माधवराव सिधिया  :  क्या  उप  मंत्री  तथा  वित्त  dal  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उनको पता  है  कि  लघु  श्रौद्योगिक एककों  में  काबले  श्रौर  पेच  बनाने  के  काम  में  श्राने  वाले  कच्चे  माल  के

 मूल्य  में  वष  1971  से  कई  गुना  वृद्धि  हो  गई

 यदि  तो  क्या  यह  सच  है  कि  बजट  में  (1979-80 के  बजट  लघु  उद्योगों  में  इन  को  बनाने
 वाले  एककों  को  उत्पादन  शुल्क  में  कोई  राहत  नहीं  दी  गई  है  जिसके  परिणामस्वरुप  थे  एकक  afew  लोगो  को  रोजगार

 wal  दे  aa;
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 लिखित  सरसर  20  awa  1979

 (7)  क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  विचार  aTATY a  के  बजट  में  उत्पादन  शुल्क  में  राहत  देने  पर

 विचार  करने  का  हैं  जिस  खे  यह  उद्योग  प्रधिक  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  करा  सके  श्रौर  प्रगति  कर
 झौर

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  !  कई  सालों  से  कच्चें  माल  की  सामान  के  मूल्यों  में

 श्राम  वृद्धि  होती  रही

 से  1978  से
 काबले  श्रौर

 डिबरियों
 के  लघु  जिनकी  किसी

 वित्तीय

 में  निकासी  5  लाख  सें  प्रधिक  की  नहीं  वे  एक  वित्तीय  वर्ष  में  5  लाख  तक  की  निकासी  पर  समस्त  छूट  के

 qa  थे  ।  सामान्य छूट  योजना  लागू  होने  जिसके  aaa  69  विनिर्दिष्ट  मदों  के  लघुनिर्माता  1978 के

 बजट  में  इस  रियायत को  श्रौर  उदार  बना  दिया  गया  था  ।  इस  योजना  के अ्रंतगंत, काबले काबले  और  ढिबरि्यों के  लघु

 जिनकी  पुर्व  वर्ती  वित्तीय  वर्ष  में  स्वदेशी  उपभोग  के  लिए  निकासियां
 15

 लाख
 रुपये

 से  अधिक की  नहीं  थी  वे  एक  वित्तीय

 बर्ष  5  लाख  to  तक  की  निकासियो  पर  समस्त  छूट  के  पात्र  हूँ  ।  काबले  श्रौर  ढिबरियो के  बहुरसख्य  लघु  निर्माता  ad-

 मान  छूट  का  लाभ  उठा  रहे  हैं
 ।

 काबले  शर  ढिबरियों  के  निर्माताश्रो  को  कोई  झौर  राहत
 देना  संभव

 नहीं  पाया  गया है

 यूनिट  ट्रस्ट  श्राफ  इंडिया  हारा  दोबारा  खरीदे  गये  afa

 816.  श्री  श्रार०  ~ ARSC e ° :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 1978  में  यूनिट  ट्रस्ट  झाफ  इंडिया  द्वारा  कितने  मूल्य  के  और  कितने  यूनिट  दोढारा  खरीदे  गये  शौर

 1978  में  कितने  मूल्य  के  झ्र  यूनिट  बेचे  गये थे
 ?  ||

 faa  मंत्रालय में  राज्य  भंवी  सतीश  श्रग्रवाल  :  जून  1978 में  यनिट  ट्रस्ट  झाफ  इंडिया द्वारा  3.  02

 करोड़  रुपए  के  अंकित  मूल्य  के  30,24,390  यूनिट  दोबारा  खरीदे  गये  थे  ।

 1978  में
 ट्रस्ट  दारा

 52.  59  करोड़  रुपए  के  झंकित  मूल्य  के  5,25,94,510  यूनिट बेचे  गये  थे  ।

 चाय  बोड़  के  aaa
 ~

 7817.  दीनन  wera
 1

 नागरिक  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार चाय  बोड़  के  मामलों की  जांच  करने  झर  छोटें  एककों  की  शिकायतें  सुनने  के  बारे  में

 विचार  कर  रही  (are

 यदि  तो  इससे  क्या  कारण  हैं  ?

 नागरिक  पूर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  कृष्ण  कुमार  तथा  :

 चाय  बोर्ड  की  कार्य-प्रणाली  तथा  चाय  छोटे  तथा  बड़े  द्वारा  की  जा  रही  समस्याएं  निरन्तर  सरकार

 के  समीक्षाधीन  हैं

 वनस्पति  तेलों  के  मूल्यों  afea

 781 8.  श्रीमती  देवो  ।  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  की  इस  घोषणा  बावजूद  कि  वतस्पति  तेलों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  एक  प्रतिशत  से  प्रधिक

 नही  इनके  मूल्यों  में  हाल  ही  में  काफी  वृद्धि  है  ;  अ्रौर

 वनस्पति  तेलों  के  लोकप्रिय  ब्रांडो  के  इस  समय  प्रचलित  मूल्य  क्या  ा ट् कि  बजट  से  पहले  के  मूल्यों  की  तुलना  में
 ये  कितने  कम  ज्यादा  वनस्पति  तेलों  के  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिये  उपाय  किये गये  हैँ  ?

 नागरिक  ate  सहकारिता  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  यह  सही  है  कि
 पिछले  कुछ  सप्ताहों  में  कुछ  वनस्पति  तेलो  के  मूल्योंमें  कुछ  वृद्धि  हुई

 बजट  से  तथा  बजट  के  बाद  के  सुपर  नई  दिल्‍ली  से  लिए  गये  वनस्पति  तेलों  के  फुटकर  मूल्यों  के

 बार  में  सूचना  संलग्न  विवरण में  दी  गई  है  ।  इस  विवरण  से  यह  देखा  जा  सकता  है  कि  जबकि  सरसों  के  तेल  are  नारियल

 के  तेल  के  फूटकर  मूल्य  यू नाघिव  स्थिर  रहे  तथापि  मुंगफली  क  तल  क  मूल्य  कुछ  सीमा  तक  aes  वनस्पति के  मूल्यों में
 भी  वृद्धि हुई  है  ,  जो  अंतर्राष्ट्रीय

 मण्डी  में
 झायातित  तेलों  के  बीमा  झौर  भाड़े  सहित  मूल्यों  के  और

 राज्य  व्यावार  निगम  द्वारा  झायात  किये  जाने  वाले  खाद्य  तेलों पर  5  प्रतिश्त  झायात  शुल्क  लगाये  जाने  के  कारण हुई  है  ।

 खाद्य  तलों
 झर

 चनस्पति  के  मूल्यों  के  उतार-चढ़ाव पर  लगातार  निगरानी  रखी  जा  है  धौर जब  कभी  जरुरत  पड़ेगी
 झ्रावश्यक  उपचारात्सक  उपाय  किये  जायेंगे  |

 ै: |



 30  1991  (xe)

 विक्रेय मूल्य  में  )

 ब्राड  पक  बजट से  पु  Wt को  बाद

 wataar ) )
 द

 बनस्पति  4  किलोए ग्राम  40  90  47

 2  किलोग्राम  21  30  24  80

 11  15  12  95

 डालडा  41  65  47  90

 2  किलोग्राम  21  70  25  00

 1  किलोग्राम  11  25  13  05

 eta  4  किलोग्राम  47  55  50 मूंगफली का  70

 2  25  05  26  65

 1  किलोग्राम  13  20  14  00

 4  किलिग्राभ  48 डालडा  35  49  70

 फली का  तेल  2  25  35  26  25

 1  किलोग्राम  13  35  13  75

 सरसों  का  4  किलोग्राम  48  25  48  25

 2  किलोग्राम  25  60  25  60

 1  किलोग्राम  13  35  13  35

 नारियल का  तेल  ए०  झो०  900  ग्राम  18  60  18  60

 400  श्राम  35  35

 200
 a  विधि

 5.  35  35

 चाय  ate  द्वारा  स्वीकृत  की  गई  धनराशि

 7819.
 श्री  समर  मुखर्जी

 ।
 क्या  नागरिक  तथा  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  2

 चाय  बोड़े  हारा  स्वीकृत  मशीनरी  की  किराया  खरीद  श्रौर  सिचाई  उपकरणों  की  किराया  खरीद  के  अन्तर्गत

 झधिकतम  राशि  क्या है  ;  शर

 इनਂ  ऋणों  की  मंजूरी  देने  के  लिये  क्या  प्रतिक्रिया  श्रपनाई  जाती  है
 ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  में  राज्यमंत्री  कृष्ण  कुमार
 2

 बोर्ड  की  किराया
 खरीद  योजना के  श्रन्तगंत एक  चाय  बागान  को  सप्लाई  की  जा  सकने  वाली  मशीनों  श्रौर  उपस्कर  की  कुल  राशि  10  लाख
 रु०

 निर्धारित  की  गई  है  ate  सिंचाई  उपस्कर  के  लिये  अधिकतम  राशि  भी  10  लाख  रु०  है  ।  किराया खरीद  योजना  के
 अन्तगंत  मशीनों के  लिये  ऋण  इस  शर्ते  पर  दिया  जाता  है  कि  एक  चाय  बागान  के  खाते  में  किसी  समय  भी  बकाया  ऋण
 10  लाख रू०  से  श्रघिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 बो
 की

 खरीद  योजना  उन  सभी  चाय  कम्पनियों  तथा  चाय  बागानों  पर  लामू  होती  है  जिनके  श्रपने

 कारखाने  हूँ श्रौर  साथ  ही  साथ  उन  चाय  कारखानों  पर  भी  लागू  होती  है  जो  कि  किसी  चाय  बागान  से  नहीं
 ~ Waay  चाय  बागानों

 को  विहित  फार्म  में  श्रावेदनपत्र प्रस्तुत  करना  पड़ता  है  जिसमें  झावश्यक ब्यौरा  दिया  जाता  ZI

 इन  श्रावदनपतन्नों  Marna  की  चाय  बागानों  की  वर्तमान  कार्य  भावी  वित्तीय

 आ्रावेदक  की  साख  तथा  ऐसे  कारकों  जिन्हें  संगत  समझा  जाता  के  सन्दर्भ  में  चाय  बोर्ड  के  कार्यालय  में  जांच

 की  जाती  इसके  पश्चात
 alder

 की
 गई  मदों

 की
 सप्लाई  करने  में  भ्रन्तगेस्त  राशि  के  लिये  वित्तीय  स्वीकृति  चाय  बोर्ड

 के
 उपाध्यक्ष/श्रध्यक्ष

 चाय  बोर्ड  के  वित्तीय  सलाहकार
 की

 वित्तीय  सहमति  से  प्राप्त
 की

 जाती  है  किन्तु  बोर्ड  हारा

 समय  उसका  श्रनुसमर्थन किया  जाना  चाहिए
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 भर्ती  बोर्डों  में  श्रनसुचित  जातियों  site  श्रनसुचित  जन  जातियों  के  सदस्यों
 को

 प्रतिनिधित्व  दिया  जाना

 7820.  श्री  महीलाल क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रत्येक  बैंकिंग  भर्ती  ate  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैँ  शौर  प्रत्येक  बोर्ड  में  अनुसूचित  जातियों  शौर  wqataa  जन

 जातियो ंके  सदस्यों  को  कितना  प्रतिनिधित्व प्राप्त  है

 क्या  इन  बैंकिंग  भर्ती  बोर्डों  के  अध्यक्ष  के  पद  पर  बैंक  को  सेवा  से  बाहर  के  किसी  विश्वविद्यालयों के
 किसी  प्रोफेसर झ्र  अ्रनूसुचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जन  जातियों  के  किसी  व्यक्ति  को  नियुक्त  करने  का  सरकार  को  कोई

 प्रस्ताव है  ;  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  ह
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  ः  बेकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  एक  अध्यक्ष

 बाहर के  दो  सदस्य  जोकि  बैंक
 की

 सेवा  में
 न

 हों  तथा  इसक  श्रतिरिक्त  भागीदार  बैंकों  में  से  एक-एक  प्रतिनिधि

 ॥... ह्  बाहर के  दो  सदस्यों  में  से  एक  सदस्य  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों का  होगा  तथाਂ  दुसरा  सदस्य  चयन  Ea

 तकनीकी से  अच्छी  तरह  परिचित  होगा  शैक्षिक  व्यवसाय  वालें  सदस्य  को  वरीयता दीਂ  जाएगी  ।

 धामिक  न्यासों  पर  लगने  वाले  कर

 7821.  श्री  दौलतराम  सारण  कया  उप  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देश में  घार्मिक  न्यासों  की  राज्यवार  सूची  क्या  है

 इन  न्यासों  की  कुल  श्रास्तियां कितनी  ह  ;  श्रौर

 इन  आस्तियों  पर  कितने  तथा  किस  दर  से  कर  लग  सकते  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ।!  मब्रालय क पास पास  देशभर के  धार्मिक-्यासों की  राज्य

 are  कोई  सूची  नहीं  विभाग के  क्षेत्नीय  कार्यालयों में  भी  इसके  उपलब्ध  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।

 तथा  ॥  मंत्रालय के  पास  शअ्रपेक्षित सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  विभाग के  रजिस्टरों में  न्यासों  के  बारे
 में  दर्शायी गई  सूचना  क्षेत्रीय  कॉर्यालयों से  एकल्रित  की  जा  रही  है  ।  सुचना  प्राप्त  होने  और  संकलित  किये  जाने  wae

 विवरण-पत्न  यथाशीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 भारत  पर्यटन  fama  निगम  के  एककों  का  दिल्लो  दुकान  तथा  प्रतिष्ठान  श्रधिनियम  के  श्रन्तर्गत

 7822.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  :  क्या  पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  a  है  कि  दुकानें  तथा  प्रतिष्ठान  ग्रघिनियम  के  श्रतुसार  किसी  भी  प्रतिष्ठान  को  निर्घारित  ड  पर
 फीस के  साथ  स्थानीय  क्षेत्र  के  निरीक्षक  के  पासਂ  ear  पंजीकरण  कराना  अवश्यक  होता  है  ;

 यदि  तो  भारतीय  विकास  निगम  के  किस-किस  प्रतिष्ठान  एकक/प्रभाग  पर
 अखिल  भारतोय  तरः

 पर  श्रौर  विशेषरूप  से  में  यह  उपबन्ध  होता  है  ;

 क्या  इनमें से  सभी  दिल्ली  दुकानें  और  प्रतिष्ठान  1954 के  बन्तगत  पंजीक़त ह  ;  श्र

 यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  क्या  कारण  ह  अरब  तक  उस  बारे  में  क्या

 कारंवाई की  गई  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  dat  पुरुषोत्तम  हां  ।

 (q)  उन  एककों  के  नाम  जिन  पर  दुकानें  तथा  प्रतिष्ठान  अधिनियम  के  उपबन्ध  लागू  होते
 स्थित  यूनिटों  सहित  विवरण में  दिये  गये  हैं  ।

 aa  :  भारत  पर्यटन  विकास निगम  के  में  निम्नलिखित  प्रतिष्ठान  जो  दुकानें  तथाਂ  प्रतिष्ठान
 नियम के  उपबंधो ंके  amity  कवर  होते  :  पहले

 े

 ही  पंजीकृत कराए  जा  चुके  हैं
 :--

 (1)  होटल  नई

 (ii)  होटल  श्रकबर  नई  दिल्‍ली

 (iii)  होटल  जनपथ  नई

 (iv)  होटल  कुतुब  नई

 (४)  होटल  लोधी  नई

 (vi)  होटल  रणजीत  ata,  नई  दिल्‍ली
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 इसके  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  मृख्य  कार्यालय  का  पंजीकृत  कुतुब  नई

 लाल  दिल्‍ली  में  ध्वनि  तथा  प्रकाश  पर्यटक  सेवा  मई  दिल्‍ली  को  भी  दिल्‍ली
 दुकानें

 तथा
 प्रतिष्ठान  safe

 नियम वे  धीन  प्ज.ड्ठत  कराना  है  ।  इन  प्रतिष्  पनों  को  भी  पंजीकृत  करान ेके  श्रावध्यक  कदम

 उठाए  जा  रहें  हैं  ।

 विवरण

 sifas 'ठानों/एककों  के  लाम  ह  न्ञादता CIN  दुकान  a  alaena AU  अधिनियम  के  aatad NUS  उपबंधों के  श्रन्तगंत

 श्रात ह

 होटल  fafa

 जार अशोक  होटल  नई  दिल्ली

 प्रकबर  नई  दिल्‍ली  बीजापर

 जनपथ  नई  दिल्‍ली  मदर

 बवन ग कुतुब  नई  दिल्‍ली  धर

 लोधी  नई  दिल्‍ली  कीः  RN  वन  गृह

 रणजीत  नई  दिल्‍ली  भरतपुर  वन  गह

 होटल  अशोक  बंगलौर  ससनवीर वन  गह

 खजराहो  रस्तारा

 जम्म  जम्म  कुतुब  दिल्‍ली

 श्रजता  रेस्तरां लक्ष्मी  विलास  पेलेस  उदयपुर

 एयरपोट  कलकत्ता  महाबलिपुरम
 झौरंगाबाद  2  हरंगाबाद  ताज  प्रागरा
 बा'राणसी  वाराणसी  कोसी  कोसी

 होटल  पटना
 एयरपोट  श्रीगरा

 ata  महल  पैलेस  मसूर  एयरपोट  कलकत्ता
 कोवलम  बीच  frate  कोबलम  ,

 एलोरा  रेस्तरां
 टेम्पल  महाबलिपुरम

 एयरपोर्ट
 जयपुर  जयपर

 एयरपोर्ट  बंगलौर

 हसन  हसन
 एयरपोर्ट  वाराणसी

 यात्री  गह  एयरपोर्ट  श्रौरंगाबाद

 यात्नी  गह  कत्ल

 मनाली  भारत  पयंटन  विकास  wer  नई

 weal  aay  बम्बई

 कुशीनगर  aa  कलकत्ता

 भवर  श्व्र  क्षेत्नीय  मद्रास

 कोणावं  ध्वनि  तथा  प्रकाश  लाल  दिल

 Te  ध्वनि  तथा  प्रकाश  साबरमती

 सांची  ध्वनि  तथा  प्रकाश  शालीमार

 टक  सेवा  नई  दिल्‍ली

 केरल  एक्साइज  श्राफिसर्स  एसोसिएशन की
 मांगें

 7823.  श्री  सो०  कछ  चन्द्रप्पन  :  क्या  उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  केरल  सैटल  एक्साइज़  श्राफिसस  एसोसिएशन  द्वारा  1  से  7  1979 तक  विरोध

 सप्ताह  मनाये  जाने  की  श्रोर  दिलाया  गया  है

 यदि  तो  उन्होंने  सरकार  के  सामने  क्या  मांगें  रखी  हैं  ;  झ्नौर

 उनकी  मांगों  ate  aralaat  पर  सरकार  की  क्या  fates  है
 ?
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 faa  मंत्रालय  में  राज्य  dat  सतीश
 :  at

 शौर
 गोसिएशन का  मुख्य  रूप  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  Teas,  aq-G FAST के  ग्रेड  के

 प्रतिशत  पदों पर  सीधी  भर्ती  करने  के  सरकारी  क  बारे  में  था  ।

 यह  श्रन्य  बातों  के  कुछ  विशेषज्ञ-निकायों  झर  संसदीय  समितियों  के  संगत  श्रभिमतों  को  ध्यान

 में रख  कर  अपेक्षाकृत ऐसे  व्यापक  प्रशासनिक कारणों  की  समग्रता  के  परिप्रेक्ष्य  में  किया  गया  है  जिन  से  सरकार  भर्ती

 sie  पदोन्नति  संबंधी  श्रपनी  नीतियां  तैयार  करते  समय  झ्रावश्यक  तौर  से  मार्गदर्शन प्राप्त  करना  होता  है  ।

 ऐसे  कारणों  एक  श्रौर  जहां  aa  संवर्ग-व्यवस्था  की  श्रावश्यकता  शर  वर्तमान  कमंचारियों  संतोषजनक

 भविष्य  के  लिए  जायज  उम्मीदें  शामिल  हैं  वहां  दूसरी  झोर  विभाग  श्रपनी  दक्ष  कार्य  निष्पादन  संबधी  और  wat

 गिक  उत्पादन तथा  कराधान  के  बदलते  हुए  ढांचों  के  श्रनुरुप  चलने  के  लिए  कार्मिकों  संबंधी  तथा  अरन्य  tend  भी  शामिल  हूँ  ॥

 गोलाघाट  aa-featatat  (state)  गसपानी  की  पयटन  संबंधी  क्षमता

 7824.  श्री  बेदब्रत  :  क्या  पयंटन  ale  नागर  घिमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  नें  श्रासाम  राज्य  क  सिबसागर जिले  में  गोलाघाट  सब-डिवीजन  के  उष्ण  प्रपातों  क

 पर्यटन  संबंधी  सक्षमता  की  जांच  की  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  ऊष्ण  प्रपात  क्षेन्न  के  सुधार  तथा  विकास  के  लिए  कुछ  राशि  मंजूर  को  गई  थी

 राज्य  सरकार  ने  कई  बार  उसे  ATG  ही  वापस लौटा  दिया  ;  शौर

 क्या  राज्य  सरकार  ने  ऊष्ण  प्रपात  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  कोई  योजना  भेजी  है  ?

 wet  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  केीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  कोई  विस्तते द
 जांच  नहीं की  गई  है  ।

 नही ं।

 (7)  1978  में  हाल  ही  में  हुए  राज्यों के  पर्यटन  मंत्रियो ंके  सम्मेलन  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सैक्टर

 के  अस्तगत  विकसित  किये  जाने  के  लिए  निम्नलिखित  तीन  स्कीमों/कंन्द्रों का  aera  दिया  था

 1.  गोहाटी में  होटल  HT  निर्माण  ।

 2.  मानस  में  यात्री  गह  का  निर्माण  ।

 3.  सिबसागर  जिलें  में  नाम्बोर  गमंपानी  प्रपातों  का  विकास  |

 ्» क न्द्रीय  सैक्टर  के  अन्तगंत  जिन  दो  सीमों/कन्द्रो ंका  विकास  किया  जाना  है  उनके  चयन  का  अन्तिम  निर्णय  राज्य

 सरकार  से  परामश  करके  जाएगा ।  कर्ट्रीय पर्यटन विभाग ने पर्यटन  विभाग  ने  uit  साथ  ही  साथ  स्वदेशी  पर्यटकों  को

 श्राकषित  करने  की  संभाव्यता  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रभी  तक  अपने  प्रयासों  काजी  रंगा  श्र  गोहाटी  में  पर्यटक

 afaarsit  का  विकास  करने  सीमित  रखा है  |

 काले  धन  का  लगाना

 7825.  श्री  जनार्दन  पुजारी  ।  कया  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्नी  यह  बताने की  करेंगे  कि  देश  में  वर्ष  1978

 दौरान  विभिन्‍न  शहरों  में  मारे  गये  छापे  के  फलस्वरुप  प्रत्येक  राज्य  में  कितनी  राशि  के  काले  घन  का  पता  चला
 ?

 वित्त  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रायकर  प्राधिकारियों द्वारा  ली  गई  तलाशियों  श्र
 माल  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  राज्य-वार नहीं  रखे  जाते  हूं  ।  एक  विवरण  संलग्त  है  जिसमें  ह  1978 के  दौरान

 प्राधिकारियों  हारा  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों का  झायकर  area  अधिकार-क्षेत्र  दिखाया  गया  है  ।

 विवरण

 अयकर  का  ofaarcaa  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों

 मूल्य  (So)

 श्रागरा
 लल्‍यल्‍स्‍ए।। एएए एएएएएल्‍एएएएशटएतथइतए एएए लए

 16,71,468

 इलाहाबाद  32,500
 ६2:26  प्रदेश  12  ,01  5(:0

 बिहार  78. (000
 एल
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 विवरण--जारी

 आयकर  आयक्त  का  अधिकारक्षेत्र  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों

 का  मूल्य  (0)

 बम्बई  झ्र  II  को  मिलाकर )  33,78,831

 कोयम्बटूर  21,84,722

 दिल्‍ली  सेन्ट्रल
 -1  शौर  पा  को

 मिलाकर
 गजसत  27,02,259

 ~  8,21,272

 कर्नाटक  18,  86,685

 कंरल  30,10,982

 मध्य  प्रदेश

 मंरठ  11,99,989

 उड़ीसा

 नागपुर  66,187

 पटियाला  22,  58,275

 पूना  4,  1  1,900

 राजस्थान  ी  28,  800

 तंमिलनाडू  सेन्ट्रल  को  मिला
 '

 56,72,145
 ~  fa

 पश्चिम  बंगाल  सेंट्रल  1  श्रौर  11  को  मिलाकर )  96,57,925

 निरीक्षण  निदेशक  )  द्वारा  जारी  किये  गयें  atfaattta a के  21,10,513
 ee

 जोड  4,08,46,925

 फरोदाबाद  में  श्रायकर  श्रधिकारियों  कौ  नियक्ति

 7526.  श्री  दुर्गाचन्द  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 फरीदाबाद  जसे  श्रौद्योगिक  नगरों  में  प्रायकर  शधिकारी  नियुक्त  करने  के  बारे  में  सरकार  का

 निर्णय  क्या  है

 क्यां  यह  सच
 है  कि  फरीदाबाद  में  सामान्य  नियुक्ति  अवधि  से  श्रधिक  समय  तक  ठहरने  के

 लिप

 आयकर  श्रधिकारी  जोड़  aie  कर  लेते  हैं  ;

 फरीदाबाद  में  dara  श्रायकर  श्रधिकारियों  की  संख्या  कितनी  है  श्र  वे  यहां  कब  से  नियुक्त  हैं  ;

 उन्हें  फरीदाबाद  से  स्थानान्तरित  न  करने  के  क्या  कारण  हूं  ;

 (3)  क्या  सरकार  ने  इन  श्रधिकारियों  की  परिसम्पत्तियों  की  कोई  जांच  कराई  है  ;  और

 यदि  at  तत्सम्बन्धी ब्यौरा  कया  है  ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at  जुल्फिकार  श्रौद्योगिक कस्बों  में

 कारियों की  तैनाती  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विशिष्ट  आदेश  नहीं  हें  ।  एक  स्थान  पर

 लम्बे  समय  तक  तैनात  रहने  के  बाद  म्रथवा  wea  प्रशासनिक  कारणों  के  आधार  पर  की  जाती  हैं

 नही ं|

 चार  ।  दो  की  तैनातियां मई-जून  1976  एक  की  नवम्बर  1978  में  शौर  एक  की  श्रप्रैल
 1979  में  की  गयी  i

 कोई  भी  आयकर  न  लम्बे  we  तक  फरीदाबाद  में  तैनात  रहा  है  ak  ना  ही  इन
 |  | अधिकारियों का  स्थानान्तरण  करने  के  लिए  कोई  aa  प्रशासनिक are  है

 (=  और  उक्त  अधिकारियों में  से  एक  प्रघिकारी  के  सम्बन्ध  में  ईमानदार  नहीं  होने  के  avast

 इस  मामले  की  जांच  की  जारही  है
 ।
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 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेकों  की  स्थापना

 7827.  श्री  यवराज  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्रो  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि

 ग्रामीण  .  ्र्थव्यवस्था  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  1975  में  पांच  स्वतंत्र  क्षेत्रीय  ग्रामीण

 बैंक  स्थापित  किये  गये  थे  जिनमें  से  दो  उत्तर  प्रदेश  एक  राजस्थान  एक  हरियाणा  में  और  एक  पश्चिम

 बंगाल  में  खोले  गये  ;

 क्या  कुल  ग्रामीण  ae  खोलने  का  निर्धारित  लक्ष्य  प्राप्त  किया  गया  था  ;

 क्या  ग्रामीण  ऋण  ग्रस्तता  को  afraria:  समाप्त  करने  का  निर्णय  किया  गया
 था  ;

 झौर

 ह  हि

 है  ो  उत

 ाद

 में  पिलती  लगी
 हर

 गोर  भाव

 ग  तो  इसके  क्या  कारण

 विस  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  जुल्फिकार  :  हा ं।

 सरकार  दवारा  कोई  विशेष  लक्ष्य  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  ।  95  जिलों को  व्याप्त

 करतें  17  राज्यों में  we  तक  56  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बेक  स्थापित  किये  जा  चुक  हैं  ।

 भारत  सरकार  दवारा  जारी  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों  के  अनुसरण  विभिन्‍न  राज्य  सरकारों  में  छोटें

 किसानों  के  कुछ  वर्गों  के  लिए  दिये  गये  ऋणों  के  बारे  छूट  देने  तथा  ऋणों  का  स्थगन  करने  क  कानून
 को

 लाग  कर  दिया  है  ।

 1971-72  में  किये  गये  अखिल  भारतीय ऋण  तथा  निवेश  सर्वेक्षण से  प्रकट  होता  है  कि  रार
 ~

 संस्थागत  साधनों  से  कृषकों  दवारा  लिये  गये  ऋणों  में  निरंतर  कमी  श्रायी  है

 निर्यात  dada  परिषदों  में  प्रशासकाय  ढांच

 7828.  श्री  watz  लाल  सिंघा

 श्री  एम०  ए०  हनान  WALTA

 कया  नागरिक  git  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मंत्रालय क  अधीन  प्रत्येक  fa fa  संसधन  परिषदें  का  प्रशासकीय  ढ़ांचा  क्या  है

 प्रत्यक  परिषद  कितने  सदस्य  उनके  कार्यकरण  सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है

 गत  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  परिषद  को  वर्षवार  दी  गई  धनराशि  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 प्रत्येक  परिषद  की  निर्यात  अभियान  की  नीति  क्या  है  श्रौर  तत्सम्बन्धी  ey  कया  है
 ?

 ~
 नागरिक  git  तथा  सहकारिता  dara में  राज्यमंत्री  (att  आरिफ  से

 जानकारी  एकत्न  की  जा  रही  है  are  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 उप-निदेशक  भारतीय  श्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  weer  प्राधिकरण  के  कि. पद कॉ  लिए  श्रनुसुचित

 श्रनुसुचित  जनजाति  फे  उम्मीदवार  का  चयन
 7829.  राम  चरण  :  क्या  c  शौर  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  ने  समाचारਂ
 दिनांक  10  1979  के  माध्यम  से  अनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  लिए  झारक्षित उप
 निदेशक  के  पद  के  लिए  यह  कहते  हुए  दुसरी  बार  श्रावेदन-पत्न  श्रामन्त्रित  किये  हैं  कि  यदि  भ्रनुसूचित

 जनजातियों  के  उपयुक्त  उम्मीदवार  उपलब्ध  न  हुए  तो  श्रनुसूचित  जातियों  के  उम्मीदवारों  के  नामों  पर  विचार

 किया  जायगा  ;

 यदि  तो  विभागीय  शअ्रधिकारियों  सहित  भ्रनुसुचित  जातियों/श्रतसुचित  जनजातियों  के  कितने

 व्यवितियों  के  आवेदन-पत्र  इस  पद  के  लिए  प्राप्त  हुए  ;

 wat  क  क्या  परिणाम  निकलें  ;  श्रौर

 यदि  तो  उसके  विशेष  कारण  क्या  हैं
 ?

 पयटन  श्रोर
 नागर  विमानन  मंत्रो  पुरुषोत्तम  उपनिदेशक  के  पद  को

 निदेशों के  अनसार फरवरी  1979  में  तीसरी  बार  विज्ञापित  teat  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध  में

 भ्रनुूसचित  जाति  के  उम्मीदवारों  से  भी  इस  शर्त  पर  mac  पत्न  मंगवाये  गये  थे
 दि  यदि

 aq raat 2a oa  जनजाति
 के  कोई  . =)  नहीं  मिलते  तो  अनुसूचित  जाति  के  उम्मीदवारों  पर  भी  नियुक्ति के  लिये  विचार

 किया  जायेगा
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 अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  से  प्राप्त  14  श्रावेदन tal  के  अलावा  8  श्रतुसूचित  जाति

 उम्मीदवारों  से  भो  आवेदन  प्राप्त  हुए  हें  जिनमें  से  विभागीय  उम्मीदवारों  केਂ  भी  है

 और  प्राप्त  हुये  आवंदनों  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 वाणिज्यिक  बेंकों  हारा  कमजोर  वर्गों  को  ऋण  दिया  जाना

 7830.  श्री
 पदमाचरण

 सामन्तसिहेंरा  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की
 कपा

 करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  वाणिज्यिक  कमजोर  वर्गों  को  कम  राशि  के  ऋण  दे  रहे  हैं
 और

 यदि  तो  कुल  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये  गये  हैं  शौर  कमजोर  वर्गों  को
 1975-76

 से
 1978-79  तक  वर्षवार  शआर  बेकवार  दिये  गये  ऋणों  की  प्रतिशतता  कया  है

 ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  जुल्फिकारुल्लाह  ate  (a)  ।  जी  नहीं  ।  विभेदी  ब्याज  दर

 योजना  जिसे  कमजोर  से  कमजोर  वर्गों  को  4  प्रतिशत  की  ब्याज  दर  पर  ऋण  प्रदान  करने  के  लिये

 बनाया  गया  अंतग्रेस्त  न्यूनतम  ऋण  प्रदान  करने  की  शर्तें  को  पिछले  जी  की  स्थिति  के  aaa  बैकों  के

 ge
 weet  का

 2
 प्रतिशत  से  बहादर

 1

 कर  दिया  गया  है

 |

 इसमें  से  जातियो  nga जनजातियों के  सदस्यों  को  40  प्रतिशत  दिया  जाना  है  जबकि  पिछले  वर्ष  यह  शत  334  प्रतिशत  थी

 1976,  1977  झर  1978  को  समाप्त  होने  वाले  वर्षों  के  बेंकवार  तथा  वर्षवार  आंकडे  संलग्न

 विवरण  में  देखे  जा  सकते

 पिछले  वर्ष  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनसार  सरकारी  क्षेत्र  क  बको  के  ऋण

 जन  1976  1977  जन  8

 बैंक  का  नाम  निटर  a et i i er

 ऋण  कर्स्ताग्रों  बकाया  ऋण  कर्त्ताप्रों  बकाया  राशि  ऋण  कर्त्ताश्रों  बकाया  राशि

 की  संख्या  रु०  की  संख्या  रुपयों  की  संख्या  रु०  में  )

 भारतीय  स्टेट  बैंक  2462  1057  7  506238  2221.9  625358  2888.45

 भारतीय  स्टेट  बैक  61319  241  3  123477  515.6  132278  627.49

 अनपषंगी  बैक

 27741  126  54864  257.7  64822  367.85 सेंट्रल  am  श्राफ  इंडिया
 बंक  पफ  इंडिया  20020  100A L1U4  35038  163.1  49072  245.  82

 पजाब  नशनल  बक  35268  261  43381  286.0  54296  393.21

 am  am  बडौदा  16035  93  31992  170  82354  496.04

 य  नाइटिड  कमशियल  बेक  19352  99  33429  181  3  239.  55

 कैनरा  बैंक  62618  227  92593  323.  107975  373,  94

 यनाइटड  बंक  श्राफ  इंडिया  15702  55  21178  76.2  29505  142.03

 दना  ah  8344  33  15888  23205.  149.08

 सिंडीकेट  बंक  चक  36119  177  67581  76832  354.04

 यनियन  बेंक  आफ  इंडिया  41423  227  72266  451.0  82191  545.  82

 इलाहाबाद  बक  2369  6863 «९९.४  27.1  9893  43.86

 इंडियन  बैंक  12466  67  23814  128.6  31231  77.52

 बक  18822  42  12479  63.6  16112  86.91 ष्ट्र

 इंडियन  waar  बैंक  10839  52  35985  155.  2  47977  250,  73

 oe  a  re  op  a  er  A

 .  जोड़  624692  1579  3  1177066  2673.9  1472964  7382.34

 (0.34)  (0.49)  (0.  60)

 ~
 a  eee

 कोष्ठक में  fed  गये  आंकड़े  पिछले  at  के  अन्त  की  स्थिति  के  waar  कुल  ऋणों  से  विभेदी a
 ब्याज  दर  योजना  के  भ्रन्तर्गत  दिये  गये  ऋणों  का  प्रतिशत  दिखाते  ह्
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 लिखित  उत्तरਂ  20.0  1979

 विभिन्न  प्रकार  रेफ़िजटरों पर  कर  लगाया  नाना

 7831.  श्री  हरि  शंकर  महाले  TI-TATA  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रकार  के  रेफ़िजेटरों  पर  कर  लगाने  की  कोई  mfrgaa  जारी  की  गई
 अदि

 at  तत्सभ्वन्धी ब्यौरा  कया  है  ;

 var  के  डीलर  इन  रेफ्रीजेटरों  के  लिए  मनमानी  कीमतें  वसूल  कर  रहे  हैँ  भौर  केन्द्रीय

 बजट
 क

 नाम  पर  ग्राहकों  से  श्रलग-भलग  कीमत  ले  र

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  डीलरों  विरुद्ध  कार्रवाई करने  का  है

 (7)  1978  से  1979  की  श्रवधि  में  विभिन्‍न  प्रकार  के  रेफ़िजेटरों  की  कीमतों  में  कितनी

 वृद्धि  हुई
 a

 उन  पर  TAT  बिक्री  कर  तथा  कर  किस  दर  पर  लगते  हैं  ;

 बच

 (®)  क्या  सरकार  इत  डीलरों  की  मूल्य  सूचियां  प्रदर्शित  करने  के  meer  देगी  जिससे  कि  लोग  ars

 वित  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  वर्ष  1979-80  के  बजट-प्रस्तावों  के  अंग

 के  रूप  100
 लिटर  से  wafer  की  क्षमता  वाले  Uinfertexy  पर  उत्पादन  शुल्क  की  प्रभावी  दर 1

 ह
 माच॑

 1979
 मूल्यानुतार

 30
 प्रतिशत  से  बढ़ाकर  मूल्यानुसार  40

 प्रतिशत  कर  दिया  गया  है  ।

 और
 '

 णण्ण्मण्ण्ण्ण  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  उनके  दवारा  रेफ़िजिरेटरों  पर  किसी  प्रकार

 ब

 मूल्य  नियंत्रण  लागू  नहीं  कया  गया  है  क्योंकि  झावश्यक  aq  अधिनियम  के  उपबंधों  के  mania  नहीं  भाते

 (7)
 किसी  रेफ़िजिरेटरों  का  मूल्य  उसके  mare  श्रौर  कुछ  हृद  तक  माडल  पर  निर्भर  करता

 उ
 तथापि

 चाद  मेक  हो
 के  रेफ़िजिरेटरों  के  संबंध  में  श्रपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है

 ।

 दिल्‍ली  प्रशासन  ने  सुचित  किया  है  कि  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  उनके  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 घिवरण  के  लिए  पष्ठ  देखिये

 कनरा  बक  परिवीक्षाधीन  श्रधिकारियों  के  लिए  लिखित  परीक्षा

 7832.  श्री  सगतराम  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केनरा  बैंक  में  परिवीक्षाधीन  श्रधिकारियों  के  लिए  1978  में  ग्रायोजित  लिखित  परीक्षा  में
 कितने  उम्मीदवार  सफल  हुए  थे  ;

 (@)  उनमें  से  कितने  उम्मीदवारों  को  इंटरव्य  के  लिए  बलाया  गया  था  भर  रिक्त  पदों  की  संख्या
 क्या  id

 5
 ?

 कितने  ste  किन  उम्मीदवारों  का  चयन  करके  उनकी  नियुक्ति  की  गयी

 झ्नुसूचित  जाति/श्रतुसुचित  जनजाति  के  कितने  उम्मीदवारों  का  चयन  करके  उनकी  नियुक्ति  की
 गयी  q

 (=)  क्या  चयन  सुची  प्रकाशित  होने  के  बाद  ही  चुने  हुए  उम्मीदवारों  की  सूचित  कर  दिया  गया  ar?

 विस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झुल्फिकार  :
 से  यथासंभव  उपलब्ध  सूचना

 नीचे  लिखें  अनुसार है
 प्र०्ज०जा० कुल  ||

 (1)  लिखित  परीक्षा  के  लिए  बलाए  गये  उम्मीदवारों की  संख्या  31251  6334  1023

 (il)  साक्षात्कार  के
 लिए  बुलाए  गये  उम्मीदवारों  की  संख्या  691  113  142

 (111)  सफल  उम्मीदवारों  की  संख्या  307  46  46

 (iv)  नियुक्त  कर  दिये  बं  guitar  की  संस्था  299  46  46

 चने  wa  तथा  .  किये  गये  उम्मीदवारों  के  नामों  के  बारे  में  सूचना  एकत्र  करने  में  होनें  वाला

 परिश्रम  परिणामों  के  नहीं  होगा  ।

 +)  बेक  ने  सरकार  को  सूचित  किया
 कि  ज्यों  ही  चयन  की  प्रक्रिया  पूरी  हो  जाती है

 उम्मीदवारों को  नियक्ति  पत्न  ज  दिये  जाते

 36
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 20  1979
 लिखित  उत्तर

 ar  एप

 मेर-सरकारी  क्षेत्र  में  श्रौद्योगिक  एककों  पर  प्रत्यक्ष  तथा  Wet  करों  की  बकाया  राशि

 7833.  श्री  लखन  लाल  कपूर :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  कर  राशि  क  बारे

 कपा में  22  1978  के  ग्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  4590  के  उत्तर  के  संबंध  में  ag  बताने  की

 करेंगे कि  :

 क्या  मांगी  गई  श्रावश्यक  जानकारी  एकत्र  कर  ली  गई  है  ;  और
 x

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  क  उन  शझ्रौद्योगिक  एककों  के  नाम  ak  पत्ते  क्या  हैं  जिन  पर  प्रत्यक्ष  तथा

 अपत्यक्ष  करों  की  25  लाख  श्रथवा  इससे  भी  श्रधिक  राशि  बकाया  है  तथा  प्रत्येक  प्रकार  के  कर  की  कितनी

 राशि  बकाया  है  शौर  प्रत्येक  मामले  में  बकाया  राशि  प्रतिवर्ष  कितनी  बढ़  जाती  है
 ?

 1978  को वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  लोक  सभा  में  22  दिसम्बर

 पूछे  गये  तारांकित प्रश्न  संख्यो  4590  के  जरिये  करों  की  विवादग्रस्त  रकम  के  बारे  में  मांगी  गई  सुचना

 एकन्नित  की  जा  रही  है  श्रौर  सम्बन्ध  में  दिया  गया  शीघ्र  ही  पूरा  कर  दिया  जाएगा  ।

 ada  में  ऐसा  कोई  तंत्र  नहीं  है  जो  किसी  दिये  गये  समय  में  gad  अलग  मामलों  के  सम्बन्ध

 में  प्रत्यक्ष  तथा  श्रप्रत्यक्ष  करों  की  बकाया  रकमों  के  बारे  में  एक  साथ  wins  एकब्रित  करता  हो  ।  क्योंकि

 प्रत्यक्ष  और  श्रप्रत्यक्ष  करों  की  वसूली  ate  उगाही  से  सम्बन्धित  carat  का  कार्य
 दो

 अलग  अलग  विभागों ~
 द्वारा  किया  जाता है  अतः  गर-सरकारी  क्षेत्र  के  जिन  औद्योगिक  एकको  के  मामलों  में  प्रत्यक्ष  और  अप्रल्ेक

 करों  की  वसुली  के  लिए  बकाया  पड़ी  मांगों  की  रकम  कुल  मिलाकर  25  लाख  रुपये  att  इससे

 उनके  बारे  में  सुचना  एकत्रित  करना  संभव  नहीं  है  ।  यह  उल्लेखनीय  है  कि  हालांकि  किसी  भी  एक  we

 निर्धारिती  के  मामले  में  10  लाख  रुपये  ग्रथवा  इससे  प्रधिक  के  सकल  WAKE  की  बकाया  रकमों  से  सम्बन्धित

 सुचना  एकत्रित की  जा  रही  | है... गर. सरकारी  क्षेत्र के  औद्योगिक  एककਂ  वर्गीकरण  के  आधार  पर  ऐसी  कोई

 सूचना  एकल्रित  नहीं  की  जाती  है  ।  24  नवम्बर  1978  को  लोक  सभा  में  पूछे  गये  प्रश्न
 संख्या  890  के  उत्तर  31  मार्च  1978  की  स्थिति  के  श्रतुसार उन  सभी  कर-निर्धारितियों  की  एक  सुची

 प्रस्तुत  कर  दी  गई  थ्री  जिनकी  सकल  श्रायकर  की  मांग  प्रत्येक  मामले  में  20  लाख  रुपये  से  श्रधिक  रही  हो

 यदि  माननीय  सदस्य  उक्त  मामलों  में  से  किसी  ऐसे  मामले  विशेष  का  उल्लेख  जिसके  सम्बन्ध  में  ग्नाग
 ae  सुचना  मांगी  गई  हो  तो  उसे  एकन्रित  करके  प्रस्तृत  कर  दिया  जाएगा  |

 पटसन  फार्मो  द्वारा  किए  गए  अपराधों को  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  छोड़  दिया  जाना

 7834.  श्रीमती  शभ्रहिल्या  पी०  रांगनेकर  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री यह  ama  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  कुछ  पटसन  फर्मों  दवारा  किये  गये  गम्भीर  अपराधों  केन्द्रीय

 उत्पादन  शल्क  विभाग  ने  श्रासानी  A  छोड़  दिया  है  ;

 यदि  तो  ऐसे  मामलों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 क्या  सरकार  नें  इस  मामले  में  कोई  जांच  कराई
 ~

 यदि  at,  तो  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  >
 श्  more को  दण्ड  देने  विचार  से  क्या  कार्यवाही

 की  गई

 द मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  से  माननीय  सदस्य

 का  भारतीय  पटसन  निगम  के  सरकारी  उपक्रमों  पर  गठित  समिति  की  सोलहवीं  रिपोर्टे

 में  उल्लिखित  अपराधों  की  ate  है
 ।

 इस  समिति  ने  इस  रिपोर्ट  के  पराग्राफ  86  में  यह  मत  व्यक्त  किया  कि

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  विभाग  नें  पटसन  कम्पनियों  द्वारा  किये  गये  गम्भीर  श्रपराधों  को  असानी  से  छोड़

 दिया  है  श्रौर  उसने  सिफारिश  की  है  कि  पटसन  उद्योग  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक  अधिनियम
 1944

 के  mena  किये  गये  श्रपराधों  की  जांच  हेतू  एक  विशेष  जांच  समिति  नियुक्त  की  जाए  शौर  जहां-कहीं
 अपराधों  का  पता  वहां  कानून  के  मुताबिक  तुरंत  फौजदारी  कार्यवाही  की  जाए  ।  जेसा  fe,

 सरकारी  उपक्रमों  पर  गठित  समिति  दवारा  सिफारिश  की  गई  इन  81  अपराधों  की  जांच  हेतू  ऐसे  वरिष्ठ
 अधिकारियों  जो  केन्द्रीय  उत्पादन  समाहर्ताओं  में  मामलों  पर  कार्यवाही  करने  से  सम्बदूध  नहीं  समिति

 38
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 गठित  की  गई  ।  इस  समिति  ने  wa  area  विषयक  सभी  मामलों  की  जांच  कर  ली  है  श्रौर  यह  मत

 किया है  fe  इन  81  मामलों  में  से  24  मामले  इस्तगासे के  जिस  पर  कानूनी  सलाहकारों  के  साथ

 करके  विचार  किया  जा  सकता  प्रथम  दृष्ट्या  उपयुक्त  प्रतीत  होते  हैं  ।  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क

 समाहूर्ताद्नों  को  तदनुसार  सलाह  दे  दी  गई  है  ।  पूर्वोक्त  24  मामलों  में  से  एक  इस्तगासे  की  कार्यवाही

 पूरी  हो  गई  जिसके  न्यायालय  च्  झभियुक्त  को  दोषी  ठहराया  गया  है  ।

 में  सवार  होने  से  पुर्व  केबिनेट  स्तर  के  की  तलाशी  के  लिय  इंडियन  एयरलाइन्स  के  नियम

 733 डिन  श्री  सुरेन्द्र  बिक्रम  :  क्या  ec qq  ale  नागर  विमानन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  विमानों  में  यात्रा  करने  से  पूर्व  केबिनेट  स्तर  के  मंत्रियों  की  तलाली  न  लेने  के  लिये
 8

 1979  को  कोचीन  में  उद्योग  मंत्री  श्री  जारज  फर्नाष्डीस  के  समाचार-पत्नों  को  दिये  गये  वक्तव्य  पर

 धारित  सरकार  विमान  में  यात्रा  करने  से  qd  केबिनेट  स्तर  के  मंत्रियों  की  तलाशी  न  लेने  पर  विचार

 कर  रही है  ;

 क्या  इंडियन  एयरलाइन्स  के  नियम  विमान  द्वारा  यात्रा  करने से  पूर्व  केबिनेट  स्तर  के  मंत्रियों की

 तलाशी  न  लेने  की  भ्रनुमति  देते  हैं  ;  और

 हमारे  देश  में  विमान  सेवा  ara  यात्रा  करने  से  पूर्व  इस  समय  नागरिकों  की  कौन-सी  श्रेणी  इन

 तलाशियों से  art  है  ?

 gira  गौर  नागर  faaara  मंत्री  पुरुषोतम  :  केन्द्रीय  उद्योग  श्री  जाज

 फर्नाडीज जो  5  फरवरी  1979  को  कोचीन  जा  रहे  मद्रास  में  भ्रपनी  तलाशी  लिये  जाने  के  बारे  में
 इस  mar  पर  aaa  की  कि  वें  सरकार  का  ही  एक  an  विमान  में  चढ़ने  से  पहले  विमान  क्षेत्रों  पर

 शारीरिक  तलाशी  से  छुट  दिये  जागे  वाले  व्यक्तियों  के  वर्गों  के  प्रश्न  का  पुनरीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 और  :  बाहर  जाने  वाले  सभी  यात्रियों  की  शारीरिक  तलाशी  लेने  सहित  सुरक्षा  उपायों  से

 संबंधित  श्रादेश/श्रनुदेश  विमानक्षेत्रों  पर  सर्व  संबंधित  एजेंसियों  को  पर्यटन  शरर  नागर  विमानन  मंत्रालय/गह

 मंत्रालय  द्वारा  जारी  किए  जाते  इस  बाहर  जाने  वाले  सभी  देशीय  तथा  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  यात्रियों  की

 विमान  में  चढ़ने  से  पहलें  श्रपहरण-विरोधी/तोड़फोड़  विरोधी  सुरक्षा  जांचे  की  जाती  केवल  राजदूतों  तथा

 कार्यकारी  राजदूतों  व  कार्यकारी  उच्चायुक्तों  जैसे  मिशनों  के  प्रमखों  तथा  राजनयिक  संदेशवाहकों  के  हाथ

 के  सामान
 को

 ऐसी  सुरक्षा  जांच  से  छूट  है  ।

 भूतपुर्व  प्रधान  मंत्री  के  हाउस  से  सुटकेस  हटाया  जाना
 7836.  डा०  कालदाते :  क्या  उप-प्रधान  dat  तथा  fea  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 =
 (  )  क्या  यह  सच  है  कि  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  निवास  की  तलाशी  के  दौरान  उनके  ga  श्री  संजीव

 द्वारा  एक  सुटकेस  फाम  हाउस  से  हटाया  गया  था  ;

 यदि  तो  उसे  बरामद  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  प्रयास  किये  गये  ;

 क्या  उक्त  सुटकेस  के  हटाये  जाने  में  वहां  तैनात  किसी  पुलिस  afeatzt  का  भी  हाथ  था  ;  अर

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वित्त  dara  में  मंत्री  जुलफिकार  भ्रायकर  प्राधिकारियों  श्रीमती

 गांधी  के  हज  हाउस  तलाशी  लिए  जाने  की  म्रनुमति दी  जाने  से  ठीक  पहले  यह  बात  नोटिस  में

 झाई
 थी

 कि  कपड़े  में  लिपटी  हुई  कोई  वस्तू  wera  में  खड़ी  कार  के  सामान  ्  की  जगह  में

 रखी  गई  श्रौर  उस  कार  को  फामं-हाउस  से  दुर  ले  जाया  गया  ।  यह  पता  चला  है  कि  श्री  राजीव

 कुछ  अन्य  व्यक्तियों  के  उस  कार  में  थे  ।

 दिल्‍ली  पुलिस  को  यह  gam  दी  गयी  कि  कार  में  कुछ  रखा  गया  कार  wIA-gIsa  से

 बाहर  लें  जायी  way  ।  दिल्‍ली  पुलिस ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  कानून में  ऐसा  कोई  नहीं  है  जिससे  पुलिस

 इस  मामले  में  कोई  कार्यवाही  कर  सके  ।

 जी  नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं
 उ  छा गे  ari
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 चौथा  शुल्क  शधिकारियों  द्वारा  बरामद  को  गयो  विदेशो  aequt  का  सुपर  aarti  के  माध्यम  से

 बेचा  ज्ञाता
 7837.  श्री  ज्ञानेश्वर  प्रसाद  थादव

 चोघरी  aerate  सिह  :

 डा०  लक्ष्मीनारायण  पांडेय

 उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सीमा  शुल्क  श्रघिकारियों  द्वारा  बरामद  की  गई  विदेशी  वस्तुयें  इतनी  भ्रघिक  जमा  हो  गई  हैं

 कि  अब  गोदामों  में  इन्हें  रखने  में  कठिनाई  हो  रही  है  ;

 यदि
 तो

 an  सरकार  का  विचार  इन  वस्त्रों  को  संसद  भवन  तथा  aaa  स्थित  सुपर

 बाजारों  के  माध्यम  से  बेचने  के  लिए  प्रबन्ध  करने  का

 यदि  तो  कब  तक  ak  यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  aware )  31  1978  की  स्थिति के
 सीमाशल्क  विभाग  के  पास  जो  पकड़ा  गया/जब्तशुदा  माल  पड़ा  उसका  कुल  मूल्य  लगभग  58

 करोड़  रूपये  है  श्रौर
 ऐसे  माल  के  सीमा  शुल्क  गोदामों में  भली  प्रकार  भण्डारण हेतू  भावश्यक  व्यवस्था  at

 गयी है

 a  :  विभिन्‍न  वर्गों  के  माल  के  निपटान  के  संबंध  में  निर्धारित  कार्यविधि में
 एसे

 माल  की  सुपर  बाजारों  के  माध्यम  से  बिक्री  जाने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  फिर  इस  विषय  की  सतत

 समीक्षा  की  जाती  रहती  है  atk  इस  माल  की  शीघ्र  निपटान  करने  के  लिये  श्रावश्यकता
 उपाय  किये  जायेंगे  |

 पड़ने
 पर  अतिरिक्त

 जोवन  बोसा  निगम के  कर्मचारियों के  साथ  सरकार का  करार

 7838.
 श्री  उग्रसेन :  उप-प्रघान  मंत्री  तथा  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जीवन  बीमा  निगम  के  उन  लाखों  कमंचारियों  के  साथ  जिन्होंने  हाल  में  श्रान्दोलन  प्रौर  सत्याग्रह

 किया  था  सरकार  दवारा  किए  गए  करार  की  शर्तें  क्या  है  ;  झौर

 क्या  सम्पूर्ण  ब्यौरे  सहित  उसकी  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  जाएगी ?
 वित्त  मंत्रालय  में

 जुल्फिकार
 :  जीवन  बीमा  निगम  ने  हाल  में  अपने

 कर्मचारियों  शौर  श्रधिकारियों  के  साथ  कोई  करार  नहीं  किया  है  ।

 (@)  यह  सवाल  '  नहीं  होता  ।

 प्रति  व्यक्ति  आय  का  निर्धारण

 7339.
 श्रो  श्रार०  एल०  कुरील  :  कया  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  fee  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करगे  कि  :

 क्या  देश  में  निम्नलिखित  श्रेणियों  की  प्रति  व्यक्ति  ora  का  निर्धारण  करने  के  लिए  कोई  weqad

 किया  गया  है  ;

 (i)  शहरी  जनसंख्या  :  व्यापारी  सरकारी  कमंचारी  ;

 (ii)  ग्रामीण  जनसंख्या  :  भूमिहीन  व्यावसायिक  खेतिहर  परम्परागत

 सफाई  कर्मचारी  और  wa  हरिजन  सेवक  समुदाय  ;

 क्या  प्रत्येक  श्रेणी  के  व्यक्ति  पर  कर  भार  की  मात्रा  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई

 किया  गया  है  ;  शौर  यदि  तो  तत्संबंधी  न्यौरा  क्‍या  है  ;  श्रौर

 राष्ट्रीय  झाय  में  समाज  के  निधेन  वर्गों  का  कुल  कितना  योगदान  है  oh  उसमें  से  कितनी  ore
 उन

 पर
 te

 ही  ad  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालयਂ में  राज्य  wet  सतोश  Tate )  :  नहीं ।  सरकारी  तौर  पर  केवल

 सामुहिक  रूप  से  सारे  देश  के  संबंध  में  श्रौर  हसके  प्रत्येक  राज्य  के  संबंध
 मे मं  प्रति-व्यक्ति श्राय  के

 आंकड़े  संकलित
 किए  जाते  है ं।

 नहीं  ।

 इस  प्रकार  के  ates  सरकारी  तौर  पर  संकलित  नहीं  किए  जाते  ।

 40



 30  Wa,  1901  (xe)

 सेंट्ल पल्प  fara,  गुजरात की  ate  सीमाशुल्क  घौर
 wre-ez St wernt cafe

 की  बकाया  राशि

 7840. श्री  गासित
 ।

 क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  किः

 सेंट्रल  पल्प  मिल्स  सुरत  (usr)  ने  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान

 सीमाशुल्क  के  माध्यम  से  कितनी  राशि  wat  की  भौर  क्या  उसको  sk  श्रायकर  सहित  कुछ  राशि  बकायाः

 है  ;  और

 यदि  तो  कितनी ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  (@)  मेससं  सेंट्रल

 गुजरात  के  दवारा  पिछले  पांच  वर्षो ंके  दौरान  अदा  किए  गए  उत्पादन-शुल्क  की  रकम  के  संबंध  में  सूचना

 नीचे  दी  गयी  है  :

 बं  उत्पादन-शुल्क  को  श्रदा  की  गयी  रकम

 रुपये  में
 1974-75  6  98

 1975-76  22.  96

 1976-77  59.  95

 1977-78  81.  50

 197879  164.  84

 31-3-1979  की  स्थिति  के  अनुसार  उपयुक्त  मिलों  को  झोर  ee  की  1.  34  लाख  रुपये  की  रकम

 बकाया  &

 निर्यातकर्ताओं/श्रायातकर्त्ताओं  के  संबंध  में  सीमाशल्क  की  वसुली  का  वर्ष-वार  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता है  ।

 इसलिए  इन  मिलों  द्वारा  गत  पांच  वर्षों  में  श्रदा  की  गई  सीमाशुल्क  की  राशि  का  विवरण  सरकार  के  पास
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  परंतु  30-9-1978  की  स्थिति  के  श्रदुसार  इस  फर्म  की  झोर  सीमाशल्क  की  कोई  रकम

 बकाया  नहीं  थी  i

 30-91978  की  स्थिति  के  श्रनुसार  इन  मिलों  की  ओर  श्रायकर  को  भी  कोई  रकम  बकाया  नहीं  थी

 सोमा  शुल्क  श्रधिकारियों  द्वारा  ara  पाक  सोमा  कथित  भ्रष्टाचार

 7841.  श्री  लालजी  भाई  :  क्या  3q-TaTest  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि :

 भारत  पाक  सीमा  पर  रेलवे  स्टेशनों  में  सीमा  शुल्क  afgamzy  भ्रष्टाचार  करते  हे  भ्र  भारत  से  पाकिस्तान

 को  जाने  वाले  wear  पाकिस्तान  से  भारत  को  ग्राने  वाल  याल्ियों  को  was  प्रकार  से  परेशान  करते  श्रौर

 यदि  क्या  सरकार  का  विचार  इस  सभ्बन्ध  में  कोई  जांच  कराने  और  दोषी  व्यक्तियों  को  दंडित

 करने का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  सतीश  :  शौर  सरकार  को  मिली  रिपोर्टों से  पता  चलता

 है  कि  श्रटारो  रेलवे  स्टेशन  पर  याल्लियों  की  निकासी  के  लिए  कुल  संतोषजनक  है  ।  यात्रियों

 से  कुछ  सिकायतें  प्राप्त  हुई  हें  ।  इनमें  में  से  श्रघिकांश  शिकायतें  इसलिए  हुई  हैं  क्यों  कि  भारत-पाक  असबाब  नियमों  का

 जो  भारत  शौर  पाकिस्तान  के  बीच  हुए  एक  पहले  के  समझौते  क  परिणामतः  लागू  विषय  Get  सामान्य  gama  नियमों

 के  मुकाबले  ग्रत्यघिक  सीमित  है  ।

 भारत  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  रल  द्वारा  याश्लियों  का  श्रावागमन  1976  में  जब  से  फिर  शुरू  garg  aq

 से  अटारी  रेलवे  स्टेशन  पर  सीमा  शुल्क  श्रधिकारियों  के  विरुद्ध  28  शिकापतें  प्रप्त  हुई  थी  ।  इनमें  से  25  शिकायतें

 सही  अथवा  साबित  हुई  नहीं  पायी  गई  ।  तराकी  3  शिकायतों में  से  एक  की  जांचकी  जा रही है  ।  अरन्य  दो  में  सम्बन्धित ufa-

 कारियों  के  विरुद्ध  झनुशासन  की  = praaiat  चल  रही  एक  अधिकारी  को  मुश्रत्तिल  कर  दिया  गया  है  ।

 2  1979  को  पालम  हवाई  ७, चय  पर  संसद्‌  सदस्यों  के  साथ  श्रमानवीय  व्यवहार
 7842.  श्री

 ह. र | बाघला
 डा०  fasta  मंडल

 क्या  जी  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 2  ard,  1979  को  पालम  हवाई  ASS  पर  इंडियन  एयरलाइन्स  के  क्मचा  रियों  द्वारा  कुछ  संसद

 सदस्यो  was  ser  यात्रियों  क  जिन्हों  ने  उड़ान  संख्या  409  विमान  में  सवार  होना  था  शर  जिन  के
 ote  थे  किए  गए  परेशान  करने  भ्रौर  HATE  व्यवहार  करने  के

 बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ;
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 (@)  यदि ai,  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  क्यां  ;  ak

 इस  मामले  में  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  भारत  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  को  है  ?

 c  ie  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  से  (a):  इण्डियन  एयर  लाइन्स

 को  फादर  पथमना  से  एक  शिकायत  प्राप्त  हुई  थी  जिनक  पास  2-3-1979 को  दिल्‍ली  से  पटना  के  लिए  उड़ान  aw

 झाई०  सी  ०--409  की  पुष्टि  की  हुई  टिकट  परन्तु  net  सूची  में  उनके  नाम  के  हिज्जे  गलते  लिखें  गए  थे  ।

 बाद  में  गलती  का  पता  लग  गया  श्रौर  उन्हें  पूरी  सशि  वापस  करने  को  aaqafe  दे  दी  गयी  ।

 इस  उड़ान  पर  बक  किए  गए  संसद  सदस्यों  में  श्री  ध्याम  सुन्दर  गुप्त  थे  जिनके  पास  संसद  भवन  बुकिंग  कार्यालय

 से  जारी  की  गयी  एस०  के  नाम  से  पटना  के  लिए  पुष्टि  को  हुई  टिकट  थी  |  यह  टिकट  एक  यात्रा

 कर्ता  द्वारा  एस०  एस०  गुप्त  के  नाम  से  पहले  खरीदी गयी  टिकट  के  बदले  में  जारी  की  wat  थी  ।  चेकिंग  काउन्टर
 पर

 यात्रियों  को  Talat  करते  समय  उनका  नाम  आरक्षण  चार्ट में  नहीं  पया  गया  ।  ्  करने  श्री  गुप्त

 को  t oar  करने  की  अनुमति दे  दी  गयी  ।  कारपोरेशन को  सदस्यों  को  हुई  असुविधा के लिए लिए  खेद  है  ।
 सम्बन्धित

 को  पालम से  हटाया  जा  रहा है  तथा  उसके  विरुद्ध  श्रन  शासनात्मक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 भतलिंगम  समिति  की  सिफारिश

 7843.  श्री  बी०  सी०  काम्बले  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भूतलिंगम  समिति  की  कितनी  तथा  कौनसी  शिफारशों  का  विरोध  किया  गया  ate  किनके  द्वारा

 (@)  उक्त  स्मिति  की  कौनसਂ  सिफारिशें  सरकार  ने  स्वीकार  कीं  झर  उन  में  से  कितनी  सिफारिशों  को  क्रिया  न्विंहे
 करना  शुरू  किया  गया  है

 यदि  उक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  को  सरकार  क्रियान्वित  नहीं  करती  तो  सरकार  को  विचार  विषमताओं  को

 दूर  करने
 क  उद्देश्य की  प्राप्त  करने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  करने  का  है

 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  अग्रवाल  )  भूतलिंगम  रिपोर्ट  की  प्रतियां  विभिन्‍न  संघटनों

 भ्र्धात  कन्ड्रीय  राज्य  सरका री  क्षेत्र  के  वित्तिय  ata  रम  नियोजकों  के  संगठनों

 उपभोक्ता  संगठनों  ग्रादि  को  भेजी  गयी  थी  अर  उनके  विचार  मांगे  गये  थे  ।  प्राप्त  हए  उत्तर

 अधिकांश रूप  से  सामान्य  स्वरूप के  ह  या  सशत  विचार दिए  गए  हैं  ।  प्राप्त  हुए  उत्तरों से  कभी-कभी  स्पष्ट रूप  से  यह
 पता  लगाना  सम्भव  नहीं  होता है  कि  क्या  किसी  सिफारिश का  विरोध  किया  गया  waar उसे  स्वीकार  किया  गया

 कर  उस  स्थिति  में  जब्र  कई  शिफारिशों  के  उत्तर  में  एक  विचार  दिया  जाता  है  ग्रथवा  जहां  एक  सशर्त  उत्तर  दे  दिया

 जाता  है  ।

 सरकार  ने  अभी  तक  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  शोष॑स्थ  कार्यकारी  अधिका  रियों  के  पारिश्रमिक  से और

 सम्बन्धित  एक  सिफारिश पर  अन्तिम  रूप  से  विचार  है  i  कम्पनी  wa  विभाग  द्वारा  जारी  किए  गए  मार्गदर्शी

 सिद्धान्तों  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  हैं  ।  अन्य  सिफारिशों  की  मंत्रियों  के एक  समह  द्वारा  जांच  की  रही  है  जिस  अ

 > इस  प्रयोजन  के  लिए  नियुक्त  किया  a  |

 विवरण

 फा०  Fo  2(28)  सी०  एल०  *४11/78/दिनांक  9-11-1978  fafa,  न्याय और  कम्पनी  काय  मंत्रालय

 कम्पनी  काय  किभाग

 पब्लिक  लिमिटेड  कंपनियों  तथा  उन  ~  लिमिटेड  कंपनियों  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कंपनियों  को

 सहायक  के  प्रबंध  पुर्णकालिक  निदेशकों  तथा  प्रबंधकों  को  दिए  जाने
 वाले  वतन  व  परिलब्धियों/सुदिघाश्रों  पर

 संशोधित  मार्ग  दर्श क  नियम  [srerverfere:  श्रधिकतम  सीमाएं

 1.  परिचय

 1.  1.  कपनी  1956  कं  अन्तगंत  पंजीकृत  कम्पनियों  के  सम्बन्ध  में  शब्द  कार्मिक  से

 प्रबन्ध/पूर्णकालिक  निदेशकों  अथवा  प्रबन्धकों  की  घारा  2(  24)  के  aia  यथा  परिभाषित
 से  हई तत्पिय  है  तथा  इनमें  वे  कायंकारी  नहीं  जो  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  के  सदस्य  न  चाहे  उन्हें
 भी  वेतन  दिया  जा  रहा  हो  ।

 1.  2.  प्रबन्धकीय  कामिकों  को  नियुक्ति  तथा  पारिभाषिक  कम्पनी  अधिनियम  में  वणित  विनियमनका  रते
 उपबन्धों  पर  ग्राघारित  है  ।  प्रबन्ध  पूर्णकालिक  निदेशकों प्रबन्धकों  की  नियुक्ति/पुरन्नियुक्ति,  दोनों  के  लिए  तथा  are
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 विवरण

 ही  उनकी  नियुक्ति की  wafer  के
 दौरान

 उनके  दिये
 जाने  पारिश्रमिक

 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  का
 श्रनुमोदन

 झपेक्षित  है  ।

 2:  पारिश्रमिक  को  diet  की  बाबत  सांविधिक  उपबंध

 2.1.  जबकि  388  के  साथ  धारा  269  के  अन्तर्गत  उनकी  नियुक्ति  व  साथ  ही

 केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  अ्राधार  पर  होती  उसी  प्रकार  धारा  387  के  साथ  धारा  309  से  311  तंक

 के  उनक  पारिश्रमिक  का  नियमन  करते  हैं  धारा  309  के  साथ-साथ  प्रावधान  है  कि  प्रबन्ध  निदेशक

 दि में मेंस ेय  इस  प्रकार  का  केवल  एकਂ  निदेशक  तो  उसे  कम्पनी  के  शुद्ध  लाभ  का  5  प्रतिशत  तक  fear  जा  सकता

 परन्तु  यदि  इस  प्रकार  के  एक  से  श्रधिक  निदेशक  हों,तो  उन  सब  को  मिलाकर  10  प्रतिशत  तक  दिया  सकता  है  ।

 2.2.  घारा  198  के  अंशकालिक  निदेशक  सभी  निदेशकों  को  जानें  वाला

 कम्पनी  के  शद्ध  लाभ  के  11  प्रतिशत  से  श्रधिक  नहीं  होना  चाहिए  तथा  ag  प्रतिशत  कम्पनी  के  निदेशक  मंडल  की

 समय  पर  होने  दाली  बैठकों  में  भाग  लेने  के  लिए  दिये  जाने  वालें  शुल्क  क  है  ।

 2.3.  एक  प्रबन्ध  निदेशक  aaa  पुर्णकालिक  निदेशक  या  प्रबन्धक  को  पारिश्रमिक  या  तो  सासिक  श्रचवा

 शुद्ध  लाभों  के  या  में  से  किसी  एक  या  अधिक  के  माध्यम  से  दया  जा  सकता  है  ।  यह  ऊपर

 वर्णित  सीमा  के  झाधार  पर  होगा  |

 2.4.  न्यूनतम  अथवा  रक्षित  पारिधमिक

 कम्पनी  प्रधिनियम  की  धारा  में  साथ-साथ  प्रावधान  है  कि  थदि  एक  कम्पनीਂ  ने  किसी  वित्तीय  वर्ष  में  कोई

 लाभ  न  कमाया  ग्रंधवा  उसे  अपर्याप्त  लाभ  हुए  तो  वह  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन  के  अधार

 पुर्ण  कालिक
 निदेशक  श्रथवा  प्रबन्धक  सहित  अपनें  निदेशकों  यदि  उनमें  से  दो  या  दो  से  अधिक  कम्पनी  में  पद  धारण

 कर  रहे  तो  सभी  को  50,000 रुपयें  प्रति  वर्ष  से  ofan  की  पारिश्रमिक  के  माध्यम  से  दे  सकती  यह

 50,000  रुपये  की  केन्द्रीय  सरकार  के  शझ्रनुमोदन  से  उसको  इस  सन्तुष्टि  के  आधार  पर  बढ़ाई जा  सकती  है  कि

 कम्पनी  के  व्यापार  को  दक्षतापुवंक  संचालन  के  लिए  50,000  रुपये  प्रतिवर्ष  न्यूनतम  पारिश्रमिक  श्रपर्याप्त  है

 अघवा  होगा  |

 3.  प्रशासनिक  AT -AH  नियम

 पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  तथा  उन  प्राइवेट  लिमिटेड  जो  पब्लिक  लिमिटेड  कम्पनियों  की  सहायतक

 के  प्रबन्धकों  को  दिये  जाने  वाले  पारिश्रमिक  को  शासित  करने  वाले  प्रशासनिक  aiy-

 दर्शक  1969  में  प्रेषित  किय  गये  थे  ।  पारिश्रमिक  पर  श्रघिकतम  सीसा  निश्चित  करने  के  लिए  केन्द्रीय

 सरकार  की  शक्तियों  को  बाबत  संदेहों  की  दृष्टि  कम्पनी  1974  द्वारा  कुछ  नबीन

 प्रबन्ध  जोड़े  गये  जिनमें  Tae /  पुर्णकालिक  निदेशकों  तथा  प्रबन्धकों  के  पारिश्रमिक  को  निश्चित  करने  के  लिए

 केन्द्रीय  सरकार  को  कुछ  विशिष्ट  शक्तियां  सौंपी  गयी  थी  ।  धारा  637  क  क  के  नवीन  उपबन्ध  स्पष्ट  रूप  से  उन  सिद्धान्तों

 को  निरुपित  करते  जो  प्रबन्धकीय  कार्मिक  को  किसी  नियुक्ति  अथव  उसके  पारिश्रमिक  को  निश्चित  करते  समय  ध्यान

 में  रखनें  चाहिएं  ।  यह  विधिष्ट  रूप  से  उल्लेखित  किया  गया  था  कि  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  का  अ्रनुमोदन  करते  समय

 केन्द्रीय  साध-साथ  में  विषमता  को  दूर  करने  की  सावंजनिकਂ  नीति  को  ध्यान  में  रखेंगी  ।

 4.  afaada  सोमा  में  कटौती  करने  का  मामला

 केन्द्रीय  सरकार  नें  राज्य  नीति  के  तथा  सावंजनिंक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  तथा  पब्लिक

 लिमिटेड  कम्पनियों  में  श्रपने  उत्त रदा  यित्व  के  तुलनात्मक  स्तर  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक  में  सह-सम्बन्ध  स्थापित  करने  की

 के  प्रसंग  में  प्रबन्धकीय  पारिश्रमिक के  सम्पूर्ण  प्रश्न  का  सावधानी gan  पुनर्विलोकन किया  है  ।  इस  सम्बन्ध

 aa  तथा  मूल्यों  पर  अ्रध्ययन  समूह  जिसकी  रिपोर्ट  1978  में  प्रकाशित  हुई
 की  सिफारिशों  तथा  साथ  न्यायाधीश  श्री  राजेन्द्र  सच्चर  की  ्रध्यक्षता  में  उच्चाधिकार  विशेषज्ञ  समिति  की

 सिफारिशों  को  भी  ध्यान  में  रखा  गया  है  ।  यह  दोनों  समितियां  सेवा  कमंचा  व्यापार  संघों  का  प्रतिनिधित्व

 करने  वाले  श्रनेंक  हितपरायणी  तथा  निकायों  के  विचारों  से  अवगत  थीं  ।

 5.  संशोधित  नियम

 कम्पनी  1956  की  धारा  269,  310,  311,  309  तथा  198,  387  व  388 के  झन्तगेत
 FRM

 सरकार  द्वारा  प्राप्त  श्रावेदन  पत्नों  पर  कार्यवाही  करने  के  लिए  निम्नलिखित  dunfira  मार्गदर्शक  नियम

 बनाए
 गए  हूँ  ।
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 faavn—arct

 5.1.  सूल

 (1)  पूर्णकालिक श्रथवा  झंशकालिक  बैतानिक  निदेशकों  को
 एक  अथवा  ofan  कम्पनियों से  सब

 सांविधिक  drat  के  आधार  दिया  जाने  वाला  अधिकतम  पारिश्रमिक  निम्नप्रकार  से  निश्चित  किया  गया  है

 महंगाई  भत्ता  तथा  wer  सभी  निश्चित  भत्तों  सहित  वेतन  60,000  रु०  प्रतिवर्ष  से  अधिक  नहीं

 होगा  |

 तथा  ठीक  प्रबन्ध  के  लिए  पुरस्कार  के  रूप  जो  वेतन के  अतिरिक्त  शुद्ध  लाभों  1  प्रतिशत  कमीशन

 की  aaa  दी  जा  सकती  परन्त्‌ च्  यह  बेतन  के  20  प्रतिशत  तक  ही  होनी  चाहिए  तथा  उस  समस्त  श्रघिकतम

 सीमा  के  ग्राघार  पर  होगा  जिसक  श्रनुसार  कमिशन  सहित  बेतन  72,000  रुपये  प्रतिवर्ष  से  aaa  नहीं

 होगा  ।  कमिशन  के  एक  भाग  के  रूप  में  समझा  जायेगा  )  ॥

 (7)  जहां  कोई  कम्पनी  केवल  शुद्ध  लाभ  पर  कमीशन  के  रूप  में  पारिश्रमिक  देना  तो  यह  72,000

 रुपये  प्रतिवर्ष  की  अधिकतम  सीमा  के  झाधार  पर  तथा

 (7)  अब  से  परिलब्धियां  60,000  रुपये  प्रतिवर्ष  की  अधिकतम  सीमा  क  mare  वार्षिक  वेतन  के  बराबर

 राशि  की  वास्तविक  किए गए  व्यय  अथवा  कम्पनी  1956  की  घारा  198  के

 स्पष्टीकरण  के  श्रन्तर्गत  यथा  कम्पनी  द्वारा  की  गयी  व्यवस्था  देयता  के  अ्ाघार  पर  तय  की

 जायेगी  ।  पेंशन  की  चिकित्सा  तथा  श्रावास  पर  व्यय  के  लिए  अधिकतम

 सीमाएं  अलग  होंगी  ।  इस  समस्त  सीमा  के  श्रन्दर  कम्पनी  द्वारा  दी  जाने  वाली  परिलब्धियां  निम्नप्रकारं

 होंगी

 (1)  कम्पनी  का  भविष्य  निधि  Faeyr  के  10  प्रतिशत  को  श्रन्त:परिवतंनीय  प्रधिकतम
 ।

 (2)  कम्पनी  का  पेन्शन  farferartoan)  में  away  के  15%  की  अ्न्त:अपरिव्तनीय  श्रधिकतम
 सीमा  1)
 उपदान (3)

 अनुमोदित  निधि  के  अनुसार  देने  योग्य  तथा  यह  30,000  रुपये  की  ॥  अ्रपरिवतंनीय  अधिकतम

 अथवा  बीस  मास  का  बेतन  जो  भी  कम  के  प्राघार  सेवा  के  पूर्ण  किए  गये  एक  ध... [- ।: लील

 के  ग्राघेमास  के  वेतन  से  afew  नहीं  होगा  ।

 स्वयं  तथा  परिवार  के  लिए  चिकित्सा  5,000  रुपये  ध... प्रति व्ष  की  श्रघधिकतम  सीमा  के (4)
 आधार  पर  एक  मास  के  वेतन  का  afiraan  सीमा  |

 (5)  ग्रवकॉश  तथा  याला  समनुदान  |

 (6)  गैस  तथा  बिजली  सहित  बेतन  के  40  प्रतिशत  की  भ्रन्तः

 अपरिवर्तनीय  अधिकतम  सीमा  wager  के  श्राधघार  पर  इस  वेतन  का  10  प्रतिशत  प्रबन्धकीय

 कार्मिक  द्वारा  वहन  किया  जायेगा  |

 (7)  कम्पनी  को  कार  का  ड्राइवर  सहित  मुफ्त  प्रयोग  ।

 (8)  व्यक्तिगत  दुर्घटना  बीमा  ।

 (9)  mata पर  मुफ्त  टेलीफोन  सुविधा

 (10)  दो  की  अधिकतम  सीमा  के  श्राघार पर  क्लबों का  शुल्क--क्लबों  का  प्रवेश  शुल्क  तथा
 प्राजन्म  सदस्यता  शुल्क  नहीं  दिये  जाएंगे  ।

 5.2.  न्युनतम  पारिश्रमिक

 किसी  वित्तीय  वर्ष  में  लाभ  न  होने  श्रथवा  अपर्याप्त  लाभ  होने  की  दशा  मूल  बेतन में  10  प्रतिशत  की  कटौती
 की  परन्तु  परिलब्धियों  की  अधिकतम  सीमा  को  afcafaa  नहीं  किया  जाएगा  न  होने  अथवा  श्रपर्याप्त

 लाभ  होने  की  दशा  में  कोई  कमिशन  नहीं  दिया  ।

 5.3.  श्रपवदाद

 दिदेशी  तथा  उच्च  भ्रथवा  ada  कुशलताएं  प्राप्त  प्रबन्धकीय  पारिधमिक  afanat  सीमा  से  प्रभा

 agi होंगे  ।  उनके  मामलों  का  गुणावगुण  के  प्राघार  पर  feria  किया  जाएगा
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 चिवरण---समाप्त

 5, 4.  संशोधित  मार्गदर्शक  नियमों  का  लागूकरण

 संशोधित  मार्गदर्शक  नियम  उन  विद्यमान  Ta-aH rT  कामिकों  पर  उनकी  शेष  रही  अवधि  के  लिए  लागू  नहीं

 जिनके  मामलों  का  J  पहले  ही  प्रदान  कर  दिया  गया  है
 ।

 इन  व्यक्तियों
 की

 वर्तमान  श्रवधि  के  समाप्त  हो  जाने

 उनकी  पुनर्नियुक्ति  के  अ्रवसर  पर  ये  नियम  लागू  हो  जायेंगे  ।

 बेक  श्राफ  इण्डिया  को  atest  नयी  स्थित  शाखा  के  जरिए  जालों  डालरों यूनियन
 का  विनिमय

 7844.  प्रो०  कुमार  मेहता  :

 थी  ब्रज  भूषण  तिवारी  :

 क्या  उप-प्रघान  मंत्री  तथा  घित्त  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  27-28  1978  को  यूनियम  बैन्क  are  इण्डिया  ने  आआसफश्नली  नयी  दिल्‍ली  स्थित

 अपनी शाखा  के  जरिये  कुछ  जाली  डालरों का  विनिमय  किया  यदि gi,  तो  उन  डालरों  की  राशि  कितनी  है  ;

 यदि  कया  इस  बेक  के  data  प्रबन्धक  के  जरिये  इन  जाली  डालरों
 को  लेकर

 श्राने  वाली  ग्राहक  एक  महिला

 इस  शाखा  च्ध्स मं श्ायी  थी  ak  उस  महिला  को  कोन
 जानता  था  ;

 यदि  तो  इस  बेक के  क्षेत्रीय  प्रबन्धक  इस  महिला को  किस  प्रकार  जानते
 थे  wT  कया  उन्होंने  इस  महिला

 क  az  की  जांच  को  थी  ;

 कया  उन  डालरों को  बदल  ने  क  लिए  वाराणसी  से  झायी  इस  महिला  ने  दरियागंज  क्षेत्र का  जाली  पता

 दिया था

 कया  बैंक  इस  बात  को  पूरी  तरह  जानते
 हुए  कि  जाली  करेंसी  रखना  श्रपराध  इस

 ataiast  क  बारे  में  शिकायत  करते  हुए  इस  मामले  को  पुलिस  में  ed  कराया  था  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 bs  4 2  ,  त्रौर

 इस  जाली  विदेशी  मुट्ठा  सौदे  में  सम्बद्ध  सभी  व्यक्तियों/बेंक  कमंचारियों  के  खिलाफ  सरकार  ने  क्या

 वाही  की  है/करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  संतरी  जुल्फिकार  !
 से

 यूनियन  बैंक  आफ  इंडिया  ने  सुचित  कियां

 है  कि  28  1978  को  इसकी  श्रासफम्रली
 रोड

 शाखा  ने  एक  विदेशी  नागरिक  मिस  रोजक्धि

 एनेलिस  के  भ्रनुरोध  पर  रु०  को  राशि  के  पांच  100-100  शझ्रमरीकी  डालरों  के  करेंसी  नोटों को  भुनाया  था  ।

 बाद  में  बैंक  को  पता  चला  कि  ये  डालर  करेंसी  नोट  जाली  थे  ।  बैंक  ने  यह  भी  सुचित  किया  है  कि  मिस  रोजविया

 एनेलिस  से  बैंक  के  क्षेत्नीय  प्रबन्धक  की  व्यक्तिगत  जान-पहचान  नहीं  और  उसे  बैंक  की  वाराणसी  शाखा  का  एक

 ग्राहक  बेंक  लाया  था  ।  क्योंकि  बेंक  की  यह  सामान्य  प्रथा  है  कि  वह  पासपोर्ट  की  सहायता  से  व्यक्ति  की  पहचान

 जैसा कि  इस  मामले  में  भी  दिया  गया  घो  इसलिए  मिस  रोजविधा  के  पूर्ववृत्त  की  जांच  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 बाद  में  जांच  करने  पर  वाउचर  में  दिया  गया  मिस  रोजविधा  का  दिल्‍ली  का  पता  गलत  साबित gm  |

 बर  :  क्योंकि  बाद  में  इस  राशि  की  बेंक  के  उस  ग्राहक  के  एक  प्रतिनिधि  द्वारा  प्रतिपुर्ति  कर  दी  गई  है

 मिस  रोजविधा को  करेंसी  नोट  भुनाने  क  लिए  बैंक  लाया  इसलिए  बैंक ने  इस  मामले  में और  कार्रवाई

 नहीं  की  है  ।

 बेंक  नोट  मध्य  प्रदेश  के  लिए  श्रलसो  के  तेल  को  atk

 7845.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  क्या  उप-प्रधान  संतरी  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बैंक  नोट  प्रेस  देवास  प्रदेश  )  के  स्याही  कारखाने  के  लिए  श्रपेक्षित  अलसी  का  तेल  वास्तविक

 श्रावश्यकता  से  श्रांघक  और  बाजार  में  प्रचलित  मूल्य  से  दुगने  मूल्य  पर  खरीदा  गया  था  जबकि  श्रलसी  के  तेल  का  निर्माण
 कर  रहे  मे सस  ग्वालियर  आयल  मिल्स  ने  एजेन्ट  की  आधी  दरों  पर  उस  तेल  की  सप्लाई  करने  की  पेशकश  की  थी  ;

 यदि  तो  उपरोक्त  मिल  द्वारा  प्रस्तुत  की  गयी  निविदाओं  श्र  उद्धृत  दरों पर  कोई  कार्यवाही न  करने

 के  क्या  कारण हूँ  ;  ate  उस  समय  कितने  मूल्य  का  ate  कितनी  मात्रा  में  तेल  खरीदा  गया  था  ;  शर

 इस  सौदे  में  झनियमितताओं के  बारे  में  सरकार
 को  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैँ  श्रौर  उन  पर  कार्यवाही

 की
 गयी  है  श्रौर  कितने  भ्रघिकारी  दोषी  पाए  गए  उनके  नाम  ae  पदनाम  क्या  हूँ  ?
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 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  जुल्फिकार  अर  :  1976  बैंक  नोट  देवास

 ने  30  मैट्रिक टन  परिशोधित  श्रत्कली  तथा  ब्लीचड  श्रलसी  के  तेल  के  खरीदी  के  लिए  टेडर  मांगे  ।  करों  सहित  9  रुपया

 किलीग्राम के  हिसाब  से  सब  से  कम  टेन्डर  देने  वाले  को  arse  दिया  गया  ।  करों  समेत  संविदा  का  कुल  मूल्य  लगभग

 2.  85  लाख  रुपया  था  सुचना के  30  मैट्रिक  टन  श्रलसी  के  तेल  की  श्रावश्यकता  परिकलित  स्याही

 कारखाने  &  द्वारा  इण्डिया  सिक्युरिटी  नासिक  रोड़  को  angry  की  प्रत्याशित  सप्लाई  को  हिसाब  में  शामिल  करक

 तयार  किया  गया  था  ।

 यद्यपि  TATU,  1976  इंदोर के  मैससे  ग्वालियर  area  मिल्स  करों  सहित  5.30  रुपये  प्रति  किलोग्राम

 की  दर  से  उपर्युक्त  श्रलसी  के  तेल  की  सप्लाई  करनें  की  एक  स्वैच्छिक  पेशकश  प्राप्त  हुई  परन्तु  मैसर्स  ग्वालियर  maze

 मिल्स  ने  ga  टेन्डरों  के  उत्तर  में  कोई  पेशकश  नहीं  जिनको  प्रेस  ने  सितम्बर  1976  में  जारी  किया  था  ।  ate

 इसीलिए  प्रैस  उस  aa  से  नौ  महीने  पहले  प्राप्त  स्वैच्छिक  पेशकश  पर  कोई  विचार  नहीं  किया  |

 att  से  1977  के  बीच  सरकार  को  तीन  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ।  मामले  की  पड़ताल  हो  रही  है  ।

 हरियाणा  के  डाकघरों  में  पांच  लाख  ak  उस  a  श्रधिक  रुपये  की  जमा  राशियां

 7846.  श्री  क. भ्विरि  लाल  गुप्त
 :

 वया  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  2  1979 के  भ्रतारांकित  प्रशन  संख्या

 1762  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  शेष  38  मामलों  में  जांच  क्यों  नहीं  की  है  यद्यपि  गत  एक  वर्ष  से  इस  मामले  की  जांच
 चल

 रही  हैं  ;  श

 उन  38  मामलों  में  aa  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा क्या  है  ;

 इन  38  मामलो ंके
 नाम  श्रौर  पते

 क्या  हैँ  तथा  उन्हो ंने  1974 के  दौरान डाकघरों में  कियनी  राशियां

 जमा  कराई  ;

 सरकार  ने  3  जाली  नामों  से
 जमा  कराये  गये
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 सम्बन्धी  सामले  पर  श्रागे  कार्यवाही  की  है  ,

 इस  समय  डाकघर  झ्धिकारियों  से  कोई  पूछताछ  क्यों  नहीं  को  गयी  शौर  इन  तथा  अरन्य  जमा  राशियों  के

 बारे  में  अब  तक  कौन  कौन  श्रन्य  व्यक्ति  सम्बद्ध हैं  ;  श्रौर

 हरियाणा के  डाकघरों  में  1975  शर  1976 के  दौरान  जमा  कराई  गई  पांच  लाख  wie  उस  से  afar

 जमा  राशियों  के  सम्बन्ध  में  नाम  और  पते  तथा  जमा  राशि  क्या  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  से  2  1979  को  पूछ  गए

 aa cifaa  प्रश्न  1762  के  सन्दर्भ में  पहल  दिए गए  उत्तर  में  यह  उल्लेख  किया  गया  था  कि  में  बताये  गये
 85  मामलों में  से  38  मामलों

 की
 जांच  पूरी  कर  ली  गयी  ।  इस  समय  उपलब्ध  सुचना  से  यह  पता  चलता है  कि  जमा  की  गई

 जिन  34  रकमों  की  अभी  जांच  होती  बाकी  है  उनकी  जांच  की  जा  रही  है  ।  जमा  की  गयी  उक्त  रकमों  का  ब्यौरा  संलग्न

 विवरण  में  दिया  गया  है  |

 झायकर  प्राधिकारी
 जमा  की

 उक्त  रकमों  के  श्रोतों  का  पता  लगाने  के  लिए  and  ओर  जांच  कर  रहे  ६४  ।

 जहां कहीं  प्रावश्यक  समझा  गया  डाक
 घर  के  कमंचारियों  ake सम्बद्ध  व्यक्तियों से  पुछताछ  की

 जा  रही है

 श्रायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  afaan  ये  ब्यौरे  एकल्नित  नहीं  किए  गए  हैं  ।

 विवरण
 ee

 जमा  कर्ता  का  नाम  प्रौर  Tar  डाकघर  में  जमा  जमा  रकम
 संख्या  कराने  की

 तारीख

 2  3  4

 व्यक्तियों  को  संस्था  फर्म  waa

 जिन्दल  इण्डिया  प्राइवेट  लि०  हिसार मा  फंत  श्री  जनाद॑न  हिसार  29-4-1974  5,00,000.

 क  1-5-1973 2
 फरक

 बाद  30,  00,000.
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 $$  ———

 4

 थ रुपय

 ASeIe  इण्डिया  फरिदाबाद  .  मार्च  /a3,  74  44, 50,  000

 सोमानी  पिलकिग्टन  कस्सार  29-3-1974  7,00,000

 amar  पिलकिग्टनਂ  कस्सार  .  30-3-  1974

 सोमानी  पिरलीकिग्टन  कस्सार  1974  15,00,000

 किरन  बेजिटेबलਂ  भिवानी  30-3-1974  2,00,000

 29-4-1974  5,00,000

 सवाल  स्टील  फरीदाबाद  ,  ्  ह

 oe  5,00,000

 10,00,000
 ि

 मेससें  ऊषा  एस०  लिन्नीयल  एण्ड  das  फरीदाबाद  ह  क  5,00,000

 10  श्रमेरिकन  यूनिवर्सल  प्लास्टिक  लि०  फरीदाबाद  क  oe  5,00,000
 11  Ho  रामचन्द्र  अटेली  bd  27-3-1974  5,00,000

 Arata  कर्मचारियों के  व्यक्तिगत  नामों  में  :

 12  वी०  एस०  चौधरी  परगनाधीश  )  अम्बाला  26-3-1974 से

 30-4-  1974  तक
 13  श्री  रतन  fag,  एच  ०  सी०  भूमि  भ्रजेंनਂ  afaatct,  अम्बाला  छावनी  15-3-1974 से  14,  55,686

 26-  3-1  974

 सरकारो  क्मचारियों के  पद  नामो  में  |

 14  परगना  afepatet
 )

 माफंत  श्री  महावीर  प्रसाद  गुप्त  28-  5,60,000

 15  अध्यक्ष  एवं  एम०  ई०  Yo  ई०  .  13-3-1974 से  18,00,000

 16  रोहतक  मा  फंत  श्री  To  Fao  माधर  29-3-1974  10,00,000

 व्यष्टि

 17  श्री  उत्तम  चन्द  पुत्र  श्री  श्रोम  नई  फतेहाबाद  2-4-1974  1,00,000

 2-5-1974  2,00,000
 3-5-1975  2,00,000

 -_

 5,00,000

 18  श्री  प्रताप  सिंह  ga  श्री  लछमन  माफंत  चौधरी काटन  डबवाली  30-3-1974  3,90,000
 30-3-1974  4,60,000

 8,50,000

 19  श्री  सावरमल  श्रम्रवाल  माफंत  भिवानी  faaeaet  29-  3  00,  000
 27-4-  1974  3,00,000
 29-4-1974  ,00,000

 eee ae

 ह 9,00,000

 20  ay  —  ज्  चौघरी  डबवाली  39-4-1974  5,75,000
 29-4-  1974  3,00,000

 8,75,000
 eee
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 कल

 2
 ————

 सहकारी  समितियां/सरकारी  संस्थान/स्थानोथ  प्राधिकरण

 21  जला  मॉर्फत  उपाय  क्त  19-3-1974  10,75,571

 22  लण्ड  माटगज  गुड़गाव  *  18,45,005

 23  बल्लभगढ़  Aes  मार्टेगेज  बेक  ह  |  12,02,855

 26-3-1974 24  कोझ्ापरेटिव  माकिटिंग
 कदा

 रेवाड़ी  द्वारा  श्री  महावीर  प्रसाद  30,000
 माफेत  राजेन्द्र  प्रबन्धक  27-5-1974  60,000

 28-3-1974  40,000

 30-3-1974  6,20,000

 29-4-1974  6,20,000

 25  म्यनिसिपल  फतेहबाद  29-3-1974 से  6)  70,000

 2-5-1974

 26  म्यूनिसिपल  कमेटी  फरीदाबाद
 27  हरियाणा

 हिसार

 29-4-1974  51,79,414
 28  ae  डबवाली  4-  23;  70,000

 ह 30-3-1974
 99

 हरियाणा  एग्रीकलचरल  यूनिधसिंटी  माफंत  की
 ms

 पी०  रिसा  30-3-1974  5,00,000
 2-4-1974 30  मार्केट  फतेहबाद  1,  55,000

 26-4-1974

 नि
 0,000

 30-4-1974  20,000
 31

 मार्केट  श्री  झाई०  डी०
 स्वामो

 30-4-1974  9, 20, 0 13, 00,0  00

 32  हरियाणा  स्टेट  कोश्नापरेटिव  सप्लाई  Arafert  15  बी  30-3-1974  9,00,000
 1974 सिरसा  4,  70,000

 ee  ES

 23,70,000

 33  सिरसा  कोग्रापरेंटिव  माक टिंग  सोसायटो  30-3-1974  80,  000

 4,  00,000
 34  हरियाणा  कोग्रापरेटिव  रोहतक  .  50,00,000

 इंडियम  एयरलाइन्स  के  प्रबन्ध  निदेशक  का  त्यागपत्र

 7847-  श्री  ventet  फंलीरो

 शो  एम०  रामगोपाल रेड्डी
 शो  राम  गप्त  :

 कया  पपटन  ate  लागर  बिपानत  संती  oz  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  प्री०  महेश  सरीन  ने  प्रभी  हाल  में  इण्डियन  इयर  लाइन्स  के  प्रबन्धक  निदेशक  पद  से  त्यागपत्र दे  fear

 यदि  at,  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  अर

 इस  पद  को  भरने  के  लिए  क्या  वैकल्पिक  प्रबन्ध  किये  गये  हू
 ?

 पयंटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 ।

 से  श्री  महेश  सरीन  ATS

 लेखा  परीक्षा  व  लेखाਂ  सेवा  के  श्रधिकारी हैं  जो  इण्डियन  एयर  लाइन्स में  प्रबन्ध  निदेशक  के  रूप  में  प्रतिनियक्ति  पर

 थे  ।  यह  निर्णय  किया  गया  कि  उन्हें  2  ग्रप्रैल  1979 से  उनक  मूल  में  वापस  भेज  दिया  जाये  ।  श्री  सरीन
 2-4-79  से  117

 दिन
 को

 छुट्टी  पर  चले  गए  हैं  ।  उनके  त्यागपत्र  देने  का  हो  नहीं  उठता  क्योंकि  वे  अपने  मूल

 कॉडर  में  वापस
 जा

 रहे  हें  ।  इण्डियन  एयर  ange  के  वरिष्ठतम  उप  प्रबन्ध  निदेशक  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  ठे
 नियमित  mar  पर  प्रबन्ध  निर्देशक  की  नियुक्ति  सम्बन्धों  प्रक्रिया  को  अन्तिम  रूप  दिय  जाने  इण्डियन  एयर  लाइन्स

 प्रबन्ध  निदेशक  कं  की  देख-रेख  करते  रह
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 के  सोसन  के  लिए  ऋण-सीमा  मंजूर  करने  हेतु  भारतीय  रिजर्व  बैंक  हारा  श्रनुसुचित  बेंकों  को  परामर्श

 7848.  श्री  श्रार०  थी०  स्वामीनाथन :

 श्री  एस०  Yo  चन्द्रशेखरमूति :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क ढ क्या  भारतीय  ford  बैंक  ने  श्रनुसुचित  बैंको  को  परामश  दिया  है  कि  वे  प्रत्येक  चीनी  मिल  को  गत  पिराई
 मौसम  के  लिए  नियमित  सीमाओं  के  झन्तगंत  अधिकतम  बकाया  राशि  के  बराबर  1978-79  के  पिराई  मौसम  के

 ऋण  सीमा  मंजूर  कर  सकते  हैं  ;

 यदि  1979  तक  कितनी  चीनी  मिलो  को  ऋण  दिये  गये  ह

 इन  चीनी  मिलो  के  नाम  क्या  हैं  ;  श्रौर

 प्रत्येक  चीनी  मिल  को  कितनी  राशि  के  ऋण  मंजूर  किए  गए  हूँ  ?'

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  1
 हां  ।

 1979
 के  अन्त  की  उपलब्ध  सूचना

 के  90
 चीनी  मिलों  की

 14  सरकारी  क्षेत्र के  बेको  द्वारा

 237.01  करोड़  रुपये  तक  की  सीमाएं  मंजूर  की  गयी  थीं  ।

 ate  (7)  :  बेकरो  में  प्रचलित  व्यवहारों  ौर  प्रधाद्रों  के  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंको  पर  लागू होने  वाली

 के  उपबन्धों  के  ware  भी  अलग  अलग  ग्राहको  विषयक  सूचना  प्रकट  नहीं  की  जाती  ।

 तिलहन  श्र  तेल  सम्बन्धी  श्रन्तर्राष्ट्रीय  कांग्रेस  में  निकाले  गये  निष्कर्ष

 7849.  श्री  कुमारी  श्रनन्तन  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 aire  टेक्तालाजिस्ट  एसोसिएशन  श्राफ  इण्डिया  द्वारा  1979  में  नई  दिल्‍ली  में  श्रायोजित  तिलहनਂ
 ae  तेल  सम्बन्धी  अ्रन्तर्राष्ट्रीय  कांग्रेस  में  क्या  मुख्य  निष्कर्ष  निकले  हैं  ;  और

 उन  पर  क्या  कायंबाही करने  का  विचार है  ?

 नागरिक  पूति  श्र  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  2

 तिलहनों  तथा  तेलो  सम्बन्धी  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  कांग्रेस  दारा  नई  दिल्‍ली  में  हुए  ७५ अपन  अधिवेशन  में  वनस्पति

 तेलो  तथा  वसा  से  सम्बन्धित विभिन्‍न  पहलुआ  पर  चर्चा  किए  जाने  की  सुचना मिली  है  ।  उपर्युक्त  पहलुप्नों  पर  150  लेख

 प्रस्तुत  करन  के  भारत  व  fares  के  प्रतिष्ठित  वेज्ञानिको  तथा  प्रबन्धकों  द्वारा  14  पुर्ण  व्याख्यान  दिये

 गए  ।
 कांग्रस  में

 न
 तो  कोई  समत्त  निणंय  किये  गये  और

 न
 ही  कोई  प्रस्ताव  पारित  किये  गये  इस  कांग्रेस में  जो  प्रमुख

 वास्तविक  टेक्नालाजिकल  विकास  fears  किये  गये  उनमें  दूसरों  के  साथ  साथ  ये  शामिल  हैं

 (i)  वनस्पति  तेलों  के  बारे  में  मांग  व  प्रति  का  अध्ययन शर  मांग  व  के  को  कम  करने
 के  साधत  ;

 (ii)  उपयोग  में  लाई  जा  सकने  योग्य  देसी  सम्पदा  की  सम्भाव्यता  का  पता  लगान  ;

 (iii)  देश  के  भीतर  की  बाध्यताओ  के  सन्दर्भ  में  खाद्य  कानूनों  को  युक्ति  संगत  बनाना  ;
 >

 (iv)  नये  तथा  जिनका  wat  तक  उपयोग  नहीं  gar  ष  उन  तिलहनो/तेलधर  सामग्री  के  बार  में  caarar fora

 सम्भाव्यताएं  ;

 (४)  भारत  व  विदेश  में  प्रक्रिया विकास  में  नवीनता  ;  श्रौर

 (vi)  विकासशील  देशों  के  लिए  उपर्युक्त  टेक्नालाजी  |

 है  कि  कांग्रेस  में  संचित  सुचना  तथा  दिये  गए  सुझाश्रों  का  उपयोग  भाग  लेने  वालें  विभिन्‍न  अभिकरणों  द्वारा

 अपने-अपने क्षेत्रो  में  उपयुक्त  ढंग से  किया  जायेगा  ।

 आयकर  अधिकारियों  द्वारा  att  गये  छापों  से  हुई  am

 7850.  श्री  बलदेव  सिह  जसरोटिया :  कया  उप  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 श्रायकर  श्रघिकारियों द्वारा  जुलाई  1975 से  1977  तक  तथा  1977
 से  1979  तक

 मार  गये  छापो  से  राज्य  कितनी  कितनी  श्राय  हुई
 ;
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 लख़ित  उत्तर  20  1979

 निधी  —

 देश  में  काले  धन  का पर  निवेश  कितना  है  १  aH  जानकारी  प्राप्त  करने  के  उपा  ह  का  पता  लगान

 ह्तु  क्या  कदम  उठाय  गये  हैं  ;

 सूच  ना
 देने  at.  राज्यवार  राशि  दी  गई  है  गर बया  अधिकारी  सूचना  देने  वालों  को  श्रन्य  उद्देश्यो  से

 नहीं
 ~

 रहे  है  ;  शौर

 क्या  सुचना  देने  वालों  की  जान-माल  क  रक्षा  करने  के  लिए  कानून  में  करन  का  मामला

 के  है  यदि  तो  इस  बार  में  कब  तक  निणय  कर  लिया  जाएगा
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  gtenaresente )  arent  प्राधिकारियों  ली  गयी  तलाशियों प्रौर

 पकड़े  गये  माल  के  सम्बन्ध  में  ब्यौरे  राज्यवार  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।  1975 से  माच  1977  की  maha  में  ली  गयी
 तलाशियों में  3504  लाख  रुपये  क  मत्य  की  परिसम्पत्तियां  पकड़ी  गई  थीं  |  एक  विवरण-पत्न  संलग्न  ह

 जिसमें  इस  अवधि  म  ara  कर  प्राधिकारियों  द्वारा  पकड़ी  गयी  परिसम्पत्तियों  का  मलय  अ्रायकर  maa  के  अधिकार

 ६  त्रत्वार  दिखाया गया  है  अघल  1977,  ्  1979  की  प्रवषि में  प्रायकर  के  अधिकार  क्षेत्रवार  पकड़े  गए

 माल  का  ब्यौरा  संकलित करने  के  पर्याप्त  समय  nlc  श्रम  लगेगा  ।  तथापि  1977  से  1979  की

 अवधि  में  ली  गयीਂ  तलाशियों  में  लगभग  743  लाख  रुपये  के  कल  मलय  की  परिसम्पत्तियों  पकड़ी  गई  थीं  ।

 श्रौर  सरकार  ने  देंश  में  कांले  धन  का  कोई  श्रनमान  नहीं  लगाया  है  ।  किन्त  प्रत्यक्ष  कर  जांच  समिति

 ने  ऐसे  ara  का  aaa  1400  करोड़  रुपये  लगाया  जिस  पर  1968-69  में  का  श्रपबंचन

 किया  गया  ।

 सुचना  दनें  वालों  को  पुरस्कार  प्रदान  करने के  सम्बन्ध  1973  में  मागंदशंक  सिद्धान्त लागू  होते
 ह्  ।  यदि  ये  सुचना  ea  वाले  व्यक्ति  द्वारा  गई  सूचना  ही  के  कारण  ही  वसुल  हुए  तो  अधिक  से  शोधक

 age  किए  गए  श्रतिरिक्त करो  के  10  प्रतिशत  की  तक  का  पुरस्कार  दिया  जाता है  ।  पुरस्कार  दन के  नियम

 बनान  समय  से  ही  सुचना  देने  वाले  नियामत  '  प  से  मलते रहे  हें  इसलिए  श्रपेक्षाकृत  श्रधिसूचना  देने  वालो  को

 झामंत्रित करने  के  लिए  कोई  विशेष  उपाय  नहीं  किये  गये  हैं  ।  फिलहाल  उपलब्ध  सुचना  के  वित्तीय  19 74--

 75  ौर  1975-76 में  सूचना  देने  वाले  व्यक्तियो को  लगभग  12.  68  लाख  रुपये  श्ौर  वित्तीय  बष॑  1976-77  के  दौरान

 लगभग  12.  13  लाख  रुपये  झ्र  वित्तीय ae  1977-78 के  दौरान  लगभग  13,  23  लाख  रुपये  पुरस्कार  के  रूप  में  दिए

 गए  ।  देने  वालो  को  दी  गयी  से  सम्बन्धित  राज्य-वार  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  शर  इसे  एकॉत्नत

 करन  में  पर्याप्त  समय  प्रौर  श्रम  लगेगा  जो  प्राप्तव्य  परिणामों  के  नहीं  होगा  ।

 इस  सम्बन्ध में  प्राय  कर  शभ्रधिनियम  के  अधीन  किसी  एक  प्रकार  का  परिवतंत  करने  पर  कोई  विचार  नहीं

 किया जा  रहा  है  ।

 विवरण

 जुलाई  1975 से  माच  1977 तक  के  Ua  अधि  syria MAZE  त  का  व्य
 ine

 कम  स०  आयकर  गायुक्त [ए  का  श्रधिकार  क्षत  श्र  ग्रहीत  परिसम्पत्तियों

 लाखो  में  )

 1  ग्रागरा  द  3  38

 2  इलाहाबाद  17  29

 अमृतसर  78

 4  श्रार्घ्र  प्रदेश  116  35

 आसन  सोल  85

 6
 मणिपुर  ake  लिपुरा  14  37

 7  बिहार  12

 8.  बम्बई /
 बम्बई

 (t=)!  सहित
 1084  82
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 जारी

 क्रम  आयकर  आयक्त  का  अधिकार  क्षेत्र  अभिग्रहीत
 स०  सम्पत्तियों  का  मुल्य

 लाखों  में  )

 दिल्‍ली /  दिल्‍ली  सहित  142  55

 10  गजरात  211  84

 11  जयपुर  श्र  जोधप र  90  09

 12  जालंधर  1  48

 13  कानपुर  93  73

 14  137  57

 15  98  54

 16  लखनऊ  143  11

 17  मध्य  प्रदश  62  80

 18  मरठ  32  97

 19  उड़ीसा  28  09

 20  पटियाला  26  65

 21  पुना  88  63

 22  रोहतक  74

 23  192  89
 तमिलनाडु  /  मद्रास  )  शर  कोयम्बटूर  सहित

 24  faa  ait मर मराठव  83  51

 25  पश्चिम  बंगाल |  कलकत्ता  (aa) rs

 स

 सहित  822  98

 जोड  3504  13
 (a

 पटसन  तथा  पटसन-उत्पादों  के  बारे  a  के  निणय

 7851.  श्री  एस०  श्रार०  दामाणी  :  क्या  नागरिक  gta  तथा  सहकांरता  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 काठमांडू  में  पिछले  महीने  हुई  deers  की  daw  में  पटसन  तथा  पटसन  उत्पादों  के  बारे  में  लिए  गए  निणंयों

 का  ब्यौरा कया  है  और

 उक्त  बैठक  में  लिए  गए  निगंयों  के  सम्बन्ध  में  पटसन  के  उत्पादन  तथा  पटसन  उत्पादों  के  निर्यात  के  बार

 में  सरकार  की  क्या  अ्रपक्षाएं

 नागरिक  पुर्ति  तया  सहकारिता  मंत्रालय  सें  राज्यमंत्री  ग्रारिफ  पटसन  उत्पादक  देशों

 ने  सर्वेसम्मति  से  wade  किया  है  कि  पटसन  पर  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  करार  को  mera  से  श्रन्तिम  रूप  दे  दिया  जिससे

 अ्न्तर्राष्टीय  बाजारों  में  पटसन  पर  पटसन  वस्तुग्रों  से  सम्जन्धित  समस्यात्रों  को  सुलझाने  में  सदद  |

 इस  प्रकार  के  करार  को  श्न्तिम  रूप  देने  और  क्रियान्वित  करने  पर  पटसन  वस्तुओ  की  निर्यात  सम्भाव्यता

 में  सुधार  होने  की  ore  है

 कालाधन  पदा  करने  के  लिए  उत्तरदायी  अधिक  गतिविधियों  को  रोकने
 के  लिए  समिति  गठित  करना

 7852.  श्री  चन्द्र  शेखर  fag  क्या उप  प्रधान  मंत्री  तथा
 वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  काला  धन  पदा  करने  के  लिए  उत्तरदायी
 झा्थिक  गतिविधियों का  पता  लगाने  तथा  उन  पर

 रोक  लगाने  के  लिए  एक  उच्च  शक्ति  प्राप्त  समिति  गठित  की  जा  रही  है

 यदि  तो  कब  तक  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :

 नहीं  ।  फिर
 भी

 श्राथिक  श्रपराधो
 को  रोकने  तथा

 कालें  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  कानन  के  वर्तमान  ढांचे  के  अन्तर्गत  कार्यवाही की
 कीजारहीहै  ।

 प्रश्न नहीं  उठता
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 बंगला  देश  जानें  वालें  भारतीयों  को  मंजूर  राशि

 5853.  Sto  विजय  मंडल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  बंगला  देश  जाने  वाले  भारतीयो  को  प्रति  व्यक्ति  20  रुपये  रोजानें  की  अनुमति  दी

 जाती है  ;  शर

 यदि  तो  उसक  बया  कारण है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  सतोश
 :  और  एक  वर्ष में  एक  बार  निजी  यात्रा  पर

 बंगला  देश  जाने  वाले  किसी  भारतीय  को  300  रुपये  तीन  सौ  रुपए )  के  मूल्य  की  विदेशी  aa  दी  जाती  है  इसक

 भारत  से  जाते  समय  वह  100  रु०  एक  सी  रूपये  )  तक  की मुद्रा बदल  ने  की  सुविधा  का  उपयोग  कर  सकता

 जो  लोग  व्यापार  के  लिए  यात्रा  पर  जाते  वे  इस  प्रयोजन  के  लिए  निर्धारित  मानकों  के  ्रनुसार  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त
 कर  सकते  हैं  श्रौर  जो  सीनियर  व्यापारी  के  लिए  85  डालर  प्रतिदिन  श्रौर  जूनियर  व्यापारी  के  लिए

 65.0  डालर

 प्रतिदिन है  ।

 भारतीय  ford  बक  की  सामान्य  या  विशेष  श्रनुमति  के  बिना  देश  से  बाहर  भारतीय  मुद्रा  ले  जाने  की  मनाही

 लेकिन  बंगला  देश  श्री  लंका  या  पाकिस्तान  की  यात्रा  करने  वाले  भारतीयों को  20  रु०  तक  भारतीय  मुद्रा  ले  जानें  की

 इजाज़त  है  ताकि  पड़ौसी  देशों  की  यात्रा  करने  वाले  भारतीयों  को  किसी  प्रकार  की  असुविधा  न  हो  ।  यह  सुविधा  समुद्री

 जहाज के
 द्वारा

 पूर्वी  प्फ़ीका  खाड़ी के  बन्दरगाहों  या
 मलेशिया  शौर

 सिंगापुर  जाने  वालें  यात्रियों  के  लिए

 भी  उपलब्ध है  ।

 सरकारी  उपक्रमों  में  मजूरी  के  बारे  में  कन्द्रीय  कामिक  संघ  से  stadia

 7854.  श्री  के०  ए०  राजन  :  क्या  उप  प्रधान  संतरी तथा  वित्त  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकारी  उपक्रमों  में  मजूरी  तथा  प्रन्य  सम्बद्ध  मामलो  के  लिए  नये  मार्गदर्शी  सिद्धान्त

 तयार  करने  पर  मंत्रालय  द्वारा  Hay  कार्मिक  संघों  के  विचार  करने  के  लिए  5  c ATA  को  बातचित  का  झाल

 इण्डिया  ट्ड की  यूतियन  कांग्रेस  ने  बहिष्कार  किया  था  ;  श्र

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  श्रौर  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  राज्य  dat  सतीश  :  और  :  सरकार  ने  26-6-1978  को  केन्द्रीय  मजदूर

 यन  संघों  के  साथ  हुई  बेठक  में  सवंसम्मत्ति  से  यह  स्वीकार  किया  था  कि  मजूरी  परिशोधन  श्रौर  महंगाई  भत्ते  सम्बन्धी  समझौतों

 के
 बार

 में  मार्गनिर्देश निर्धारित  करने  के  विषय  में  मजदूर  यूनियन  संगठनों  से  परामशं  के  लिए  उपयुक्त  तंत्र  विकसित  किया

 जायेगा  |  5-  3-  1979  कों  केन्द्रीय  मजदूर  संघों  के  साथ  हुए  विचार  विमर्शों  में  भाग  लेने  के  लिए  afar  भारतीय

 मजदूर  संघ  को  भी  झ्ामन्त्रित  किया  गया  लेकिन  भारतीय  मजदूर  संघ  ने  सरकार  को  यह  सुचित  किया  था

 कि  इस  बेठक  में  उसके  शामिल  होने  से  कोई  लाभ  नहीं  क्योकि  उपर्युक्त  बैठक  बुलाने  में  ही  केवल  देरी  नहीं  हुई

 बल्कि  सरकार  द्वारा  कन्द्रीय  मजदूर  संघो  के  साथ  विचार-विमशं  के  बाद  जब  तक  नये  माग  निदश  तैयार  नहीं  हो  जाते
 तब  तक  सरकारी  उद्यमों  में  मजूरी  समझौतों  को  श्रन्तिम  रूप  देने

 के  लिए  सरकार  पूर्वनिर्धारित  नीति  अपनाने  के  लिए
 भी  जोर  दे  रही  है  ।

 ser  में  बांसपानी  में  ~ aqTeae  खानों  से  लोह  अयस्क  को  ate

 7855.
 गोविन्द  क्या  नागरिक  पूति  तथा  सह  कारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  में  क्योझर  में  बांसपानी  में  प्राइवेट  खानों  से  लौह  भ्रयस्क  की  खरीद  में  ख  नज

 तथा  व्यापार  निगम  को  एकाधिकार  प्राप्त  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि.खनिज तथा  धातु  व्यापार  निगम  ने  अपनी  हाल  में  लौह  की  खरीद  बन्द

 कर  दी  है
 ;

 यदि  at  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  खरीद  बन्द  करने  से  कई  हजार  श्रादिवासी  श्रमिक  बेरोजगार  हो  गये  wk

 (&)  क्या  इस  बारे  मे  खनिज  तथा  x  व्यापार  निगम  की  नीति
 में

 कोई  परिवतंन  gat  है  ?

 क  से
 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  श्रारिफ  be  a  ध  2)  :  निर्यात  के  लिए

 भोर
 सार्वजनिक  क्षेत्र  के  इस्पात  संयंत्रो  को  सप्लाई  करने  के  लिए  खनिज तथा  धातु  व्यापार  निगम  बांसपानी  क्षेत्र  की
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 निजी  खानों  से  लोह  प्रयस्क  की  खरीद  करता  है  ।  कुछ  निजी  खान  मालिकों  द्वारा  घरेलू  उपभोक्ताओं  को  सोधी  बिक्री
 भी  की  जा  रही  है  ।  8  1979  से  लगभग  एक  महीने  की  प्रवघि  के  लिए  बांसपानी  स्टेशन  पर  एक्स-प्लाट

 प्राघार  पर

 अयस्क की सप्लाई की  सप्लाई  इसलिए  स्वीकार  नहीं  की  जा  सकी  क्योंकि  1979  के  झारम्भ से  पारादीप  पत्तन  at

 रेल  से  माल  ले  जाने  की  सुविधा  श्रपर्याप्त  बताई  गई  थी  श्रौर  उसके  परिणामस्वरूप स्टेकयार्डों  में  इतना
 1

 हो  गया  जिससे  वहां  जगह  नहीं  रही  ।  एसा  बताया  गया  कि  थोड़े  समय  के  लिए  माल  का  उठाया  जाना  बन्द  करनें
 से

 उस  क्षेत्र  में  रोजगार  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ा  ।  चंकि  इस  महीने के  पहले  सप्ताह  से  रेलो ंके  संचलन  में  सुधार
 हैं  तथा  बांसपानी  में  प्लाट  पर  से  माल  उठाने  का  काम  9  शर्मल  से  पन  कर  दिया  गया  है

 द. ज  स्वदेशी  पोलिटेक्स  लि०  के  विय्द्ध  जांच  पुरी  करना

 7857.  श्री  श्रनुन ag  भदौरिया  क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  24  फरवरी  1978 के  भ्रतारांकित

 प्रशन  संख्या  551  झ्ौर  632  के  उत्तर  के  सम्बन्ध में  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  dad  स्वदेशी  पोलिटैक्स  गाजियाबाद  के  विरुद्ध  श्रायकर  अधिनियम  |

 की  धारा  132(5)  के  अ्न्तगंत  जांच  पुरी  कर  ली  है  ;

 क्या  सरकार को  इस  कम्पनी  की  लेखा  परीक्षा  रिपोर्ट  मिल  गई  है  जिसकी  तैयारी  के  लिए  सरकार
 ने  amt

 कर  झ्रधिनियम की  घारा  142(  के  श्रन्तगंत  श्रनुदेश  जारी  किए थे  ;

 क्या  सरकार  ने  उत्पादन  शुल्क  सम्बन्ध  में  इस  कम्पनी  के  विरुद्ध  जांच  पुरी  कर  ली  है

 क्या  सरकार  ने  कच्चे  माल  के  दुरुपयोग  शौर  इस  फर्म  द्वारा  चोरी  fot  बिक्री  के  बारे  में  भी  जांच  पुरी

 कर  ली  है

 (s)  यदि  तो  की  गई  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  are  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है

 जांच  के  परिणामों  के  श्राघार  पर  इन  मामलों  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  श्रौर

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  विलम्ब  के  क्या  कारण  हू
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  तथा  ।  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा

 पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।

 कम्पनी  द्वारा  की  गधी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  की  चोरी  के  सम्बन्ध  में  जाँच  पुरी  हो  चुकी  है  |

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  atearfet  द्वारा  की  गयी  जांच  के  परिणामतः  प्रथम  दृष्ट्या  ऐसा  प्रतीत  होता

 है  कि  कम्पनी  ने  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  की  चोरी  की  जिसके  लिए  कारण  बतझश्रि  नोटिस  जारी  कर  दिए  गए  हें  श्र

 पय-निर्गधाधीन  है  |

 देश  में  श्रत्कालाइड  कारखानों  की

 7858.  डा०  लक्ष्मीनारायण  पाण्डेय  :  बया  उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  te  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  28  1979 के  टाइम्सਂ  में  प्रकांशत इस  समाचार की
 दिलाया  गया  है  जिसमें  देश  में  menage के  5  कारखाने  स्थापित  करना  स्वीकार  गया  है

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  इस  समय  उत्पादित  1400  टन  श्रफीम  में  से  देश  में  केवल  150 टन  प्रफीम

 की  खपत  होती है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  पर  seattea wee stay wae  जीवन  रक्षक  श्रौषधियों  का  निर्माण  teat  जा

 सकता  ह्

 क्या  इसके  लिए  शभ्रतिरिक्त  तकनीकी  ज्ञान  की  झ्रावश्यकता  होती  है  ;

 (s)  क्या  अफीम  का  80  प्रतिशत  उत्पादन  मध्य  प्रदेश  के  मंदसौर  झर  रतलाम  जिलों  में  होता  है  ;

 क्या  समाचार  पत्र  में  यह  भी  समाचार  प्रकाशित  gare  कि  कुछ  facia  निमच  स्थित

 कारखाने  का  निरीक्षण  कर  तकनीकी  जानकारी  जानने  का  प्रयास  किया  था  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (att  : a  111.0
 पांच  रल्कालायड  कारखाने  स्थापित  करन  जसा

 कि  28  1979  के  नामिक्स  टाइम्सਂ में  छप  फिलहाल  कोईं  प्रस्ताव नहीं  है  ।
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 वर्ष  1978 में  90°  गाढ़ता  पर  अफीम  का  कुल  उत्पादन  लगभग  1610  मीट्रिक  टन  उः  था  से

 लगभग  83  मी  ०  टन
 श्रफीम  का  इस्तेमाल  स्थदेशी  जरूरतों  के  लिए  किया  गयां  थां  ।

 मार्फीन  बी०  पी०  श्ौर[माफ़ी  न  कोडीन  बी०  पी०  शर  कोडीन  नारकोटीन  बी०  पी०

 आदि  जेसे  अनेक  श्रौषध  द्रव्य  ray  से  तैयार  किए  जाते  ये  थोक  श्रौषघ-द्रव्य  जिनका  इस्तेमाल  किन्हीं
 ad  निवारक

 खांसी  arte  निर्मितियों में  किया  जाता  है

 हां  ।

 (=)  वर्ष  1977-  18.0  की  फसल  के  दौरान  मंदसौर  ah  रतलाम  जिलो  में  90°  गाढ़  ता  की  लगभग  750  मीट्रिक

 टन
 का  उत्पादन  हुआ  था  जो  उक्त  arate  में  देश  में  कुल  उत्पादन  का  लगभग  46  प्रतिशत है

 शौर  (3)  श्रफीम  शर  एलकालायड  नीमच  के  प्रधान  से  प्राप्त  रिपोर्ट  प्रचंधक  से  पता

 है
 कि

 कुछ  व्यक्तियों  के  एक  a4  ने  जिसमें चार  विदेशी  राष्ट्रिक  शामिल  1-3-1978  को  कारखाने  का  दौरा
 किया  था  ।  कारखाने  में  उनके  दौरे  के  दौरान  केन्द्रीय  झौद्योगिक  सुरक्षा  बल  के  दो  safrartt  watt  सहायक  कमाण्डेन्ट

 an  ड्यूटी  श्रधिकारी  उनके  साथ-साथ रहे  |  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  सभी  उचित  एहतियात  बरते  गए  थे  te

 कारखाने  की  तकनीकों  श्रौर  उत्पादन  पद्धतियों  के  बार  में  उन्हें  कोई  गुप्त  सूचना  नहीं  दी  जाती  |

 बागडोगरा  से  दिल्‍ली  को  सोधो  बोइंग  उड़ान

 7859.  श्री  के०  चेतरी :  क्या  ज  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  बागडोगरा  से  दिल्‍ली
 को  एक  सीधी  उड़ान  सप्ताह  में  दो  बार  चलाने  का  मामला  सरकार  के

 (a)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  है
 ?

 पयंटन  mre  नागर  fant  मंत्री  पुरुषोत्तम  1  नहीं

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 इण्डियन  एयर  लाइन्स  के  अ्तसार , ३  बागडोगरा  तथा  दिल्‍ली  के  बीच  यात्री
 यातायात

 इतना  नहीं  है  जिससे
 बागडोगरा  तथा  दिल्‍ली

 कें  बीच  एक  सीधी  उड़ान  का  श्रौचित्य  सिद्ध  हो  सके

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्यटक  गांव  योजना

 7860.  प्री  दयाराम  शाक्य  :  प्यंटन  शऔरਂ  नागर  विसानन  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ः पय टक  गांव  योजना  के  wells  उत्तर  प्रदेश  से  चने  गए  स्थानों  के  नाम  क्या  हैँ
 ?

 क्या  इस  बारें  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  मंत्रणा  की  गई  है  अर

 यदि  तो  राज्य  सरकार  ने  किन-किन  स्थानों  का  सुझाव  दिया  था  ?

 पयटन  श्र  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  से  Farccra ust areata राज  मार्गों  के

 साथ  चुन  हुए  कन  गें  पर  पयंटक  ग्रामों  के  विकास  की  योजना  को  अभी  भ्रस्तिम  रुप  दिया जाना  है  ।  ट्रीय  पर्यटन  विभाग

 ग्रामों के  विकास  के  लिए  एक  माडल  प्लान  तैयार  कर  रहा  है  ।  उत्तर  प्रदेश  में  विकसित  किए  जानें  वाले  ade

 ग्रामों  के  लिए  स्थानो  का  निर्णय  राज्य  सरकार  से  मंत्रणा  करके  किया  जाएगा  ।

 बक्षों  पर  कर  लगाया  जाना

 7861.  श्री  एस०  शरार ०  रेड्डी  1  क्या उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्य  वक्षों  पर  भी  कर  लगाते  हू  ;  श्रौर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  राज्य-वार  ब्यौरा  कया है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल  वक्ष  कर  या  इसी  प्रकार  का  टूसरा  कर  करू
 | राज्यो  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  लगाया  जाता

 wa  तक  उपलब्ध  सुचना  पर  झ्राघारित  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |
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 1901

 विवरण

 'राज्य/संघ  कर  का  ब्यौरा  कर  की  दर
 क्षेत्र का  नाम

 1.  प्रान्श्रन  प्रदेश  राज्य  में  ताड़ी  निकालने के  काम  झाने  कर  की  दरे  इस  प्रकार  हैं

 वाले  उत्पाद  शुल्क  युक्त  वक्ष  की  सभी  ait  t nw  |  qa—sfa  वर्ष  रुपये  प्रति  वुक्ष

 किस्मों  पर  कर  के  रूप  में  वुक्ष  शुल्क  पासीरा  वुक्ष--प्रति  वर्ष  10
 रुपये  प्रति  वक्ष

 लगाया  जाता  है  शुल्क  लगाते  समय  डेट  पाम  (awe nN  1-15  रुपये  प्रति  aw  प्रति  वृक्ष
 इस  बात  का  ध्यान  रखा  जाता  है  कि  इ  न  सागों  रूपये  प्रति  वृक्ष  प्रति  वर्ष

 वुक्षो  से  किस  अवधि  के  दौरान  ताड़ी  रूपये  प्रति  ay  प्रांत  we

 निकाली  जा  सकती  है  ।  करदाता  द्वारा  ताड़ी  निकालने  का  लाइसेन्स  लेने  से

 कर  जमा  करना  होता  है  ।

 2.  असम  सुचना  अभी  प्राप्त  होनी  है  ।

 3  बिहार  राज्य  में  कुछ  वृक्षों  से  ताड़ी  निकालने  के  प्रति  वक्ष  कर  की  दर  इस  प्रकार  हैं  —a

 लिए  वक्ष  कर  लगाया  जाता  है  ।  ताड़
 रूपये  प्रति  वृक्ष

 खजूर  रूपये  प्रति  वृक्ष
 4  गुजरात  कोई  भी  वक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 5  +  हरियाणा
 कोई  भी  वृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता

 सवाल  पदा  ही  नहीं  होता  ।

 6  हिमाचल  प्रदेश  कोई  वक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  सवाल  Tar  ही  नहीं  होता  ।

 सुचना  अभी  प्राप्त  होनी है  ।

 कर्नाटक
 सभी

 प्रकार
 के  उत्पादन  शुल्क  वृक्षों  कर  को  प्रति  वक्ष  दर  इस  प्रकार  है  ——

 जिनसे
 ताड़ी  निकालने  की  दी  खजूर  50  रूपये  4  महीनों  के  लिए

 जाती  बिक्रेताश्नो  से  उत्पादन  शुल्क  नारियल  50  रूपये  छमाही

 लिया  जाता  है  पामीरा  50  रूपये  प्रति  वर्ष

 बागीनी  रुपये  प्रति  ag

 दाडशाल  रुपये  प्रति  वर्ष

 वृक्ष  कर  के  श्रतिरिक्त  सरकारी  भूमि  पर  लगें  वृक्षों  पर
 1.  75  रुपये  ofa et  के  हिसाब  से  वक्ष  किराया

 भी

 लिया  जाता  ताड़  का  गुड़  बनाने  के  लिए
 निर्धारित

 वुक्षो  पर  वृक्ष  कर  की  दर  इस  प्रकार हैं

 (i)  ताड़  गुड़  सहकारी  समितियां  :

 खजूर  वृक्ष/पामीरा  बुक्ष---- | ह न  50.0  रुपये  प्रति  वर्ष

 नारियल  रुपये  वृक्ष  प्रति  ag

 (ii)  wa  वक्षों  के  लिए  1

 पामीरा  50  रुपये  प्रति  ag  सरकारी  भूमि

 पर  लगे  ताड़  का  गुड़  बनाने  के  लिए  निर्धारित  वृक्षो
 पर  1.  10  रुपये  प्रति  वर्ष  वुक्ष  किराया  लिया  जाता  है

 ।

 9.  केरल
 ताड़ी  बनाने  के  काम  में  आने  वाले  वृक्षों  वक्ष  कर  को  दरें  निम्न  हैं  —

 पर  राज्य  में  बृक्ष  कर  लिया  जाता  है  ।  पामीरा  स्पये  प्रति  वृक्ष  प्रति  वेष  ।

 इसके  लिये  पामीरा  और  नारियल  रुपये  प्रति  छमाही  |

 ताड़  आर  सागों  ताड़  सागोवृक्ष  j——  32  रुपये  प्रति  aa  छमाही

 बृक्ष  काम  में  लाए  जाते हूँ  15  वर्षों  से  ्रघिक  से  ताड़ी  निका
 लने

 कीं  श्रनुमति

 55.0



 लिखित  उत्तर  20  1979

 faaeq—-a1d
 टट

 1

 गएल्‍एएएएएएल्‍एएएएअध लल
 2  3

 नहीं  दी  जादी  मीठी  ताड़ी  के  निर्माण  ate  बिकी

 के  लिए  वास्तविक  जैगरी  निकालने  वालों  को  शुल्क
 रहित  लाइसेन्स  जारी  किये  जाते  हैं  ।

 10.  मध्य  राज्य  में  ताड़ी  बनाये  जाने  के  काम  WA  प्रत्येक  ताड़ी  बनाने  वालें  दुक्ष  पर  5  स्पये  प्रति  ae  के

 वाले  वक्षों ्  पर  बृक्षे-कर  लगाया  जाता  हिसाब  से  कर  लिया  है  ।  खादी  भ्र  ग्रासोद्योग

 क  अन्तत  जो  सहकारी  समितियां  नीरा  झोर  we
 बनाने  के  लिए  ताड़ी  के  रस  का  संग्रह  करती  है  उन्हें

 इस  कर  श्रदायगी  से  छूट  द  दी  गयी  है
 11  महाराष्ट्र  महाराष्ट्र  राज्य  के  इस  प्रकार  लगाया  जाने  बाला  उपकर  सम्पत्ति  के  कर

 कौरी  महाराष्ट्र  शहरी  )  वक्ष  योग्य  मूल्य  के  एक  प्रतिशत  से  नहीं  होगा  ६

 क्षण  1975  के  भ्रन्तर्गत

 भूमि  तथा  इमारतों  पर  वृक्ष  उपकर

 लगाने  के  प्राधिक्त  है  ।
 12  मशिपर  कोई  वृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 13  मेघालय  कोई  वृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 14  नागालैण्ड

 कोई  वृक्ष कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 15  उड़ीसा

 राज्य  में  पेड़ों  पर  कोई  कर  नहीं  लगाया  जेसा कि  कालम  2  में  बताया  गया  है

 जाता  ।  राज्य  सरकार  द्वारा

 उन  खड़े  पेड़ों  की  लागत  के  10  प्रतिशत

 की  दर  से  रय  कर  लगाया  जाता  है

 जिन्हें  काटने  तथा  बेचने  की  सहमति

 हो  गई  हो  ।

 16  एंजाब  कोई  वक्ष कर  नहीं  लगाया  जाता ।  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥
 17  राजस्थान  कोई  वृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  |  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 18  सिक्किम  कोई  बृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  यह  प्रश्न  नहीं  उठता
 19

 तमिलनाडु  सरकारी
 पोर।म्बोक  (ata  सावंजनिक  दरों  तथा  अन्य  ब्यौरों  को  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त

 बागीचों  पर  खड़े  पेड़ों  पर  उनके  फलों  होने की  प्रतीक्षा की  जा  रही  है  ।
 का  उपयोग  करने  के  लिए  कर  लगाया
 जाता  है  :

 20
 faq  सूचना  की  प्रतिक्षा  को  जा  रही  है  ।

 21  उत्तर  प्रदेश  की  प्रतीक्षा  की  रही  है  ।

 22  afar  बंगाल  राज्य
 में  खजूर  तथा  ताड़  के  उन  पेड़ों  पर  इन  क्षेत्रों  में  सम्बन्धित  faut  संग्राहक  द्वारा  उत्पाद

 जिनको  राज्य  सरकार  द्वारा  कूछ  अयुक्त  की  स्वीकृति  से  कर  की  दरें  निर्धारित  की  जाती
 ~

 ग्रघिसूचित  क्षेत्रों  में  ताड़ी  तैयार  हैं  ।  लाइसन्स  धारकों  द्वारा  लाइसेन्स  फीस  कक

 करने के  लिए  इस्तेमाल  में  लाया  जाता  अ्रतिरिक्त  यह  कर  दिया  जाता  है  ।  जो  उपभोक्त

 है  वक्ष  कर  लगाया  जाता  है  ।  घरेलु  उपभोग  के  लिए  इन  पेड़ों  को  ताड़ी  निकालने

 के  लिए  टांकी  लगाते  हैं  उन्हें  यह  कर  देना  पड़ेगा  ॥
 23.  श्रन्डमान  झर  वृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता, है  |  यह  प्रश्न नहीं  उठता  ।

 निकोबार  ara  र  -
 24.  भ्ररणाचल  प्रदेश  कोई  वक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।  यह  प्रश्न  नहीं  उठता

 25.  चण्डीगढ़  ट प्रश्न  नहीं  उठता  ।
 कोई  वक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  ।
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 26.  दादरा झर  नागर  ताड़ी  के  लाइसेन्स  धारकों  से  कर  की  दरें  इस  प्रकार

 हवेली  निकालने  के  काम के  खजूरी  ताड़ के  खजूरी  स्पये  प्रति  aa  प्रति  ad  ।

 पेड़ों  बो  सम्बन्ध  में  उत्पाद-श्ल्क  लिया  रुपये  प्रति  ae  प्रति  av

 जाता  है  ।  उन  लाइसेन्स  धारकों  को  जो  सरकारी

 पेड़ों  पर  टांकी  लगते  खजूरी  पेड़ों  पर  3  रुपय

 प्रति  वक्ष  वार्षिक  तथा  ताड़  के  पेड़ों  पर  स्पये

 वक्ष  वार्षिक  की  दर  से  त्ति  qa  भाड़ा  देना

 पड़ता है  ।

 27.  दिल्‍ली  यह  प्रश्न  नहीं  उठता  | कोई  वृक्ष  कर  नहीं  लिया  जाता  है  ।

 28.  गोवा  दमन  श्रौर  खजूरी  तथा  खजूर  के  पेड़  से  दरें  इस  प्रकार हैं

 दीव  ताड़ी  निकालने  क॑  लिए  उन  पर  tat  नारियल  का  रुपये  प्रति  वक्ष  वार्षिक

 कर  लगाया  जाता है  खजुरी  रुपये  प्रति  वक्ष  वार्षिक

 29.  लक्षद्वीप  पट्टे  पर  दी  गई  सरकारी  भूमि  पर  खड़े  0.  40  रुपये प्रति  वृक्ष  वार्षिक  की  दर  से  कर  लगाया

 उन  नारियल  के  पेड़ों  पर  वक्ष  कर  जता  है  ।

 लगाथा  जाता  है  जिन  पर  फल  लगता

 निजी  ध्यक्तियों की  दी  गई  सरकारी

 के  रूप  में  कर भूमि पर  पटठम

 लगाया  जाता  है  ।

 30.  मिजोरम  .  कोई  वृक्ष  कर  नहीं  लगाया  जाता  है  ।  यह  प्रशन  नहीं  उठता  |

 31.  qestazt  ह  हर  ag  निलाम  की  जाने  वाली  दूकानों  कर  की  at  इस  प्रकार  है
 न  ६

 के  लिए  ताड़ी  निकालने  के  लिए  वक्ष  कर  ताड़ी  के  पेड़ों  पर  शुल्क
 कृत  पेड़ों  के  सम्बन्ध  में  वृक्ष  कर  लगाया  तट

 जाता है  ।  नारियल  वक्ष  एक  रुपया  प्रति  6  रुपये  प्रति  वक्ष
 वक्ष  छमाही  वार्षिक

 सागों  ताड़  4  रुपये  प्रति  वक्ष  12  रुपये  प्रति  वक्ष
 चक्ष  वार्षिक  वार््कि

 ताड़  वृक्ष  रुपया  प्रति
 2  रुपये  प्रति

 वक्ष  प्रति  ag  वृक्ष  qifeq

 खजूर  वक्ष  एक  रुपया  प्रति  2  रुपये  प्रति

 वक्ष  वाषिक  वक्ष  वाधिक

 आय  कर  कमंचारो  संघ  से  लखा  परोक्षित  लेखों  का  विवरण

 7862.  श्री  एम०  श्ररुणाचलम  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  को  1967  से  श्रब  श्राप  कर  कर्मचारी  संघ  से  लेखा  परीक्षित

 लेखों  का  विवरण  प्राप्त  नहीं  gor  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  प्राय  कर  कम  चारी  संघ  को  सी  ०सी०एस०  संगटनों  को  मान्यता  )  1959

 के  नियम  के  अधीन  निर्धारित  शर्तों  में  छूट  दी  गई  है  ;  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  से  सरकारी  कर्मचारियों  को
 को  मान्यता  देने  के  लिए  फिलहाल  वैशानिक  ढंग  से  बने  कोई  नियामक  नियम  नहीं  हैं  1  केन्द्रोथ  सिविल  सेवा

 नियम  1955  के  नियम  के  सन्दर्भ  में  जो  केन्द्रीय  सिविल  सेवा  संगठनों  को  मान्यता ) 1959
 बनाये  गये  उन्हें ga  waaay  माना  जा  रहा  है  क्योंकि उक्त  नियम  सर्वोच्च  न्यायालय ere  निरस्त  कर

 दिया  गया  है  ।  इसलिए  सरकार  ने  से  लेखा-परीक्षा  किये  हुए  हिसात्रों  का  विवरण  मंगवाना  अ्रावश्यक  नहीं  समझा  ।

 57



 fafaa  उत्तर  20  1979

 art  इण्डिया  zd  लेडिंग  इंस्टीोट्यशन  द्वारा  बड़े  उद्योग  गहों  तथा  कंपनियों  को  दिया  गया  ऋण

 7863.  श्री  राम  विलास  पासवान  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  आल  इण्डिया  ad  ster  qrealeuweadt  लम्बी  अवधि  के  ग्राधार  पर

 देता  ने  केवल  बड़े  उद्योग  गृहों  तथा  बड़ी  कम्पनियों  को  ही  ऋण  दिये  हैं  ;

 (@)  यदि  तो  क्या  यह  सरकार  के  नीति  के  अनुरूप  है  ;  AIX

 यदि  तो  उन  कम्पनियों  तथा  सम्बन्धित  भ्यापार  गृहों  के  नाम  क्या  हू  जिन्हों  ने  संस्थाझं  से

 ऋण  (10  लाख  रुपये
 तथा

 उससे  अ्रधिकਂ  राशि  लें  रखें  हैं  तथा  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा कया  है  ?

 वित्त  संतालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  )  से  नहीं  ।  श्रखिल  भारतीय  सावधिक

 न्द््ण  प्रदान  करने  वाली  संस्थायें  न  केवल  बड़े  घरानों  और  बड़ी  कम्पनियों  को  ही  ऋण  प्रदान  करती  हैं  बल्कि  वे  नये

 नये  तकनीकीं  उद्यमियों  झादि  सहित  अरन्य  उद्यमियों  को  भी  सरकार  की  नीति  के  अ्रनूसार  ऋण  देती  है

 तारों  का  निर्यात

 7864.
 प्री

 श्रहमद  हुसैन
 :

 क्या  वाणिज्य  तंथा  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 उन  निर्माताओं  के  नाम  क्या  हैं  जिन्हों  ने  अन्य  देशों  को  तारों  का  निर्यात  किया  है  ;

 इनमें  से  प्रत्येक  ने  गत  तीन  वर्षों  में  कितनी  विदेशी  मुद्रा  कमायी

 (7)  क्या  तारों के  निर्यात  में  दिन  प्रतिदिन  कमी  श्रा  रही  है  ;  अर

 इन  कम्पततियों  को  क्षतिपूर्ति  करने  ah  इन  में  से  प्रत्येक  को  उपयुक्त  बाजार  उपलब्ध  कराने  के  लिए  विचाराधीन

 योजनाओं  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 नागरिक  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  संती  (sit  श्रारिफ  ह  aq  :  कर्डक्टरों

 सहित  बिजली  की  तारों  और  केबलों  के  प्रमख  निर्यातकों  द्वारा  1975  -76  से  1977-78  के  दौरान  किए  गए  निर्यात

 सम्बन्धी  अकड  नीचे  दिए  गए  हैं

 ऋमाक  प्रमख  निर्यातक  करोड़  म॑

 1975-76  1976-77  1977-78

 फोटग्लोस्टर  Veet  कलकत्ता  0.51  2  40  1.97

 इण्डियन  केबल  कम्पनी  कलकत्ता  3.40  3  91  3  03

 एल्यूमिनियम  कन्दरा  1.  28  1  06  4  84

 एशिथन  tae  कारपोरेशन  बम्बई  1.  56  2  19  3  40

 इलेक्टीकल  मेन्यफैक्च रिंग  कलकत्ता  1  16 उपलब्ध  नहीं  45

 कंबल  कारपोरेशन  श्राफ  बम्बई  हक 2  Us  3  14  27

 इण्डियन  णए्ल्य्‌  मिनियम  केबल  नई  दिल्‍ली  1.  60  1  06  97

 1978-79 के  दौरान  इस  वस्तु  का  निर्यात  पिछले वर्ष  के  निर्यात  की  तुलना  में  कम  हुमा  है  ।

 जो  केबलों  के  विनिर्माण  के  लिए  श्राधारभूत  कच्चा  माल  की  कमी  को  झायातों के  जरिये
 और  स्वदेशी

 उत्पादन  में  बृद्धि  करके  पूरा  करने
 की  दिशा  में  कदम  उठाए  गए  हैँ  ।  सरकार ने  हाल  बिजली  के  तारों

 और  केबलों के  निर्यात  पर  10  प्रतिशत  नकद  मुश्नावजा  सहायता  देने  की  घोषणा  भो  की  है  जो  1-4-1979  से
 तीन  at

 तक  प्रभावी  रहेगी  ।

 राज्यों  शौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  वित्तीय  सहायता

 7865.  गंगासक्त सिह

 at  राजेन्द्र कुमार  wat

 करेंगे  कि क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वत्  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  थ  er

 सरकार  ने  राजयों  और

 संघ

 को  aval  चालू  नित  वर्ष  की  योजनाओं  के  लिए
 वित्तीय  सहायता

 श्रौर  ऋण
 देने

 का  कोई  निर्णय  किया  है  site  यदि  नहीं  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हूँ  तथा  इसे  कब  तक  प्रस्तिम  रूप
 fear

 जाने  की  संभावना  we
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 क्या  राज्यों  पर  प्रतिवर्ष  केन्द्रीय  ऋण  बढ़ता  जा  रहा  है  श्ौर  यदि  तो  सरकार इसे  कम  करने  के

 लिए  कोई  सुझाव  देगी  शर  31  1979 को  ऋणों  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  dat  सतीश  केन्द्रीय  सरकार  के  1979-80 के  बजट  राज्यों

 की  झायोजनाश्रों  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  AAT,  पवतीय  श्रौर  जनजातीय  क्षेत्रों  की  ate  उत्तरपूर्वी

 परिषद  ait  ग्रामीण  विदयतिकरण  निगम  की  स्कीमों  के  सम्बन्ध  में  परिव्यय  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता के  रूप  में  2300.14

 करोड़  रुपये  की  व्यवस्था है  ।  1979-80  के  लिए  केन्द्रीय  झायोजना  राज्यों  की  प्रायोजना  के  लिए  परिव्यय  और

 राज्यों  की  श्रायोजनाश्ों  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता का  निर्धारण  किए  जाने  के  केन्द्र  प्रायोजित  स्कीमों  के

 सम्बन्ध में  कुछ  संशोधनों  को  लागू  करने  के  लिए  राष्टीय  विकास  परिषद  की  पिछली  बठक  में  निर्णय  किया  गया  ar

 उक्त  निर्णय  के  कुछ  कत््द्र  दवारा  प्रायोजित  स्कीमों  के  लिए  झावण्टित की  गई  निधियां  नए फार्मुले के
 ATATL TX TSUY H ATT पर  राज्यों  के  बीच  वितरण  करने  के  लिए  दी  जाएगी  ।  वर्ष के  दौरान  बजट व्यवस्थाश्मों  में  श्रनषंगिक  समायोजन

 कर  लिए  जाएंगे  |

 केन्द्र के प्रति राज्यों की प्रति  राज्यों  की  ऋणग्रस्तता  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  पर  सातवें  वित्त  आयोग  दूवारा  विचार  गया

 है  ।  अयोग  ने  यह  अभिमत  व्यक्त  किया  है  कि  नियोजित  विकास  के  युग  के  प्रारम्भ  से  28  वर्षों  के  दौरान  केन्द्र  के  प्रति
 राज्यों  की  ऋणग्रस्तता  कई  गणा  बढ़  गई  है  ।  आयोग  के  ऐसी  स्थिति  विकासशील  श्र्थेव्यवस्था  मे  स्वाभाविक

 है  श्रौर  जब्र  तक  ऋणों  का  उपयोग  राष्ट्रीय  के  सामाजिक  ्रौर  श्राधिक  लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  किया  जाता

 है  और  परिसम्पतियां  कुल  ऋणग्रस्तता  से  अ्रपेक्षाकृत  अधिक  होती  तो  अधिक  चिन्ता  करने  झावश्यकता  नहीं  होनी
 चाहिए  ।  आयोग  नें  राज्यों  द्वारा  केन्द्रीय  ऋणों  की  वापसी  प्रदाय  में  राहत  की  सिफारिश  की  है  ।  1979-84 के

 वर्षों के  राहत की  राशि  HT  श्रनमान  2155.  80  करोड़  रुपए  लगाया  गया  जो  कुल  वापसी  शरदायगी  की  देयता  का

 लगभग  50  प्रतिशत है  ।  केन्द्रीय  सरकार  ने  orate  की  सिफारिशों  को  मंजूर  कर  लिया  है  ।  श्रायोग  दवारा यह  मनुमान

 लगाया गया  है  कि  1978-79  के  ग्र्न्त  में  राज्यों  पर  केन्द्र  के  सम्भावित  बकाया  ऋणों  की  राशि  लगभग  13463  करोड़

 रुपए  होगी  |  राज्यवार  त्राकड  सातवें  taca  श्रायोग की  रिपोर्ट  के  पष्ठ  263  पर  दिए  गए  जिसे  24  1978

 को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  |

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  का  कायकरण

 7866  श्री  Fo  प्रधानी  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  ऋणों  को  मंजर  करने  में  बड़े  व्यापार  के  हिस्से  को  कम  करने  शर  लघु  क्षेत्रों  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  कों

 विशेष  रूप  से  पिछड़े  क्षेत्रों  में  और  आ्रादिवासी  क्षेत्रों  में  झ्रघिक  पात्रों  में  सुगमता  पुर्वक  इस  धनराशि को  उपलब्ध  करने

 के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैकों  के  कार्यकरण  का  पुनर्विलोकन  करने  संबंधी  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  है  शौर

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  के  का्येकरण वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  जुल्फिकार  शौर
 की  निरंतर  समीक्षा  की  जाती  है  ।  सरकार  ae  भारतीय  ford  बेक  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  ऋण  गति  बढ़ाने  के  लिए

 तथा  पिछड़े  इलाकों  में  रहने  वाले
 श्रादिवासियों  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  उनके  उत्पादक  प्रयासों  के  वास्ते  सामयिक

 सहायता  सुनिश्चित करने  के  बहुत  से  उपाय  किये  gi  इस  लक्ष्य की  प्राप्ति  के
 सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र

 के
 बैंकों  से  कहा  है  कि  वे  प्राथमिकता वाले  क्षेत्रों  में  श्रपने  कुल  ऋणों  का  33  प्रतिशत  तक  सहायता के  रूप  में

 प्रदान

 करें तथा  1979  के  तक  अपनी  ग्रामीण  a  MAMTA  शाखाओं  का  ऋण-जमा  अ्रतुपात  भी  बढ़ाकर  60  प्रतिशत

 तक  कर  दें  ।  विभेदी  ब्याज  दर  योजना के  जो  इस  समय  पूरे  देश  में  लागू  के  ज  सहायता  की  मात्रा भी  उनके

 कुल  ऋणों  के  1/  2  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  1 प्रतिशत कर  दी  गयी  है  ।  बैंकों को  यह  भी  श्रनुमति  दी  गयी  है  कि  वे  निर्धारित

 क्षेत्रों  में  विशेष  रूप  से  श्रादिवासियों के  लिए  गठित  की  गयी  बृहदाकार  ag  प्रयोजनी  समितियों  oToUFoFtoleo )  |

 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  ऋण  प्रदान  करे  ।  इस  योजना  के  अ्ंतगंत  श्रतुसुचित  जातियों  arghaa  ज़न  जातियों

 के  सदस्यों  को  दिये  जानें  वाले  ऋणों  की  334  प्रतिशत की  न्यूनतम  wd  को  भी  बढ़ाकर  40  प्रतिशत  कर  दिया  गया

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों से  भी  इन  मार्गदर्शी  सिद्धान्तों का  पालन  करने  के  लिए  कहा  गया  हैं  ।

 पटसन  के  निर्यात  हुई  हाति
 7867.

 श्रनन्तराम  जायसवाल  :  क्या  वाणिज्य  नागरिक gi  पौर  सहकारिता  मंत्री  यह
 बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 1979 में  मण्डियों  शौर  घरेलू  मण्डियों  में  पटसन  का  बिक्री  मूल्य
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 क्या  सरकार  को  इस  ष  भी  पटसन  के  निर्यात  पर  हानि  उठानी  पड़ेगी  ale  यदि  तो  ord ;  शर

 क्या  सरकार  का  विचार  इसके  मूल्यों  में  कमी  को  रोकने  इसका  निर्यात  करने  के  लिए  सुरक्षित  भण्डार

 में  वृद्धि  करने  का  है  ah  यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 नागरिक  पूर्ति  तया  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ बेग  )  :  बंगलादेश विश्व  बाजार

 में  कच्चे  पटसन  का  प्रमुख  संभरणकर्ता  है  ।  अंतर्राष्ट्रीय  बाजारों  के  लिए  कच्चे  पटसन  के  कुछ  प्रतिनिधि  ग्रडों  की  बंगला  देश

 कीमत  नियंत्रण  )  कीमतें  झ्र  कलकत्ता  बाजार  में  1979  में  भारतीय  पटसन

 की  कीमतें  संलग्न  विवरण  में  दी  जाती  है  ।  तथापि यह  सुचना  मिली  है  कि  अंतर्राष्ट्रीय बाजारों  में  बंगलादेश  के  पटसन

 की  वास्तविक  बिक्री  कीमतें  बंगलादेश  ई०पी०सी०  कीमतों  की  तुलना  में  कुछ  कम  हू  ।

 यह  उन  कीमतों  पर  निर्भर  करेगा  जिन  पर  भारतीय  aaa  निगम  अंतर्राष्ट्रीय बाजार  में  पटसन  बेचेगा  ।

 (7)  भारतीय  पटसन  निगम  कीमतें  स्थिर  करने  की  दृष्टि  से  पहले  ही  कचे  पटसन की  खरीद  कर  रहा है  ।  स्थिति

 की  समय-समय  पर  समीक्षा  की  जाती  है  श्रौर  जब  भी  श्रावश्यक  होता  है  श्रतिरिकत  उपाय  किये  जाते  हैं  ;

 विवरण

 बंगला  देश  ई०  पी०  भारतीय  पटसन  के

 ate  कीमत  ग्रेडों  की  समतुल्य  कीमतें
 ह  नियंत्रण  )  कीमतें  साइट  79)

 पौंड  प्रति  टन  %o/ea
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 एक्सपोर्ट  |. ् ड्ाय्स  डब्ल्यू०  डी०  के  समतुल्य )  203  2816

 225  3023 yiseqre  टोस्सा  2/3  eto  ्. सी०  के  समतुल्य )

 टी०  डी०  के  .  210  2754

 पश्चिम  एशियाई  देशों  को  निर्वात  fet  ad  चावल  की  मात्रा

 7368.  श्री  waz  fag  ato  राठवा  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुत  पौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे कि  :

 गत  दो  वर्षों  के  दौरान  पश्चिम  एशियाई  देशों  को  निर्यात  किये  गये  चावल  की  मात्ना  क्या  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उन्होंने  oa  हमारे  देश  से  चावल  का  नयात  करना  बन्द  कर  दिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्रौर

 इन  बाजारों  में  चावल  बेचने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाये  गये  हैँ  ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  झ्ारिफ  1977-78  के

 दौरान  पश्चिम  एशियाई  देशों  को  7,600  मे०  टन  चावल  का  निर्यात  किया  गया  ।  अप्रैल  1978  से  फरवरी  1979 के

 दौरान  wafer  रूप  से  55,800 मे०  टन  चावल  के  निर्यात  का  हिसाब  लगाया  गया  है  ।

 जो  नहीं  ।

 तथा  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 गोहाटी
 ate  सिलचर में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने के  लिए  स्टेट  बेक  ate  इण्डिया  द्वारा  एक  विशेषज्ञ

 समिति  की  नियुक्ति

 7869.  श्ोमतो  रशीदा  हक  चौधरी
 :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्टेट  बेंक  ग्राफ  इंडिया  ने  गौहाटी  ak  सिलचर  में  क्षेत्रीय  कार्यालय  खोलने  के  लिए  एक

 विशेषज्ञ  समिति  की  नियुक्ति  की  थी  ;  aI

 यदि  तो  सरकार  ने  उसकी  सिफारिश  को  क्रियान्वित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  2s.  ।  तथा  (a)t  भारतीय  स्टेट  बैंक  द्वारा  ऐसी  किसी

 विशेषज्ञ  समिति  का  गठन  नहीं  किया  गया  है  ।  परन्तु  प्रशासकीय  कारणों  से  बैंक  ने  ntere!  में  aos  क्षेत्रीय  कार्यालय  की

 करने  का  निर्णय  किया  है
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 भारत  श्रौर  जर्मन  जनवादी  गणतंत्र  के  व्यापार  का  बढ़ाया  जाना
 7871.  श्री  नाथू  सिह  :

 श्री  बायुन  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  gta  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  श्रौर  जमन  जनवादी  गणतंत्र  के  बीच  व्यापार  को  बढ़ाने  श्रौर  करारों  को  भ्रन्तिम

 रूप  देनें  के  लिए  बातचीत  चल  रही  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारता  मं
 लय

 में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ बेग  )
 :  जी  नहीं  ।

 प्रशन  नहीं  उठता

 मध्य  प्रदेश  में  चाय  को  खेती

 7872  श्री  सुभाष  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चाय  ate  का  विचार  मध्य  प्रदेश  के  बेतुल  जिले  में  चाय  की  खेती  करने  का  है  ;

 मध्य  प्रदेश  में  चाय  की  खेती  के  लिए  कितने  जिलों  का  चयन  किया  गया  है  ;  श्रौर

 क्या  चाय  की  खेंती  के  लिए  चुने  गए  जिलों  की  सर्वेक्षण  रिपोटे  इस  बीच  प्राप्त  हो  गई  है  ?

 नागरिक  प्रति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  जी  नहीं  ।

 तथा
 सर्वेक्षण  रिपोर्टे  के  धार  पर  प्रयोगात्मक  रोपण  के  लिए  बस्तर  श्रौर  ST  के  जिलों

 को  चुना गया  है  ।  श्राजमायशी  रोपण  में  सफलता  मिलने  पर  दुसरे  क्षेत्रों  में  भी  रोपण  कार्य  श्रा  रम्भ  किया  जायेगा  ।

 बैंक  सेवा  भर्ती  बोर्ड  दारा  विभिन्न  पदों  के  ली  गयी  परोक्षायें

 7873.  श्री  रामकंवर  बेरवा  ः  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बैंक  सेवा  भर्ती  बोर्ड  द्वारा  की-पंच  भ्रापरेटरों  तथा  कृषि  क्लर्कों  के  पदों

 के  लिए  ली  गयी  परीक्षा्रों  में  उत्तीर्ण  प्रत्याशियों  को  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया  जायेगा  ;

 क्या  यह  प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  उत्तीर्ण  घोषित  किये  गये  प्रत्याशियों  के  साथ  श्रन्याय  नहीं  होगा  ;

 यदि  तो  क्या  इस  प्रक्रिया  से  भ्रष्टाचार  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलेगा  ;  ौर

 क्या  सरकार  ऐसी  प्रक्रिया  समाप्त  करने  पर  विचार  करेगी  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ake  यदि  a,
 तो  कब  तक  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (att  जान्ककार  :  से  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  ढारा
 की-पंचिंग  arate  तथा  कृषि  लिपिकों  के  लिए  ata  परीक्षा  में  सफल  घोषित

 उम्मीदवारों  साक्षात्कार
 पर  बुलाये जाने  से  उस  पद  विशेष  के  लिए  होने  वाली  एक  परीक्षाਂ  में  बैठना

 पड़ता  है  ।  प्रत्येक  वर्ग  क  लिए  wert  अलग  मेरिट  लिस्ट  तैयार  की  जायेगी

 उपर्युक्त  को  देखते  किसी  प्रकार  के  अ्रन्याय  या  बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  परीक्षाएं  श्रायोजित

 करने  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सहकारी  क्षेत्र  में  हथकरवा  बुनकरों  को  दिया  गया

 7874.  श्री  दलपतसिंह  परस्ते  अया  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मध्य  प्रदेश  में  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बेक  द्वारा  पिछलें  तीन  वर्षों  के  दौरान  सहकारी  क्षेत्र  में  हथकरघा  बुनकरों
 को  कितना  ऋण  दिया  गया  ;  और

 उस
 भ्रवधि  के  दौरान  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  अन्य  राज्यों  में  हथकरणा  क्षेत्र  को  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी  गई  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  (%) aI (a):  वर्तमान  सांख्यिकीय  सूचना  में

 हथकरघा  क्षेत्र  को  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  ऋणों  के  बारे  में  श्रलग  से  श्रांकड़े  रखने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  हथकरघा  बुनकरों को
 दिये  गये  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  कुटीर  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  का  एक  भाग  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  द्वारा
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 1  20  1979 a  उत्तर

 1976  1977  शौर  1978  को  समाप्त  हुए  वर्ष  में  मध्य  प्रदेश  में  छोटे  वैमाने  के  उद्योगों  को  दिये गये  ऋणों

 की  बकाया  राशि  निम्नलिखित सारणी  में  दिखायी गयी  है

 द्वारा मध्य  प्रदेश  छोटे  पेगाने  के  उद्योगो निम्नलिखित के  अंत  की  स्थिति  के  सरकारी  क्षेत्र

 कों  दिये  गय  ऋण

 एककों  की  संख्या  काया  राशि
 ne

 रुपयों  में  )

 12  60  313 1976  70

 19039  3739.75 1977

 23344  5198.02 1978*

 *gafar
 ०

 सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  वारा  J  19  6,  न  1977 झर  78  को  समाप्त  हुए  वर्षों  के  दौरान  छोटे  पैमाने

 के  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों  की  बकाया  gif  राज्यवार  विवरण  में  दिखाथी  गयी  है
 ।

 विवरण

 निम्नलिखित  के  wa  को  स्थिति  के  शनसार  सरकारी  क्षेत्र  के  बंकों  हारा  छोट  पेसाने
 ८

 उद्योगों  को

 दियें  गये  ऋणों  की  राज्यवार बकाया  राशि

 रुपयों  सें  )

 राज्य/संघ  राज्य  1976  1,  1977  1978
 निमि  ना  कण  लचन  नर  rrr  ee  YN  eo क्षत्र का  नाम

 कों  की  amin  एककों  की  बकाया  राशि  एककों की  बकाया  राशि

 सख्यों  पुख्यो  संख्या

 4 1  2

 24,348  80  34,223  6,947.80  411 1.  झांध्र  प्रदेश  6,  189  40,  8,799.14

 2.  असम  3,036  765  63  6,711  862  50  8,  a0 26  932.81

 8,535  2,739  98  15,719  3,498  46  17,864  4,540.45
 3.  बिहार

 4.  गजरात  .  8,263  11,379  67  22,373  12,873  65  24,557  15,483, 21

 5.  हरियाणा  6,655  2,939  63  038  RO9  80  11.2 hye  30  4,725.71

 6.  हिमाचल  प्रदेश  869  म्  46  1,648  225  35  1,925  370.34

 7.  जम्मू  marx

 कश्मीर  3,903  452,63  4,931  497.87  5,737  761.52

 8.  कर्नाटक  22,734  7,550.19  41,426  8,810.  36  43,334  10,346,  73

 9.  केरल  16,061  6,291.'  21,08  8,210  34  3,217  8,955.87

 10.  मध्यप्रदेश  12,760  131.70  19,039  3,739.75  23,344  5,198.02

 40,554  ब्ज्श्ा 11.  महाराष्ट  35,513  23,620  57.0  ०  96  43,060  33,696.  23

 14.07  402  15.72 12.  मणिपुर  326  644  21.45

 13.  मेघालय  88  8.82  327  19  488 e  26.74

 14  नॉगालड  96  22.53  170  25.91  245  25.55

 15.  उड़ीसा  4,  366  810.  65  10,501  1,065,  2.0  14,481  1,416.55

 16.
 पंजाब

 13,735  6,098. 99  16,859  6,852.07  19,160  9,164.  40

 17.  राजस्थान  e  16,013  2,327.40  24, छिप  2,959.  83
 32,463

 18.  तमिलनाडु  e  32,614  11,357.30  66,015  13,587.64  76,611  17,170.  86
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 30  1901  (3)  लिखित  उत्तर

 विवरण

 5  6  7

 19.  fager  174  21.57  297  24.  44  632  42.98

 20.  उत्तर  प्रदेश  .  34,769  8,000.98  50,362  10,106, 72  55,595  13,210.74

 21.  पश्चिम  बंगाल  8,995. 80  10,856, 38  40,471 25,561  33,609  13,775.18

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 22.  श्रण्डमान  एवं

 निकोबार  द्वीप

 समूह  16  1.17  22  2.73  23  3.57

 23.  भ्ररुणगाचल  प्रदेश  0.01  20  0.23  189  1.08

 462  338.  81  541  489.08  731  622.54 24,  चण्डीगढ़

 25.  दादरा एवं  नागर

 हवेली  14  23,  78  15  42.34  22  37.82

 26.  दिल्‍ली  6,166  5,860, 24  7,104  7,780. 82 82  8,086  9,692.53

 27.  दमन  एवं

 दीव  797  585.  52  899  666.  28  1,132  1,062, 06

 28.  मिजोरम  1.  29  42  1.64  79  2.51

 29.  पांडिचेरी  447  224,  79  832  285,  52  1,087  328,14

 30.  सिक्कम (  राज्य  )  25  0.41
 ce  cent  re  one  te  ee  ae  ae  a  ae

 श्रखिल  भारतीय  2,88,329  1,09,914.73  4,30,434  1,31,528.31  4,95,105  1,64,372.77
 ee

 श्राकड़  ग्रनन्तिम हैं

 चोकशी  समिति  की  fanrtfa  ग  faafafa

 7875.  Tio To  जी०  सावलंकर 1  क्या  उप  प्रधान  at  तया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (%)  क्या  चोकसी  समिति  के  हाल  प्रतिवेदन  की  एक  श्रथवा  अधिक  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर

 लिया है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  पूर्ण  तथ्य  कया  हैं  ;

 स्वीकृत  की  गई  इन  सिफारिशों  को  कैसे  तथा  कब  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  ;

 (a)  क्या  उक्त  समिति  के  प्रतिवेदन  में  की  गई  शेष  सिफारिशें  अभी  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  , .  अथवा  पुरी  तरह
 श्रस्वीकृत कर  दी  गई  है  ;  पौर

 (&)  यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  रूप-रेखा  am  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  से  :
 एक  विवरण-पत्न संलग्त  है

 जिसमें  प्रत्यक्ष  कर  कानून  समिति  की  रिपोर्ट  sit  अन्तिम  रिपोर्ट  में  निहित  उन  सिफारिशों  का
 उल्लेख  जिन्हें  सरकार  ने  मान  लिया  है  ate  कार्यान्वित  किया  है  ।

 शौर  (&)  चोकसी  समिति  की  बाकी  सिफारिशें  विचाराधीन  हैं  ak  इनमें  से  जो  सिफारिश  सरकार  को

 स्वीकायें  उनको  लागू  करने  के  लिए  श्रावश्यक  कानून  यथा  संभव  शीघ्र  पेश  किया  जायेगा  ।
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 20  1979 fafea  उसर

 विवरण

 aaa कर  कानून  atna  ग  को श्रन्तरिम  रिपोर्ट  को  और  अन्तिम  रिपोर्ट
 में  निहित बे

 सिफारिशें

 न  ा
 जो  सरकार  ने  मान  at  है  और  कार्यान्वित  की  हैं

 oa  संक्षेप  में  विषय  अधिनियम  जिसके

 संख्या To  जरिए  लागू  की  गई

 हैं  अथवा  लागू  करने

 का  प्रस्ताव है

 1  2  4

 1.  रिपोर्ट  को  \autfzal

 1  52  आयकर  ग्रधिनियम की  धारा  के  प्रयोजन  से  समामेलन  की  योजनाओ्रों  का  वित्त

 19781 पहले  से  श्रनूमोदन  करने  के  लिए  सांविधिक  उपबंध
 2  58  घुड़-दौड़  की  जीत  की  रकमों  से  स्रोत  पर  कर  की  कटौती  के  लिए  उपबन्ध  ।  वित्त

 ने  झायकर  की  धारा  21.0  24)  (ix)  में  उल्लिखित  1978  ॥]

 झाय  की  सभी  मदों  से  स्रोत  पर  कर  की  कठौती  करने  की  सिफारिश  की  थी  )

 3  102  अग्रिम  कर  की  स्वेच्छा  से  ,  ब  e  fra  अधिनियम
 1978  |

 4  122  झायकर  अधिनियम की  धारा  245 1)  के  द्वितीय  परन्तुक  के  अधीत  प्रायक र  वित्त  विधेयक

 maar द्वारा  जिसकी  समझौता  श्रायोग  द्वारा  समीक्षा  की  जानी  है  1979  |

 Il.  1

 5  165  ऐसे  मामलों  में  जहां  कोई  नाबालिग  किसी  न्यास  से  श्राय  प्राप्त  करता  हो  श्रौर  वित्त

 1979 | जहां  न्यासी  दुसरों  के  साथ  भागीदारी  में  कारोबार  चलाते  उनके  सम्बन्ध

 में  भी  mane  अधिनियम की  धारा  64  में  प्राय  को  एक  साथ

 कर  दिखाने  वाले  उपबन्धों  को  लागू  करना
 166  ऐसे  मामलों  में  TAHT  अधिनियम  की  धारा  64  में  ora  को  एक  साथ  वित्त

 जोड़कर  दिखाने  वाले  उपबन्धों  को  लागू  करना  जहां  पति  wear  पत्नी  किसी  1979 |

 न्यास  से  प्राय  प्राप्त  करता  हो  जहां  न्यासी  दुसरों  के  साथ  भागीदारी  में
 कारोबार  चलाते  हों

 167  धारा  64  के  प्रयोजन  के  लिए  में  भी  सम्मिलित  है
 19791

 168
 ऐसे  मामलों में  धारा  64(2)  लागू  करना  जहां  व्यष्टि  हिन्दू  अविभाजित  वित्त

 वार  में  सीधे  दान  देता  हो  19791

 185  वित्त मान्यता
 प्राप्त  वैज्ञानिक  अनुसंधान  संस्थाश्नों  को  दिए  जाने  वाली  दान  की  रकमों

 के  सम्बन्ध में  कटौती  19791

 10  186  ग्रामीण  विकास  कार्यक्रमों  को  चलाने  के  लिए  मान्यता  प्राप्त  संस्थाश्रों  को  दी  faa

 जाने  वाली  दान  की  रकमों  के  सम्बन्ध  में  कटौती  1979

 11  238
 धन  कर  की  धारा  4  (  1  को  संशोधित  किया  गया  है  जिससे  व्यष्टियों  वित्त

 1979  |
 a

 a
 जाएँ  तालें  दात  at  शमित

 12  239
 धन  कर  अधिनियम की  धारा  4  (1  के  अन्तर्गत  झाने  वाले  मामलों  पर  धन  वित्त

 कर  श्रधिनियम की  धारा  4(  3)  के  उपबन्ध  लागू  किए  गए  हैं  13791

 टिप्पणो--धन  कर
 1979  के  श्रधीन  पूर्णतया  श्रथवा  मुख्यतया  रिहायसी  प्रयोजनों  के  लिए  प्रयुक्त

 जान  वाली  मकान  सम्पत्तियों क  मूल्यांकन  के  धन  कर  1957  में  एक  नया  नियम  1  ख  ख

 अझन्त:स्थापित  fen  गया  है  जिसे  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  द्वारा  30  1979  को  किया  गया
 उक्त  नियम  म  मकान  सम्पत्तियों  के  मूल्यांकन  का  मोटे  तौर  पर  वही  तरीका  गया  जिसकी

 चोकसी  समिति  ने  अपनी  श्रन्तरिम  रिपोर्ट  के  FETT  14  में  सिफारिश  की  है  ।
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 30  2901  (1) )

 faata  agi  दवारा  fata  art  का  a  जाना

 7877.  श्री  fte  बाई०  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  fra]  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राजधानी  में  कुछ  निर्यात  Tel के  स्थानों  पर  मारे  गये  छापों  में  प्रवर्तन  दिल्‍ली
 को  बड़ी  राशि  की  निर्यात  ora  के  वसूल  न  किये  जाने  के  मामलों का  पता  चला  है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतोश  :  ak  :  1979  से  1979

 के  पहले  सप्ताह  तक  की  झवधि  के  दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  के  भ्रधिकारियों  नें  सिले-सिलाये  कपड़ों  ate  होजरी  माल  के

 पांच  निर्यात  vail  के  दिल्‍ली  स्थित  व्यापारिक  परिसरों  प्रौर  उनके  भागीदारों  के  रिहायशी  परिसरों  की  तलाशीਂ

 ली  झर  40,000  रूपये  की  भारतीय  व्द्रा  a  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  का  उल्लंघन  करने  से  सम्बंधित  समझे

 जाने  वाले  दस्तावज  जिनमें  विभिन्न  माल  के  निर्यात  से  प्राप्त  बिक्री  की  बहुत  बड़ी  रकस  को  देश  में  प्रत्यावतन न  करना

 भी  शामिल है  ।  प्राग  जांच  की  जा  रही  है  ।
 इस  श्रवस्था  में  जांच  का  विवरण  देना  जनहित  में  नहीं  होगा

 ।

 शेयरों  का  श्राबंटन  करने  की  प्रणाली

 7878.  श्री  Sotto  कोसवलाम :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  fea  मंशी  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 शेयरों के  श्राबंटन  की  ag  नई  प्रणाली  कया  है  जो  यह  सुनिश्चित  करती  है  कि  सट्टेबाजी  का  पेशा  करने  वाले

 समूह  प्रावदन  पत्र  दे  कर  शेयरों  की  संख्या  का  प्राबटन  प्राप्त
 न

 करें
 श्नौभ

 श्राबंटन  मुख्य  रूप  से  वास्तविक  छोटे  पूंजी
 निवेशकों को  किया  जाए  ;  ak

 इस  प्रणाली  का  प्रचार  वास्तविक  छोटी  पूंजी  निवेशकों  के  बीच  किस  प्रकार  से  किया  जा  रहा  है  ?

 चित्त  मंत्रालय में  राज्य  dat  सतीश  :  जनता  के  सम्मुख  बिक्री  के  लिए  प्रस्तृत  शेयरों  के

 श्बंटन  की  नई  प्रणाली  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :

 (i)  नई  प्रणाली के  50,  100,  150  आदि  वर्गों  वाले  शेयरों  के  मामले  प्रावेदन पत्रों  कों  क्रमबद्ध

 करने  क  सिलसिलें  बैंकों  दार  दी  गई  क्रम  संख्याओं  का  उपयोग  नहीं  किया  जाएगा  ।  इसके

 दन  पत्र  क  फार्मों  पर  पहचान  के  लिए  छपी  हुई  प्रंकों  वाली  ०५, पख्या सर  उलट  दिया  जाएगा  श्रौर  इनमें

 से  प्रमान्य  तथा  बहुसंख्यक  ५ प्रावदन  पन्नों  को  निकाल  कर  उलटाई  गई  इन  संख्याओं  को  एक  क्रम  के  ्रनुसार

 व्यवस्थित कर  दिया  जाएगा  बौर  50,  100,  150  झ्ादि  शेयरों  के  प्रत्येक  वर्ग  के  लिए  फिर  से

 संख्या  निर्धारित की  जाएगी  परिणामस्वरूप  श्रावेदन  पत्न  पूरी  तरह  बिखर  जाएंगे  भ्र  पेशेवर  सट्टेबाज

 किसी  बैंक  मात्र  समूह  प्रावेदन  पत्न  शेयरों  की  संख्या  का  आबंटन  प्राप्त  नहीं  कर  सकेंगे  ।

 (i!)  बिक्री  के  लिए  सावेजनिक  रूप  से  जारी  किए  किए  गए  शेयरों  के  लिए  झावश्यकता  से  श्रधघिक

 दान  प्राप्त  होने  की  दशा  में  प्राबंटन  की  योजना  इस  ढंग  से  तैयार  की  जानी  चहिए  कि  वह  निचले  वर्गों

 के  झ्रावदन  पत्रों  के  पक्ष  में  हो  ।  25  शेयरों  से  शुरू  किया  जाना  चाहिए  ake  उसके  बाद  उसके  गुणितों

 के ग्राघार  पर  उसमें  लगातार  वृद्धि  की  जानी  चाहिए  ।  ऐसा  प्रयास  होना  चाहिए  कि  बिक्री  के  लिए  जारी  की

 गई /  प्रस्तुत  की  गई  शेयर  पूंजी  की  प्रत्येक  एक  लाख  रुपए  की  राशि  के  लिए  खासतौर  पर  उन  मामलों

 जहां  ग्रभिदान  10  गुणा  से  भी  भ्रधिक  हुप्रा  लगभग  200  शेयरधारी  हों  ।  यदि  20  गुणा  से  भी  अ्रघिक

 fiat  हुआ  तो  उस  मामले  बिक्री  के  लिए  जारी  की  की  गई  शेयर  पूंजी  के  प्रत्येक  एक
 लाख  रुपए  पर  कम  से  कम  250 से  300  तक  शेयरघारी  होने  चाहिएं  ।  इसके  श्रावश्यकता से

 अधिक  होने  की  दशा  में  प्रति  प्रावेदन  पत्न  500  शेयरों  से  ates  का  झाबंटन  नहीं  होना  चाहिए  जब

 तक  कि  500  शेयरों  तक  के  सभी  झ्रावेदन  Tal  पर  पुरा  प्राबंटन  न  कर  दिया  गया  हो  यदि  श्रभिदान  20

 गुणा  से  श्रधिक  उ्य्रा  हो  तो  शेयरों  की  श्रघिकतम  सीमा  घटाकर  250  प्रति  श्रावेदक  करनी  होगी  ।

 शेयरों  के  झ्राबंटन  की  नई  प्रणाली  का  पालन  करने  के  संबंध  में  मान्यता  प्राप्त  शेयर  बाजारों

 को  श्रावश्यक  हिदायतें  जारी  कर  दी  गई  हैं  इसके  बलावः  इन  हिदायतों  के  बारे  में  समाचार  पत्नों  में  भी  व्यापक

 रूप  से  प्रचार  किया  गया  है  ।

 राजस्थान  सरकार  द्वारा  पर्यटकों  को  सुविधायें  देने  हेतु  मांगी  गई  वित्तीय सहायता
 7879.  श्री  भानकुमार शास्त्री  :  क्या  पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  राज्य  में  पर्यटकों  को  सुविधायें  प्रदान  करने  हेतू  परिवहन ae  mare

 सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  कर्द्रीय  सरकार  से  सहायता  मांगी  है  ;
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 देने  का  विचार  है  ;  st (a)  यदि  तो  इस  हेतु  राज्य  सरकार  को  कितनी  राशि

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम
 :  हां  ।  राजस्थान  सरकार  ने  केन्द्रीय

 पर्यटन  विभाग  से  परिवहन  श्रौर  wer  संबद्ध  सुविधाओं  के  विकास  के  लिए
 293

 लाख  रुपए  की  aati art लागत

 पर  कुछ  स्कीमों
 का

 प्रस्ताव  किया  है  ।

 तथा  :
 राजस्थान  में  कुछ  चुनी  हुई  झीलों  में  नौका  विहार  की  सुविधाओं  की  व्यवस्था  करने  के  लिए

 3.12  लाख  रुपए  की  धनराशि  संस्वीकृत  की  गयी  है  ।  पयंटन  विभाग  द्वारा  मेवाड़  कम्पलैक्स  की  महायोजना  तैयार  करने

 का  कार्य  नगर  व  ग्राम  ्रायोजन  संगठन  को  सौंप  दिया गया  है  ।

 1978  में  नई  दिल्‍ली  में  हुए  पर्यटन  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  राजस्थान  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय  सैक्टर  के

 ia  विकास  क  लिए  जिन  केन्द्रों  की  सिफारिश  की  उनके  प्रकाश  राज्य  सरकार  से  परामर्श  करके  प्रस्तावों

 धनराशि  उपलब्ध  होने  की  शर्त  पर  तथा  पारस्परिक  प्राथमिकताओं  का  ध्यान  रखते  श्रन्तिम  रूप  प्रदान  किया  जाएगा  ।

 चंदों  को  कर  योग्य  am  से  छूट  दिया  जाना

 7880.  श्री  आर०  मोहनरंगस  थ्री  थी०  श्ररुणाचलम

 श्री  क्ह०  मायातेवर  श्री  सी०  एन०  विश्वनाथन  :

 कया  उप  Tara मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कर  योग्य  aa  से  चंदों  को  छूट  दिये  जाने  के  बारे  में  वतंमान  स्थिति  कया  है  |

 क्या  सरकार  को  ऐसे  सुझाव  भी  प्राप्त  हुए  हैं  कि  कर  योग्य  ara  से  चंदों  की  पूरी  राशि  को  छूट  दी  जाये

 शुद्ध  राशि  पर
 कर

 लिया  जाये  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  प्रथवा  करने  का  विचार  है  ?

 faa  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  ऐसा  लगता  है  कि  प्रश्न  का  MITHT

 afafrara,  1961 की  घारा  के  अधीन  कतिपय  निधियों  श्र  संस्थाओं  को  दी  गयी  दान  की  रकमों  की  कर

 व्यवस्था  से  है  धारा  के  प्रन्तगंत  कोई  भी  करदाता  कतिपय  शर्तों  के  wot  कर  लगने  योग्य
 को  संगणना  में  उसक  द्वारा  कतिपय  निधियों  अथवा  भारत  में  स्थापित  deal  में  प्रयोजनों  के  लियें  दी  गयी  दान  की

 रकमो ंक  50  प्रतिशत  के  बराबर  रकम  की  कटौती  पाने  का  हकदार  है  ।  सरकार को  भ्रथवा  मान्यता  प्राप्त  स्थानीय

 प्राधिकरणों अथवा  संगठनों  परिवार  नियोजन  को  प्रोत्साहन  देने  के  प्रयोजनाथे  दी  गयी  दान  की  रकमें

 प्रतिशत  कटौती  पान  योग्य  होती  हैं  ।

 झर  :  विनिर्दिष्ट  निधियों  और  संस्थाशं  को  दान  की  रकमों  के  सम्बन्ध  में  पुरी  कटौती  का  लाभ  देने  के

 ये  सरकार  को  समय-समय  पर  सुझाव  प्राप्त  होते  रहे  सरकार  ने  अभी  तक  ऐसे  किसी  निधि  waar  संस्था  को  दी  गई

 दान  की  रकम  के  सम्बन्ध  में  शत  प्रतिशत  कटौती  का  लाभ  नहीं  दिया  है  ।

 प्रत्यक्ष  कर  कानून  समिति  ने  भी  सिफारिश की  है  कि  धारा  के  अंतर्गत  कटौती  की

 किसी  राष्ट्रीय  स्वरूप  की  निधियों  को  दिये  गये  दान  की  रकमों  के  शत-प्रतिशत  तक  बढ़ा  दी  जानी  चाहिए  जैसा  कि  वर्तमान

 में  घारा
 sow

 में  विनिर्दिष्ट  है  ्रथवा  जैसा  भी  सरकार  द्वारा  समय-समय  पर  अधिसुचित  किया  जाय  ।'  यह  सिफारिश

 कार  के  विचाराधीन है  ।

 विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित  निगमों  हारा  fsaraqz  बांड  a  किया  जाना

 7881.  श्री  नरेन्द्र  पी०  नाथवानी :
 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विभिन्न  राज्य  सरकारों  द्वारा  स्थापित  किये  गये  विभिन्न  निगम  राज्य  की

 बिना  ही  डिबेंचर  ais  जारी  कर  रहे  हैं  ;

 ऐसे  गारन्टीहीन  fete  ale  जारी  करने  के  लिये  यदि  कोई  प्रावधान  है  तो  वे  क्या  हैं  ;  उन्हें कौन  मंजूरी

 देता  राज्य  सरकार  aaa  कि  केन्द्र  सरकार  ;

 क्या  इस  प्रकार  रुपया  उधार  लेने  का  अरथ  करना  नहीं  होता  है  ;
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 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  ford  बैंक  ने  हाल  ही  में  बैंकों  का  ध्यान  इस  झोर  दिलाया  है  कि  गारंटी  रहित

 बोंडों  में  रुपया  लगाना  भारतीय  ford  बैंक  द्वारा  निर्धारित  न्यूनतम  ऋण  दरों  के  प्रावधानों  का  उल्लंघन  करता  है  ;

 (=)  यदि  तो  इस  मामले  में  भारतीय  ford  बैंक  का  विचार  प्राग  क्या  कार्यवाही  करने  का  है

 गारंटी  रहित  बॉंडों  में  रुपया  लगाने  से  बैंकों  कों  कुल  कितनी  राशि  की  ara  की  हानि  हुई  ;  शौर

 भारतीय  fort  बैंक  के  निदेशों  का  उल्लंघन  करने  वाले  बैंकों  के  विरुद्ध  सरकार  का  विचार  कायंवाही

 करने का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  मंत्री  1  ()  सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  को  प्रशासित

 करने  वाली  संबंधित  सांविधियां अथवा  उनके  संगम  अरन  च्छेदों  की  धाराएं  इन  निगमों  के  प्रबंधकों  को  प्रतिभूतियां  जा  री  करके

 संसाधन  बढ़ाने  की  अ्रपेक्षित  शक्तियां  प्रदान  करती  हूँ  ।  प्रपन  संसाधनों  को  बढ़ाने  के  लिये  इन  निगमों  में  से  कुछ  निगम  safe
 भूत  ऋण  पत्र/बांड  जारी  कर  रहे  हैं  ।

 इसका  घाटे  की  ग्र्थव्यवस्था की  श्रोर  संकेत  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  जिनका कि  परन
 कार से  अलग  के  रूप  में  पृथक  afer  संसाधन  जुटाये  जाने  से  घाटे  की  अर्थव्यवस्था  को

 बढ़ावा  नहीं

 मिलता है  ।

 से  (3)  सरकारी  क्षेत्र  के  निगमों  द्वारा  जारी  किये  गये  भ्रप्रतिभत  ऋणपत्रों  में  बेंकों  हारा  किये  गय

 दान  का  भारतीय  रिजर्व  बंक  ने  अनुमोदन  नहीं  किया  है  क्योंकि  वे  बाजार  से  ऋण  लेने  के  श्रनुमोदित  कार्यक्रमों
 जो

 ज्यिक  बैंकों  द्वारा  समर्थित  होत ेहैं  तथा  योजनागत  कार्य  क्रमों  /  परियोजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  देन के  लिये  भ्रपेक्षित  साधनों

 के  सावधानीपूर्वक मूल्यांकन  पर  श्राधारित  होते  परिधि  से  बाहर  पड़ते  हें  ।  इनसे  भ्रनैतिक  बातों  को  भी  बढ़ावा  मिलता

 इसलिय  भारतीय  बैंक  संघ  faa  एसोसिएशन  )  ने  श्रपने  सदस्य  बैंकों  को  निदेश  दिया  है  कि  वे  भ्रप्रतिभूत  ऋण

 पत्नों  में  प्रंशदान न  करें  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरका
 र

 श्रौर  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  बैंकों  को  श्रलग  से  कोई
 निदेश

 जारी  नहीं,किये  हैं  ।  भारतीय  बैंक  संघ  के  निदेशों  के  ATT  लन  पर  इस  संघ  तथा  भारतीय  बैंक  द्वारा  भी  नजर  रखीं
 जा  रही  है  क्योंकि  बैंकों  से  श्रप्रतिभत  बांडों  में  ग्रंशदान  न  करने  के  लिये  कहा  जा  चुका  इसलिये बैंकों  को  ब्याज  की

 हानि  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 कमशियल  पाइलट  लाइसेंस  देने  हेतु  प्रशिक्षण

 7882.  श्री  राम  लाल  राही
 :  क्प्रा  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे
 कि  देश  में  किन

 स्थानों  पर  पाइलट  देने  हेतु  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  है  art  उक्त  प्रशिक्षण  से  कितने  व्यक्तियों  को  लाभ

 gar  और  कितने  व्यक्ति  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  हें  शर  क्या  इस  बारे  में  तथ्यों  सहित  ब्यौरा  सभा  पटल  पर  रखा  जायेगा
 ?'

 पर्यटन  शर  नागर  विमानन  मंत्रों  पुरुषोत्तम  :  देश  में  इस  समप  25  फ्लाइंग  क्लब  हैं  जहां  वाणिज्यिक

 विमानचालक  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  लिये  प्रशिक्षण  दिया  जा  सकता  है  ।  इनका  ब्यौरा  संलग्न  विवरण
 )

 में  दिया

 पिछले  5  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रशिक्षण  से  लाभ  उठाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  संलग्न  दुसरे  विवरण  में  दी

 गई  |  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  व्यक्तियों  की  संख्या  के  बारे  में  सुचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है  तथा  उसे  एकल्रित
 करकी

 यथासमय  सभा  पटल  पर  रख  दिया  जाएगा  |

 विवरण

 भारत  में  सिविल  फ्लाइंग  क्लबों/सस्यानों  को  सुची

 क्रम  क्लब का  नाम  स्थान

 झा ्र  प्रदेश  फ्लाइंग बलब  हैदराबाद

 आसाम  फ्लाइंग  क्लब  लिमिटेड

 अमृतसर  एवियेशन  क्लब  प्रमतसर

 बग्बई  फ्लाइंग  क्लब  बम्बई

 बनस्थली  विद्यापीठ  फ्लाइंग  एण्ड  ग्लाइडिंग  क्लब  बनस्थली  विद्यापीठ

 कोयम्बत्तूर  फ्लाइंग  क्लब  कोयभ्बएंतर
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 लखन

 कानपुर  श्रौर  वाराणसी

 शाखा )

 8  दिल्‍ली  इंग  क्लब  लिमिटेड  e  नई  दिल्‍ली

 ईस्टन  मध्य  प्रदेश  फ्लाइंग  एण्ड  प्लाइडिंग  क्लब  रायपुर

 10  गुजर।त  फ्लाइंग  क्लब  बड़ौदा  में  शाखा  )

 11  हिसार  एवियेशन  क्लब  हिसार

 12  फ्लाइंग  क्लब  fatwa

 13  करनाल  एवियेशन  क्लब  .  करनल
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 17  मद्रास मद्रास  फ्लाइंग  क्लब  लिमिटेड .

 18  जलन्धर  छावनी इंडिया  फ्लाइंग  क्लब

 19  नागपुर नागपुर  फ्लाइंग क्लब  लिमिटेड

 20  पटियाला  एवियेशन  क्लब  पटियाला
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 ia’ WT  हैं  ।

 विवरण  (2%)

 1-4-1974  @
 जम

 31-3-1979  तक  की  अवधि  के  दौरान  फ्लाइंग  क्लबवार  जारो  किये  गये  वाणिज्यिक

 विमानचालक  लाइसेंसों
 की

 संख्या

 Or  ला क्रम  क्लब  का  नाम  1974-75  197  5-76  1976-77  1977-78  1978-79
 do

 ee
 1  मद्रास  फ्लाइंग  क्लब  गा

 2  करनाल  एवियेशन  क्लब

 3  ग जरात भद  फ्लाइंग  क्लब

 4  दिल्‍ली  फ्लाइंग  क्लब

 5  हिसार  एवियेशन  क्लब
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 बम्बई  फ्लाइंग  क्लब  b e

 गवर्नमेंट  फ्लाइंग  ट्रेनिंग

 भुवनेश्वर  क  क

 fear  एवियेशन  क्लब
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 विवरण  @l——aret

 क्रम  क्लब का  नाम  1974-75  197  5-76  1976-77  1977-78  1978-79
 Wo

 =

 10  को-्रापरेटिव  हिन्द  फ्लाइंग

 लखनऊ

 केरला  फ्लाइंग  क्लब
 12  tito  एफ  dle  हैदराबाद
 13  नादन  इंडिया  फ्लाइंग  जालंधर
 14  नागपुर  फ्लाइंग  क्लब  |
 15  बिहार  फ्लाइंग  क्लब

 16  आंध्र  प्रदेश  फ्लाइंग क्लब
 17

 फ्लाइंग  ट्रेनिंग  बंगलौर
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 20  कों-अपरेटिव

 कानपुर
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 ग्रामोण  क्षेत्रों  में  भारतीय  स्टेट  बेक  श्रौर  राष्ट्रीयकृत
 a

 हारा  दिय  गये  ऋण  शौर  प्राप्त  को  गयी

 राशियां

 7883.  श्री ग्छि  गोपाल  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 चालू  वित्तीय  ad  और  पिछले  दो  वर्षों  के
 दौसन  ग्रामीण  क्षेत्रो  में  भारतीय  स्टेट  बैंक  wie  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 द्वारा  दिये  गये  ऋणों  ate  प्राप्त  की  गयी  राशियों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;  शौर

 तमिलनाडु  राज्य  के  लिए  इसी  प्रकार  के  ग्रांकड़ों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  और  सरकारी  क्षेत्र  बेंकों

 स्टेट  बैंक  समूह  तथा  14  राष्ट्रीयकृत  बैंक  )  से  संबंधित  उपलब्ध  आंकड़े  नीचे  दिये  गये  हैं

 सरकारी  क्षेत्र  के  बेकों  की  जमा  राशियां  atc  ऋण
 स्पयों  मे ं)

 निम्नलिखित  के  sia  को  स्थिति  जम  राशियां

 के  श्रनुसार  TY  SY  -  =

 कल  जिसमें से  ग्रामीण  जिसमें से  ग्रामीण कुल
 ATarAT a की  शाखाओं  की

 राशियां  राशियां
 $$

 1975  11552  1013  8604  536

 (770)  47)  (850)  (54)

 1976  14907  1356  11570  781

 (959)  (65)  (1077)  (85)

 1977  17902  1720  12993  974

 (1170)  (86)  (1157)  (94)

 टिप्पणी
 :

 कोष्ठक  में  दिये  गये  श्रंकड़े  तमिलनाडु  क  हैं  ।

 वर्ष  1978-79  के  दौरान  निर्यात  के  लिये  कर्नाटक  से  उपलब्ध  शोरा

 7884  श्री  फ  लकप्पा :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  qlee  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  ने  की  कृपा  करेंगे  कि
 कर्नटिक  से  वर्ष  1978-79  के  दौरान  निर्यात  के  लिये  शीरा  की  कितनी  माता  उपलब्ध  हुई  ;

 69



 लिखित  उत्तर
 on  1979

 (a)  क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम के
 माध्यम

 से  इसका  निर्यात  की  बजाय इस  का  निर्यात

 शरकारी  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  किया  गया  ;

 क्या  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  शीरा  के  टेंकरों  को  अन्य  भागों  में  ले  जाने
 की  तथा  कई  अन्य

 झोंके

 कारण  वर्ष  1978-79  के  दौरान  कर्नाटक  में  कारखानों  से  शीरा  नहीं  उठाया  गया  ;  सौर

 यदि  तो  राज्य  से  शीरा  के  निर्यात  को  नियमित  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 नागरिक  प्रति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ :  शीरे  का  राज्यवार

 झधिशेष  झर  उसकी  उपलब्धता  श्रल्कॉहल  वर्ष  के  ्राधार  पर  निर्धारित  की  जाती  है  जो  नवम्बर  में  समाप्त  होता  है  WeHl-

 होल  वर्ष  1978-79 के  दौरान  कर्नाटक  राज्य  में  47,000 मे०  टन  शीरा  अधिशेष रहने  का  प्रतुमार  लगाया  गया है  ।

 तथा  जी  हां  29  1978 से  31  1979  तक  निर्यातों  का  मार्गीकरण  समाप्त  क

 दिया गया  था  ।  1  1979  से  राज्य  व्यापार  निगम  की  पाफट  निर्यात  मार्गीकृत किये  गये  हूँ  ।  वित्तीय  ag

 1978-79  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  ने  कर्नाटक  में  उत्पन्न  21,449  मे७  टन  शीरे  का  निर्यात  किया  ।  9  1979

 तक  मैर-सरकारी  पार्टियों  द्वारा  की  गई  संविदाओं के  लिए  निर्यात  करने की  अवि  30  1979  तक  बढ़ा दी  गई  है

 चालू  वर्ष  के  दौरान  राज्य  व्यापार  निगम  5  लाख  म  टन  शीरे  का  निर्यात  करने  के  लिए  भरसक  प्रयत्न

 रहा  है  ।  इन  निर्यातों  में  कर्नाटक  से  होने  बाले  निर्यात  भी  शामिल  होंगे  ।

 हिन्दी  materatizay  की  नियुक्ति

 7885,  श्री  हेमराज  जेन  :  व्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विसानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  dara  के  प्रधान  कार्यालयों  और  सभी  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  में  राजभाषा  नीति  के  कार्यान्वयन  के  लिए

 हिन्दी  अधिकारी  fara  कर  लिए  गए  हैं  ;

 )  यदि  तो  frogs  कमंचारियों  कं  दर्जा  क्या

 (7)  क्या  हिन्दी  अधिकारियों  के  अभाव  में  ये  कमंचारी  स्वतन्त्र  रूप  से  कार्य  करते  हैं  ;
 /

 यदि  तो  इनक  द्वारा  किए  गए  आ्रादि  का  पुनरीक्षण  कराने  तथा  उसे  प्रमाणिक  बनाने  के  लिए  क्या

 व्यवस्था है  ;  श्रौर

 क्या  निकट  भविष्य  में  उनके  कार्यालय में  राजभाषा  कार्य  के  लिये  और  कमंचारी  रखें  जाने  का  प्रस्ताव  है

 यदि  तो  कब  तक  ?

 पयंटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  फौशिक )  से  :  पर्यटन  ake  नागर  विमानन

 लथ
 )  श्र  रेल  सुरक्षा  को  मंत्रालय  के  सभी  संलग्न  और  श्रधीनस्थ  कार्यालयों  तथा  सावंजनिक

 क्षेत्नीय  प्रतिष्ठानों  के  मुख्यालयों  में  हिन्दी  अधिकारी  नियुक्त  किये  जा  चके  हैं  ।  रेल  सुरक्षा  आ्रायोग  का  ग्रनवाद  कायें  फिलहाल

 मंत्रालय  क  वरिष्ठ  हिन्दी  श्रधिकारों देख  रहे  हें  ।  मंज्लालण  और  रेल  सुरक्षा  श्रायोग  तथा  मंत्रालय  क

 संलग्न एवं  अधीनस्थ  कार्यालयों  के  कई  aultadl sraiceal कार्यालयों  के  लिए  श्रौर  भी  हिन्दी  पदों  के  सजन  के  प्रस्तावों पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  इसक  मंत्रालय के  अधीन  तीन  स्वायत्त  संस्थान भी  हैं  ।  इनमें  से  भारतीय  खगोल  भौतिकी
 संस्थान क  पास  एक  वर्ष्ठि हिन्दी  अधिकारी  है  ah  भारतीय  भूचुम्बकत्व  संस्थान  a  पास  एक  प्रनुवा दक  है  जिसक
 अनुवाद  काय  का  पुनरीक्षण  एवं  प्रमाणीकरण  कछ  वरिष्ठ  afaantfay  द्वारा  किया  जाता  है  जो  हिन्दी  के  अच्छ  ज्ञाता

 परंतु  भारतीय  उष्णदेशीय  मौसम  विज्ञान  संस्थान  ने  एक  प्रशासनिक  सहायक  का  पद  मंजूर  तो  कर  दिया  है  परन्तु

 यह  पद  अभी  भरा  नहीं  सका  !

 कोलम्बो योजना  के  melle  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  42  के  लिये  श्रनुसुचित  जातियों /  श्रनसु  चित  जनजातियों

 का  दावां

 7886.  श्री  शिवनारायण  सरसनिया  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  पयंटन  विकास  निगम  द्वारा  कोलम्बो  योजना  के  aaa  ब्रेडफोर्ड  (Go  Fo) में
 चलाये जा  रहे  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  संख्या  42  के  लिये  उम्मीदवार  प्रायोजित  करते  समय  अनुसूचित  जाति  के  अधिक

 प्राप्त  तथा  उच्च  अझ्रधघिकारी  के  दावे  की  उपेक्षा  को  गई

 क्या  उसी  विषय  का  aaqqfaa .-]  जाति  का  श्रधिक  श्रहेताप्राप्त  श्रघिकारी  उपलब्ध  था  ;
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 का

 an  जाति  ate  श्रनुसूचित  senate  को  कोई  भो  afaatt  अज  तक  ऐसे  OaaaA
 के  लिये  प्रायोजित  नहीं  किया  गया  ;  श्रौर

 यदि  तो  निर्धारित  ord  में  इस  बारे  में  लिखित  अनुदेशों  ौर  सरकार  के  वर्तमान  झादेशों  के  बावजूद

 सुचित  जातियों  और  श्रनुसूचित  जनजातियों  के  उम्मीदवारों  के  दावों  की  उपेक्षा  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पपबंटन ate  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  तथा  :  भारत  प्यंटन  विकास  निगम

 ने
 कोलम्बो  योजन  के  अ्रघीन  पर्यटन  श्रायोजना पाठ्यक्रम  सं  ०  42  के  लिए  4  afantfat a के  दावों पर  विचार  जिनमें

 एक  अनुसूचित  जाति  का  अधिकारी  शामिल  था  ।  पर्यटन  नीति  के  मूल्यांकन  ate  नियंत्रण

 da
 तथा  afaraarat & के  क्षेत्रों में  5  वर्ष  के  भ्रपेक्षित  श्रनुभव की  तुलना  विचार  करते  समय  aqataa atta % जाति  के

 वार  के  पास  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  में  लगभग  2  वर्ष  का  झनुभव  था  श्रौर  उसका  HaHa  मुख्य  रूप  में
 लेखा  तथा  कर-निर्धारण  के  क्षेत्रों में  था  ।  इसे  दृष्टि में  रखते  gu,  उसे  पाठ्यक्रम  के  लिए  नामित  करने

 के  लिए  पर्याप्त
 रूप

 से  योग्थ  नहीं  पाया  गया  ।

 तथा  :  ora  में  ब्रेडफोर्ड  पाठ्यक्रम  के  लिए  श्रभी  तक  पर्यटन  विभाग  द्वारा  केवल  1978  तथा

 1979  में  उम्मीदवार  प्रायोजित  किए  गए  ।  चंकि  प्रायोजित  किए  गए  प्रनुसुचित  जाति/श्रनुसुचित  जनजाति  के

 वार  प्रशिक्षण  कार्यक्रमों  के  लिए  निर्धारित  wert  को  पुरा  नहीं  करते  इसलिए  अन्य  उम्मीदवारों  को  नामित

 करना  पड़ा  ।

 पालन  हवाई  aes  पर  सीमा  शुल्क  mferntfzay  हारा  पकड़ी  गई  तस्करी  की  घड़ियों  सम्बन्धी  मामलें

 7887.  श्री  राम  किशन  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ad  1978-79 में  पालम  हवाई  पर  सीमा  शुल्क  विभाग  दवारा  पकड़ी  गई  तस्करी  की  घड़ियों  सम्बन्धी

 मामलों  की  संख्या  कितनी  है  और  कितनी  घड़ियां  पकड़ी  गई  शर  उनका  मूल्य  कितना

 घड़ियों  की  तस्करी  में  कितने  व्यक्ति  गिरफ  तार  किये  गये  श्रौर  उनके  विरुद्ध  कया  कार्यवाही  की  जा  रही

 तस्करी  की  घड़ियों  का  ara  तथा  निर्यात  व्यापार  करने  वाले  व्यक्तियों या  फर्मों  के  नाम  क्या  हैं  ?
 स जित  मंत्रालय में  राज्य  संती  सतीश  :  से  सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  से

 पता  चलता है  कि  ः  1978-79  के  पालम  हवाई  HSS  पर  त  नात  सी  मा  शुल्क  ofaarhay 4 ने  घड़ियों की  तस्करी

 के  25  मामले  पकड़े  शौर  लगभग  6.  84  लाख  रुपये  मूल्य  की  1364  घड़ियों  पकड़ी  ।  इस  सिलसिले में  ,  20  व्यक्तियों

 को  गिरफ्तार  किया  गया  ।  इन  व्यक्तियों के  नाम  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  इन  सभी  व्यक्तियों के  खिलाफ  सीमा

 शुल्क  कानून  के  तहत  समूचित  कार्यवाही शुरू  की  गई  इसी  wafer  ,  दिल्‍ली  नगर  में  तस्कर  श्रायात  की  गई  घड़ियों
 के

 पकड़ने  के  मामलों  34  व्यक्ति/फम्में ग्रस्त  पायी  गई  ।  इन  व्यक्तियों/फर्मों के  नाम  विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।

 विवरण

 व्यक्तियों  के  नाम  fare  घड़ियों  के  तस्कर  श्रायात  के  मामले  में  प्रस्त  होने  के  कारण  पालम  हवाई  स श्राडुड बद
 |  है पर  गिरफ्तार किया  गया

 न्र्म  नम  ऋम  नाम

 संख्या
 001

 संख्या

 अलि  were  11  मोनसी €  मो  मुहम्मद  अकबर

 गाइडो  एज्जो
 Sassy raat  1  नहा  ह  रा  प  T  a  fae |  ह  ॥  We

 13 उजागर  सिह

 दलीप  fag  14

 सुरिन्दर  कौर  कुतुबुद्दीन
 aq  पाल  16  अता  जान

 श्रीमती  मजीत  कौर  17  नज़र
 श्रीमती  मानटिप  सिला  पनोंडी  18  करीम

 कुमारी  नित्य  stellar  19  अब्दुल  मेमोन
 10  अआर०  कैलाश  20  Sater at की

 क  ee
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 विवरण

 उल्लिखित  उन
 फर्मों  के  दिल  नगर  में  साल  पकड़ने  को  कार्यवाही के  घड़िया

 पकड़ी गई  थों

 कम  व्यक्तियों/फर्मो ंके  नाम  क्रम  व्यक्तियों/फर्मो  के  नाम
 तब  संख्या

 ाा

 चन्द्र  दुकान  Fo  490,  मेन  सब्जों  11  male  पार्ट  इम्पोरियम  दुकान  न०  98,

 दिल्‍ली  ।
 न्यू  लाजपत  राय  दिल्‍ली

 हरविन्दर  सिंह  12  श्री  कृष्ण

 13 कुमार
 मैसर्स  गाबा  ट्रेडिंग  न्यू  v

 लाजपत  राय  दिल्‍ली  |  14  aaa  डीलक्स  टाइम्स

 पूथीपाल  मालिक  tad  रायल  146,  68,  न्यू  लाजपत  राय  चौ पॉकट  दिल्लो  का  दीना  नाथ
 न्यू  लाजपत  राय  दिल्‍ली  |  15  देसराज

 मोपाल  सी ०  दत्ता  16  मोहन  लॉल

 गोविन्द  राम  17  श्रमरचन्द  जेन
 खालि

 18  अमर जोत  सिंह
 मूसा  जान ८  19  To  एस०  बर्गो

 झब्दुल  नबी  20  खलील  अ्रहमद
 10

 लि
 गुलाम नकश  बन्द

 श्रावश्यक  sequal  के  खुदरा  मलय ्
 7888.  डा०

 बलदेव  प्रकाश
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  site  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  1979-80  के  बजट  प्रस्तावों  के  बाद  सभी  वस्तुग्नों के  खुदरा  मूल्यों में  वृद्धि  हुई
 यदि  तो  यह  वृद्धि  कितनी  हुई

 1979  में  शर  1979  में  mama aga  के  खुदरा  मूल्य  कया  थे  ;  WK

 इन  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  काय  वाही  की  है  ?

 नागरिक  git  श्रौर  सहकारिता  मत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  :  जी  नहीं ।
 प्रश्न  नहीं  उठता

 व  :  सुचना  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।  इस  विवरण  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  झावश्यक  वस्तुझों
 म  खाद्य  वनस्पति  शर  कुछेक  विनिभित वस्तुद्नों  के  मूल्य  बढ़े  1  इन  वस्तुभ्रों  में  से  कुछ  के  मूल्य  अरन्य  कारणों
 के  साथ-साथ  1979-80  के

 बजट  में  उत्पादन  शुल्क  में  की  गई  वृद्ध  से  बढ़े  हैं  ।  श्रावश्यक  agai  के  मूल्यों  के  रूख  पर

 लगातार  निगरानी  रखी  जा  रही  है  ak
 इनके  मूल्यों  में  भ्रनुचित  बढ़ती  के  रूख  को  रोखने  के  लिये  उपचारी  उपाय vs

 जायग  |

 ———
 विवरण

 oe
 जिसमें  दिल्ली  मद्रास  कलकत्ता

 ना  प्राप्त NH  et  eee

 निम्न  तारीख  को  मूल्य  निम्न  तारीख को  मूल्य  निम्न  तारीख  को

 मूल्य
 धा  अ  क  क  ee  ee क  क

 2  30-3-79  30-3-+79
 23°2°79

 23-2-79
 a

 3°79

 1  2

 चावल  )  So/frog! प्रा  पि  1.  80  2.  00  1.80  1.70

 गेहूं  रु०  (FROM  1.45  1.45  1.50  1.50  1.45  1.45
 ज्वार  Ro/fRoTT.  1.15  1.40  1,20  1.20  1,50  1.50
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 faaca—arz}

 सनी  एए

 2

 रु0/कि'०ग्रा०  1.15  10  1.10  1.20  Aas  अप्राप्य

 00  00 चना  रु०/कि०य्ा०  2.  30  30  2.  80  2.70

 60  60 ९७  (fRoATo ०  या  ०  75  75  1.70  1.7

 20  4.60  5.20  40  00 20

 60  00  4.50  5.00  5  20  00 Bo  /  foe

 मसुर  ०  ॥  कि'०्य्ा७  50  50  3.60  4।  40  00

 उड़द द  0 /fRoAlo  60  80  4.00  4.00  4  00  00

 80 चीर्न  रुक  oTTe  45  00  2.20  2.55  60

 00  10  80 मूंगफली का  तेल  रु०  ग्रा ०  50  00  74-20  7.60  10

 00  50 जिंजली का  तेल  Bo/fRoUTo  10  00  10  00  8.50  8.80

 सरसों  का  तेल  00  50  13.50  12.50  10  00  10  00

 नारियल का  तेल  15  00  15  00  14.00  13.60  18  00  17  00
 रु०/कि७  प्रा

 वनस्पति  रु०/कि७ प्रा  00  10  40  10.00  10.50  11  00  11  50

 चाय  रु०/कि०ग्रा७  ग्रप्नाप्य  10.  40  10.50  अप्राप्य

 %o/fFoTTo  0.70  0.60  1.10  1.00  0.  80  0.75

 1.30 प्याजਂ  %o/fRotte  1.  20  1.00  0.60  0.80  1.40

 कामन  साल्ट  0.  50  0.50 रु०  /  किग्रा ०  0.35  0.35  0.30  0.30

 1.42  1.33  1.45  1.26  1.26 मिट्टी  का  तेल  रु०/लिटर  1.32

 1  )

 कपड़े  धोने  का  Ro  अधाष्य  1.45  1.45

 साबुन  501)

 दियासलाई  की  0.13  0.20  0.12  0.12  0.12  0.15 Bo
 डिबिया

 साफूट  कोक  40  f#o4¥lo  10.  68  10.  68  10.50  11.00

 सोडा  राख  3.00  3.50 रु०/कि०ग्राए  50  3.  50  3.20  3.20

 ्

 स्रोत  :  वीकली  बुलेटिन  झाफ  रिटेल  कार्यालय  ,  श्राथिक  तथा  सांख्यिकीय  कृषि ौर  सिंचाई
 r

 |  ह

 तेयार  वस्त्रों  के  gated  निर्यातक

 7889.
 श्री  हरि  विष्णु कामत

 :
 क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक  पु  श्रौर  सहकारिता मंत्री  वस्त्र  निर्यातकों के  नॉम  काली

 सुची  में  शामिल  करने  के  बारे में  2  1979  के  म्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  1665  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तैयार  वस्त्रों  के  सभी  पंजीकृत  निर्यातकों  जिनका  पंजीकरण  निलम्बित  किया  गया  उनको  दिये  गये

 निर्यात  कोटे  का  उपयोग  न  करने  के  कारण  बता  दिये
 क्या  पार्टियों  से  प्राप्त  उत्तरों  को  सभा-पटल  पर  रखा

 कुछ  मामलों  में  निलम्बन  oem  वापस  लिये  जाने  के  क्या  कारण

 क्या  अन्य  कुछ  मामलों  में  पंजिकरण  रद्द  कर  दिया  गया  है  श्रौर  अथवा  वित्तीय  दंड  दिया  गया
 यदि  तो  ऐसे  मामलों की  कितनी  है  शर  प्रत्येक  मामले  में  की  गयी  कार्यवाही का  ब्यौरा  क्या  श्रौर

 faafaat  के  विरुद्ध  ठीक-ठीक  कब  श्रौर  किन  सें  शिकायर्ते  प्राप्त
 a

 थी  झौर  पंजीकरण  निलम्बित  करके

 काहो कब  की  गयी  ?

 उठ
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 नागरिक  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  dat  श्रारिफ  ।  119  पार्टियों  ने

 fea  विस्तृत  जानकारी  दे  दी  है  तथा  श्रपने  कोटे  के  उपयोग  न  करने  के  कारण  भी  बताए

 119  पार्टियों  से  प्राप्त  सभी  उत्तरों  को  सदन  के  पटल  पर  रखा  जाना  संभव  नहीं  है  ।

 111  पार्टियों  के  संबंध  में  निलम्बन  श्रादेश  वापस  ले  लिए  गए  हूँ  क्योंकि उनके  स्पष्टीकरण  संतोषजनक पायें  गये  ।

 किसी  भी  मामले  में  प्रभी  तक  न  तो  पंजीकरण  रद्द  किया  गया  fate  न  ही  कोई  जुर्माना  डाला  गया  है  ।

 (1)  उन  मामलों की  संख्या  जिनमें  निलम्बन  mea  वापस  ले  लिए  गए
 ०

 (2)  ऐसे  मामलों की  संख्या  जिनमें  निर्यात  संवर्धन  परिषद  से  म्रागे  कारंवाई  शुरू  करने  को  कहा  गया  8

 (3)  विचाराधीन  मामलो  की

 1978  में  समय  समय  पर  वाणिज्य  मंल्लालय  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई  थीं  तथा  28-12-1978 को  निलम्बन  झादेश
 जारी  किये  गये  |

 avetst  वाल्याम  श्रौर  संयुक्त  राज्य  श्रमेरिका  में  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ढारा  दिये  गये

 श्रपने  व्याख्यानों  के  लिए  weet  का  च्

 7890.  श्री  निमल  चन्द्र  जेन  !  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  12  1978 के  Dalzifara  प्रश्न  संख्या

 10265  शौर  28  1978  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  189  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  ताने  की  ST  करेंगे कि  :

 क्या  जांच  wage  हो  गई

 (a)  यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम निकला  atk  क्या  कार्यवाही करने  का  प्रस्ताव  श्र

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  Fak  जांच  के  पुरे  होने  मे  लगभग  far  समय  लगने  की  सम्भावना है  I

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकारु  :  तथा  :  जांच  अभी  पूरी  नहीं  हुई  है  ।

 इस  जांच  में  विदेशी  wafaai  waded  Fake  इसका  संबंध  एक  ऐसे  मार्मले से  है  जो  दस  वर्ष  से  भी  afar

 पुराना  है  ।  इस  बातकों  ध्यान  में  रखने  हुए  इस  समय  यह  बताना  संभव  नहीं है  कि  जांच  art  में  अभी

 ्र  ५ ना  ।

 एयर  इंडिया  के  विमान  की  दुर्घटना  सम्बन्धी  जांच  न्यायालय  की  सिफारिशें

 7891.  श्री  के०  राममूर्ति :  क्या  पर्यटन  नागरिक  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि  :

 1  1978  को  बम्बई  से  दूर  हुई  एयर  इंडिया  के  बोइंग  747  विमान  को  दुर्घटना  के  कारणों की  जांच

 कर  ने  वालें  जांच  न्यायालय  ने  क्या-क्या  सिफारिशें की  श्र

 उन्हें  क्रियान्वित  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  है  ।

 पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ate  :
 जिस  जांच  aaa  ने  एयर  इंडिया के

 747  विमान  ato  डी०  की  बम्बई के  निकट  1  1978  को  हुई  दुर्घटना  की  जांच की  उसने

 निम्नलिखित  ग्यारह  सिफारिशें  की  ——

 1
 एयर  इंडिया  को  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिये  कि  उसके  विमान-चालक  विमानों  के  रवाना  होने  श्रौर  ऊपर  उड़ान

 भरने  को  निर्धारित  का  कड़े  रूप से  करें  ।

 2.
 यह  वांछनीय  है  कि  cas  हायरेक्टर  इंडिकेटरਂ  के  काम  करना  बंद  कर  देने  की  स्थिति  में  विमान  काभिकों  कों
 क्या

 मागं  बपनान  चाहिये  इसके  बारे  में  एयर  इंडिया  द्वारा पूर्ण  एवं  विस्तृत  भ्रनुदेश  जारी  कर  दिये  जाने  हिये

 जिन  में  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  जाय  की  के  प्रकट  होने  पर  डायरेक्टर
 « कटर े  में  खराबी  के  पत्ता  लगने  पर  विमान  के  उड़ान  भरने  तथा  उतरने  (take  off  and  landing)
 जेसी  उड़ान  की  नाजूक  स्थितियों  में  विमान  का  नियंत्रण  दूसरे  विमान-चालक  कों  सौंपा  दिया  जाना  चाहिये  तथा

 ~
 काम कर  रहे  एटीट्यूड  डायरेक्टर  तथा  होराइजनਂ  की  सहायता  से  तत्काल

 चेकिंगਂ
 का  काम  किया  जाना  चाहिये  ।  यह  स्पष्ट कर  देना  भी  ज़रूरी  है  कि  नेवीगेशन  3”

 पर  ट्रांसफर  करने  का  काम  तब  तक  नहीं  किया  जाना  चाहिये  जब  तक  डायरेक्टर  के  खराब

 हो  जाने
 का

 पता  न  लग  जाये  ।  इस  बात  पर  भी  जोर  दिया  जाना  चाहिये  कि  जहां  प्रकटਂ

 हुए  बिना  डायरेक्टर  इंडिकेटरਂ  में  खराबी  होती  है  वहां  एटीट्यूड  डायरेक्टर  इंडिकेटरों  तथा

 बाई  होराइजन  का  मिलान  किया  जाना  चाहिये  तथा  दूसरे  उड़ान  उपकरणों
 का  प्रयोग  करते  हुए  एटीट्यूड  के
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 नियंत्रण  कार्य  को  बनायें  रखना  शौर  जब  तक  सावधानी  से  चैकिंगਂ  करके  डायरेक्टर

 इंडिकेटरਂ  के  कार्य-निष्पादन  में  खराबी  को  निश्चित  रूप  से  निर्धारित  नहीं  कर  लिया  जाता  तब  तक  की

 कार्यवाही  को  रोके रखा  जाना  चाहिय े।

 3.  जहां तक  संभव हों  डायरेक्टर  इंडिकेटरਂ  की  काये-निष्पादकता  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  उड़ान

 कार्मिकों  द्वारा  बतायी  गयी  कार्य-निष्पादन में  खराबी  की प्रकृति  के  बारे  में  पूरे  ब्यौरे  मांगें  जाने  चाहिए  ।

 4.  डायरेक्टर  में  बतायी  गयी  खराबियों  की  पुष्टि  की  निम्न  प्रतिशतता  को  ध्यान  में

 रखते  इस  बाते  की  जांच  करने  की  भ्रावश्यकता है  कि  क्या  यह  बताई  गयी  खराबियों  क  ब्यौरों की
 प्तता  के  कारण है  या  सुविधाश्ों  की  कमी  अथवा  विशेषता  की  कमी  के  कारण  है  झौर  इस  संबंध में
 बयक  रूप से  कार्यवाही की  जाए

 5.  ऐसे  मामलों  में  जहां  डायरेक्टर  में  बार-बार  ऐसी  खराबियां  होती  हैं  जिनकी  पुष्टि  नहीं हो

 सकती  वहां  यह  विमान  सुरक्षा  के  हित  में  होगा  कि  ऐसें  डायरेक्टर  को  विमान  मन  लगाया

 जाए  |  उनका  इस्तेमाल  सिम्युलैटरों  पर  fear  जा  सकता  है  ।

 6.  सभी  उपलब्ध  पैरामीटरों  की  कैलिब्रेशन  are  रिकाडिंगਂ  को  सुनिश्चित  करने  के  लिए  डिजिटल

 फ्लॉइट  डेटा  रिकार्डर  क  कार्यनिष्पादन  की  समय  समय  पर  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 7.  डिजिटल  फ्लाइट  डेटा  रिकार्डर  (  ब्लैक  बॉक्स )  क॑  की  यदाकदा  ग्राकस्मिक  जांच  की  जानी  चाहिए  ताकि  इसਂ

 बात  का  पता  लगाया  जा  सके  कि  विमान-चालक  उड़ान  से  संबंधित  क्रियाविधि  का  श्रनुपालन  कर  रहे

 हूं  नहीं  ।

 8.  संरचना  संबंधी  मरम्मत  (  Structural  repairs  )  के  मामलें  में  | है ह  रिपेयर  ि... ह
 मे  निर्धारत  प्रक्रिया  के  पुरी  तरह  पालन करने  पर  बल  दिया  जाना  चाहिये  तथा  नागर  festa के  महानिदेशक

 की  सहमति  लिये  बिना  उस  में  कोई  परिवतंन  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 9.  mea  परिचालकों  द्वारा  दुर्घटनाओं  क॑  बारे  में  दी  गयी  किसी  भी  सुचना  को  विमान-चालकों
 नियरिंग स्टाफ  में  प्रचाशिति  करने  का  कोई  ढूंढ  निकालना  चाहिये  we  यदि  सम्भव  हो  सके  तो  ऐसी

 के  बारे  में  विचार-विमर्श  किया  stat  चाहिये  |  इस  के  महत्व  को  के०  सी०ए०  Yo

 नाटिकल  इन्फर्मेशन  सर्कुलर 1. |  122/72 में  स्पष्ट  किया  गया  है  जिस  में  इस  बात  उल्लेख किया  गया  है  कि
 के  मानदण्डों  में  सुधार  लाने  के  लिये  घटनाओं की  रिपोर्ट एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाती  हैं  ।  विमानन  से

 सबध  रखने  वाले  सभी  लोग  इसे  स्पष्ट  रूप  से  जान  लें  कि  sy  की  घटना  कल  की  दुर्घटना  हो  सकती  है  यदि  इसकी

 सुचना  दूसरों  तक  न  पहुंचाई  गयी  या  इससे  सीखे  गये  सबक  को  श्रमल में  नहीं  लाया  गया

 पी  27  एजेन्डा  प्राइटम  3.14

 10.  सिम्युलैटर  में  फ्रॉम  अनयूजुप्रल  एटिचूड्सਂ  तथा  इंस्ट्रमंट  पेनल  फ्लाइंग  से  संबंधित

 अभ्यासों  के  स्वरूप  का  पुनरीक्षण  किया  जाना  चाहिये  तथा  अपनायी  जाने  वाली  क्रियाविधि  को  बताने  वाले  स्पष्ट

 amen  जारी  किये  चाहियें

 11.  नागर  विमानन  के  महानिदेशक  के  लिये  यह  श्रत्यावश्यक  है  कि  वह  परिचालक  के  विमानचालकों  को  किसी

 स्वतंत्र  चक  ह पायलट  जिस का  किसी  भी  रूप  में  परिचालक  के  साथ  कोई  संबंध  न  जांच  कराने  की

 व्यवस्था करे  |

 जांच  श्रदालत  द्वारा की  गयी  उपर्यक्त  सिफारिशों  को  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ।  ग्यारह  सिफारिशों  में

 एक  सिफारिश  नं  ०  2)  पहले ही  कार्यान्वित  की  जा  चुकी है  ।  शेष  सिफारिशों को  कार्यान्वित  करने के  लिए  कार्यवाही
 at  जा  रही  है  ।

 पश्चिम  एशिया  के  देशों  श्रौर  ईरान  को  anhalt  का  निर्यात

 289

 श्री
 जाफर  ह शरीफ  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 (#)
 क्यां  सरकार  ने  हालमें  पम्चिम  एशिया

 के  देशों  ate  ईरान  को  मूंगफली  के  निर्यात  की  अ्रनुमति  देने  के  बारे  में
 farstzy

 उन  देशों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  रिफाइण्ड  मूंगफली
 के

 तेल  की  मांग  झौर
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 क्या  तेल  में  परिशोधन  उद्योग  की  क्षमता
 का

 उपयोग  करने  की  दृष्टि  से  मूंगफली  के  बजाय  इन  देशों  को  रिफाइण्ड

 मंगफली  के  तेल  का  निर्यात  करने  के  बारे  में  सरकार  ने  विचार  किया  है
 ?

 नागरिक  पति  तथा  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ :  )  हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी

 हुई  मुंगफली  का  फिर
 से

 निर्यात  श्ारंभ  करने  का  विनिश्चय  किया  गया  है,श्ौर  पश्चिम  एशियाई  देशों  सहित  सभी  ATAT )
 शन्तव्य  स्थानों  का  निर्यात  किये  जाने  के  लिए  एक  सीमित  कोटा  रिलीज  किया  गया  है  ।

 तथा  (7):  यद्यपि  मूंगफली  के  परिष्कृत  तेल  के  लिए  अनेक  देशों  से  मांग  किन्त  ate  स्थिति को  ध्यान  में

 रखते  हुए  इसके  निर्यात  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  रही  है
 ।

 हाथ  से  चुनी  तथा  छंटी  हुऔ  मुंगफली का  निर्यात  उसका  तेल

 निकालने  के  लिए  नहीं  बल्कि  एक  खाद्य  गिरी  के  रूप  में  प्रीमियम  कीमतों  पर  fe  जाता  है

 खजुराहो  में  श्रायोजित  ates  पर्यटक  समारोहों  में  अधिकार  ak  पर्यटक

 7994.  श्री  सुखेन्द्र सिन्ह  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मं  त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या क्या  यह  सच  है  कि  गत  चार  वर्षों  के  दौरान  खजुराहो  में  प्रतिवर्ष
 प्रायोजित

 Tee
 समारोहों  से

 पर्यटन को
 प्रोत्साहन  देने  के  बारे  में  कोई  परिव्यय  प्राप्त  नहीं

 यदि  तो  क्य  प्रति  वर्ष  समा  राहों  में  भाग  लेने  वाले  सरका  री  अधिका  रियों  की  संख्या  पर्यटकों  से  अधिक

 होती

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  निर्धारित  अधिकारियों  पर  पर्यटकों
 को  कुल  संख्या  कितनी  है

 ?

 पर्यटन  att  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ः  से  (7)  मध्य  प्रदेश  सरकार द्वारा  रखें

 गये  Ts  के  खजुराहो  जानें  वाले  पर्यटकों  की  संख्या  1975-76  में  98,230  से  बढ़कर  1978-79 में

 1,63,968 ही  गयी  शर इस  प्रकार  67%,  की  वृद्धि  हुई
 ।

 खजुराहो  समा  रोह  विदेशी  और  स्वदेशी  wen)  में  खजराहो  की
 यात्ना  करने  के  लिए  भ्रधिकाधिक  रचि  जगाने  में  सहायक

 राज्य  सरकार  ने  जारी  किए  हूं  कि  समा  रोह  अवधि  के  दौरान  केवल  समा  रोह  के  प्रायोजन  से  संबंधित  श्रघिका री

 खजुराहों में  रहेंगे  ।
 समा  रोह  प्रवेधि  के  दौरान  खजुराहो

 wa
 वाले  यात्रियों  के  ऑ्रांकड़ों  के  श्रभाव में  तथा  समा  रोह  के  प्रबन्ध

 के  लिए  उपस्थित  अधिका  रियों  की  संख्या  के
 उपलब्ध  न

 होने  के  कारण  इस  संबंध  में  कोई  श्रतुमान  लगाना  संभव  नहीं  हो  सका  ।

 प्रबतंन  निदेशालय  हारा  पकड़े  गय  भारतीयों  के  दिदेशी  बेक  खाते

 7895.  श्री के  ०  मालन्ना  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 क्या  bal  सच  है  कि  गवत त  निदेशालय  )  ने  हाल  ही  गुड़गांव  देहरादून  में  ली  गई
 शियों  श्र  सर्वेक्षणों में  रिजर्व  बेंक  की  वैध  अनुमति के  बिना  य  कद  शौर  न्यूजीलैण्ड  में  भारतीयों  ara  रखें

 te  10  विदेशी  बेंकों  के  खातों  का  पता  लगाया  >
 [<  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?;

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  cin  सतीश  )  :  तथा  ६  जी  ह  ।  जनवरी  1979  से  मार्च  1979  तक

 की  अ्रवधि  में  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  के  उपबंधों  के  अंतर्गत  जांच  के  दौरान  प्रवर्तन  निदेशालय  ने  पांच
 व्यक्तियों

 द्वारा  खोले
 गये  इस

 प्रकार
 के  10  विदेशी

 बंक
 खातों  का

 पता  लगाया  है  ।  इन  पांच  व्यक्तियों  में  से  एक  व्यक्ति

 गुड़गांव  का  रहने  वाला है  तहरादून के  और  एक  नई  दित्ली का का  ।  ये  खाते  न्यूया  न्यूजीलैंड  तथा  संयुक्त  राज्य
 झ्रमरीका  के  उचनि  बैंकों  में  रखे  जा  रहे  हूं  ।  इस  संबंध  में  झ्रागे  जांच  की  जा  रही  है  ।  इस  DIET  में  जांच  का  ब्यौरा  देना
 लय  द्वारा  की  जा  रही  सफल  जांच  हित  में  नही  दोगा  ।

 वित्त  मंत्रालय  के  श्रन्तगंत  कार्य  कर  रहे  कर्मचारियों  को  संख्या

 7896.  श्री,पूरर्णनारायण सिन्हा  :  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)
 केन्द्रीय क  वित्त  मंत्रालय  मी  site  मिभागों

 के  सीघे  सेवा  कर  कर्मचारियों  की  कुल
 संख्या  कितनी  है

 अनुसूचित  (9)  भ्रनुसुचित जनजा  तियों  के  कर्मचा  रियों  प्रतिशतता  क्या

 क्या  श्रनुसूचित  जातियों/्ननुसूचित  जनजा  तियों
 के

 व्यक्तियों  को  नियुक्त  करने  में  कोई  पिछले  बकाया  पद  है  ड
 शौर

 यदि  तो  पिछले  बकाया  पटों  को  भरने  के  लिए  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?
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 ~
 faa  मंत्रालय  में  राज्य  dal  जुल्फिकार  :  से

 सुचना  एकब्रित  की  जा  रही है  ak

 यथासंभव  MA  सभा  पटल पर  रख  दी  जाएगी

 झांसी  डिवीजन  में  कार्य  कर  रहे  झायकर  अधिकारियों  का  स्थानान्तरण

 7897.  श्री  लक्ष्मी  नारायण  नायक :  कया  उपप्रधान  गती  तथा  वित्त  वंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि

 झांसी  डिवीजन के  ललितपुर  ,  हमीरपुर  जालौन  जिलों  में  आयकर  srfaan  रियों  के  नाम  क्या

 हूँ  जो  इस  प्रदेश  के  होकर  वहां  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  झ्र  वे  वहां  पर  कब  से  कर  रहे

 क्या  उनके  मूल  निवास  स्थान  इन  जिलों  में  होनें  के  कारण  उनका  स्थानान्तरण  किया  गया  था  लेकिन  ये  आदेश
 रह  कर  दिये गये  थे  और  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हे  ;  AK

 क्या  उनके  उच्च  पद  पर  सीन  होने  के  कारण  उन्हें  शीघ्र  ही  स्थानान्तरित करने  का  प्रस्ताव

 चित्त  संवरालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  अ्रपंक्षित  सुचना  एकब्रित  की  जा

 रही  है  यथा  संभव  शीघ्र  सदन-पटल पर  रख  दी  जाएगी  \

 वर्ष  1977  श्रौर  1978 के  दौरान  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  के  माध्यम से  प्रायोजित  निर्यात  व्यापार का  मलय

 7898.  डा०
 पी०  ato  पेरियासामी

 :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ate  सहका  रिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे कि

 विदेशों  में  भारतीय  उत्पादकों का  विपणन  करने  के  लिए  मंत्रालय  की  संयुक्त  उद्यम  समिति  द्वारा  वर्ष  1977
 और  1978  के  दौरान  कितने  संयुक्त  उद्यम  प्रस्तावों  को  मंजूरी दी  गई

 एसे  संयुक्त  उद्यम  प्रस्ताव  किन  स्थानों  के  लिए  हैं  और  इन  दो  वर्षों  के
 दौरान  ऐसे  संगठनों  द्वारा  कितने  मूल्य  के

 निर्यात  को  प्रायोजित किया  गया ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ
 :  तथा  :  श्रपेक्षित

 जानकारी  देने  वाला  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 भारतीय  उत्पादों के  विपणन  के  लिए  1977  तथा  1978  के  दौरान  wafer  किये  गये  सयक्त  उद्यम
 ा  गए  ए एएए

 क्रमांक  सहयोग का  क्षेत्र

 1977

 वाणिज्यिक  वाहनों  की  बिक्री  व  मुरम्मत  सऊदी  अरब

 निर्माण  व  व्यापार  Aaa WMT WATT प्रमी रात

 सिविल  इंजीनियरिंग  तथा  भवन  निर्माण  सामग्री  <a  fetes

 *

 व्यापार  संयक्त प्र रद  प्रमी रात
 व्यापार  कम्पनी  ज़म्बिया

 1978

 किलॉस्कर  कंपनियों  के  उत्पादों  का  विपणन  ०  दि  कीनिया

 2  साल  झॉयल  तथा  मैंगों  प्रॉयल  मक्खन  की  एवजी  वस्तुएं  )  का  पुन  साधन  नीदरलैंड
 q

 3  सिले-सिलाए  परिधान  व  अरन्य  सहोत्पाद  |  स्विट्जरलण्ड

 1997  तथा  1978 के  दौरान  जिन  7  उद्यमों  को  श्रनुमोदन  प्रदान  किया  गया  उनमें से  केवल  1  संयुक्त  उद्यम  चाल

 हुआ  है  झ्र  इसने  प्रभी  तक  भारत  से  कोई  निर्यात  नहीं  किये  हैं  ।

 सरशार
 से

 सरकार  के  श्राघार  पर  सहयोग  करार  वाले  उद्यम
 7899.

 श्री  चित्त बसु  :  क्या  तथा  नागरिक  ate  सहकारिता  dal  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  elf
 दक्षिण  पूवे  एशिया  श्रौर  श्रन्य  देशों  में  बड़े  भारतीय  व्यापार  गृहों  द्वारा  कितने  ater

 fra  सहयोग  उद्यम  प्रारम्भ  किये  गये  भर  पूंजी  निवेश की  उद्योगों  की  अजित  लाभ ae के  बारे  में
 संपूर्ण  ब्यौरा  क्या  है  ;

 (a)  सरकार
 से  सरकार  के  झाधार  पर  सहयोग  उद्यमों  के

 बारे
 में  सभी

 संगत  जानकारी का  ब्यौरा  क्या
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 एक  जिसमें वाणिज्य,नागरिक तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ

 भ्पेक्षित  जानकारी  दी  गई  संलग्न

 जानकारी  एकत्न  की  जा  रही  है  तथा  सभापटल  पर  रख  दी  जाएगी ।

 विवरण

 भारतीय  बड़े  श्रौद्योगिक  vat  हारा  दिदेशों  मं  स्थापित  संयवत  उद्यम

 क्रमांक  भारतीय  पार्टी  का  नाम  सहयोग का  देश  भारतीय  तकनीकी
 इक्विटी  _  जानकारी

 रु०  में  )  के  लाभांशों

 का  भेजा  जाना

 रु०  में  )

 28 बिरला  जूट  ।  पटसन  उगांडा  भो

 मैसर्स  बिरला  c  प्रा  लि  कलकत्ता  हल्का  इंजीनिर्यारिग  ster  atest  94  12.2

 fear

 बिरला  ब्रदर्ज  गा०  लि७  कलकत्ता  परामर्शी  नाइजीरिया  0

 aaa  बिर्ला  ब्रद्जें  So  लि०  ऐस्बेस्टास  सीमेंट  9

 83  10.1 मेससं  बिरला  काटन  स्पिनिंग  एंड  वीविंग  face  संम्लिष्ट  safes  मले

 लि  ।  शिया
 a  on

 6  ह... ्  ष् रार  झ्रॉयल  इंडस्ट्रीज  बंबई  |  ताड़  के  तेल  का  प्रभाजन/मलयेशिया  38  24.4

 44  शन्य fe  सेन्चरी  स्पिनिंग एंड  मेन्य  फक्चारिंग  टेक्सटाइल  इं  डोनेशिया

 क  लि०  बंबई

 Aad  भारत  कामसं  एंड  इंडस्ट्रीज  लि७नई  दिल्‍ली  टेक्सटाइल  इंडोनेशिया  62  15.7

 9  मेसर्स  बिरला  ब्रदर्ज  पाट  fo  कलकत्ता  |  संश्लिष्ट तथा  सूती  या  न॑/थाईलैं:  19  11.9

 10  मेससे  ग्वालियर रेयन  मैन्यफैक्चरिंग  विस्कोस  स्टेपल  थाईलैंड  100  8. 8.

 )  क  fro

 11  wae  इस्टन  स्पिनिंग  मिल्स  लि७  पीरगाछा  फिलीपीन  33  wea

 12  मसस  तृूंगभद्रा  इंडस्ट्रीज लि०  सिकन्दराबाद  खोपरा  परना  तथा  विलायक  40

 निस्सारण/फिलीपीन  |

 13  मसस  प्रोरियन्ट पपर  मिल्स  लि७  कलकत्ता  लुगदी  तथा  की  निया  412  32.1

 14  ह. मसम  झोरियेन्ट पेपर  मिल्स  Fo  कलकत्ता  ।  382 कागज  रिया  8.6

 15  मसस  कुसुम  प्रोडक्टस  लि७  कलकत्ता  तिलहन  प्रेरणा  तथा  विलायक  fara  49  श्न्य

 रण  इंडोनशिया  ।

 16
 मसस  बल्लारपुर  इंडस्ट्रीज  लि०  नई  दिल्‍ली  कोटिड  are  पपर/इंडोननिशिया  113  8.1

 17  मंसस  करम  चन्द  थापर  एंड  "Fest  लि७  कलकत्ता  व्यापार  तथा  निर्माण  2

 18
 बल्लारपुर  इंडस्ट्रीज  ल  नई  दिल्‍ली  निर्माण  तथा  व्यापार/यू ०ए०ई७ ०  Toto  Ps

 19
 ह. मसस  किलॉस्कर  इलेक्ट्रिक  aio  लि०  बंगलौर  faac  मोटर  पम्प  तथा

 मलयेशिया  |  35  9  37.0
 20

 मसस  किलॉस्कर  लि०  ot  1 विद्युत  चालित कीनिया
 21

 क मसस  किलॉस्कर झायल  इंजिन  लि०  पूने  डीजल  इंजी  न/फिलीपी  न  12
 22  किलॉस्कर are  इंजिन  लि  ०  मिलिंग  मशीनरी  श्रादि  तथा  डीजल  38  20. 3

 इंजिनोंको  जोड़ना/पश्चिम  जमंनी  ।
 23  मसस  टाटा  झायल  मिल्स  लि०  बंबई

 — fasratfaa
 eee

 159.4  63.0

 साबुन
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 faercor—sT ty
 1  ् फ  Jv 3

 17.9 24  ्... मसस  टाटा  इंजीनियरंग  एंड  लोको  मोटिव  कछ  लि  हाई  प्रोसीजन  टूर्लिग्स/सिंगापुर

 बंबई  ।

 25  मेसर्स  टाटा  इंजीनिर्यारग एं  ड  लोकोमोटिव  hq  fae  वाणिज्यिक  मोटर  गाडियों  को  48, 8

 बंबई  |
 जोड़ना  |

 26  8.0 टाटा  एक्सपोर्ट स  fo  बंबई  संयुक्त  व्यापारिक  कंपनी  न

 27  ् ा मसस  जय  लि७  कलकत्ता  ।  सिलाई  मशीनें  तथा  बिजली  के  4.9  5.2

 पंखें/श्री  लंका  |

 28  | ज मसस
 एंटरपरन्यूरज  प्ना७  fae  टेरीटावल्स/मा  रीशस  69.9

 बाद

 29  मेससे  शाहीबाग  इंटरपरन्यूज  No  fete  पोलिस्टर  safes  याने  इंडोनेशिया  141.4  50.9

 बाद  |

 30  ् मसस  कलिन्डी  इन्वेस्टमेंट्स  प्रा०  लि०  भेषजीय  /  उत्पाद  कीनिया  3.0  शय

 बाद  |

 31  साराभाई  एम०  बरोदा  भेषजीय  मलयेशिया  12.0  शून्य

 32  मससं  सिंदीया  स्टीम  नेवीगेशन कं  लि०  बंबई  शिपिंग  कंपनी  रिया  21.6  श्न्य w

 33  Hag  tare  बूलन  fica  लि०  बंबई  |  उनी  कीनिया  66.2  32.7

 34  मसस  tues  aaa  fea  लि०  बंबई  ऊनी  fact  सिलाए  परिधान/मारी-  13.2  शुन्य

 शस  |

 35  मेंससं  tars  बलन  मिल्स  लि०  बंबई  इंजीनियस  स्टील  फाइल्स  एण्ड  8.3  शन्य

 ।

 36  मेसर्स  जे०  Fo  fadfera  लि०  कानपुर  संपिलष्ट  फिलामेंट याने  निया  शून्य 183,
 7

 जयपुर  महल  से  सोना  बरामद  किया  जाना

 7900.  श्री  श्रण्णासाहिब  गोटखिंडे
 :

 क्या  उपप्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  श्रापातकाल  के  दौरान  जयपुर महल  से

 बरामद  किये  गयें  सोने  के  निपटान  के  बारे  में  16-3-79  के  श्रतारांकित  प्रश्न  संख्या  3446  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उक्त  जप्त  श्रादेश  दिये  जाने  के  समय  तोते  के  wae  की  183  ग्राम  वजन  की  सोने  की
 वस्तु

 बाजार  मूल्य  क्या  था

 उक्त  aq  को  जप्त  किये  जाने  के  स्थान  पर  2000  रूपये  के  भुगतानपर  सहायक  नियंत्रक

 केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  जयपुर  दुवारा  we  की  अनुमति  दिये  जाने  के  क्या  कारण है

 क्या  सरकार  ने  विचार  किया  है  कि  उक्त  हि  न्यायोचित  था  अथवा  नहीं  ;

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  श्र

 (&)  यदि  उसके  क्या  कारण  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  तोते  की  शक्ल  की  सोने  की  वस्तु  का
 था  | बाजार  मूल्य  कुल  10,000  रू०

 से
 :  मामला  50.0  ग्राम  से  श्रधिक  भार  के  सोने  की  वस्तु  को  घोषित

 न
 करने  का  है

 ।
 स्वर्ण  अधिनियम की  धारा  16  (5)  के  श्रधिन  सोने  की  उन  चक

 की  घोषणा  करनी  होती  है  जिन  का  भार  50  ग्राम  से  ofan  हो  ।  जो  भी  पार्टी  ने  सोनेकी  परत

 चढ़ी  श्रपनी  वस्त्रों झ  की  seve  सी  घोषणा  की  जिसे  न्याय  निणंय  करने  वाले  अधिकारी  ने

 नहीं  feat  तथापि  इस  मामले  का  निर्णय  करते  समय  पार्टी  के  प्रति  गरम  war  sua  क्योंकि

 इसमे  तस्करी  का  कोई  मामला  ग्रस्त  नहीं  था  ।  सरकार इस  x  पर  ga:  विचार  करवा
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 बाਂ

 झावश्यक  नहीं  समझा  क्योंकि  न्याय-नि्णय  करने  वाले  पारित  श्रादेश  कानून  सम्मत  श्रौर

 पर  mea है

 भारत  att  सोवियत  संघ  के  बीच  चावल  का  निर्यात  खाद्य  तेल  का  श्रायात

 7902.  श्री  ~  झा  सुमन  :  क्या  वाणिज्य  नोगरिक  पति  ate  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  gm  ait  कि  भारत  द्वारा  हाल  ही  में  सोवियत  संघ  के  साथ  किये  गये  व्यापार  समझौता  के  प्रन्तगंत

 मूल्य  के  कितने  चावल  का  निर्यात  जायेंगा  at  कितने  मूल्य  के  कितने  खाद्य  तेल  का

 ara  feat  जायेगा  ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :  भारत  तथा

 सोवियत  संघ सोवियत  संघ  के  बीच  14  1979  को  हस्तांतरित  करार  के  श्रनुसार  1979  में

 द्वारा  भारत  को  6  लाख  टन  wifes  तेल  तेल  दिया  जाना  है  शर  वर्ष में  भारत

 द्वारा  सोवियत  संघ  को  चावल  दिया  जाना  है  जिसका  मूल्य  भ्रपरिष्कृत  तेल  के  मूल्य  के  बराबर  होगा
 |

 देसी  तम्बाकू  का  नियत

 7903.  श्री  जी०  मल्लिकार्जुन राव  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  शोर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे कि

 क्या  सरकार  ने  देसी  तम्बाकू  का  निर्यात  करने  की  श्रनुमति  दे  दी  है  ,

 क्या  सरकार  ने  उक्त  तम्बाकू  की  कोई  दरें  निर्धारित  की  हैं  ;

 क्या  सरकार  उक्त  तम्बाक्‌  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  खरीद  रही  है  ?

 नागरिक  तया  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  wifes  तथा  :  सभी  प्रकार

 के  तम्बाकू  के  निर्यात  की  प्रनमति ह  मुक्त  रूप  से  दी  जाती  है  लेकिन  Head-FaTS ~ nN  सन-कवेंड  सन  aes

 नाटू  )  तथा  सन-क्योडे  जट्टी  तम्बाकू  के  निर्यात  में  न्यूनतम  निर्यात  कीमतों  का  श्रनुपालन  करना  होता  है  ।

 जी  नहीं
 ।

 राज्य  व्यापार  निगम  केवल  वर्जीनिया  तम्बाकू  की  खरीद  करता  है  ।

 पश्चिम  बंगाल  सें  श्रावश्यक  की  नियमित  सप्लाई
 7904  श्री  मुकुन्द  मण्डल  1  व्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुरति  ate  सहकारिता मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे कि  :

 (*)  क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  की  सरकार  ने  झावश्यक  वस्तु्ों को  श्रनियमित  सप्लाई पर  चिन्ता

 प्रकट  की  है  झर  वतंमान  स्थिति  के  लिए  परिवहन  विशेषकर  जलमार्ग  ake  रेलवे  को  उत्तरदायी  ठहराया

 यदि  at,  तो  इसके  तथ्य  क्या  oak

 शझावश्यक  वस्तुओं  को  नियमित  सप्लाई  सुनिश्चित  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही

 करने  का  विचार है  श

 नागरिक  git  atk  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  dat  कृष्ण  कुमार  से

 जी  हां
 ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  श्रपने  राज्य  में  मिट्टी  के  खाद्य  दें तथा  दालों

 की  कमी  के  बारे  में  चिता  व्यक्त  की  है  ।  मामला  तुरंत  संबंधित  मंत्रालयों  के  साथ  उठाया  गया  |

 खाद्यान्न

 खाद्यान्नों के  एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  ak  राज्य  के  भीतर  लाने-ले  जाने  में  कुछ  कठिनाई  अनुभव हुई  है  ।
 यह  रेलों  के  ग्राने-जाने  में  हुई  संचालन  संबंधी  कठिनाईयों  श्र  साथ  ही  ट्रकों  के  पर्याप्त  रूप  से  उपलब्ध  होन

 के  कारण  हुई  है
 ।

 इस  बात  के  लिये  लगातार  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कि  पश्चिम  बंगाल  को  तथा  उसके  भीतर

 खाद्यानों  के  लाने-ले  जाने  के  लिये  रेल  तथा  सड़क  परिवहन  की  क्षमता  श्रधिक  से  ofan  उपलब्ध  की  जायें  ।

 मिट्टी का  तेल  1

 देश  में  मिट्टी  के  तेल  की  कुल  उपलब्यता यू  ०एस०एस०श्रार०  से  इसके  प्राप्त  होने  में  विलम्ब  होने  से  प्रभावित

 हुई  है
 ।

 भ्रन्य  स्रोतों  से  पर्याप्त  नहीं  किया  जा  सका  1979  में  जो  किਂ  पश्चिम  बंगाल

 के  लिये  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  का  बेस  में  मिट्टी  के  तल  का  कम  श्रायात  ga  इसलिये  free  कुछ  सप्ताहों
 क  nr

 पश्चिम  बंगाल  को  मिट्टी  का  तेल  देने  में  कुछ  बाध्यता  रही  है  ।
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 नमक

 ofesmr वर्ष  1979  की  पहली  तिमाही  में  पाइ  बंगाल  को  नमक  की  सप्लाई  में  कुछ  कमी  हुई  है  ।  इसका

 कारण  यह  है  कि  तटीय  नौपरिवहन  न्  नमक  की  ढुलाई  करने  में  कठिनाई  है  र  साथ ही  पश्चिम  बंगाल

 नागरिक  पूति  निगम  रेलवे  gare  उपलब्ध  किये  गये  विशेष  रेकों  के  उपयोग के  लिये  श्रपने लदान  कार्य  का

 विशाखन नहीं  कर  पाया  है  ।

 दालें  1

 दालों  के  लाने-ले  जाने  तथा  बिक्री  पर  कोई  सरकारी  नियंत्रण  नहीं  है  ।  यह  उल्लेख  है  कि
 > पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  नेफड  ने  22,000  मीटरी  टन  दालें  पश्चिम  बंगाल  को  सप्लाई  की  ट  ।  इसके

 अतिरिकत  15,000  मीटरी  टन  की  सप्लाई  रेलवे  वैगनों  के  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  नहीं  हो  सकी  है  ।  एन०

 सी  om  0%  ने  पश्चिम  बंगाल  में  1979  में  20.61  लाख  रु०  तथा  1979  में  6.02  लाख

 रुपए  क  मूल्य  की  तुलना  में  31.  08  लाख  रुपए  के  मूल्य  की  दालें  बेची  हैं  ।

 खाद्य  ह. तल

 राज्य  सरकारों  को  उचित  दर  की  दुकानों  के  माध्यम  से  बेचने  के  लिए  उनकी  मांग  के  श्रनुसार  रेपसीड

 तेल  दिया  जा  रहा  है  ।  जनवरी  झौर  1979  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  सरकार  द्वारा  ड  तेल  की

 उठाई  गई  मात्ना  संतोषजनक  थी  ।  1979  में  पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  2,000 मीटरी  टन  रेपसीढड

 तेल  के  आबंटन  के  मुकाबले  में  1319  मीटरी  टन  की  मात्ना  उठायी  है  ।

 सीमेंट तथा  कोयला  :

 कलकत्ता के  हड़ताली  पटसन  कर्मचारियों  दवारा  2000  बैगनों  के  श्रौर  दक्षिण  पूर्वी  रेलव  में  हड़ताली

 कममेंचा  रियों  art  5000  वैगनों  का  निश्वलीकरण  किये  जाने  से  रेलवे  भि  माल  की  ढुलाई  करने  पर  प्रभाव

 पड़ा  है  ।  बिहार  से  कोयले  की  ढुलाई  आ्रारक्षणविरोधी  श्रान्दोलनकारियों द्वारा  गाड़ियों  के  झावागमन  में  बाधा  डालने

 से  प्रभावित  हुई  है  ।  जनवरी-मार्चे  1979  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  को  प्रौसतन  77,000  मीटरी  टन
 सीमेंट  प्रतिमास  रेल  द्वारा  पहुंचाया  गया  ।  1000  मीटरी  टन  आयातित  सीमेंट  से  कलकत्ता को  भेजा

 गया 1]

 तटवर्ती  नौ  परिवहन  तथा  सड़क  परिवहन  द्वारा  ढुलाई  करने  में  झाने  वाली  बाध्यताशं  को

 दूर  करने  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।  1979  के  श्राखिरी  सप्ताह  से  हाल्दिया  बंदरगाह  में  श्रायातित  मिट्टी
 का  तेल  पहुंचना  शुरू  हो  गया  है  झर  पश्चिम  बंगाल  में  मिट्टी  के  तेल  की  सप्लाई  श्राबंटन  के  अनुसार  किये  जाने

 की  उम्मीद है  ।  राज्य  व्यापार  निगम  रेपसीड  तेल  की  झ्राप्ति ध  का  कार्यक्म  फिर  से  बना  रहा  है  ।  ताकि

 पश्चिम  बंगाल  में  उक्त  राज्य  की  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  माध्यम  से  रेपसीड  तेल  देने  की  श्रावश्यकताओं

 को  पूरा  करने  के  लिये  पर्याप्त  स्टाक  रखा  जा  सके  ।

 उच्च  श्रधिकारियों को  महंगाई  भत्ता

 7905.  श्री  श्यामलाल  धुर्वे  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उच्च  अ्रधिकारियों  को  कम  वेतन  भोगी  कमंचारियों  की  तुलना  में  अधिक  महंगाई  भत्ता  दिया

 जाता  है  जबकि  मूल्य-वृद्धि  का  सब  पर  समान  प्रभाव  पड़ता

 यदि  तो  समान  दरों  पर  महंगाई  भत्ता  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (१ ग  जुल्फिकारउल्लाह  श्रौर  तीसरे  वेतन  अयोग  की  सिफारिशों

 के  झाधार  पर  श्रपनाई  गई  महंगाई  भत्ते  की  योजना  के  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  महंगाई

 कुछ  अधिकतम  सीमाओं  के  अधीन  रहते  हुए  वेतन  के  प्रतिशत  के  रूप  में  देय  है  ताकि  कर्मचारियों  की  विभिन्‍न

 श्रणियों  के  बीच  परिलब्धियों  के  अंतरों  में  श्रनुचित  रूप  से  विकृतियां
 न

 श्राएं
 ।

 जीवन  निर्वाह  लागत  में  वृद्धि  होने

 के  कारण  निम्नतर  वतन  स्तर  के  कर्मचारियों  को  होने  वाली  परेशानियों  को  कम  करने  के  उद्देश्य  से  सरकार ने  तीसरे

 वेतन  श्रायोग  द्वारा  सिफारिश  किए  गए  फार्मूले  में  सुधार  कर  दिया  है  श्र  उन  कर्मचारियों  के  मामले  जो
 400/-

 रुपए  प्रति  माह  तक  वेतन  पा  रहे  जीवन  निर्वाह  लागत  में  हुई  वृद्धि  के  लिये  100  प्रतिशत  तक  निराकरण

 की  व्यवस्था कर  दी  401/-  रुपए  से  ऊपर  के  वेतन  स्तर  के  लिए  निराकरण की  प्रतिशतता  श्रपेक्षाकत कम
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 neem

 निर्यात  में  कसी  प्रौरਂ  राज्य  व्यापार  निगम  का  योगदान

 7906.  श्री  रामानन्द  तिवारी  !  क्या  नागरिक  पुर्ति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 सरकार  निर्यात  में  कमी  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  करायेंवा ही  कर  रही  है  श्रौर  राजकीय  व्यापार  निगम
 1  इस  सम्बन्ध  में  क्या  योगदान  रहा  है

 क्या  निर्यात  संवर्धन  परिषदों  को  सुदुढ़  बनाने  से  भारतीय  निर्यात  में  वृद्धि  हो  सकती  atk

 सरकार  विदेशों  में  स्थापित  प्रायात  संवध॑न  केन्द्रों  का  किस  प्रकार  लाभ  उठा  रही  है
 ?

 नागरिक  तया  सहकारिता मंत्रालय  में  राज्यमंत्री  प्रारिफ  :  से  :  नवीनतम

 अस्थायी  झांकड़ों  के  अनसार  1978-79  के  पहले  ग्यारह  महीनों  के  दौरान  भारत  के  कुल  निर्यात

 ि... मम
 4938.28  करोड़  रु०  के  हुए  |  पिछलें  वर्ष  के  उन्हीं

 ग्यारह  महीनों  में  4789.
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 करोड़ रु०  के  श्रस्थायी  अ्रांकड़ों और  4909.  27
 करोड़  रू०  के  संशोधित  श्रांकड़ों  के  मुकाबलें

 में  चालू  श्रवधि  के  दौरान

 3.  1  शौर  0.  6  प्रतिशत झधिक  निर्यात  हुए  ।
 वर्ष  1978-79  में  राज्य  व्यापार  निगम  का  व्यापार  कारोबार  608  करोड़  रू०  का  हुआ  जब  कि  गत

 वर्ष  557  करोड़  रू०  का  |- | द्झ्ा  था  इस  प्रकार  लगभग
 9  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  |

 भारत  के  निर्यात  के  लिये  सुरक्षित  mare  सुनिश्चित  करने  के  लिये  सरकार  ने  कई  उपाय  प्रारम्भ  किये  हें  जिनसे  (  1)
 निर्यात  उत्पादन  का  शझ्राघार  ase  (2)  निर्यात  श्रभिमुख  उद्योगों  में  क्षमता  का  विस्तार  करनें  को  प्रोत्साहन  मिलेगा

 (3)  हमारे  निर्यातक  समदाय  की  सौदा  करंने  की  शक्ति  में  वृद्धि  (  4)  विकसित  ate  विकासशील दोनों  देशों  के
 बाजारों में  हमारे  उत्पादों के  प्रवेश  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  (  5)  भारतीय  wet  व्यवस्था  को  श्रधघिक  सापेक्ष  कीमत
 fart  प्रदान  करके  हमारी  निहित  प्रतियोगी  क्षमता  में  सुधार  होगा  ।  सरकार  के  उपायों  की  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  रही

 हैकिस्थिर  नीति  ढांचा  प्रदान  किया  गया है  ताकि  जिन  भ्रनिश्चितताओं को  दूर  किया  जा  सकता  है  उन्हें दूर  किया  जा

 ae  श्रौर  निर्यातक  अन्तर्राष्ट्रीय  विपणन  के  बारे  में  दीर्घावधि  दृष्टिकोण  अपनाने  के  लिये  प्रोत्साहित  हो  ।  इन  उपायों का

 एक  दूसरा  उल्लेखनीय  पहलू  यहं  रहा  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्‍न  सरका  री  क्षेत्र  के  राज्य
 वित्तीय  संस्थाओं  ak  विभिन्‍न  प्रकार  क  झ्राथिक  कार्यकलापों  में  लगे  oer  राष्ट्रीय  भ्निकरणों  को  निर्यात  संवर्धन

 मं  शामिल  करके  उसे  वास्तव  में  राष्ट्रीय  प्रयास  बनाया  जाए  |

 राज्य  व्यापार  खनिज  तथा  धातू  व्यापार  हथकरघा  तथा  हस्तशिल्प  व्यापार  निर्यात  ऋण

 गारंटी  व्यापार विकास  प्राधिकरण  अर  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  जैसे  निर्यात  संगठनों  की  भमिका  की  फिर
 से  परिभाषा  की  गई  है  ताकि  वे  केवल  कार्य  अभिमुख  ही  न  रहे  बल्कि  वे  अर्थ  व्यवस्था  के  खास  तौर  से  लघु  उद्योग  एवं

 कुटीर  उद्योग  क्षेत्रों  के  निर्यात  क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  साधन  के  रूप  में  भी  काम  कर  सके  ।  उनको  झ्रावश्यक
 साधनों  की  उपलब्धि  सुकर  बाजार  सम्बन्धी  जानकारी  झर  इन  क्षेत्रों  को  ऋण  की  गारंटी  सहित  विपणनਂ  सम्बन्धी

 सहायता  देने  का  उत्तरदायित्व सौंपा  गया  है  ।
 निर्यात  परिषदों  ate  वस्तु  बोर्डों  को  भी  इस  योग्य  बनाया जा  रहा  है  ताकि  वे  निर्यातक  समुदाय  को  सेवा

 प्रदान  करने  में  अधिक  गतिशील  भूमिका  प्रदान  कर  सकें  |  उनकी  कार्य-विधिओं  को  भी  सरल  बनाया  जा  रहा  है  ताकि

 उनक  काम  करने  क  ढंग  में  अधिक  लचीलापन  जाए  |

 बाजार  जानकारी  तथा  प्राप्त  चुनिन्दा  उत्पादों  के  बाजार  सर्वेक्षण  करने  में  इन

 देशों में  निर्यात  संवर्धन  दौरों  पर  जानें  वालें  wan  निर्यातकों  के  लिये  प्रायातकों  के  साथ  स्थापित

 रने  तथा  मेलों  और  प्रदर्शनियों  में  भाग  लेने  के  लिये  बहुत  से  मुल्कों  में  स्थापित  श्रायात  संवर्धन  केन्द्रों  की  सहायता  प्राप्त

 करने  का  प्रयास  कर  रही  है  ।

 faa  में  cream  क्रियास्ययष  समिति  का  कार्यकरण  ।

 7907.  शी  मोहन
 लाल  पिपिल  क्या

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वित्त  मंत्रालय में  राजभाषा  क्रियान्वयन  के  बारे  में  कितनी  समितियां  art  कर  रही

 वर्ष  1978  मैं  प्रत्येक  समिति  की  कितने  बेठकें

 इन  समितियों  में  से  प्रत्येक  में  कितने  श्रतुभाग  श्रधिका  री  तथा  अ्सिस्टेंट्स  समिति  के  सदस्य  के  रुप  में  कार्य  कर

 ae a Ge;

 कितमीं  समितियों
 में

 प्रत्येक  बेठक  के  लिये  सदस्यता  में  परिवर्तन  होता  है  ;  wk

 (z.)  ऐसे  परिवतैन  कौन  करता  है  इसके  कया  कारण  ~
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 एक  विचरण  चन्  सदन  पटल  पह fra  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  से

 wa  भया है  ।

 तथा  :  ये  झान्तरिक  समितियां  हैं  जो  सरकार  के  संयुक्त  सचिव  श्रथवा  aba  के
 के

 कारियों  की  भ्रध्यक्षता  में  काम  करती  क्योंकि  सदस्य  हैसियत  से  समिति  के  सदस्थ  होते

 तिथो ंके  गठन  में  श्रधिकारियों की  तबदीलियाँ  होने  पर  हो  जाता  है  ।  सदस्यता  में  किये  जाने  वाले  परिवतनों  को

 सम्बंधित  समिति  के  gore  की  से  विनियमित  किया  जाता  है  |

 विवरण

 विभाग  वित्त  मंत्रालय  वर्ष  1978  ऐसे  प्रत्येक  समिति  के  कितने  अनुभाग  afaarer

 में  ह का यें  कर  के  दौरान
 और  सहायक  सदस्य  हैं

 रही  राजभाषा  प्रत्येक  समिति

 कार्यान्वयन  की  कितनी

 समितियों  बैठकें हुई
 संख्या

 आधिक  कार्य  एक  तीन  श्रनुभाग  अधिकारी  ate  के  अधिकारी

 इस  समिति के  सदस्य  हैं

 बेकिंग  प्रभाग  दो एक  कोई  नही ं।

 राजस्व  विभाग  एक  एक  अनुभाग  afararer  का  एक  श्रधिकारी

 समिति  के  सदस्य  हैं  ।  समिति  की  बैठकों

 में  झ्रबुभाग छ  श्रघधिकारी  भी  विशेष  नियंत्रण

 पर  भाग  लेत ेहै
 चार केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  तथा  सीमा  एक  कोई  नहीं  ।

 बोड़ें

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोड़े  कोई  नहीं  ।

 व्यय  विभाग  नक  कोई  waa  afantay  इस
 का  सदस्य  नहीं  wa

 mia  और  प्रेषण  अनुभाग  के  प्रभारी

 सहायक  को  समिति  का  सदस्य  मनोनीत

 किया गया  है  :

 रक्षा  प्रभाग  दो  तीन  अनुभाग  अधिकारी  समिति  के  सदस्य

 लोक  उद्यम  ब्यूरो  e  तीन  चार  श्रनुभाग  ofaata  समिति  के  सदस्य

 पश्चिमी  तटवर्ती  क्षेत्र  में  तस्करों  की  गतिविधियां

 7908  श्री  सुभाष  चन्द्र  बोस  श्रल्लूरी  :

 थी  एस०  राम  गोपाल  ~ <e x et  :

 उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यहाँ  सच  है  कि  पश्चिमी  तटवर्ती  क्षेत्र  में  तस्करी  की  गतिविधियां  बढ़  रही  ok

 यदि  तो  इन  गतिविधियों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  या  करनें

 का  विचार है  ?
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 fae  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सतोश  maa) : (4) :  शौर  :  सरकार को  प्राप्त  हुई

 के  ATATS, J  पश्चिमी  तटीय  क्षेत्र  में  तस्करी  क्रिया  कलापों  पर  नियंत्रण  बना  हुआ  है
 ।

 पश्चिमी

 तट  के  साथ-साथ  के  किसी  भी  प्रयास  को  विफल  करने  के  लिये  तस्करी-निवारक  तंत्र  को  पूर्ण  aaa

 रखा  गया  है  ।  इसके  तस्करी  निवरक  उपायों  को  भी  सुदृढ़  किया  गया  है
 ।

 इनमें  भौर

 गुप्त  सुचना  तंत्र  को  मजबूत  बनाना  श्रौर  उसकी  उचित  रूप  से  Ga:  तैनाती  करना  तथा  उनको  मुहैया  किये

 गये  तस्करी  निवारक  उपस्करों के  श्रधिक  प्रभावी  उपयोग  को  सुनिश्चित  समुद्र  तट  के  साथ-साथ

 तथा  महत्वपूर्ण  a-arit an  की  गश्त  हवाई  अड्डों  पर  अपेक्षाकृत  अधिक  सतकर्ता  बरतना  श्रौर  तस्करी

 की  सम्भावना  याले  पत्तनों  से  ma  वाले  जहाजों  की  पूर्ण  तलाशी  लेना  शामिल  है  ।

 ferd  बेक  श्राफ  इंडिया  तथा  राष्ट्रीयकृत  del  को  शाखाश्ं  को  सप्लाई  किये  गये  feet  टाइपराइटर

 7909.  श्री  राजशेखर  कोलूर  :  कया उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दक्षिण  भारत  में  ford  बेंक  श्राफ  इंडिया  तथा  श्रन्य  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  oman को  कितने

 हिन्दी  टाइपरायटर  सप्लाई  किये  गये

 क्या  उन  weal  को  तमिल  शर  मलय।लम  में  टाइपरायटर  सप्लाई  किये

 यदि  तो  किन  शाखाओं  को  कितने  टाइपरायटर  सप्लाई  किसे  |  ak

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 विस  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  से  (#7)  1  भ्रपेक्षित  सुचना  संलग्न  विवरण

 में  दी  गई  है  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेंकों  द्वारा  संयुक्त  प्रचार  समिति  का  गठन

 7910.  श्री  BITRE  सिंह  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैंको  ने  एक  aaa  प्रचार  समिति  का  गठन  किया  है  ;

 यदि  तो  संयुक्त  समिति  के  सदस्यों  के  नाम  क्या  है  ।

 चालू  शौर  anh  वित्तीय  वर्षों के  लिए  समिति का  कुल  बजट  कितना

 क्या  सरकार  का  विचार  समिति  को  विज्ञापन  तथा  दृश्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  aaa  विज्ञापन  देने

 के  लिए  निदेश  दने का  भौर

 (=)  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (at  जुल्फिकार  :  हां  ।

 समिति  में  भारतीय  स्टेट  उसके  सात  बंक  तथा  चौदह  राष्ट्रीयकृत  बैंक  हैं  ।  भारतीय  स्टेट  बेंक  इस

 समिति का  शझ्रायोजक  है  ।

 समिति  के  लिए  वाधिक  बजट  जेसा  कोई  बजट  नहीं  है  फिर  भी  1978 में  समिति  ने  निर्णय  किया  था

 कि  बको  की  श्रोर  से  संयुक्त  प्रचार  अभियान  चलाने  के  लिए  10  लाख  रुपये  की  राशि  इकट्ठी  की  जाय  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  प्रतिष्ठानों  ate  स्वायत्तशासी  निकायों  श्रादि  के  विशापनों  के  संबंध  में  विज्ञापन और  दृष्य  प्रचार

 निदेशालय  की  भूमिका  के  बारे  में  सूचना  श्रौर  प्रसारण  मंत्रालय  दवारा  जारी  किये  गये  arent  के  TATE -)  सरकारी  क्षेत्र  के

 बेंको  की  संयुक्त  प्रचार  समिति  के  लिए  अपने  विज्ञापन  और  दुष्य  प्रचार  निदेशालय  के  माध्यम  से  देता  जरूरी
 नहीं  है  ।

 (=)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 की 4
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 बैंक  नोट  देवास  में  निमित  स्याही

 7911.  श्री  ब्रज  राज  सिंह  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  बैंक  नोट  प्रस  देवास
 के  लियें  स्याही के  बारे  में

 तारांकित
 प्रश्न  संख्या  89,  दिनांक  21  1978  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बतानें  की  कृपा  करें  गे

 कि  :

 बैंक नोट  में  1975  से  1978  वर्ष  वार  कितनी  स्याही  का  उत्पादन
 ;

 श्रन्य  फैक्टरियों  को  कितनी  स्याही  बेची  गई  तथा  स्वयं  बैंक  नोट  देवास  में  कितनी  मात्रा  की  खपत  हुई

 झौर  श्रभी  तक  भण्डार  में  कितने  मूल्य  की  स्याही  है  ;

 क्या  जिन  फैक्टरियों को  इस  स्याही  की  सप्लाई  की  गई  थी  उनसे  eral  की  किस्म  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें

 प्राप्त  हुई  घौर  यदि  तो  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  है  ग्रौर  ऐसी  स्याही  की  मात्रा  तथा  मूल्य  है  जिसे  दोषपूर्ण पाया

 गया  तथा  जिसे  किसी  ,  प्रकार  से  भी  उपयोग  में  नहीं  लाया  जा

 एसी  स्याही  की  मात्रा  तथा  मूल्य  क्या  है  जिसे  दोषपूर्ण  पाया  गया  तथा  जिसे  उपयोग में  नहीं  लाया  जा

 (=)  क्या  इस  दोषपूर्ण  स्याही  को  उपयोग  के  लिये  दोषमुक्त  करने  के  लिये  इसे  बार-बार मशीनों  से
 संसाधित

 किया  गया
 भौर  यदि  तो  उसमें  कितना  श्रम  लगा  तथा  उस  पर  कितना  व्यय  gut  ?

 मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  श्रौर  Wah  जानकारी  इस  प्रकार है  :--

 ि अ  दन

 बैंक  नोट  प्रेस  के  स्याह्ी  कारखाने  बैंक  नोट  प्रेस  से  भिन्न  मुद्रण  प्रेसों

 safe  में  तेयार  की  गई  स्याही  को  भेजी  स्याही

 1975-76  1975  से  मार्च  1976  160.  156  23.  835

 1976-77  182.956  40.649

 1977-  78  195.860  62.790

 1978-79  7  59.  527  16.  103

 179TH,  1979 तक  WUE  कारखाने  के  भण्डार  में  बैंक  नोट  प्रेस  में  इस्तेमाल  के  लिए  निर्घारित  स्याहियों से  मित

 स्याही  1.  075  मेट्रिक  टन  जिसकी  कीमत  लगभग  52,000  रुपया  थी  |  इसक  अ्रतिरिक्त, प्रेस प्रेस  की  प्रिटिंग  मशीनों
 प्राप्त  इस्तेमाल की  गई  की  10.  505  मेट्रिक  टन  छीजन  भी  भण्डार  में  जोकि  श्रौर  ज्यादा  काले  रंग  की

 स्याहियों के  निर्माण के  लिए  थी

 कुछ  एक  मामलों  में  केवल  इंडिया  सिक्यूरिटी  प्रेस  नासिक  ने  जिसे  बैंक  नोट  प्रेस  ने  स्याही  दी  स्थाही  में

 कवल  इसलिए  सुधार  करनेके  लिए  कहा  था  कि  वह  स्याही  उनके  मुद्रण  विभागों  में  विद्यमान  तापमान  तथा  नमीं  की  स्थिति

 में  मुनासिब  न  कि  इसलिए  कि  में  कोई  दोष  बैंक  नोट  प्रेस  देवास  के  द्वारा  मुहेया  की  गई  स्याही  की  किस्म  के  बार

 में  कोई  शिकायत नहीं  थी  ।

 तथा  ् पट  caret के  ब्रांड  नाम  की  0.475  मेट्रिक  टन  स्याही के  जो  प्रयोगात्मक

 भ्राघार  पर  ब  नाई  गई  ऐसी  कोई  स्याही  नहीं  थी  जिसे  पिछले  तीन  वर्षों  में  इस्तेमाल  में  न  लाया जा  सकता  चूंकि  इस

 Taret  को  फिर  संसाधित  करने  के  बाद  भी  इस्तेमाल  में  लाया  जाना  संभव  नहीं  इसलिए  इसे  फिर  से  संसाधित किया  ही  नहीं
 गया

 ।  किसी  भी  भ्रनुसंघान  तथा  विकास  के  काम  में  इस  प्रकार  इतनी  सी  चीज  का  बेकार  चले  जाना  सामान्य  बात  है  |

 कलकत्ता  से  विमान  सवा  में  विलम्ब
 7912.  प्रो ०

 समर  गुह
 :

 क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (¥)  कया  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  28-2-79  के  कलकत्ता  स्टेट्स  न  में  प्रकाशित  इस  श्राशय के  समाचार  की  ओर

 दिलाया
 गया

 है  कि  बोइंग  737  के  अभाव  में  कलकत्ता  से  विमान  yar)  में  श्रकसर  विलम्ब  हो  जाता है  ;

 यदि  गत  एक  वर्ष  में  कलकत्ता  हवाई  WSs ‘  से  विमान  सेवाश्रो  में  कितनी  बार  विलम्ब  हुआ  |

 उक्त  समाचार  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  ak

 कलकत्ता  हवाई  wes  पर  श्राने  वाली  और  वहां  से  चलने  वाली  उड़ानों  के  बारे  में  ठीक  समय  सुची  बनायें

 रखने  क  लिए  क्या  कायंवाही  की  गयी  है  ?
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 पर्यटन  ate  नागर  विमानन  मंत्री  (ait  पुरुषोत्तम  हां  ।

 कुल  7356 उड़ानों में  3474  उड़ानें  देरी  से  हुई  ।  इनमें  2635  देरियां  मौसम  जैसे  ऐसे  कारणों

 से  हुई  जो  कारपोरेशन  के  नियंत्रण से  बाहर  जबकि  839  दे  रियां  विमान  संधारण  संबंधी  तथा  परिचालनात्मक  और

 ज्यिक  कारणों से  हुई  ।

 ओर  :
 कारपोरेशन  का  यह  सदा  प्रयत्न  रहता  है  कि  उड़ान  सुरक्षा  के  उच्चतम  स्तरों  को  सुनिश्चित

 करने  के  साथ-साथ  देरियो  को  भी  कम  से  कम  किया  are  सभी  fader  योग्य  देरियों  की  नियमित  रूप  से  समीक्षा  की  जाती

 हैं  तथा  जहां  कहीं  प्रावश्यक  होता  है  उपचारी  कार्यवाही  की  जाती  है  ।

 मूंगफली  का  राज्य  व्यापार  निगस  के  माध्यम  से  निर्यात

 7913.  ot  निहार  arent  :

 श्री  एम०  ato  चन्द्रशेखर ध  :

 श्री ए०  श्रार०  बद्रीनारायण :

 थी  सुभाष  चन्द्र  बोस  भ्रल्लूरी
 :

 गया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  ale  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  मुन्गफली  का  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माथ्यम  से  किया

 (@)  यदि  तो  उसके  मुख्य  कारण  क्या

 क्या  निर्यातकों  ने  इस  प्रस्ताव का  विरोध  किया

 यदि  तो  उनकी  झापत्ति  का  मुख्य  कारण  कया  है  ;

 (=)  क्या  सरकार  ने  यह  भी  निणंय  किया  है  कि  खाद्य  तेलों  का  सारा  निर्यात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया
 जाये ?

 नागरिक  पूति  तथा  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ  बेग  )
 :  जी  नही ं।

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 (¢)  भारत  के  खाद्य  तेलो  के  निर्यात  की  aaa  साधारणतया  नहीं  दी  जा  रही  है  ।

 खाड़ी  देशों  के  लिये  विमान  सेवाओं  में  यात्रा  एजेसियों  द्वारा  सीटों  का  एक  साथ  श्रारक्षण

 7914,  श्री  वयालार  रवि  :  क्या  पर्यटन  ae  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यात्रा  एजेंसियों को  इंडियन  एयर  लाइंस  भर  एयर  इंडिया  की  विमान॑  सेवाओं में  त्रिवेन्द्रम

 से  खाड़ी  के  देशों  के  लिए  उचित  नामों  तथा  पारपत्नों  की  व  के  बिना  सीटों  का  एक  साथ  rear  करने ९  श्रनुमति

 क्या  सरकार को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सीटो  के  इस  एक  साथ  भ्रारक्षण  के  कारण  की  चोर  बाजा  ग

 शर  अरन्य  कदाचार  होते  तौर

 यदि  तो  इस  प्रथा  को  रोकने  के  लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम
 ः

 से  :  एयर  इंडिया  और  इंडियन

 एयरलाइन्स  द्वारा  को  गयी  सुच ना  के  अनसार ठ  | है लि. ट्रवल  एजेसियों  को  सामूहिक  रूप  से  (  enbloc  )  सीट  ग्रारक्षित  करने

 को  भ्रनुमति नहीं  दी  जाती  है  ।

 क्षेत्रीय  ग्रामोण  बेंकों  के  att  में  दांतवाला  समिति  का  प्रतिवेदन

 7915.  श्री  श्रो०  :  क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  ग  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दांतवाला समिति  के  प्रतिवेदन  में  देश  में  अ्रघिक  संख्या  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  की

 स्थापना  करने  की  सिफारिश की  गई  है  ;

 क्या  यह  सिफारिश  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  है  ;  श्रौर

 यदि  तो  इन  सिफारिशों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कितने  श्रेत्रीय  प्रामीण  बैंक  खोले  गये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  vy, af हां  ।  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  के  निष्पादन  के  मुल्यांकन

 के  आधार  पर  दांतवाला  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  वतंमान  सहकारी  वाणिज्यिक  बैंको की  शाखाओं का

 ऋण  तथा  ऐसी  श्रन्य  संबद्घ  बातो  को  ध्यान  में  रखते  हुए  श्रौर  झधिक  ग्रामीण  बैंक  खोले  जाने  चाहिए ।

 हां
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 बारह  स्थानों  क्षेत्रीय  बैंको  की  स्थापना  के  लए  झेनुमोदन  किया  गया  है  ।  1979  के  wa
 तक  आठ  नये

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंको  की  स्थापना  की  जा  चुकी  है  तथा  अन्य  स्थानों  के  बारे  में  कारवाई  की  जा  रही  है  ।

 उड़ीसा  राज्य  सरकार  दारा  मांगो  गई  वित्तीय  सहायता
 7916,

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  वर्मा
 :

 कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  बं  गाल-बिहार  ath  Hine  क्षेत्र  में  बिजली  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए
 कुण्ड  परियोजना

 के
 लिए  कर  से  वित्तीय  सहायता  मांगी  है  ;  और

 यदि
 तो

 उस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 चित्त  मंत्रालय  सें

 को  यह  अभिवेदन किया
 राज्य  मंत्री  (att  सतीश  उ  rar  सरकार  ने  योजना  प्रायोग  तथा  ऊर्जा  म॑

 कि  भीमकुण्ड  कर  य  के  एक  अंश के  रूप में  केन्द्रीय  सरकार  दूवारा  वित्त
 पोषित की  जाए  |

 (q@)  राज्य  सरकार  को  यह  सुचित  किया  गया  था  कि  निधि  निष्पादित  करने  तथा  wea  संबंधित
 मामलो

 से
 संबंधित  प्रश्नों  की  जांच  करने से  पहले  यह  उचित  होंगा  कि  पहले  परियोजना  की  तकनीकी-श्राथिक  qe

 को  स्थापित  किया  जाए  |  केन्द्रीय  जल  ara  तथा  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण  द्वारा  परियोजना की  रिपोर्ट  की  जांच  की  जा
 रही  तथा  जल  अप्रयोग तथा  केन्द्रीय  बिजली  प्राधिकरण की  टीका  टिप्पणियों  पर  राज्य  सरकार  से  उत्तरों  ०  प्रतीक्षा
 की जा  रही  है  ।

 नमंदा
 परियोजना  के  लिये  विश्व  बेंक  से  सहायता

 7917,  श्री  छविराम  ः
 थी

 at  ७५ सुखेनठ  fag  :

 कया  उप  पश्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  wat  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  नर्मदा  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  की  सहायता लेने  पर  विचार कर  रही
 क्या  इस  परियोज  ना  में  नमंदा  जल  प्रणाली  के  वे  सभी  विकास  कायें  शामिल  हें  जिनका  प्रस्ताव  मध्य  प्रदेश ने

 किया  अर

 क्या  यह  सुनिश्चित  किया  जायेगा  कि  नमंदा  नदी  विकास  के  लिए  प्राप्त  होने  वाली  विदशी  वित्तीय  सहायता
 पायाधिकरण

 के  पंचाट के  श्रनूसार  नमंदा  नदी  के  लिए  श्रावंटन
 के

 में  संबंधित  राज्यों
 के  लिए

 निर्धारित  की  जाये
 ?

 संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  wae )  :  से  :  नर्मदा  नदी  विवाद  न्यायाधिकरण ने  अपनी
 रिपोर्ट  अगस्त  1978  में  केन्द्रीय

 को  प्रस्तुत कर  दी  थी  ।  कन्द्रीय  सरकार  प्रौर  महाराष्ट्र झौर  राजस्था

 निर्देशन

 न
 की  राज्य  सरकारो  ने  15  1978  को न्यायाधिकरण से  कुछ  मुद्दो  क  बार  में  स्पष्टीकरण  श्रौर

 मांगा  न्यायाधिकरण से  ate  foes  अभी  ont  बाकी| है  ।  इसी  बीच  संगठ  नात्मक  ढांचे  नमंदा  घाटी  के
 पचे  विकास

 के  sates  राज्यो  की  छठी  पंचवर्षीय  areas  के  लिए  संबंधित  राज्यों  को  उपलब्ध  कराए  जाने  वाले
 परियोजनाओं  के  क्रियान्वयन  में  लगने  बालें  समय  श्रादि  से  सम्बद्ध rat  पर  योजना  श्रायोग site  संबंधित

 मत्नालयों  /  विभागों  के  वीच  विचार  rast c  किया जा  रहा  है  विदेशी  सहायता के  लिए  नमंदा  परियोजनाओं को  विश्व  बैंक
 समूह

 अथवा  किसी  अन्य  विदेशी  प्रभिकरण  के  समक्ष  प्रस्तुत  करने  का  प्रश्न  झर  किस  राज्य  को  कितनी  सहायता दी
 जानी

 यह  इस  विचार-विमर्श के  श्रन्तिम  परिणाम  पर  ही  निभंर करता  है  ।

 बेश  के  बाहर  भारतीयों  के  स्वामित्व  वाले  उद्योग  और  उन्हें  get  लाभ  ate  घाटा
 7918.

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  क्या  नागरिक  gia  तथा  सहकारिता  शंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 देश  के  बाहर  भारतीयों  के  स्वामित्व  वाले  उद्योगों  की  कुल  संख्या  कित थ  है  ;

 इन  उद्योगों  में  कितनी  धनर/शि  लगाई  गई  है  ;
 (7)

 ये  उद्योग  किन  देशों  में  स्थित  है  ;
 गत  तीन  वर्षों क  दौरान  इन  उद्योगों  में  लाभ  के  रूप  में  भारत  में  कितनी  धनराशि  age  i

 क्या  सरकार ने  भी  भारत  के  बाहर  कोई  उद्योग  स्थापित  किया
 श्रोर

 यदि  तो  तत्संबंधी  an  है  site  गत  तीन  वर्षों  क ेटौरान  उसने  कितना  लाभ  श्रणित  किया  है  ?
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 नागरिक  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  माननीय सदस्य  का  श्राशय
 feet में  स्थापित  झौद्योगिक

 व  अन्य  भारतीय  संयुक्त  उद्यमों  से  है
 ।

 इस  समय  ऐसे  107  संयुक्त  उद्यम  कार्य  कर
 भारतीय  उद्यमियों  का  इन  संयुक्त  उद्यमों  की  इक्विटी  पूंजी  में  हिस्सा  है  ।

 इस  समय  कार्य  कर  रहे  इन  संयुक्त  उद्यमों  में  भारतीय  निवेश  लगभग  27,  7  करोड़ रु०  है

 अपक्षित  जानकारी  @zila  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।

 विदेशों में
 स्थापित  संयुक्त  उद्यमों  से  प्राप्त  राशियों  के  संबंध

 में
 भारतीय  पार्टियों  द्वारा  प्रस्तुत  को  गई

 कारी  के  आधार  पर  भ्रनंतिम  निम्नोक्त  प्रकार है  :--

 aq
 c

 लाख to  में
 a  0

 1975-76  171

 1976-77  161

 1977-78  128

 जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विवरण

 विदेशों  में  कार्य  कर  रहे  भारतीय  aaa  उद्यमों  का  देशवार  विश्लेषण

 संयुक्त  उद्यमों  1... 7  देश  संयुक्त  उद्यमों
 की  स०  की  सं०

 arm  निस्तान  1  13  नेपाल

 बहरीन  14  नाइजीरीया

 कना  डा  15  आमान

 फिजी  16  फिलीपीन

 फ़रास  17  सिंगापुर

 18  श्रीलंका

 19  धाइलड इंडोनेशिया

 20

 कीनिया  21  सं०  श्र्०  अ्रमीरात
 vt

 10  कुवते  22  ब्रिटेन

 11  मलयेशिया  27  23  सं०  रा०

 12  मारिशस  24  पश्चिम  जेरी
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 चाय  ats  हारा  स्वीकृत  को  गई  धनराशि

 7919,  श्रो  समर  मुखर्जी ।  क्या  नागरिक  gta
 तथा  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 चाय  द्वारा  स्वीकृत  मशीनरी
 की

 किराया  खरीद  श्रौर  सिंचाई  उपकरणों  की  किराय्ण  खरीद  के  mag
 अधिकतम  राशि  क्या  है  ;  और

 ~~ Om
 इन  ऋणों  की  मंजूरी  दने  क  लिये  क्या  प्रतिक्रिया  श्रपनाई जाती  है  ?

 नागरिक  qtr  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य
 मंत्री

 (2
 ी

 कृष्ण  कुमार
 1

 ars  की  किर,या
 खरीद  योजना  के  श्रत्तगंत  एक  चाय

 बागान
 को

 सप्लाई
 की  जा

 सकने  वाली  मशीनों  शौर  उपस्कर  को  कुल  राशि  10
 लाख  रु०  निर्धारित  को

 गई  है  र  सिंचाई  उपस्कर  के
 लिये  अधिकतम  राशि  भी  10  लाख  |  है  ।  किराया  खरोद  योजना  के

 अन्तर्गत
 मशीनों  के  लिये  ऋण  इस  शर्त  पर  है  कि  एक  जाय  बागान  के  खाते  में  किसी  समय  भी  बकाया  ऋण

 10
 लाख

 रु०
 से  ग्रधिक नदीं दोना नहीं  होना  चाहिए

 ।
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 (a)  बोड़  की  किराया  खरीद  योजना  उन  सभी  चाय  कम्पनियों  तथा  चाय  बागानों  पर  लागू  होती  है  जिनक

 झपने  निजी  कारखाने  हैं  और  साथ  ही  साथ  उन  चाय  कारखानों  पर  भी  लागू  होती  है  जो  कि  किसी  चाय  बागान  से  संलग्न

 नहीं है  ।  झवेदक  चाय  बागानों  को  विहित  Grd  में  आवेदनपत्र  प्रस्तुत  करना  पड़ता  है  जिसमें  ब्यौरा  दिया  जाता  है  ।

 इन  श्रावेदनपत्नों  श्रावश्यकतादओं  की  चाय  बागानों  की  वतंमान  कार्य  भावी

 वित्तीय  स्थिति  Maan Rt की  साख  तथा  ऐसे  अरन्य  areal  जिन्हें  संगत  समझा  जाता  के  सन्दर्भ  में  चाय  बोडे  के  कार्यालय

 में  जांच  की  जाती  है  ।  इसके  ध्चात  आवेदन की गई की  गई  मदों  की  सप्लाई  करने  में  win  राशि  क  लिये  वित्तीय  स्वीकृति

 चाय  बोर्ड  के  उपाध्यक्ष  /  श्रष्यक्ष  चाय  ats  के  वित्तीय  सलाहकार  की  वित्तीय  सहमति  से  प्राप्त  की  जाती  है  किन्तु  are

 हारा  यथा  समय  उसका  श्रनुसमधन  किया  जाना  चाहिए  |

 दिल्लो  में  श्रायोजित  सहकारी  समितियों  और  सहकारों  बेंकों  का  सम्मेलन

 7920.  श्री  यमुना  प्रसाद  शास्त्री  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ake  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  9  1979 से  11  1979  तक  दिल्‍ली  में  सहकारी  समितिमों site  सहकारी  sat  का  एक

 सम्मेलन  ga  था  श्रौर  यह  सम्मेलन किसने  श्रायोजित  किया  था  और  इस  पर  कुल  कितना  व्यय  श्र

 इस  सम्मेलन  में  दिये  गये  निर्णयों  का  ब्यौरा  क्या  ate  इनके  कार्यान्वयन  के  लिये  सरकार  द्वारा  कया

 वाही  की  जा  रही  है  ?

 नागरिक  ate  सहका  रिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  कृष्णकुमार  :  सहकारी  समितियों

 झरी  सहका री  बेकी  का  दिल्‍ली में  9  से  11  1979  तक  कोई  सम्मेलन  नहीं  हुआ  है  ।  भारतीय  राष्ट्रीय

 कारी  संघ  ढारा  उक्त  श्रवधि  के  दौरान  झाठवीं  भारतीय  सहकारी  कांग्रेस  का  प्रायोजन  किया  गया  जिसमें  सटकारी
 बेंकों  तथा  अन्य  सहकारी  संगठनों  के  प्रतिनिधियों ने  भी  भाग  लिया  ।  इस  कांग्रेस  पर  अब  तक  लगभगਂ  8.20  लाख  रु०  व्यय

 किये जा  चुक  हैं  और  50,000  रु०  के  बिलों  के  बारें  में  प्रभी  बातचीत  चल  रही है  ।

 कांग्रेस  द्वारा  किये  गये  प्रमुख  निणं  यों/श्रपनाये  गये  प्रमुख  प्रस्तावों  का  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  है  ।

 झ  yearfta  eda  भारतीय  राप्ट्रीय  सहकारी  संघ  द्वारा  जारी  किया  है  ।

 विवरण

 meat  भारतोय  सहकारी  कांग्रेस  कौ  महत्वपुर्ण  सिफारिशें

 आधिक  लोकतंत्र

 1.  राष्ट्रीय  सहकारिता  श्रायोग  नियुक्त  करन ेके  लिए  we  समय  उपयुक्त  है  ।

 2.  भारतीय  राष्ट्रीय  सहकारी  संघ  के  तत्व।वधान  '
 में  एक  राष्ट्रीय  सहकारिता  विश्वविद्यालय  की  स्थापना

 की  जाये  |

 3.  संसद्‌  तथा  राज्य  विधान  मंडलों  में  सहकारिता  समर्थक  वर्ग  तैयार  किये  जाने  चहिये  ।

 4.  सहकारी  समितियों  को  राज्य  विधान  मंडलों  तथा  संसद  में  उचित  प्रतिनिधित्व  दिया  जाना  चाहिये  ।

 5.  सरकार  से  आग्रह  किया  है  कि  सहकारी  प्रशासन  का  सरकारीकरण  तथा  विकेन्द्रीकरण  किया  ताकि

 लोगों  को  इसमें  प्रभावी  रूप  से  भी  लेना  सुनिश्चित  हो  सके

 6.
 सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से  समन्वित  ग्राम  विकास  का  एक  समयबद्ध  कार्यक्रम  विनिर्दिष्ट  समय  में

 न्वित  जाना  चाहिये

 7.  सहकारिता  का  विषय  भारत  के  संविधान  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ah  उसमें  इसके  सिद्धान्तों को
 थुक्त  रूप  से  परिभाषित किया  जाना  चाहिये  ।

 ऋण

 8.
 eels  अ्रसंतुलनों

 को
 दूर  करने  के  लिये  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  ama  विकसित  राज्यों में  ऋण  ढांचे

 को
 मजबूत  करने  के  लिये  श्रषिक  धन  देना  चाहिय े।

 9:  ant
 एजेन्सियों  gait  दिये  जाने  वाले  कृषि  ऋण  की  ब्याज  दर  में  एकरूपता  होनी  चाहियें  ।

 10.  eraretrst
 तथा  अल्पकालीन  कृषि  ऋण  ढांचे  का  एकीकरण  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।

 11.0  भारत  सरकार  तथा  राज्य  सरकारों  को  फसल  बीम  शुरू  करने  के  लिये  तत्कालਂ  कदम  उठाने  चाहिये  |
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 ए  ा

 महिलाएं तथा  wae

 12.  मद्दिलाएं  सह  सदस्यों  के  रुप  में  ली  जानी  चाहिये  श्रौर  उन्हें  समितियों  की  बैठकों  में  भाग  aa  का

 होना  चाहिये

 13  सहकारी  समितियों  में  महिला  बिंग  तथा  यूवक  बिग  गठित  किये  जाने  चाहिये  ।

 14.  महिलाओं  तथा  युवकों  &  लिये  विशेष  सहकारी  शिक्षा  कार्यक्रम  तैयार  किये  जाने  चाहिये  ।

 मानव  साधनों का  विकास

 15.  सदस्य-शिक्षा  कार्यक्रम  का  राष्ट्रीय  प्रौढ  शिक्षा  कार्यक्रम  के  साथ  एकीकरण  कियां  जाए

 16.  राष्ट्रीय  राज्य  तथा  जिला  स्तरों  पर
 री

 सेवा  श्रायोग  का  गठन  करने की  श्रावश्यकता है  ।

 17.  शिक्षा तथा  प्रशिक्षण  के  सम्पूर्ण  कार्यक्रम  के  लिए  सहकारी  श्रान्दोलन  द्वार च्  safes  साधनों  से  धन  जुटाया
 जाना  चाहिये  ।

 18  सहकारी  संघों  को  सहकारों  शिक्षा  तथा  प्रशिक्षण निधि  बनानी  चाहिये  ।

 श्रौद्योगिक  नीति  तथा  सहकारी  समितियों  को  भूमिका

 19.  सरकार  को  झौद्योगिक  तथा  बुनकरों  की  सहकारी  समितियों  के  कार्यों  को  जांच  करने  के  लिये  ग्रामीण  ऋण

 सर्वेक्षण समिति  के  meant  पर  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  ।

 20.  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  कते ई  मिलों  तथा  हथकरघा  सहकारी  समितियों  के  अतिरिक्त  wer  श्रौद्योगिक

 सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिये  ।

 21.  इस  बात  की  श्रावश्यकता  है  कि  श्रौद्योगिक  सहकारी  समितियों  तथा  विपणन  site  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों
 के  बोच  प्रभावी  व्यापारिक  संबंध  स्थापित  किये  जाये  ।

 22.  सरकार  को  सावंजनिक  क्षेत्र
 के

 निगमों  के  कार्यक्रम  तथा  नीतिया  इस  तरह  से  तैयार  करनी  चाहिये  कि

 कारी  समितियों  के  विकास  में  सहायता  मिले  ।

 शहरी  सहकारी  ऋण

 23.  शहरी  सहकारी  sat  को  बीमा  कम्पनियों/निगमों  को  are  से  प्रीमियम  लेनें  की  श्रनुमति  दी  जाये  ।

 24.  शहरी  ऋण  समितियों  के  सदस्यों  दुबारा  दिया  गया  झ्रनिवायं  जमा  भ्रंशदान  arene  में  रिया  पत  देने के  लिये
 aN  ON

 भविष्य  निधि  में  जमा  की  जाने  वाली  राशि  के  समान  माना  जाना  चाहिये  ।

 25.  सभी  शहरी  ऋण  संस्थाश्रों  at  वाणिज्यिक  बैंकों  के  समान  wat  लैण्ड  एण्ड  रेग्युलेशन

 1976)  के  सभी  प्रतिबंधात्मक  उपबंधों  से  छूट  मिलनी  चाहिये  |

 सहकारी  विपणन

 26.  कुछ  प्रमुख  कृषि  पदार्थों  की  सहकारी  विपणन  क्षेत्र  क  माध्यम  से  एकाधिकारी  वसुली  करने  की  निश्चित  रूप

 से  श्रावश्यकता  है  ।

 स १ लक  ra  विकासਂ 27.  सस्ते  तथा  उधार  विपणन  वित्त  की  समस्या  सुलझायी जा  सकती  है  ,  यदि  एक  राष्ट्रीय
 बैंक  विद्यमान  हो  ।

 28.  शीत  भंडा रों  ae  संसाधन  एककों  के  निर्माण के  लिए  मंजूर  किये  जाने  वाले  ऋणों के  ब्याज  तघा  ऋण

 की  किस्तों  के  भूगतान  का  एकक  के  कार्यरम्भ  करने  तक  स्थापन  होना  चाहिए  ।

 29.  नष्ट  होने  वाली  फसलों  के  लिए  समथंन  मूल्य  उपलब्ध  करने  at  एक  राष्ट्रीय  नीति  तैयार  की  जानी

 चा  हिए  |

 30.  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  को  सीधे  ही  सहकारी  समितियों  को  वित्तीय  सहायता  देनी  चाहिए  श्रौर  राज्य

 सरकारों के  माध्यम से  नहीं  ।

 31.  कारगर  सहकारी  संबंध  बनाने के  लिए  व्यावहारिक योजना  तैयार  ठथा  कार्यान्वित  की  जानी

 चाहिए  ।

 उपभोक्ता  सहकारी  समितियां
 32.  जब  तक  एक  कारगर  दो  स्तरीय  ढांचे  का  निर्माण  नहीं  होता  तब  तक  सहकारी  sql  श्रात्दोलन

 चतंमान  स्तरों  क॑  माध्यम  से  वर्तमान  काय  चलाने  का  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिये  ।
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 विवरण--समाप्त

 33.  सहकारी  उपभोक्ता  भ्रान्दोलन  को  रियायती  दरों  पर  वित्त  सुलभ  किया  जाना  चाहिए  ।

 34.  बिचौलियों  को  हटाने  के  लिये  राष्ट्रीय  सहकारी  उपभोक्ता  संघ  को  कुछ  उपभोज्य  उत्पादों  का  विनिर्माण  करने

 का  कार्य  करना  चाहिय े|

 35.  उपभोक्ता  सहकारी  समितियों के  प्रबंध  का  व्यग्सायीकर ण  किया  जाना  चहिये  ।

 सहकारी  गृह-निर्माण

 36.  राष्ट्र  तथा  Meats  सहकारी  मूह-निर्माण  dcarat  को  ऋण-पत्र  जारी  करने  की  अनुमति  दी  जानी

 चाहिए  |

 ड  सरकार  को  चाहिए  कि  ag  अपने  दवारा  अधिग्रहण  की  गई  फालतू  भूमि  का  40  भाग  सहकारी

 गृह-निर्माण  समितियों  को  आबंटित  करे  |

 38.  सहकारी  गृह-निर्माण  समितियों  को  स्टाम्प  Kickeus  शुल्क  भ्रादि  से  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।

 मिक  सहकारी  समितियां

 39.  राज्य  सरकार  को  राज्य  के  मुख्य  मंत्री  की  श्रध्य्षता  में  एक  तथा  निर्माण  समिति  मंडलਂ  गठित  करना

 चाहिए  जिसे  श्रमिक  तथा  निर्माण  सहकारी  समितियों  का  निरन्तर  विकास  सुनिश्चित  हो  सके  |

 40.  राज्य  सरकारों  को  श्रमिक  भुगतान  अ्रादि  सुनिश्चित  करके  श्रमिक  तथा  निर्माण  समितियों  की  सहायता  करनी

 चाहिए ।
 41.  भारतीय  रिज  बैंक  को  श्रमिक  तथा  निर्माण  समितियों  की  सहायता  करने  के  लिए  एक  अलंग  निधि  बनानी

 चाहिए  ।

 42.  श्रमिक  सहकारी  समित्यों  को  लेबर  कान्टेक्ट  एक्ट  लागू  किये  जाने  से  oe  दी  जाय े|

 army  यूनिट्स  wea  ऐड  सौटਂ  शोषक  समाचार

 7921.  श्री  बालासाहिब fad  पाटिल  :  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक gta  site  सहकारिता  मंत्री  यह  बंताने  की

 got  करेंगे  कि  :
 ~

 क्या  उनका  ध्यान  5  भ माच  1979  के  टाइम्सਂ  में  दिल्ली  संस्करण  )  केश्यू

 यूनिट  ऐड  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  को  श्रोर  दिलाया  गया  श्रौर

 यदि  तो  गंभीर  वित्तीय  eae  टूर  करने  श्रौर  दस  हजार  लोगों  को  बेरोजगार  होने  से  बचाने  के

 महाराष्ट्र  उद्योग  की  मांग  कहां
 तक  पूरी  को

 गई  है
 ?

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  श्रारिफ
 :  जी  हां  ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 दिल्‍ली  स्थित  सिनेमा  गृहों  हारा  wet  किया  जाने  याला  श्रायकर/श्रन्य कर

 7922.  श्री  कें०  लकप्पा  :  क्या  उप  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगें  कि  :

 क्या  सरकार को  इंडियन  दिनांक  13  1979 में  छपे  इन  समाचारों का  पता  है  कि  दिल्‍ली

 छक  सिनेमाझों  दवारा  रायकर/श्रन्य  करों  के  लाखों  रु०  की  म्रदायगी  करनी  है  ;

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  शर

 करों  की  वसूली  के  लिये  सरकार  का  क्या  कार्रवाई  करने  का  विचार है  ;

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो
 :  से  :  सरकार  13  1979  के

 इंडियन  एक्सप्रेस  fact  प्रकाशन )  के  ars  3  पर  ह।उसेज  इन  afaect  ओ  wa  टेक्स  एरियसं
 ”

 Trea  से

 छपे  समाचार  की  जानकारी  है  ।  इस  शन्रमाचार  का  सम्बन्ध  राजधानी  के  कुछ  सिनेमा  घरों  की तरफ  सम्पत्ति  कर  की  कुल
 67.53  to  की  रकमों  से  है  तथा  यह  12  माचें  1979  को  दिल्‍ली  नगर  निगम  की  एक  बैठक

 मे ंदी  गई  सुचना  पर  शभ्राधारित  प्रतीत  होता  है  ।  चूंकि  नगर  निगम  को  देय  सम्पत्ति  करों  का  लगाया  जाना  श्रौर  उनकी  वसूली

 करना  कोई  ऐसा  विषय  नहीं  है  जिसका  प्रशासन  भारत  सरकार  द्वारा  किया  जाता  हो  प्रश्न  के  भाग  (&) )  cs

 के  प्रश्न  नहीं  ह उट८त  |
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 समद्र  से  प्राप्त  भोजन  का  निर्वात

 7923.  श्री  विजय  कुमार  oto  पाटिल  वाणिज्य  तथा  नागरिक  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  कि

 वर्ष  1977-78  के  दौरान  प्रत्येक  राज्य  से  महत्वपूर्ण  वस्तुवार  निर्यात  किये  wa  समुद्र  से  प्राप्त
 भोजन  के  निर्यात  से  कितनी  arr  हुई  और  1978-79  के  लिए  इसके  तथा  वास्तविक  लक्ष्य  क्या

 +
 है  तथा  wa  तक  कितनी  उपलब्धि का  समाचार  है

 ।  31  1979  तक  कितने  की  प्रत्याशा  है रे

 1979-80  क  लिये  किन-किन  लक्ष्यों  at  विचार  है  स्वीकृत  किये  गये  हैं  ate  उनका  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  राज्य  में  समुद्र  से  प्राप्त  भोजन  के  की  उनकी  श्रेणियों  के  श्रनुसारं  कुल

 संख्या  कितनी  है  तथा
 1977-78

 के  दौरान  जिन्होंने  निर्यात  किया  उसमें  से  दस  बड़े  के  नाम
 क्या  हे  at  उन्होंने  1978-79  सहित  गत  तीन  में  कितनी  मात्रा  में  कितने  मूल्य  का  समुद्र  से

 प्राप्त  भोजन  का  निर्यात  किया  ;

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  महत्वपूर्ण  वस्तु  के  झ्रतुसार  परियौजना-वार  समुद्र  से  प्राप्त  भोजन  के

 निर्यात  के  लिये  कितनी  केन्द्रीय  वित्तीय/तकनीकी  सहायता  उपलब्ध  कराई  विभिन्न
 के

 भ्रन्तगंत  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  और  उसका  वास्तव  में  कितना  उपयोग  किया  गया
 ;

 श्रौर

 क्या  सरकार  को  गैर-सरकारी  एजेंटों/निर्यातकर्ताशओं  द्वारा  किये  रहे

 मछओं  के  वर्तमान  शोषण  की  जानकारी  है  ae  ब्यौरा  क्या  है  तथा  wat  मत्स्यपालन  के  विकास

 और  देश  के  लाखो  मछुओं के  हित  को  संरक्षण  करने  के  लिए  कया  प्रभावी  उपाय  किये  गए u e/a ay fears s ? का  विचार  है  ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  मंत्री  झारिफ :  1977-

 78  के  दौरान  विभिन्न  राज्यों  में  बंदरगाहों  से  होकर  निर्यात  की  गई  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  की  महत्वपूर्ण  म

 से
 रुपयों  में  होने  वाली  श्राय

 का
 ब्यौरा  agate

 [
 पर  है

 ।

 ag  1978-79  के  दौरान  समुद्री  उत्पादों  के  निर्यातों  के  लिए  226.  57  करोड़  रु०  के  मूल्य  के

 37,780  Ho  टन  का  लक्ष्य  निर्धारित  किया  गया  है  ।  श्रप्रैल-जनवरी  1978-79  के  दौरान  67,363  के

 वास्तविक  निर्यात  किए  गए  जिनका  मलय  185.72  करोड़  रु०  था  ।  1978-79  के  लिए  226,  57  करोड़

 रु०  के  मूल्य  के  लगभग  80,450  १०  टन  के  निर्यात  का  9.0  है  ।  वर्ष  1979-80  के  लिए  250

 करोड़ रु०  म्ल्य ५  के  85,570
 1०

 टन  का  लक्ष्य  है
 ।  इस  लक्ष्य  का  विस्तृत  ब्यौरा  अनुबंध  [1]  पर  है  ।

 31-1-1979  को  स्थिति  के  श्रनुसार  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  के  पास

 sited कृत  समुद्री  खाद्य  निर्यातकों  की  कुल  संख्या  gig  है  ।  राज्यवार  ब्यौरा  aawa  ॥ हैं| हि ह  पर  है  ।

 1977-78  के  दौरान  समद्री  उत्पादों  के  10  चौटी  के  निर्यातकों  के  नामों  -  तथा  1976-77
 एवम्‌

 1977-78  के  दौरान  उनके  निर्यातों  का  ब्यौरा  अनुबंध  [vq  है  ।  1978-79  के  निर्यात  wine  ae

 तैयार  नहीं  हैं  ।

 गत  3  वर्षों  के  लिए  समुद्री  खाद्य  पदार्थों  के  निर्यात  क  लिए  '  उपलब्ध  की  गई  वित्तीय/तकनीकी

 सहायता  ग्रौर  साथ  ही  स्वीकृत  धन  श्रौर  उपयोग  में  लाई  गई  वास्तविक  राशि  को  दर्शाने  वाला  विवरण

 अनबंध Vm  है  ।  *

 (=)
 समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण  sea

 1972  में  कानूनी  निकाय  कें  रूप  में  स्थापित

 किया  गया  था  ।  इसे  निर्यातों  के  विशंष  संदर्भ  में  समुद्री  उत्पाद  उद्योग  का  संवर्धन  करने  उसका  विकास  करने

 तथा  समुद्र  के  तट  से  थोड़ी  दुर  तथा  गहर  समुद्र  में  मछली  पकड़ने  के  काम  को  विकसित  ak  विनियमित

 करने  का  उत्तरदायित्व  सौंपा  गया  निर्यातकों  को  झावश्यक  सहायता  श्रौर  मार्गदर्शी  सिद्धान्त  देनें  के  अलावा

 इस  प्राधिकरण  ने  विभिन्न  विज्ञापनों  श्रौर  प्रकश  नों  के  जरिए  प्रौपेगडा  तथा  प्रचार  करने  तथा  देश  के
 व  देश  के  बाहर  मेलों  एवं  प्रदशनियों  मे  भाग  लेने  में  ह  oma  सक्रिय  रूप  से  लगाया  ।  इसने  देश

 के  अन्दर  निर्यात  संभाव्यता  संवक्षण  att  विदेशों  में  बाजार  सर्वेक्षण  भी  किए  ।  यह  प्राधिकरण  सुधर  किस्म
 की  मशीनरी  प्राप्त  करने  ae  साधित  करने  के  संयंत्रों  का  श्राधुनिकीकरण  करने  के  लिए  ब्याज

 समुद्री  उत्पाद  उद्योग  मे  लग  तकनीशियनों  के  लिए  साधित  करने  के  तरीके के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करता  है  ॥
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 र  लिखित  20  1979

 खारे  पानी  में
 झींगा  मछली  की  खेती

 ;
 uweqt  संसाधनों  तथा  ईल  dada  के  सर्वेक्षण

 क  लिए  परियोजनाएं  पहले  ही  ara  की  जा  चुकी  हूं  ।  माल  की  घटिया  क्वालिटी  शर  गलत

 ats  के  बारे  में  श्रायातकों  की  व्यक्तिगत  शिकायतों  पर  भी  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  विकास  प्राधिकरण

 वाही  करता  है  ।  वहं  इन  मामलों  के  बारे  म  संबंधित  निर्यातकों  से  बातचीत  करता  aa fad  दस्तावेजों

 की  छानबीन  करता  है  a  सौहार्दपूर्ण  तरीके  से  व्यापार  संबंधी  दावों  कौ  निपटाने  से  लेकर  निर्यात  के

 लिए  रजिस्ट्रेशन  प्रमाण  पत्नों  को  रद  किए  जाने  तक  विभिन्न  उपाय  करने  की  कौशिश  करता  है  ।

 विवरण

 विभिन्न  राज्यों  में  पत्तनों  से  निर्यात  की  गई  महत्वपुर्ण  मदों  की  ्  1977-78 के  दौरान  समुद्री  खाद्य  निर्यात  wrt

 रु०  में
 ना

 बरफ  में  बर्फ  में  जमी  बे  में  जमी  हुई  बर्फ  में  जमी  हुई
 मेढक की  लौवस्टर की  पूंछ  मछली घिम्पस

 en

 केरल  7048  259.4  196.5

 तमिल  नाड़  1887  215.0  25.5

 2154  129.2  109.1  287

 प्रदेश  1189

 गुजरात  683  24 65.3

 1175  0.6

 पश्चिम  बंगाल  e  1407  63.2  0.1  3.4

 282  9  ह

 यौग  15830  4  667.4  396.5  317.2

 सुखाई गई  मछली

 are  फिशमास

 .  0.9  238.  7744

 तमिल  ats  128, 4  92.7  49.  2400

 महाराष्ट्र  97.9  154,8  95  3027

 झान्घ्न  प्रदेश  0.3  1190

 गजयरत  .  14  787

 1185

 पश्चिम  बंगाल  0.5  1475

 उड़ीसा  ह  282

 226.3  249.2  408, 2  18095.0

 विवरण  (at).

 मात्रा पण  टनों  में
 ना मूल्य

 लाख  रुपयों  में

 1979-80

 वस्तुए  (  लक्ष्य )

 1
 ह  में  जमाई  गई  श्रिम्प  क  मात्ना  53000

 20575. 00

 850 ae  में  जमाई  गई  Mlarwet Ht की  पूछ

 मलय  672,00
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 Bo,  1901  (3)  लिखित  उत्तर

 विवरण

 1979-80

 वस्तुए
 )

 ध्

 e  4000 3.  बर  में  जमाई  गई  aot  को  टांगे

 952.  00

 4.  ताजी  श्र  ae  में  जमाई  हुई  मछली  15000

 मूल्य  950.00

 5  fearaz  firey  200

 मूल्य  110. 00

 6.  सुखाई  हुई  मछली  5500

 282.00

 7  सुखाई  हुई  शिम्पਂ  20

 3.50

 8.  शाक  fara  site  फिशमाज  500

 645, 50

 9.  6500

 मूल्य  $10.0

 योग  मा  85570

 25000, 00
 ना

 विवरण

 :31-1-1979  तक  को  समुद्री  उत्पाद  निर्यात  प्राधिकरण  के  पास  पंजीकृत  समुद्री  खाद्य  निर्यातकों

 ह
 द

 ब्यौरा

 राज्य/संघ  शासित  प्रदेश  fratcent  मे

 संख्या

 कररलं  228

 216

 तामिलनाड  212

 पश्चिम  बंगाल  55

 51

 .  17

 उड़ीसा  ै  12

 गोग्रा  11

 रान  प्रदेश  8

 मध्य  प्रदश  क

 उ०  प्रदश  .

 योग  क  818
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 लिखित
 उसर  20  1979

 1977-78  क  दौरान  समुद्री  sitet  क  10  श्रग्रणी  निर्षातकों  के  ate  उनके  द्वारा  1976-77  शौर

 1977-78  के  दौरान  किए  गए  निर्यात
 मात्ना :  He  टतਂ  स

 मूल्य  लाख  रु०  में
 नल

 निर्यात
 निर्यातक का  नाम  भ  क  आ  ए  क  क

 1977-78  1976-77
 a

 2502  3219 1.  ray  ग्र  rest  इंटरनशनल  लि० ह  बम्बई

 मूल्य :  787. 36
 1042.57

 2.  fad  यूनियन  कारबाइड  इंडिया  विज्ञाग  ह  मात्रा  704  465

 मूल्य  :  399.51  294,94

 3.  मैसस  sare  भ्रोवरसीज़
 .

 .  967  843

 मद्रास  मूल्य  351.  68
 257.0

 83

 ह  918  1002 4.  श्रोरिएन्ट  मेरीन  प्रॉडक्ट्स  मद्रास

 मूल्य :  284.17  418.67

 5.  tad  ब्रिटानिया  बिस्कुट्स  क्‌०  बम्बई  .  1193  898

 293.96  195  51.0 मूल्य
 6  मैसस  लिबर्टी  श्रायल  बम्बई  481  274

 मूल्य  :.  280,  41  173  21

 शन  faa  जाजें  कुड  डालोर  499  270

 मूल्य  276  169  09

 . 8.
 मेसस  जाज  मेजों  एण्ड  se  मद्रास  565  602

 मूल्य :  262  45  320  70

 9.  aT  श्राई० eto  पी ८  बम्बई  कै  497  832

 मूल्य :  261  433  51.0
 10.  ह. ज मसस  भारत  एलिप्पी  927  611

 236,  50 मूल्य  146.  61
 ——

 विवरण

 विवरण  में  स्वीकृत  धनराशि  ate  वास्तविक  उपयोग  साथ  पिछले  तोन  वर्षों  के  लिए  at  खाद्य  के

 निर्यात  के  लिए  उपलब्ध  की  गई  वित्तोय/तकनोकी सहायता  दर्शाई  गई  है  ।

 एएए  a  रु०
 c

 जट  बटन  वास्तविक  व्यय a  एएए एएए  एएल
 1.  फ्रॉजन  स्टोरेज ;

 1976-77  30.  08
 1977-78

 7.31
 24,  00  17.47

 1978-79  29.50  31.78
 2.  fates ट्रक  :

 1976-77

 1977-78  10.00  6.34
 1978-79  ह  15.  00  2.  46
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 विवरण

 वर्ष
 बजट  धाबटन  वास्तविक  व्यय

 ह; ि  शींगा  (1978-79,  में  ही  च्े

 1978-79  12.00  9.  39

 4  संयंत्र  के  aac  निरीक्षण  अझौर
 औै s

 1976-77  50.0  88

 ivi  7-78  क  7.00  58

 1978-79  चक  10.  25  67T
 5.  उपदान

 1976-77  क  0.10  11

 1977-78  0.10  0  05

 0  38 1978-79  0.10

 6  197677,  1977-78  sfc  197  275
 के  दौरान  समुद्री

 em  के
 निर्यातों  की  कुछ

 wi
 पर

 एफ०
 ओं०  बी०  के  5  प्र०्श०  से  20  प्र०  श०  के के  बीच  नकद  मुझ्ावजा  सहायता  गई  है

 ।
 नकद  मुझावजा

 सहायता  पर  किए  गए  वास्तविक  व्यय  निम्नोक्त  प्रकार  &

 1976-77  श  39  लाख  रु०

 1977-78  o  o  59  लाख  रु०

 1978-79  54  लाख  रु०

 ,  1978)  a

 *इसमें  मछलियां  उतारने  के  12  प्लेटफार्मो के  निर्माण  के  लिए  4.80  लाख  रुपयों  का  खचं  शामिल  है  ।

 मछलियां  उतारने  के  14  प्लेटफार्मो  के  निर्माण के  लिए  5.  36  लाख  रुपयों का  खचं  शामिल है
 ।

 बिहार  के  धनबाद  जिले  में  स्टेट  ae  श्रौर  राष्ट्रीयकृत  sel  की  शाखाय
 ै

 7924.  श्री  ड | |  राय  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बिहार  के  धनबाद  जिले  में  स्टेट  de  शरर  wea  राष्ट्रीयकृत  बैंको  की  कितनी  शाखायें

 किन-किन स्थानों  पर  स्थित  हैं  wie  1977  प्रौर  1978  में  उन्होंने  कितनी  राशि  का  कारोबार  किया  और

 yea  शाखा  के  लिए  और  faa  तथ्य  क्या  है

 इसी  ग्रवधि  के  लिये  प्रत्येक  शाखा  द्वारा  कितना  ग्रामीण  ऋण  दिया  गया  ;  ak

 क्या  सरकार  धनबाद  जिले  में  बेंकों  के  कार्यकरण के  बारे  उन्हें  प्रभावी  बनाने के  लिए

 जांच  करेगी
 ह

 !

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  fea  मंत्री  :  भारतीय form  बेक  से

 सूचित  किया है  fe  1978  के  अन्त  तक  बिहार  के  धनबाद  जिले  सरकारी  क्षेत्र के  बंकों  की

 81  शाखाएं  काय  कर  रहीं  थी  ।  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  शाखाएं  स्थित  विवरण  में  दिये  गये  ह

 घनबाद  जिले  के  बार  में  जमाओं  तथा  अ्रग्रिमों  का  शाखावार  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 1977 तथा  1978  के  अन्त  तक  ग्रनुसुचित  वाणिज्यिक  gay  at  जमाओं  तथा  शभ्रग्रिम  राशियों  के
 नसंख्या  समूह-वार  wins  नीचे  faa  अनसार  हं

 रुपयों

 ग्रामीण  अर्दंघ-शहरी
 निम्नलिखित  के  अन्त  की  पिग  कन्ना

 स्थिति के  अनसार  afr

 राशियां  राशियाँ

 1977  450  21955  4160  22405  A194 34

 1978  951  59  21659  4652  22610  4711
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 लिखित  sae  20  कत्रल  1979

 भारतीय fort  बेक  से  यह  सुचित  किया  है  फिलहाल  धनबाद  जिले  की  शाख्राझों

 कार्यकरण  की  कोई  जाच  करने  का  प्रस्ताव  इंसके  विचाराघीन  नहीं  हूं  ।

 विवरण

 पाए  तल

 म

 चम  सयानों

 है

 भायं  पर  अमार  चाता
 पर  सरकारी  क्षेत्र  के  बैकों  को  शाखाएं  स्थित  हैं

 (31-12-1978 की  स्थिति  के

 बैंक  का  नाम  स्थान का  नाम

 की  संख्या
 ere

 भारतीय te  an  धनबाद  4

 झायया  2

 कारकद

 सिंदरी

 कठरागढ़  1!

 लोयाबादं

 बोकारो  स्मैक

 सी

 दिगवादि

 बोकारों  त्  क्षेत्र  .

 चन्दनदयारी

 बिलवेरा

 चिरकुंडा

 PU GEARS An  बेरा

 जोह  22

 a.
 इलाहाबाद  बेक  धनबाद

 कटरागढ़

 गोमोह

 कुमारधूवी
 निरसा

 सिज्रा

 गोविन्दपुर

 बोकारो  स्टील  सिटी
 बी०  सी०  सी०  एल०  एरिया नं०  4

 खारखारी

 जोड़  10

 बडौदा  o

 बोकारो  स्टील  सिटी

 जोड़
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 feacay—ara

 बेक  का  नाम  स्थान  का  नाम  शाब ओं

 की  संख्या

 क  ी  चास  गाव

 fi
 .

 बोकारों  स्टील  सिटी  e

 धनबाद

 इना

 घागा

 पंचेट

 झरिया

 बाघमारा

 fart

 fi
 1.

 मोहुदा

 जोड़  12

 केनरा  बैक  े  od  घनबाद

 गोबिन्दपर

 बोकारों  स्टील  सिटी

 सरायढ़ेला

 सिंदरी  प्रोजेक्ट  एरिया

 जोड़

 सेन्ट्रल बैक  श्राफ  इंडिया

 धननाद  क

 चास

 धघनबाद-बैंक  मोड

 कुजमा  कोलिरी

 जोड़

 इंडियन  बेक  शे  धनबाद

 जोड़

 इंडियन  saudi  बेक  e  धनबाद  कक

 पंजाब  नेशनल  बेक  झरिया

 बोकारों  स्टील  सिटी

 घनबाद

 जोड़े

 10



 लिखित  उत्तर  20  1979

 विवरण--समाप्त

 qh  का  नाम  स्थान  का  नाम  शाखा ओं
 की  संख्या

 सिंडीकेट  बैंक  eo  e  धनबाद

 बोकारो  स्टील  सिटी

 जोड़  e

 धनबाद
 यूनाइटेड  बेक  श्राफ  इंडिया

 चास  गाव

 बोकारो  स्टील  सिटी
 घोवरा

 धनबाद-बेंक  मोड़

 ह

 पनबाद

 मैथोन  td

 धोवरा

 बोकारो  स्टील  सिटी

 सुदाया  डीह

 मुनीदी

 ्

 जोड़  |
 नला

 शताब्दी का  प्रथम  पुर्ण  ग्रहण
 7925.  श्री  पवित्र  मोहन  प्रधान ।  कया  पर्यटन  ak  नागर  विमानन  मंती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  14  देश  शताब्दी  के  प्रथम  पुर्ण  ग्रहण  के  दौरान  जो  कि  श्रगलें  वृर्ष  16  फरवरी  को  भारत  में  दिखाई
 अपने

 दल
 भारत  भेजने  की  सोच  रे  है  जैसा  कि  पी०  टी०  Wlgo  ने  भारतीय  खगोल  भौतिकी  के  उप-निदेशक  श्री  जें०  एस०

 भट्टाचायें का  हवाला  देते  हुए  कहा  है  ;

 (a)  पूर्ण  ग्रहण  कितना  समय  चलेंगा  ;

 ग्रहण  कब  प्रारम्भ  होगा  र  कब  समाप्त  होगा  ;  |

 (4)  कया  पूर्ण  ग्रहण  भारत  भर  में  दिखाई  देगा  अथवा  उसके  भागों  में  ;

 (>)  यदि  कुछ  हिस्सों  में  ही  दिखाई  देगा  तो  किन  किन  में  ?

 पर्यटन  site  नागर  विभानन  मंत्रों
 पुरुषोत्तम

 1
 16-2-1980 को  पुणे  सुर्य  ग्रहण  के  बारे  में

 वे  ज्ञानिक  सूचना  7  देशो ंके  16  वैज्ञानिक
 दलों  को  उनके  प्रन रो। च्  पर  प्रदान  की  गयी  हैं  |  श्री जें०  एस०  भट्टाचार्य सुर्य  ग्रहण के  लिए  समन्वयकर्ताਂ  National  Co-ordinator हैं  ।

 ग्रहण  की  श्धिकतम  श्रवधि  भारत  के  पश्चिमी  तट  पर  2  मिनट  और  50  सैकिंड  है  ।
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 सूर्य  ग्रहण  11.  45  बजे  raz)  झारंभ होगा  तथा  सायं
 5.  01  बजे  समाप्त  होगा  ।  भारत  में  यह  ग्रहण  अलग  स्थानों  की  स्थिति  के  Tae  पर  14  ™/ ?

 17  12  सैकिंड़ से  लेकर  17  3  सैकिंड  तक  दिखाई  देगा  ।.

 और  (=)
 :  सू  ग्रहण  कारवाड़  से  लेकर  पुरी  तक  के  130-120  किलोमीटर  चौड़े  मार्ग  पर  पूर्ण  ग्रहण

 के  रूप

 में  दिखाई  देगा  ।  झ्रांशिक  ग्रहण  विभिन्न  परिमाणों  में  भारत  के  सभी  स्थानों  से  दिखाई  देगा  ।

 यगोस्लाबविया के  साथ  व्यापार  dada

 7926.  श्री  पवित्र  सोहन  प्रधान :  क्या  नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  निकट  भविष्य  में  भारत  श्र  यूगोस्लाविया  के  बीच  व्यापार  संवर्धन  के  लिये  कोई  संयुक्त  प्रतिष्ठान  कोई

 व्यावसायिक  संगठन  स्थापित  करने  की  कोई  योजना  है  ;  झौर

 यदि  तो  उसकी  कितनी  गुंजाइश  है  और  दोनों  देशों  के  बीच  कितना  व्यापार  होता
 ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  :

 fear  के  विदेश  व्यापार  मंत्नी  जब  1979  के  आरम्भ  में  भारत  यात्ना  पर  श्राए  थे  तो  तीसरे  देश  की  परियोजनाश्रों  में

 भारत-यूगोस्लाविया  सहयोग  के  संद  में  इस  प्रश्न  पर  सामान्य  रूप  से  विचार-विम्श  किया  गया  था  कि  एक  ऐसी  भ्

 कम्पनी  की  जाए  जो  भारत  श्रौर  थगोस्लाविया  दोनों  की  समर्थताओ्ों  के  श्राघार  पर  पंरामर्श  संयुक्त  निविदा

 o  परियोजना  क्रियान्वयन  ग्रादि  की  सुविधाएं  प्रस्तुत  कर  सके  ।  प्रभी  तक  कोई  ठोस  योजना  नहीं

 बनाई गई  है

 चाज  देते  समय  कलेक्टर  के  क्षेत्राधिकार  के  श्रन्तगंत
 ec  CN

 vara  faa  के  लिए  श्रनिर्णीत  मामले

 7927.  श्री  मनोहरलाल  क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कलेक्टर  के  क्षेत्राधिकार  में  केन्द्रीय  उत्पादन  सीमा-शुल्क  स्वर्ण  नियंत्रण  के  न्याय  निणंय  हेतू  कितने

 ऐसे  मामले  हूं  जिनकी  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  कानपुर  के  तत्कालीन कलेक्टर  ने  16  1977 को  चाजें  देने
 के  समय  सुनवाई  की  थी  उन  पर  कोई  निणंय  नहीं  लिया  था  ;

 (@)  उन  मामलों  को  महीनों  तक  लम्बित  रखने  के  क्या  कारण  थे  जबकि  सभी  श्रौपचारिकताओं  को  पूरा  कर  लिया

 गया  था  दौर  वे  निणंय  लिए  जाने  के  लिए  सभी  तरह  से  पूर्ण  थे  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  पर  विचार  किया  है  कि  कया  संबंघित  पार्टी  को  इससे  कोई  झ्राघात  तथा  परेशानी

 ई  है ;

 नागरिकों  को  ऐसी  कठिनाइयों  से  बचाने  के  लिए  सरकार  का  क्या  उचित  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  ऐसे  मामलों  की  संख्या  नीचे  दिये  श्रनुसार  है

 (i)  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  —z}

 (ii)  स्वर्ण  झर

 (iii)  सीमा  शुल्क

 (a)  कन्ट्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  दो  मामलों में  न्याय  निर्णय  नहीं  किया  गया  क्योंकि  श्रन्तिम  aren  पारित  करने

 से  पूबे  एक  मामले  में  कारखाने  द्वारा  प्रपत  उत्पाद  के  मूल्यांकन  से  सम्बन्धित  पेश  किये  गये  wrast  का  सत्यापन  दूसरे
 मामले  में  पार्टी को  कारण  बताझ्ों  नोटिस  जारी  करने  की  तारीख  का  सत्यापन किया  जाना  था  |

 स्वर्ण  नियंत्रण के  मामले  पार्टी  की  25-7-1977  को  मात्र  झांशिक  सुनवाई  की  गयी  शौर  सुनवाई  16-8-77

 से  पुर्व  पुरी  नहीं  हो  सकी  क्योंकि  पार्टी  ने  किसी  अधिकारी  से  जिरह  करने  की  मांग  की  थी  ।

 शौर
 इस  प्राशय  के  श्रनदेश  विद्यमान  हैं  कि  wa  किसी  श्रघिकारी  का  तबादला  होता  तो  वह  यह  सुनि

 श्चित  करे  कि  जिन  मामलों  में  उसने  पार्टी  को  व्यक्तिगत  सुनवाई  का  मौका  दिया  उनमें  वह  यथासंभव  कार्यभार  छोड़ने

 से
 पहले  श्रौपचारिक  wee जरी  कर  दे  ।  भाग  के  उत्तर  से  पता  चलेगा  कि  केवल  बहुत  थोड़े  मामलों  में  ही  जाने

 वाले  समाहर्ता  द्वारा  भ्रंतिम  श्रादेश  नहीं  दिया  जा  सका  श्रौर  यह  भी  इस  कारण  कि  उसको  पेश  किये  गये  कुछेक  तथ्यों
 का

 सत्यापन  करने  अथवा  संबंधित  पार्टी  द्वारा  किये  गये  अनुरोध  के  अ्रनुसार  जिरह  की  इजाजत  देने  की  जरूरत  थी
 ।  नैसर्गिक

 न्याय के  चूंकि  इस  बात  की  मांग  करते  हैं  कि  प्रभावित  पार्टी  को  पूरा  प्रवसर  feat
 इस

 तरह  के  कुछ  मामलों  से  बिल्कुल  ही  बचा  नहीं  जा  सकता  ।  इन  मामलों की
 परिस्थितियों  से  संबंधित  पार्टियों को  किसी

 झकार  की  परेशानी  होने  का  पता  नहीं  चलता
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 विल्ली-ग्वालियर-इंदौर  ate  इंदौर-भोपाल  मार्गों  के  लिये  बड़े  विमानों  का  चलाया  जाना

 7928.  श्री  माधव  राव  सिन्धिया  :
 कया  पर्थटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली-ग्वालियर-इंदौर  मार्ग  ate  इंदौर-भोपाल  मागं  पर  इंडियन  एयरलाइंस  की

 मान  उड़ानें  श्राई०  सी ०  459/460  छोटे  विमानों  का  उपयोग  करने  के  कारण  इत  मार्गों  के  भारी  यातायात
 से

 निपटाने  में

 समय  नहीं  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  उक्त  मार्गो  पर  बड़े  विमानों  को  चलाये  ate  उनकी  बारम्बारता  में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  पर

 बिचार  करेगी  ;  at

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 पयंटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ४  हां  ।

 atte  :  इंडियन  एयरलाइंस  का  विमान  बेड़ा  वर्तमान  समयावलि  के  tara  परिचालनों  की  श्रावश्यकता

 करने  के  लिए  पुर्ण  रूप  व्यस्त  है  ।  कारपोरेशन  के  पास  ग्वालियर-भोपाल-इंदौर सेक्टर  पर  उड़ानों  की  संख्या  में  वृद्धि

 करने  श्रथवा  अधिक  क्षमता  वाले  विमान  परिचालित  करने  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिए  फिलहाल  कोई  श्रतिरिक्त  विमान
 उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि  कारपोरेशन  1980-81  के  दौरान  वैमानिक  क्षमता  (aitcraft  capacity)  में

 सुघार हो

 जाने  पर  स्थिति  का  पुनरीक्षण  करेगी  ।

 झाई०  ato  407  शौर  408  उड़ानों  का  र्वालियर  में  रुकना

 7929,  माधव
 राव  सिल्धिया  :

 क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 a  वाराणसी-खजुरा हो-झ्रागरा-दिल्‍ली  की  ध. अ  उड़ानों  को

 ग्वालियर  में  रोकने  के  प्रश्न  पर  इंडियन  एयरलाइन्स  विचार  करेगी  ;

 यदि  तों  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  उड़ान  के  मार्ग  में  ग्वालियर  को  शामिल  करने  से  न  केवल  भारी  यातायात  की

 समस्या का  समाधान  बल्कि  यह  पर्यटन  की  दृष्टि  से  प्रोत्साहन  का  ala  भी  होगा  ;  श्रौर

 यदि  तो  इस  बारे  में  उनकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन  भ्र  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  से  (3)  :  dee  यातायात  की  वर्तमान  एवं

 सुस्थापित  प्रवाह  प्रणाली  क  में  तथा  विमानों  की  कमी  को  भी  ध्यान  में  रखते  इंडियन  एयरलाइन्स  फिलहाल

 उड़ान  Fo  आई ०  408  दिल्‍ली /श्रागरा/खजुराहो/वाराणसी  वापसी  पर  ग्वालियर  में  एक  विराम

 (give)  की  व्यवस्था  करने  की  स्थिति  में  नह्दीं  है  ।

 सांगली  ( FaTetez )  के  .  निकट  कवालापुर  हवाई  wes  का  प्रयोग

 7930.  श्री  प्रार ०  कि०  महालगी  :  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सांगली  के  निकट  कवालापुर  हवाई  च्  गत  10  ad  शौर  इससे  भी

 भ्रघिक  समय  से  उपेक्षित  रहा  है  ;

 (a)  क्या  घरेलू  उड़ानों  के  लिये  इस  हवाई  wes  को  प्रयोग  करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराघीन  है  ;

 शौर

 यदि  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कवालापुर विमान  क्षेत्र  राज्य  सरकार  का
 है  तथा  इसके  वर्तमान  दर्ज/स्थिति  की  जानकारी नहीं  है  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 मैससं  रजनीकांत एन०  को  श्रोर  आयकर की  वकार  राशि

 7931.  झहमद  एम०  पटेल|
 :

 क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 एक  गैर  पंजीकृत  फर्म  Careltateat  एन०  शराफ  की  1971-72 से  1977-78

 की  कितनी  राशि  बकाया  है
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 इस  गैर-पंजीक़त  फर्म  के  वास्तव  में  जो  मालिक  हैं  उन  व्यक्तियों  के  नाम  are  पते  कया  हूँ  तथा  उनके  नामों  में

 की  कुल  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  ate

 इस  फर्म  की  का  रोबार  गतिविधियां कया  इसकी  सहायक  श्रथवा  सम्बद्ध  फर्मों  के  नाम  और  पते  कया  ह  झ्र

 रजनीकान्त एन०  शराफ  द्वारा  अपनी  विवरणिका  में  की  गई  श्रायकर  की  धोषणा  के  अनसार  उनकी  श्रोर  कुल

 कितना  श्रायकर  बकाया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  पत्री  जुल्फिकार  ।  :  पूरी  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं  है

 भौर  यथा  संभव  शीघ्न  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 मनुसाई  ATE,  श्रहमदाबाद  के  fees  श्राय  कर  को  बकाया राशि

 7932.  श्री  श्रहमद  एम०  पटेल  क्या  उप  gata  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 WATS  रजनीकान्त  शराफ  (asftarct  झ्रहमदाबाद  तथा  इसकी  सभी

 यक  फर्मों  और  शाखाओं  के  विरुद्ध  की  कितनी  राशि  बकाया  है

 इस  फर्म  का  मख्यਂ  कारोबार  कया  है  ;

 (7)  इस  फर्म  ने  तथा  इसकी  सहायक  फर्मों  ने  जनता  से  कूल  कितनी  जमा  राशियां  प्राप्त  को  है  झौर

 नडियाड़  की  एक  गैर  पंजीकृत  फर्म  ् ज  रजनीकांत  शराफ  से  जिसके  विरुद्ध  आ्रायकर  की  193.  68.  लाख

 रुपये  की  राशि  बकाया  इन  फर्मों  के  क्या  कारोबार  सम्बन्ध  हैं
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (at aioware Beats )  +  से  :  सूचना  तत्काल  उपलब्ध  नहीं

 एकत्न  किया  जा  रहा  है  झर  यथा  संभव  शीघ्र  सदन-पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 श्रो  सौराष्ट्र  ama  मिल्स  जामनगर की  wie से  18  1978 को  श्रम्यावदन

 7933.  श्री  धर्मसिहभाई रंटल' व  क्या  वाणिज्य तथा  नागरिक ak  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  :

 क्या  श्री  सौराष्ट्र  धायल  मिल्स  जामनगर  ने  खाद्य  तिलहन  उत्पादन ar  विपणन के

 बारे  में  18  1978  को  उन्हें  महोदय  )  एक  अभ्यावेदन दिया  था  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  शौर  उसमें  किस  प्रकार  की  मांगें  की  गयी  है  ;

 (7)  were  मांग  के  बारे  में  कब  क्या  कार्यवाही  की  गयी  are  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  तो  उसके  क्या

 कारण हें  ;

 (5)  क्या  उक्त  अभ्यावेदन में  10  समस्याओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  श्रौर  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है

 उस  पर  श्रब  तक  क्या  का्येवाही  की  गयी  है  यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गयी  है  तो  उस  के  कारण हैं  श्रौर

 फ्रत्यक  समस्या  के  Gar  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ak

 नागरिक  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  कृष्ण  कुमार  FYE )  :

 (a)  व
 :  यह  निवेदन  किया  गया  है  कि  गुजरात  में  श्रायल  मिर्लिंग  उद्योग  सुविकसित  है  ate  यह  ग्रामीण  इलाकों

 में  लघु  क्षेत्र  में  फैला  est  है  art  यह  भी  कहा  गया  है  कि  इन  एककों  में  तेल  निकालने  की  50%  क्षमता  बेकार  पड़ी

 हुई  खाद्य  तेल
 शर  तिलहन  उद्योग  के  पुनर्गठन  की  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोड़े  की  प्रस्ता  खित  theatre  को  इसके

 द्वारा  कार्यान्वयन  किये  जाने  से  तथा  बहुत  बडे  एककों  की  स्थापना  करने  और  उच्च  वेतन  भोगी  कर्मचारियों  को  नियुक्ति

 किये  जाने  से  इस  लघ्‌  ग्रामीण  क्षेत्र  को  बहुत  नुकसान  पहुंचेगा  ।

 इस  एसोसिएशन  की  श्राशंकाएं  ठीक  प्रतीत  नहीं  होती  हैं  ।  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  as  के  प्रस्ताव  का  उद्देश्य  तिलहन

 उत्पादकों  के  सहकारी  ढांचे
 का

 विकास  करना  तथा  संसाधन  ake  विपणन  को  सम्बद्ध  करना है  ।  परियोजना के
 आरम्भिक  वर्षों  नए  एकक  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  नहीं  बल्कि  केवल  वर्तमान  सुविधाश्रों  की  पड़ी

 झमता  का  उपयोग  करना  है
 ।

 राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  की  परियोजना  रिपोर्ट  में  यह  परिकल्पना  कीं  गई  है  कि  नए  एककों
 की

 स्थापना  पर  विचार  करने
 से

 पहलें  एक  श्रध्ययन  दल  उन  श्रतिरिक्त  संसाधान  सुविधाओं
 के

 प्रश्न
 का

 श्रध्ययन  करेगा  जिनकी
 इस  परियोजना  के  fire  भविष्य  में  प्रावश्यकता  होगी  ।

 एक  विवरण  संलग्न  है  ।
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 तिलहनों  के  उत्पादन  में  बढ़ती  का  रुख  रहा  है  ।  यद्यपि  उनके  उत्पादन

 में  मौसम  की  अनिश्चितताश्ों  के  कारण  वर्ष  प्रतिवर्ष  उतार-चढ़ाव  होता

 1  हम  तिलहनों  का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  |  रहा  क्योंकि  लगभग  90%  तिलहन  क्षेत्र  असिंचित  है  ।
 इनके

 दन  में  उतार-चढ़ाव  पहले  की  तुलना  में  अब  अधिक  सीमा  में  हता  है  ।
 पाय है  |

 मूंगफली शर  tq-azal,  जो  दोनों  मिलाकर  देश  में  तिलहन  उत्पादन 2.  मूंगफली  की  प्रति  एकड़  उपज  स्थिर

 रही है  ॥
 का  लगभग  85%,  झर  खाद्य  समूह  का  90%,  भाग  के  निम्न

 तालिका  में  दिए  उत्पादन  झ्रांकड़ों  से  यह  बात  स्पष्ठ  होती  है
 3.  मूंगफली  वर्षा  पर  निर्भर  रहने  वाले

 क्षेत्रों  में  उगाई  जाती  है  श्रौर  यहां  तक
 |

 मंगफली an  सरसों
 कि  अंतिम  एक  वर्षा  की  देरी  के  ना
 णामस्वरूप  25%  से  30%  तक  |

 ster  श्रधिकतम  rata Nn  = orer o\  अधिकतम
 न्यूनतम

 में  कमी  हुई  है  ।  J  (5  (5
 ना

 तीसरी  थोजना  5125  6004  4263  1267  1474  915

 चौथी  योजना  5489  6181  4092  1697  1976  1433

 पांचवीं  योजना  5800*  6754  5111  1842*  2252  1562

 चार  वर्ष  का  प्रौसत  |

 उत्पादन  में  उपर्यक्त  वद्ध  झाम  तौर  पर  मंगफली  सहित  विभिन्‍न  तिलहन

 फसलों  की  प्रति  हेक्टेयर  उपज  में  सुधार  होने  के  हुई  है  |

 भ्रतिरिक्त  फसल  के  लिए  कोई  सरकार  प्रति  हेक्टयर  उपज  बढ़ाकर  अर  साथ  ही  दक्षिणी  राज्यों  के  नहर

 भूमि  उपलब्ध नहीं  है  ।  दवारा  सिंचित  क्षेत्रों  ग्रीष्मकालीन  फसल  के  रूप  विशेषकर

 के  अंतर्गत  क्षेत्र  बढ़ाकर  तिलहन  फसलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए

 लगातार  प्रयत्न  कर  रही  है  |

 5  frat  श्रौर  भारतीय  कृषि  madera  परिषद्‌  के  तत्वावधान  में  कार्यान्वित  की  जा  रही
 ma  बीजों  की  विकास  परियोजनाएं  तिलहन  सम्बन्धी  प्रखिल  भारतीय  समन्वित  श्रनुसंघधान  परियोजना
 afar  उपज  वाली  किस्मों के  नए  क  अतगत  विभिन्‍न  तिलहन  फसलों  की  झ्धिक  उपज  वाली  किस्में  तयार

 बीज  तैयार  करने  में  सफल  नहीं  हुई  ह  ।  लिए  व्यवस्थित  प्रयत्न  किये  जा  रहे  विभिन्‍न  तिलहन  फसलों

 की  ग्रधिक  उपज  देने  वाली  किस्में  तैयार  करने  पर  बल

 दिया  जा  रहा  है  शर  बहुत  सी  नई  किस्में  तैयार  होने  वाली  =  |
 और  बीमारियों  पर )

 |  तिलहन  की  फसलों  को  विभिन्‍न  रोगों  दवारा  किये  जाने  वालं
 समय  से  काबू  नहीं  पाया  गया  है  ।

 |  नकसान  से  बचाने  के  लिए  भारत  सरकार  गहन  तिलहन  विकास  कार्यक्रम

 शर  नए  सिंचित  क्षेत्रों  में  तिलहनों  का  विस्तार  करने  संबंधी  केन्द्रीय

 जब  क्षत्र  संक्रमण  से  ग्रासित  हो  जाता  है  प्रायोजित  योजना  के  अ्रंतगंत  Oye Cea  प्रचालन  लागत
 सरकार  ने  कभी  भी  नाशिकीटमार  और  रसायनों  की  लागत  ah  सरसों  के  मामले  में

 )

 दवाइयों  का  समय  से  छिड़काव  करने  |  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देती  रही  है  ।

 की  कोई  उचित  योजना  नहीं  बनाई  है

 अल्पावधि  में  विकसित  होने  वाले  नये  वहीं जो  मद  संख्या  5  में  दिया  गया  है  |

 बीजों  की  श्रावश्यकता है  ।

 मंगफली  की  फसल  प्रभावित  करने  वाली  एफला  टोक्सीनਂ  भण्डार में  रखें  बीजों  में  नमी  की  अधिकता  क  कारण

 ग्रलफा-टोक्सीनਂ भी  है  ।  इस  फंफदी  किसानों को  सलाह  दी  जाती  है  कि  वे  अपने  उत्पाद  अच्छी

 को  नियंत्नित करने  के  लिए  कोई  प्रयास  प्रकार  से  सुखा  ताकि  उन्हें  न  लग  |

 rat  किये  गये  हैं  ।
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 10.  के  हितों  को  नुकसान  जहां  तक  भारत  सरकार  की  नीतियों  का  संबंध  हाथ  से  चुनी  मूंगफली

 के  निर्यात  की  झनमति  दी  जा  रही  है  शर  थे  नेफड  के  माध्यम  से  मार्गीकृत कर  लोगों  को  ग्राधिक  सहायता  प्राप्त

 दर  पर  खादय  मूंगफली  का  तल  देने  का  किये  गये  जो  एक  ऐसा  अ्रभिकरण  है  जिसका  उत्पादक  स्तर  तक

 sit  करमे  की  गुजरात  सरकार  सीधा  संबंध  है  ।  इसी  प्रकार  मुंगफली  की  तेल  रहित  खली  का  निर्यात

 की  गलत  नीति  से  अपनी  उपज  का  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  मसार्गीक़ृत  किया  जा  रहा
 उचित लाभ  न  म्रिलनें  किसान  इन  निर्यातों  का  देश  को  भ्रघिकतम  मत्य  प्राप्त  हो  सके

 को  दण्डित  fear  गया है  शौर

 से  चनी  मूंगफली  का  निर्यात

 रोकने  और  तेल  रहित  खली  के  निर्यात
 को  बिल्कुल  छिन्न-भिन्न  करने  )  की

 भोरत  सरकार  की  गलत  नीति  |

 जनागढ़  सें  श्रायकर  को  विशेष  सुविधाएं

 7934.  aft  ritag  भाई  पटेल :  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  श्रायकर  प्रीयवत, ष  अ्रहमदाबाद के के  9  1978  को
 जूनागढ़ के  दौरे

 के  समय  चैम्बर्स  जूनागढ़  ने  उन्हें  मांगों  वाला  एक  झभ्यावेदन  पेश  किया  था  ;

 यदि  तो  उन  में  से  प्रत्येक  मांग  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इन  तीनों  मांगों  में  से  प्रत्येक  को  कब  तथा  कसे  मंजूर  किया  गया  तथा  स्वीकृत  मांगों  का  स्वरूप  कया  है

 (a)  कौन  सी  मांगें  झ्रस्वीकृत  की  गईं  तथा  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 (%)  जुनागढ़  में  इस  समय  झ्रायकर  दाताओं  को  क्या  कया  सुविधायें  दी  जा  रही  हें  भर  उन्हें  विशेष  सुविधायें  कब

 तथा  किस  रूप  में  दी  जायेंगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  1
 जी  हाँ  ।

 (i)  निरीक्षी  सहायक  श्रायकर  श्रायुक्त  श्रौर  atreirr  सहायक  श्रायकर  श्रायुक्त  के  कार्यालय  जूनागढ़  में

 रखना ॥
 (ii)  आयुक्त  के  कार्यालय  का  राजकोट  में  चालू  किया  जाना  ।

 (11 )  जूनागढ़  वाणिज्य  मण्डल  के  मामलें  में  ग्रायकर  और धन कर धन  कर  संबंधी  कार्यवाहियों के  विरुद्ध  श्रश्यावेदन  |

 ate  3  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  निरीक्षी  सहायक  शयकर  maa  के  कार्यालय  को  भावनगर  में  रखने
 की  व्यवस्था  कायम  रहेगी  ।  तक  श्रपीलीय  सहायक  शझ्रायकर  झ्रायुक्त  के  कार्यालय  का  सम्बन्ध  यह  facie

 किया  गया  है  कि  राजकोट  में  श्रपीलीय  सहायक  ्रायकर  का  एक  सौर  पद  बनाया  जाय  ।  भावनगर  स्थित

 वर्तमान  कार्यालय  की  जूनागढ़  के  अघिक  निकट  है  ।  इस  नए  कार्यालय का  जनागढ़ से  दायर  की  जाने

 वाली  झायकर  प्रपीलों  पर  लाग  होगा

 (i)  में  श्रायकर-झ्रायुक्त के  कार्यालय
 ने  11  1979  से  कार्थ  करना  शुरू  कर  दिया  है

 |

 (ii)  भारतीय  वाणिज्य  मण्डल  के  मामलें  में  सर्वोच्च  न्यायालय  द्वारा  निर्णय  दिए  जाने  के  जूनागढ़  वाणिज्य

 मण्डल  के  मामले  में  ग्रायकर  धन  कर  संम्बन्धी  कार्यवाहियां  शुरू  कर  दी  गयी  हैं  ।

 (&)  अय  कर  झ्रायुक्त ने  रिपोर्ट  दी  है  कि  oleate  करदाताओं  के  समाधान  पदरूप  में  जूनागढ़ में  सभी  सुविधाएं

 की  गयी  हैं  ।

 एकाधिकार  गहों  दुबारा  विदेशी  मुदा  का  कथित  दुरविनियोजन

 7935.  श्री  हुकम  देव  नारायण यादव  :  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  विचार  20  प्रमुख  एकाधिकार  गृहों  द्वारा  अपने  नामों  में  अथवा  बेनामी  आ्ाधार  पर  देशमें

 विदेशों  में  प्रजित  की  गई  झनुमानित  सम्पत्ति  जमा  कर  लिये  जाने  की  जांच  कराने  का  है
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 क्या  सरकार  को  मालम  है  कि  उन्होंने  स्वयं  उन्हीं  के  द्वारा  चलाई  जा  रही  भारतीय  तथा  विदेशी  कम्पनियों

 के  साथ  करार  करके  करोड़ों  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  का  दुर्िनियोजन  तथा  करों  का  अपवंचन  किया  है  ;  और  यदि  तो

 क्या  सरकार  नें  इस  सम्बन्ध  में  कभी  कोई  जांच  की  है
 ?

 वित्त  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  20  बड़े  एकाधिकार  घरानों  में  से  किसी  भी  घरोंने

 द्वारा  कराधान  काननों  श्रथवा  मद्रा  तियंत्रण  संबंधी  काननों  के  उल्लंघन  किये  जाने  का  थदि  कोई  विशिष्ट  मामला  सरकार

 की  जानकारी  में  आता  है  तो  उसकी  जांच  करवायी  जाती  है  ।

 (a)  यदि  भारतीय  ford  बेंक  की  अनुमति  के  बिना  विदेशी  मुद्रा  को  विदेश  में  रोक  रख  लिया  जाए  प्रथवा  उसे

 प्राधिकृत  बैंकिंग  माध्यम  से  स्वदेश  न  भेजा  जाय  या  फिर  भारतीय  ford  बैंक  की  अ्रनमति  के  बिना  विदेश  में  किसी  प्रकार

 का  पूंजी  निवेश  किया  जाय  तो  यह  विदेशी  मद्रा  विनियमन  म्रधिनियम  के  उपबंधों  का  उल्लंघन  होगा  ।  जब  कभी  ऐसा  कोई

 मामला  प्रवत्तैन  निदेशालय  की  जानकारी  में  झाता  है  तो  वह  इस  पर  कार्यवाही  करता  है  ।

 व
 श्री  सौराष्ट्र  maa  मित्स  जामनगर की  श्रोर  से  कक  एक्स्रेवशनਂ  निर्यात  नीति  क

 बारे  में  18  1978 का  श्रम्यावदन

 7936.  श्री  घर्म  fag  भाई  पटेल  :  क्या  नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  ग्रायल  केक  सम्बन्धी  निर्यात  नीति  के  बारे  में  श्री  सौराष्ट्र  प्रायल  मिल्स  एसो
 जामनगर की  ate  से  दिनांक  18  1978  का  अभ्यावेदन प्राप्त  हुझा  था  ;  और

 यदि  तो  इसकी  बातें  क्या  हूं  ;  क्या  उसमें  पांचसुत्नी मांग  की  गई  उनमें  से  कौन-कौन  सी  मांगें  स्वीकार

 की  गई  है  तथा  जिन  मांगों  को  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  उनका  ब्यौरा  क्या  है  पौर  उनको  स्वीकार  न  किये  जाने  के  क्या

 कारण  हैं
 ?

 नागरिक git  तथा  सहकारिता मंत्रालय  से  राज्य  wat  आरिफ  s  sit  at

 अभ्यावेदन  में  मुख्य  बात  यह  कही  गई  थी  कि  मूंगफली  निस्सारण  का  निर्यात  बिना  किसी  प्रतिबंध  के  हो

 चंकि  देश  में  उचित  कीमतों  पर  मंगफली  निस्सारण  की  उपलब्धि  बनाये  रखने  के  लिए  उसके  निर्यातों  को  विनियमित  करना

 एसोसिएशन  को  बता  दिया  गया  है  कि  निर्यात  की  orate  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 हवाई  अड्डों  पर  यातायात  नियंत्रण

 7937.  बापुसाहेब  परुलेकर  क्या  पर्यटन  आर  नागर  विमानन  wat  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  हवाई  west  पर  यातायात  नियंत्रण  दोषपूर्ण  हैं  ;

 क्या  दिल्‍ली  हवाई  wes  एयरफील्ड  एप्रोच  ऐड  ग्रथात  नी ०  अ्ार०  ठीक से  कार्य  नहीं कर  रहा

 ait  इसके  क्या  कारण  है

 क्या  उक्त  विषय  पर  दिनांक  6-3-79  के  इंडियन  एक्सप्रैस  में  पष्ठ  3  पर  प्रकाशित समाचार  की  झोर  सरकार

 का  ध्यान  दिलाया  गया  है  और  उस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है

 वी०  झ्रो०  श्रार०  के  टीक  से  कार्य  न  करने  के  कारण  ही  1973  में  दिल्ली  हवाई  WES  के  निकट  बोइंग

 विमान  sac  हुई  यदि  तो  वी  ०  झो०  श्रार०  के  उचित  रूप  से  कार्य  करने  के  बारे  में  तबसे  क्या  कदम  उठाये  गये

 पर्यटन  आर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  ,  जी  नहीं  ।

 a  दिल्‍ली  हवाई  wad  पर  दो  हाई  फ्रीक्वेंसी  ्रॉग्नी  डारक्शन  रेडियो रे  )  की  व्यवस्था

 की  हुई  है  ।  एक  वी  ०श्रो०य्ार०  तो  संतोषजनक  रूप  से  कार्य  कर  रहा  परन्तु  दुसरे  वी  ०पो  ०श्रार०  के  HTP aTaAT Te पर

 उसके  बहुत  पास  से  गुजर  रही
 | ह

 हाई  पावरटेशन  के  कारण  कई  दिशाओं  में  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा है  ।  इस

 तथ्य  की  sie  निर्धारित  क्रियाविधि  के  अनुसार  एयर  लाइन  ऑपरेटरों  का  ध्यान  प्राक्‌ ८  कर  गया  है  ।  इस

 वी०  औ ०  झ्रार०  को  विमान  क्षेत्र  के  ही  यहां  से  हटाकर  किसी  श्रौर  स्थान  पर  लगाने  की  कार्यवाही  भी  चाल्‌  है  ।  इस

 प्रावश्यकता की  पूति  करने  के  लिये  भझ्रपेक्षित  उपकरण लिये  जा  रहे  हैं  ।

 माचे  1979  के  इंडियन  एक्सप्रेस  के  दिल्‍ली  संस्करण  में  प्रकाशित  समाचार  को  सरकार  ने  नोट  कर

 लिया  at

 जो  नतीं
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 तथा  दिल्‍ली  हवाई  aed  पर  सीमा-शुल्क  की  वसूली

 7938.  श्री  फतेहसिहू राव  पी०  गायकवाड़  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फरवरी  श्रौर  1979  में  तथा  दिल्लीं  हवाई  weet  परसीमा  शल्क  जुर्माने  के  रूप  में  कुल

 कितनी  धनराशि  वसल  की  गई  है  ;

 वर्ष  1978  के  उपरोक्त  महीनों में  राजस्व  की  are  से  यह  कितना  न्यूनाधिक है  ;  अर

 क्या  सामान  की  दरों  में  रियायत  किये  जाने  के  कारण  राजस्व  की  ग्राय  में  बुद्धि  हुई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  dat  सतीश  :  से  (4)  :  बम्बई  प्र  दिल्‍ली  हवाई  अडडों  पर

 ष्ट्रीय  यात्नियों  से  फरवरी  श्रौर  ae  1979  में  वसूल  हुए  शर  वर्ष  197  8  की  उसी  प्रवधि  में  वसूल  हुए  सीमा

 लस ष्ञ ब मनि  और  की  कुल  रकम  का  एक  तुलनान्मक  विवरण  संलग्न  है
 वर्ष  1979  के  पहले  तीन  महीनों  at  1978  की  उसी  प्रवधि  के  वसूली  में  बृद्धि  होते  के  मुख्य  कारण

 €—arat  यातायात  मे  वृद्धि  होना  श्रौर  arena  व्यापार  नियंत्रण  के  शुल्क  ग्र्दा  करने  यात्रियों

 के  श्रसबाब  की  मदों  के  प्रायात  के  लिये  सीमा  को  बढ़ाना  |

 विवरण

 बम्बई  और  दिल्‍ली  हवाई  अड्डों  पर  वर्ष  1978  और  1979  में  जनवरी  फरवरी  और  मार्च a

 वसूल  हुए  सीसा  शुल्क  जुर्माना  ओर  अर्थदंड को  कुल  रकम  का  विवरण-पत्र

 सीमा  aati  ae
 मास  श्रथेंदणष्ड  की  कुल  रकम

 बम्बई  हवाई  ग्रडडा ्  .  जनवरी  1979  2,90,22,965

 1979  2,  78,  64,013

 1979  3,38,27,648

 1978  2,  33,  20,445

 1978  2,34,27,719

 1978  2,56,57,919

 दिल्‍ली  हवाई  श्रडू डा  1979  81,20,398

 फरवरी  1979  77,04,599

 Hi,  19/9
 aro

 4, 76,867

 1978

 1978  57,76,135

 1978  7
 4, 54, 0

 83

 स्टलिंग  कम्पनियों  को  किराया  खरीद  योजना  के  श्रन्तगंत  मंजर  ऋण

 7939.  प्रो०  समर  मुखर्जी :  नागरिक  gta  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बातने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कांग्रेस  सरकार  के  शासन  काल  में  ग्रौर  वर्तमान  सरकार  के  शासन  काल  में  चाय  बागानों  की  मालिक  स्टरलिंग  कम्पनियों  को

 खरीद  योजान  के  भ्रन्तगंत  कितनी  राशि  के  ऋण  दिये

 नागरिक  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार
 1

 जानकारी
 एकत्र की  जा  रही  है  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी

 राजस्थान  में  प्रफोम  तौलने  का  नया  केन्द्र

 7940.  श्री  चतुभुज  :
 कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्यां  तहसील  छीपा  शिला  कोटा  झपीम  तौलने  का  एक  नया  केन्द्र  खोला  गया

 है  ;  यदि  तो  इसका  कितनी  तथा  किन-किन  पंचायतों  को  लाभ  पहुंचेगा  ;

 क्या  इस  क्षेत्र  की  तीन  पंचायतों  के  झलावा  इस  क्षेत्र
 के

 अधीन
 झाने  वाली  श्रन्य

 पंचायतों
 के

 किसानों

 पुलिस  की  व्यवस्था  न  होने  तथा  यह  केन्द्र  बहुत  दुर  होने  से  कठिनाईयां  उठानी  पड़ेंगी  ;
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 ne
 विधित

 क्या  उप  केन्द्र  बंदी  sire  STaTaTs  aa  में  तहसील  अथवा  उप  तहसील  केन्द्रों  के  अतिरिकत  ग्रन्य

 स्थानों पर  भी  हं  ;  प्रौर

 क्या  area  उप  केन्द्र  खोलने  की  साजिश  के  सम्बन्ध  में  जांच  कराई  जायेगी  तथा  तत्सम्बन्धी  पुर्ण  ब्यौरा

 क्या है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  1  जी  हां  ।  इस  केन्द्र के  aia  य्राठ  पंचायतें  अर्थात

 सरथाल  बंजारी  और  देवरीजोधघ  gray हैं  ।
 ग

 जी  नहीं  ।  सरथाल  स्थित के केन्द्र
 पोस्त  उगाने  वालें  क्षेलों के  क ेनजदीक है  ।  इसलिये  काश्तकारों  को  अपनी

 ada  नारकोटिक्स विभाग  को  देने  देतू  लम्बा  रास्ता  तय  नहीं  करना  पहैंगा  ।  aT  ्  झावश्यक  सुरक्षा-प्रबन्ध  थी  किये गये  हैं  1.

 जीहाँ  ।

 (a)  जी  नही ं।

 श्रायातित  कारों  के  मामलों  में  काननी  श्पचारिकताएं

 7941.  श्री  ए०  Fo  राय  :  क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 टाटा  झायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  के  अधिका  रियों  द्वारा  कितनी  कारें  इस  समय  प्रयोग  में  लाई

 जाती  हैं  तथा  गत  दो  वर्षों  में  कितनी  कारों  का  झायात  किया  गया

 कया  उनक  पास  पुरे  कानूनी  कागजात  हैं  तथा  उन्होंने  सभी  कारों  का  भुगतान  कर  लिया  है  ौर

 क्या  इन  विलासपूर्ण  कारों  के  मामले  में  टाटा  आ्ायरन  एण्ड  स्टील  कम्पनी  में  सरकारी  निदेशकों  की  स्वीकृति

 प्राप्त है  ?

 नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  से  1"  पिछलें

 दो  वर्षों  के  दौ  रान  मख्य  प्रायातਂ  तथा  निर्यात  ने  किसी  भी  कार  के  भ्रायात  के  लिए  इस  फर्म  के  नाम  कोई  सीमा  शल्क

 निकासी  परमिट  लाइसेंस  जारी  नहीं  किया  है  ।

 ग्रन्य  झावश्यक  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ara  पर्यटन  विकास  निगम  के  कमंचारियों ग्रौर  श्रधिकारियों  की  सेवा  शर्ते

 7942.  श्रीमती  पार्वती  कृष्णन  1  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागरਂ  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  प्यंटन.विकास  निगम  के  मुख्यालय  सहित  सभी  स्तरों  पर  कर्मचारियों  रियों

 विभिन्न  श्रेणियों  की  सेवा  शर्तें  निम्नलिखित  सांविधिक  श्रधिनियमों  द्वारा  लाग  होती  हैं  ॥

 दुकान  at  प्रतिष्ठान  प्रधिनियम श्र  विभिन्न  राज्यों के  नियम

 झौद्योगिक  रोजगार  झो० )  अधिनियम और  नियम

 कारखाना  श्रधिनियम  पौर  इसके  भ्रन्तगंत  बनाये  गये

 मोटर  परिवहन  श्रमिक  अधिनियम  ate  राज्यों  द्वारा  बना  ये  गये  नियम

 यदि  तो  उपरोक्त  निगम  के  मुख्यालय  सहित  इसके  विभिन्न  एकक  डिवीजनों  के  कर्मेंचारियों  at  ऐसी

 श्रेणियों  का  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख  करें  जिनकी  सेवा  शर्तें  उपरोक्त  में  से  प्रत्येक  श्रघिनियम  श्रौर  नियमों  द्वारा  लागू  होती  हैं

 विनियमित  होती  हं  ;  और

 निगम  के  प्रारम्भ  होने  से  लकर  इस  तारीख  तक  निगम  के  अधिकारियों  सहित  समग्र  रूप  से  कमंचा  रियों  की

 सेवा-शर्तों  को  लागू  करने  के  लिये  पारस्परिक  रूप  से  सहमत  हुए  नियमों  श्रौर  विनियमों  का  एक  व्यापक  सेट  बनाने  के  लिये

 प्रबन्धकों  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  (att  पुरुषोत्तम  हां  ।  इन  भ्रधिनियमों के  उपबंधों  में
 विनिर्दिष्ट सीमा  तक  ।

 भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  केटरिंग  प्रतिष्ठानों  जेसे  श्रावासीय  रेस्तरां  ak  ध्वनि  तथा  प्रकाश

 कार्पोरेट  क्षेत्रीय  कार्यालयों  श्रौर  पयंटक  सेवा  नई  पर  संबंधित  राज्य  के  दुकान  तथा

 प्रतिष्ठान  श्रघिनियमों  के  उपबंध  लागू  होते  ् ञ्ौ  ये  उपबंध  प्रत्येक  राज्य  अधिनियम  में  विनिर्दिष्ट  सीमा  तक  कर्मचारियों

 पर  लागू होते  हैं  ।  इन  प्रतिष्ठानों की  सुची  विवरण  पर  दी  गई  है  ।  दुकान  तथा  प्रतिष्ठान  के  seit

 कमेकार  श्रौर  अधिकारी  में  कोई  अ्रंतर  नहीं  है  ।
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 कवल औद्योगिक  नियोजन  1946..  कमंकारों पर  लागू  होता  है  भौर  इग्जेक्यूटिवॉपर

 लागू  नहीं  होता  है  ।  इस  afafrat  के  अंतर्गत  श्राने  वाले  भारत  Tae  विकास  निगम  के  प्रतिष्ठान  विवरण  में
 खित  हें  ।

 दिल्‍ली  की  परिवहून  कार्येशाला  शर  नई  के  लांडरी  भ्रनुभाग  पर  कारखाना
 1948  लाग  होता है  ।

 भारत  न पथटन  विकास  निगम  के  सभी  परिवहन  एककों  जो  5  से  अ्रधघिक  परिवहन  कर्मका  रों  को  नियोजित  करते

 पर  मोटर  परिवहन  कर्मकार  अधिनियम  1961 लागू  होता  है  ।

 अ्ौद्योगिक  नियोजन  1946  के  wets  प्रमाणीकृत  स्थायी  पदेश  होटल

 होटल  जनपथ  होटल  लोधी  होटल  रणजित  नई  दिल्‍ली  के  बारे  में  बनाए  गए  होटल

 होटल  एयरपोर्ट  wet  बीच  fee  होटल  अकबर

 होटल  कुतुब  waite  at  परिवहन  प्रभाग के  बारे  में  प्रमाणन  के  लिए  ड्राफूट  स्थायी  UIST  प्रमाणन  प्राधिकारियों

 के  समक्ष  दायर  किए  गए  हैं  होटल  श्रौरंगाबाद ललित  महल  पैलेस  मैसुर  ake  मुख्यालय के  लिए

 प्रमाणन  हेतु  ड्राफ्ट  स्थायी  प्रादेश  तैयार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 ऐसे  एककों  शर  श्रधिका  रियों  सहित  कमेंचारियों  जिनपर  श्रौद्योगिक  नियोजन  झ्रादेश  )  1946

 के  उपबंध  लागू  नहीं  के  बारे  में  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  श्रनुशासन ate  श्रपील  नियम  1978  बनामे

 तथा  श्रधिसूचित किए  गए  हैं  ।

 कर्मचारियों की  विभिन्न  श्रेणियों  की  सेवा  शर्तें  संबंधित  श्रम  कानूनों  द्वारा  शासित  तथा  विनियमित  होती  है  और  उक्त

 श्रम  कानूनों  के  उपबंधों  का  कानूनों  के  अझंतगंत  ara  वाले  क्मंचा  रियों
 की  विभिन्न  श्रेणियों  के  बारे  में  ग्रनुपालन छ  करना

 पड़ता  है  ।  दुकानों  तथा  प्रतिष्ठानों  शर  झौद्योगिक  प्रतिष्ठानों  में  काम  करने  वाले  कमंचारियों  की

 सेवा-शर्तों  में  एकरूपता  केवल  उसी  सीमा  तक  हो  सकती  है  जैसा  कि  इन  श्रम  कानूनों  में  व्यवस्था  की  गई  है  ।  ड्राफ्ट  भर्ती  तथा

 पदोन्नति  लियम  श्रमिक  संघों  को  उनकी  टिप्पणियों  के  लिए  परिचालित  किये  गए  हैं  ौर  उनकी  टिप्पणियों  पर  विचार  करने

 के  पश्चात्‌  इन्हें  प्रधिसूचित किया  जायेगा  ।  कर्मचारियों के  संबंध  में  र  तथा  एल०  ठी ०  सी ०  एन्टाइटलमेंट्स  संबंधी  नियम

 उनसे  परामशं  करके  बनाये  गए  हैं  |

 विवरण

 संबंधित  राज्य के  कि प्रपन-त्र  दुकान  तथा  प्रतिष्ठान  श्रधिनियम के  e Weary  झाने  वालें  भारत  पर्यटन  विकास
 निगम  के  प्रतिष्ठान

 होटल  बीच  fre

 (1)  waite  बीच

 (2)  अकबर  नई  दिल्‍ली
 (2)  टैम्पल  महाबलिपुरम्‌

 (4)  लोधी  नई  दिल्‍ली

 (5)  रणजीत नई  दिल्‍ली
 (1)  कुल्लु

 (2)  मनाली
 (6)  कुतुब  अशोक, नई दिल्‍ली नई  दिल्ली

 (3)  बौघगया
 (7)  बंगलौर

 (8)  श्रौरंगाबाद  ग्रोरंगाबाद  (4)  कुशीनगर

 (5)  भुवनेश्वर
 (9)  खजुराहों  खजुराहों

 (6)  कोणाक
 (10)  एयरपोटं  कलकत्ता

 (11)  जम्म  जम्मू
 (7)  माण्डू

 (8)
 (12)  जयपुर  जयपुर

 (9)
 ि.»

 (13)  हसन  हसन

 (14)  वाराणसी वाराणसी  (10)  fat

 (11)  तन्जौर
 (15)  लक्ष्मी  विलास  पैलेस  उदयपुर

 (16)  ललित
 महल

 पैलेस
 मैसूर

 (12)  बीजापुर

 (17)  पटना  (13)  मदुर
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 लिलि

 विवरण  (ut

 बन  लॉज
 रे

 ्

 (1)  काजीरंगा

 (1)  नई  दिल्‍ली
 (2)  भरतपुर

 (2)  अजन्ता
 (3)  ससनगीर

 (3)  महार्बाल  उुरम
 श्रन्य  कार्यालय

 (4)  झगर

 (5)  कोसी
 (1)

 च

 3  पालियामेंट  नई

 (6)  एलोरा
 (2)  ध्वनि  तथा  प्रकाश  शालीमार

 (7)  —  श्र  साबरमती  (merarate)  |

 are  औरंगाबाद  में  एयरपोट  रेस्तरां
 (3)  क्षेत्रीय  मद्रास  घौर  बम्बई

 ।

 (4)  पर्यटक  सेवा  नई  दिल्‍ली

 विवरण  )

 संबंधित  नियमों  के  साथ  पठित  श्रौद्योगिंक  नियोजन  1946  के
 श्रन्तर्गत  भाने

 वाले  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  के  प्रतिष्ठान

 (1)  होटल  नई  दिल्‍ली  (  8)  ललित महल  पैलेस  मेसुर

 (2)  होटल  जनपथ  नई  दिल्‍ली  (9)  होटल  श्रौरंगाबाद  झौरंगाबादਂ

 (3)  होटल  लोधी  नई  दिल्‍ली  (10)  होटल  खजुराहो खजुराहों

 (4)  होटल  रणजीत  नई  दिल्‍ली  (11)  होटल  वाराणसी  वाराणसी

 (5)  होटल  श्रकबर  नई  दिल्‍ली  (12)  होटल  एयरपोट  कलकत्ता

 (6)  होटल  कुतुब  नई  दिल्‍ली  (13)  अशोक  बीच  रिसोट  ,  कोवलम

 (7)  होटल  बंगलौर  (14)  परिवहन  प्रभाग  जिसमें  परिवहन  एकक  at

 मुख्यालय  शामिल  हैँ  ।

 एयर  इंडिया  में  aagraa  जनजातियों  के  कर्मचारि  1  को  संख्या

 7943.  श्री  बागुन  सुम्बरुई  :  कया  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  उदर  इंडिया

 इण्टर  ने  शनल  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  देश  में  देश  के  बाहर  नियुक्त  अनुसूचित  जनजातियों  के  कर्मचारियों  की  संख्या  कितनी

 पर्यटन  नागर  विमानन  मंत्री  (=i  पुरुषोत्तम  श्रपेक्षित  सूचना  देने  वाला  एक  संलग्न  है
 |

 विवरण

 भारत  में  नियक्त  भारत  से  बाहर  नियुक्त

 सुचित  जनजाति  के  wight  जनजाति  के

 चारियों की  संख्या  कमेंचारिय  DEUS की  OST
 ———

 $$$  SN — wn

 इंजीनियर ग्रेड  11

 डिप्टी चीफ  एयर  होस्टेस
 अ्रसिस्टैंट क  Tefar ry  प्राफिसर

 असिस्टैंट स्टेशन  fs3
 कम्प्यूटर  आपरेटर

 डिप्टी  ट्रांसपोर्ट
 cadre  श्राफिसर

 फौरमेन

 10

 i1  फलाइट  पसर 1h बर  प

 12  एयर  होस्टस  56  65
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 जारी

 4५

 13  खाईलिंग  सुपरवाइज़र

 14  सीनियर  fracafase

 15  सीनियर  टेक्नीशियन

 16  चीफ  दटेलीप्रिटर  ग्रॉपरेटर

 17  चीफ  ट्रैफिक  afaecce

 18  पि  fi
 a

 19  सेक्शन  स्टोरकीपर  ह

 20  सीनियर  सिक्योरिटी  असिस्टेंट

 21  टैक्नीकल tee  e

 18  18

 OA 44  प्लांट  टेक्नीशियन  11  11

 25  करप  दर

 19  19 26

 27  ast

 28  wer  miners टर

 ag  स्टोरकोॉपर
 A

 30  टलीफोन  गॉपरेटर

 31  लीप्रिंटर  ग्रॉपरेट

 32  42  42 aft  fi
 x.

 33  13  13

 34  टाइम  कलक

 ब् क ट  अ्रसिस्टंट फला  ae  20  26

 36  जूनियर  भ्रॉपरेटर

 37  ह

 38  हैड  वेण्डर

 39  44  44

 40

 Al

 42  लोडर  36  36

 43  चपरासी  चके  थक

 44  कम्प्यूटर  अ्रॉपरेटर  क

 45  ह  15  15 टैक्नीशियन

 46  श्रसिस्टैंट  फूलाइट  पर्सर

 कुल  363  17  380

 हिमाचल  प्रदेश  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  को  यात्रा  भले।दैनिक  भत्ते/का  भुगतान

 7944  ली  दुर्गाचन्द  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  am  fa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  अपने  कर्मचारियों  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  क्षेत्रों  दौरे पर  ऊंची दर  पय

 भत्ते।दैनिक/भत्ते के  भुगतान  के  लिए  निर्धारित  किया  है  ;
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 अता

 यदि  तो  इस  प्रकार  निर्धारित  क्षेत्रों  का  ब्यौरा  है  ;

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  यात्रा  दैनिक  /  भत्ते  के  प्रयोजनो ंके  लिए  जम्मू  तथा  कश्मीर को
 मद्रास

 aie  कलकत्ता  के  बराबर  घोषित  कर  दिया  है  ;

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  लगभग  सभी  क्षेत्र  कठिन  श्र  gine
 ;

 (&)  क्या  चम्बा  जिले  में  ् ी  से  किलार  तक  सड़क  नहीं  है  श्रौर  कर्मचारियों  को
 52  किलोमीटर की  दूरी  पैदल  चल

 कर  पुरी  करनी  पड़ती  है  ;

 यदि  तो  सामान्य  रूप  से  हिमाचल  प्रदेश  राज्य  को  झर  विशेष  रूप  से  ऐसे  क्षेत्रों  को  यात्रा  भत्ते  और

 भत्ते  के  प्रयोजनों  के  लिए  जम्मू  तथा  कश्मीर  के  बराबर  न  मानने  के  कया  कारण  हैं  ;  श्र

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :

 हां
 |

 ये  इलाके  निम्न  प्रकार  हैं

 अपेक्षाकृत  अधिक  महंगे  इलाके  जिला  ;  किन्नौर  जिला  ;  रामपुर तहसील  के

 qeeuafaa  श्र  अ्थराबिस  परगने  wit  शिमला  जिले  की  रोहरू  तहसील  का  दोदरा  कवार  इलाका  ;  चम्बा  जिले

 की  पांगी  तहसील  wie  भरमोर  सब-डिवीजन  तथा  कुलू  जिले  का  बाहरी  सेराज  इलाका  ;

 नहीं  ।

 से  :  दुर्गम  इलाकों  में  श्रपने  कर्मचारियों  को  यात्रा  भत्ता।दैनिक  भत्ता  उच्चतर  दरों  पर  मंजूर करने  के

 प्रबोजन क  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  श्रपनाए  गए  वर्गीकरण  का  श्रतुसरण  करती  है  ।  उपर्युक्तਂ

 जन  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  में  इलाकों  का  विद्यमान  उस  समय  राज्य  सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  श्राधार  पर

 1975  में  किया  गया  था  ।  इस  वर्गीकरण के  arent  जबकि  हिमाचल  प्रदेश  के  कुछ  इलाके  जम्मू

 कश्मीर  राज्य  से  अपेक्षाकृत  उच्चतर  दरों  पर  यात्रा  की  मंजूरी  के  पात्र  हैं  तो  कुछ  अन्य  इला के  अपेक्षाकृत

 कम  दरों  के  लिए  पात्र  हैं  ।

 इलाहाबाद  कलकत्ता  में  भरती  के  लिए  पैनल  का  रद्द  किया  जाना

 7945.  श्री  मनोरंजन  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  इलाहाबाद  कलकत्ता  ने  एक  परीक्षा  श्रायोजित  की  थी  झर  1978  में

 सफल  उम्मीदवारों  का  इन्टरव्यू  भी  लिया  था  श्र  1978 में  भरती  हेतू  एक  पैनल  भी  बनाया  गया  था

 रिक्त  पदों  पर  नियुक्तियां  करने  से  पूर्व  ही  वित्त  मंत्रालय  के  area  द्वारा  उस  समूचे  पैनल
 को

 रह  कर  गया ;  यदि

 तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ;  ak

 यदि  तो
 क्या  उक्त  पैनल  के  रह  किए  जाने  से  बेरोजगार  युवकों  को  परेशानी  हुई  तथा  उनका  धन  बेकार

 गया  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  बैकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  के  स्थापित  किये

 जाने  के  फलस्वरूप सरकार  1978  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  से  कहा  था  कि  1978 तक  प्रत्येक  बैंक

 द्वारा  भर्ती  के  मामले  में  की  गयी  प्रगति  को  पुरा  कर  लें  तथा  31  1978  तक  प्रार्थियों को  नियुक्ति  पत्र  भिजवां

 दें  ।  बैंक  से  यह  कहा  गया  था  कि  वर्तमान  पैनल  की  श्रवधि  31  1978  को  समाप्त  हो  जायेगी  ।

 बेंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  द्वारा  प्राथियों  की  नियुक्ति  में  हुए  विलम्ब  के  कारण  यह  श्रवधि  31  1979  तक

 तथा  बाद  में
 30  1979  तक  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 इलहाबाद  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  वर्ष  1979  के  लिए  क्लर्क-कम-कैशियर/क्लकं-कम-टाइपिस्ट की  भर्ती

 के  बेक  के  दिल्‍ली  स्थित  क्षेत्रीय  कार्यालय  ने  सितम्बर  1978 में  एक  लिखित  परीक्षा  का  आयोजन  किया  था  तथाਂ

 1978 में  उम्मीदवारों  को  साक्षात्कार के  लिए  बुलाया  था  ।  बैंकिंग  सेवा  भर्ती  बोर्डों  क  स्थापित  हो

 जाने  के  कारण  बक  ने  पैनल  को  sift  रूप  देता  तथा  उसे  प्रकाशित  करना  उचित  नहीं  समझा  ।

 wear  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  में  पर्यटन  की  संभावनाएं
 7946.  मनोरंजन  सकत  :]  क्या  पर्यटन ate  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  को  श्रण्डमान  तथा  निकोबार  द्वीप  समूह  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  पबंटन  की  अत्यधिक

 का  पता है  ;  यदि  तो  इस  क्षेत्र  में  पबंटन  की  संरचना  तैयार  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 है  ;  ब्यौरा  क्या  है  ;  ak
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 लिखित  उत्तर 30  1901  (x=)
 —

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  पययंटकों  के  लिये  पर्याप्त  पर्यटन  संरचनाझों  सम्बन्धी  किसी  प्रोत्साहन  के  झभाव

 में  इस  क्षेत्र  के  लोगों  को  कठिनाइयाँ  होंगी  तथा  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतित्रिया  है  ?

 पर्यटन  att  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  कौशिक  )  :  तथा  :  हाँ  ।  अण्डमान तथा

 बार  द्वीप  समूह  में  पयंटकों  के  झ्रागमन  को  ध्यान  में  रखते  हीपसमूह  में  होटल  ware  में  वृद्धि  करने  के  लिए  कदम  उठाये
 जा  रहे  हैं  ।  यहां  दीप  समूह  प्रशासन  द्वारा  निमित  एक  पर्यटक  गह  (  32  श्रौर  मेगापोड्स नैस्ट  (12  है  तथा

 गर

 सरकारी सैक्टर  में  कोविस  कोव  समुद्र तट  पर  32  बैड  वाला  एक  होटल  है  ।  पोर्ट  stat  में  108  कमरों वाले  एक  होटल

 का  निर्माण  करने  का  भी  एक  प्रस्ताव
 एक

 प्राइबेट  पार्टी  से  श्राप्त  हुशा  है  ate  हीप  समूह  प्रशासन  का  पटक  गृह  में
 25

 बैड
 की

 वृद्धि  करतें  उसका  विस्तार  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 पोर्ट  ब्लेयर  में  केन्द्रीय  पर्यटन  विभाग  द्वारा  10  लाख  रुपये  की  श्रनमानित लागत  से  44  बैड  वाले  एक  युवा  होटल  FT

 निर्माण किया  जा  रहा  है  ।  भवन  के  1980  के  झंत  तक  संचालन  हेतू  तैयार  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 ब्लेयर  से  समीपवर्ती  द्वीपों  तक  पयंटकों  को  ले  जाने  के  लिए  एक  मोटर  लांच  की  खरीद  हेतू  पर्यटन  विभाग  क

 बजट  में  चालू  वित्तीय  aa  के  लिए  10  लाख  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।

 श्राल  प्रौरਂ  प्याज  का  निर्यात

 7947. श्री  मनोरंजन  क्या  नागरिक  पुति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  विदेशों को  ma  at  प्याज  निर्यात  करने  का  यदि  तो  किन-किन

 देशों  को  श्रौर  कितनी  मात्रा  श्र

 (a)  क्या  इस  निर्यात  से  हमारी  घरेल  मण्डी  पर  प्रतिकल  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 भी  झ्नमेय  गन्तव्य नागरिक  gta  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  +  (#)

 स्थानों  को  ata  तथा  प्याज  के  निर्यात  को  श्रनुमति  है  ।  ora  के  निर्यात  पर  कोई  माला  सम्बन्धी  प्रतिबंध नहीं  है  ।
 ~

 1  सक्म्लर  1978  से  31  1979  तक  की  अवधि  के  दौरान  प्याज  के  निर्यात  पर  75,000  म०  ef

 को  उच्चतम सीमा  निर्धारित  की  गई  है  ।

 नहीं  ।

 राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र-वार  श्रायकर  की  बकाया  राशि

 7948  मनोरंजन  भक्त  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बतन  की  कृपा  करेंगे  कि

 देशभर  में  राज्य-व।र/संघ  राज्य  क्षेत्र  वार  आ्राजकल  की  कुल  कितनी  राशि  बकाया  है

 उन  पाटियों  के  राज्यवार/संघ  राज्यक्षेत्-वार  ब्यौरों  सहित  नाम  क्या  हूँ  जिनकी  आर  5  लाख  रुपयों

 से  अधिक  अ।्यकर  बकाया  जै
 Q)

 उक्त  राशि को  सल  करने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  a;  ak

 क्या  सरकार  का  निचार  लम्बी  अ्रवंधि  से  चली  झरा  रही  बकाया  राशि  के  मामलों  को  कोई  विशेष

 समय-सीमा  निर्धारित  करके  आर  ऐसे  कर  दाताओं  को  कुछ  रियायतें  देकर  maa  के  माध्यम  से

 निपटान करने  का  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  म॑
 राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  aaa  विभाग  द्वारा  प्रायंकर  की  बकाया

 रकमों  से  सुचना  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्रवार  नहीं  रखी  जाती  है  ।  इस  प्रकार  की  सुचना  wat  कर

 के
 क्षेज्नाधिकारों क

 के  झनुसार  उपलब्ध  31  1978  की  स्थिति  के  झनुसार  क्षेत्नाधिकार-वार  सुचना

 विवरण  (qa)  में  दी  गई  है  ।

 (@)  31  1978  की  स्थिति  के  श्रनुसार ऐसे  कर-निर्धारिती  1812  थे  जिनमें  से  प्रत्येक  कीं  झोर

 प्रायकर की  5  लाख  रुपये  से  afar  की  रकम  बकाया थीं  ।  उनके नाम  और  प्रन्य  ब्यौरे  तत्काल  उपलब्ध  नहीं है

 anger  सुचना  एकल्ित  करने  में  पर्याप्त  समय  श्रौर  श्रम  लगेगा  ।  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशेष  मामलें  अथवा

 पामलों क के  बारे  में  सूचना  चाहते  हों  तो  उसे  एकपब्रित  करके  arg  किया  जा  सकता
 है  ।

 (7)
 अआपकर  afafhanr  1961  में  कर  कीं  बकाया  रकमों  की  क्सुली  se  उगाही  करने  के  faq

 oe  लगाने  ,  चूककर्ता  की  रकमों  को  कुक॑  चल-सम्पत्ति की  कब्जें  में  लेने  a  झचल-सम्पत्ति  को  कुक
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 लिखित  vee  20  1979-
 en

 झौर  बेचने  mife  जैसे  नेक  उपायों  की  व्यवस्था  प्रत्येक  मामले के  तथ्यों  श्रौर  परिस्थितियों  के  श्राघार  पर  सम्बन्धित

 झायकर  प्राधिकारियों  द्वारा  कर  की  बकाया  रकमों  की  बसुली  के  लिए  उचित  उपाय  किए  जाते  हैं  ।

 कर  की  बकाया के  मामलों  जिनमें  वे  मामले  शामिल  हूँ  जिनमें  प्रत्येक  मामलें  में  5  लाख  रुपये  से  प्रधिक  की  बकाया

 रकमें  series  कम  करनें  के  लिए  हाल  ही  में  जो  उपाय  किए  गए  उनमें  से  कुछ  उपाय  विवश्ण
 में

 दिए गए  हूँ  ।

 अत्यक्ष  कर  कानून  संमित्ति  ने  अपनी  म्रम्त  रिम  रिपोर्ट  में  सिफारिश  को  है  कि  सरकार  द्वारा  समझौता  झायोग

 ऐसे  मामलों  में  कर  देयता  का  समझौता  करने के  जो  इसके  द्वारा  तय  fee  जाते  शक्तियां  प्रदान  करने  को

 वांछनीयता  की  जांच  की  जानी  चाहिए  ।  यह  सिफारिश  विचाराधीन  है  ।

 विवरण  (um)

 रुपयों  में  )

 31-12-78 को  31-12-78  को

 ०  स०  Sarfan<t at ara at  नाम  स्थिति के  अ्रतुसार  स्थिति के  भ्रनुसार  मांग
 की  बकाया  रकमें  जारी की  गई  परन्तु

 वैसुलों योर योग्
 स  नहीं  बनीं

 1.  4.52  1-66 |

 इलाहाबाद  7-43  3.34

 तसर  8.  38  1.64

 श्ान्ध्य  प्रदेश  13.30  9-33

 7.96  94

 बड़ौदा  3°  93  76

 4.  89  77

 8.17  29

 ब srt प्बई  सिटी  afaniz  aa  112,24  43 46

 10  38.37  87 बम्बई  सिटी  (text)

 11  कलकत्ता
 )  13.  54  71

 दिल्ली  95.57  31  15

 13.
 )

 14.17  74

 14  नगजसत  1  से  111  तक  10.71  17  14

 15  गुजरात  (7A)  13.15  31

 16  हरियाणा  1.58  04

 17  जालघर  3-12  43

 18.  कानपुर  8.22  11

 avd  कानपर
 es  10-95  43

 On
 6.92  64

 नग  लकन  |  9.  41  32

 22.  कर्नाटक  (tea)  24  14

 23  करल  10-92  4.80

 24  10.72  0-88

 25  लुधियाना  (ar)  3.17  1.55
 26.  मध्य  26.07  2.44

 216.0



 30  1901  (7)  लिखित  sar

 विवरण  (qm)

 27  7.  34  59

 28  a  10  23  34

 29  नौंगपुर  13  33  03

 30  07  53

 31  02  59

 32  29  59

 33  65  85

 34  राजकोट  56  42

 35  जयपुर  32  14

 36  20  50 जोधपुर

 37  तमिलनाडू  तथा  46  98  29  67

 38  पश्चिम  बंगाल  तथा  श्रासनसौल  42  66-  23
 168

 कुल  730  06  291  14

 faaey

 करों
 की

 बकाया
 को

 कम  करने  के  लिए  तथा  काफी  संभय  से  पड़ी  बकाया
 की

 वसूली  करने  के  लिए  हाल  ही  में  किये
 गये

 महत्वपूर्ण  उपायों  में  से  कुछ  उपाय  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 (i)  करों  की  बकाया  को  कम  करने  की  समस्या  पर  झाय-कर  ग्रायक्तों ्य  के  सई  1978  में  हुए  सम्मेलन  में

 विस्तार  से  विचार-विमर्श किया  गया  att  जून  1978  में  व्यापक  sate  जारी  किये  गये  जिनमें
 बतों  के  साध-सध  निम्न  प्रकार  से  निर्दिष्ट  किया  गया  ar

 (*)  बकाया  मांग  में  से  उगाही/घटौती  का  लक्ष्य  55  प्रतिशत  रखा  गया  था  ae  चालू  मांग  में  से  90  प्रतिशत

 रखा  गया  विकल्प  रूप  में  समग्र  घटौती का  लक्ष्य  कर  की  कुल  बकाया  तथा  उगाही

 के  लिए  देय  नहीं  बनी  मांग  जिसे  1-4-1978  कों  झागे  लाई  गयी  मांग  की  तुलना  में

 1-4-1979  की  ५  ले  जाया  जाना  25  प्रतिशत  रखा  गया  था  ।

 1978-79  के  लिये  वधिक  करर्यवाही  योजना  इस  प्रकार  बनाई  गयी  कि  कर-निर्धारण  सम्बन्धी

 काय  से  कुछ  कमंचारियों को  कर  की  बकाया कम  करने  सम्बधी  कायें  पर  लगाया जा  सके  |

 प्रत्येक  श्रायुक्त  के  afaate  क्षेत्र  में  एक  wae  श्रधिकारी  को  श्नत्यरूप  से  वसूली  के  कोय  की

 देखरेख  करने  में  श्रायकर  Maa  की  सहायता  करने  का  ड  सौंपा
 था  ।

 प्रत्येक  mane  अधिकरी  at  एक  सप्ताह  में  एक  wee  दो  दिन  अथवा  एक  महींने  में  एक

 सप्ताह  अ्रनन्थ  रूप  से  उगाही/घटौती  का  कायें  करने  के  लिये  अलग  रखना  था  ।

 कर  की  बकाया  को  कम  करने  से  सम्बन्धित  कायें  की  विभिन्न  मदों  को  देखने  के  लिये  विशेष

 दस्ते  स्थापित किये  जाने  थे  ।

 (li)  बोर्ड  के  सदस्य  जो  कर  को  बकाया  को  कम  करने  का  कायें  देखता  maa =  के  विभिन्न

 अधिकार  aial  का  दौरा  किया  है  ate  कर  की  बकाया  को  केम  करने  के  प्रयत्नों  में  तेजी  लाने  के  लिये

 चर्चाएं  की  ।  fatter  के  दौरान  उनक  नोटिस  में  जो  कमियां  श्राई  उन्हें  दूर  करने  के  लिये

 वाही  कंरने  के  निमित्त  maa .-]  के  ध्यान  में  लायां गया  ।

 (iii)  कर  की  बकाया  की  वसूली।घटौती  के  लिये  निश्चित  किये  गये  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करने
 में  हुई  प्रगति

 पर  नजर  रखने के  लिये  एक  मांसिक  टैलिग्राफिक  निर्धारित की  गयी  है  झ्ौर  इस प्रकार  को  रिपोर्टों

 के  आधार  पर  श्रावश्यक  च्  कार्यव।ही
 की  जा  रही  है  ।

 (iv)  आयकर  aTyaaT  (atta)  से  निवेदन  किया  गया  है  कि  कर  की  बड़ी  बकायी  के

 से  सम्बन्धित  अपीलों  को  प्राथमिकता  के  आधार  पर  निपटाये  ।
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 (v)  श्रायकर  प्राधिकरणों में  विचा  राधिन  पड़ी  भ्रपीलों  की  एक  सूची  विधि  को  भेजी  गयो  थो  जिसे  ota

 झ्रायकर  श्रपीलीय  न्यायाधिकरण  के  अध्यक्ष  को  इस  झाशय  से  भेज  दिया  गया  है  कि  इस  प्रकार  को

 झ्रपीलों  को  प्राथमिकता के  आधार  पर  निपटाने  के  लिये  विभिन्न  पीठों  से  निवेदन  किया  जाय

 (vi)  श्रायकर  ब्रायुक्तों  से  समान  मुद्दों  वाले  मामलों  में  किये  गये  सन्दर्भो/रिट  याचिकाओं  को  श्रौर  जिने  मामलों

 में  उच्च  न्यायालयों  दवारा  करों  की  श्रदायगी  स्थगित  रखी  गयी  हो  उनमें  शीघ्र  सुनवाई  करने  के  लिये

 विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधिशों  से  मिलने  का  निवेदन  किया  गया  है  ।

 (vii)  खास-तौर  पर  बड़ें  मामलों  जिनमें  प्रत्येक  में  कर  की  बकाया  10  लाख  रुपये  से  nfan  कर  की

 बकाया  की  घटौती  में  हुई  प्रगति  पर  नजर  रखने  के  लिये  ats  के  सदस्य  श्रौर  लेखा  परीक्षा

 सहायता  करने  के  लिये  एक  निदेशक  age -aTt  नियुक्त  किया  गया  है  जिसे  आवश्यक  कमंचारी  उपलब्ध

 कर  दिये गये  हूँ  ।

 (viii)  कुछ  मामलों  एक  ar  के  अधिकार-क्षेत्र  से  दूसरे  अयुक्त च्  के  afaatz  क्षेत्र  में  अन्तरित  की

 गयी
 कर  की  बकाया  की  पावती  प्राप्त  नहीं  हुई  थी  जिसके  इस  प्रकार  की  बकाया

 दो  स्थानों पर  दिलाई

 जा  रही  इन  मामलों को  श्रलग  कर  दिया  गया  है  शर  बकाया  को  कम  करने  के  लिये  इस  प्रकार

 के  मामलों  में  बकाया  की  प्राप्ति  सुचना  शीघ्र  भिजवाई  जा  रही  है  ।

 (ix)  जिन  मामलों  में  चालान  के  रसीदी  ware  उपलब्ध  नहीं  उनमें  करों  को  भ्रदायगी  को  हिसाब  में  लेने

 के  लिए  सरलीकृत  कार्यविधि  को  श्रन्तिमरूप  दे  दिया  गया  है  ताकि  ऐसे  मामलों  को  शॉ घ्नतापुबंक  हिसाब

 में  लिया  जा  सके  श्रौर  कर  की  बकाया  को  कम  किया  जा  सके  ।

 (x)  किभाग  के  रजिस्टरों  से  बेकार  के  मामलों  को  निकालने  के  fat  Miqaat  से  निवेदन  किया  गया

 है  कि  उन  पुराने  मामलों  में  कर  को  बकाया  को  बट्टे  खाते  डालने  की  कार्यवाही  शीघ्नता  से  करें

 जिनमें मांग  नहीं  किये  जाने  योग्य  पायी  जाती  हो  ।  वसुल  नहीं  किये  जाने  योग्य  मांग  को  बट्टे

 खाते  डालने  में  हुई  प्रगति  पर  als  निगरानी रख  रहा  है  ake  झ्रायकर पकते च्
 को  समय  समय  पर

 von  हिदायतें  जारी  की  जाती  हैं  ।

 (xi)  1  1979  से  15  1979  तक  एक  कर  बकाया  Tarqyy  पखवाड़ा  मनाया  गया  ताकि

 पहले  ही  की  गयी  श्रदाय  गियों  को  समायोजित  करक  अपीलीय/पुनरीक्षण  झादेशों  को  Tard!  एक

 तरफा  कर-निर्धारणों  को  पुनः  शुरू  करने  क  भूल-सुधार  करने  तथा  शुदूध  कर  मांग  के

 जहां  कहीं  भ्रपेक्षित  चालान  जारी  करने  के  लिये  श्रनिर्णीत  पड़े  आवेदनों  निपटान  करके  कर  की  बकाया

 को  कम  किया  जा  सके  ॥

 लद॒दाख  में  सहकारिता  श्रांदोलन
 7949.

 श्रीमती  पार्वती  देवी  en  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि
 में  aa  कितने  प्रतिशत  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लिए  सहकारों  समितियों  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ;

 छठी  योजना  के  xa  तक  समूची  ग्रामीण  जनसंख्या  के  लिए  सहकारी  समितियों की  व्यवस्था  कब  तक

 wy  जायेगी  ;

 लद॒दाख में  मक्खन  भ्र  कृषि  उत्पादों का  विपणन  करने  के  लिए  सहकारी  समितियों  के  क्या  सहायता  देने

 का  विचार है  ;

 (7)  क्या  लद॒दाख  की  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  में  सुघार  करने  के  लिये  एक  सुदृढ  सहकारिता  aiarrt  चलाने  का

 कोई  विशेष  कार्यक्रम  बनाने  का  विचार  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय
 में

 राज्य
 मंत्री  कृष्ण  कुमार

 :
 से  (z.) :

 यह  सुचना  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  से  मंगाई  रजी  रही  है  और  प्राप्त  होने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएंगी  ।

 एकाधिकार  गुहों  द्वारा  चलाये  गय  श्रतिथि  गृहों  पर  व्यय

 7950.  श्री  बालासाहिब  दिखे  पाटिल
 1

 क्या  उप  sera  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 क्या  उन्हें  पता  हे  कि  एकाधिकार  गहों  दवारा  झ्रतिविशिष्ट  व्यक्तियों  atc  उच्च  afaarhay  झ्रादि  के  मनोरंजन

 के  लिये  भ्रतिथि  गुढ़  चलाये  जा  रहे

 118



 aq  उत्तर 30  1901  (3a)
 eee

 कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  शर
 यदि  तो  इन  एकाधिकार  गृहों  द्वारा

 गत
 दो

 वर्षों
 के  दौरान  प्रत्येक  वर्ष  कुल  कि

 भ ज श्रत्यव  कम्पनी  का  नाम  क्या  है  श्रौर  कितनी  राशि  खर्चे  की  गई  श्रौर

 एकाघिकार गृहों  दवारा  किये  जा  रहें  ऐसे  श्रलाभकारी व्यय  को  रोकने
 के  लिये  सरकार  क्यों  कदम

 उठाय  जा  रह  ह  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  सूचना  की  जा  रही  है  झौर

 प्राप्त  हति  ही  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 11  फरवरी  1979  को  पालम  हवाई  क  पर  घड़ियां  पकड़े  जाने  का  समाचार

 7951.  श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तया  वित्त  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 11  1979  को  पालम  हवाई  अ्रड ड  पर  एक  बिदेशी  राष्ट्रिक  पकड़ा  गया

 जिसके  पास  12  लाख  रुपये  की  घड़ियां

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल  नहीं

 प्रश्त नहीं  उठता  ।

 राजस्व  ate  सीमा  शुल्क  miaatfcat  हशीश  जब्त  किया  जाना  |

 7952.  श्री  argatiga  पदलेकर  :  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करग  fi

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्व  झासूचना  श्रौर  सीमा  शुल्क  अ्रघिकारियों  ने  हशीश-गिरोह  दवारा  fara

 विदेशियों  सहित  अनक  को  गिरफ्तार  किया  है

 हशीश  ले  जाने  वाले  विदेशियों  सहित  किन-किन  को  गिरफ्तार  किया  गया  1  जनवरी

 1978  से  28  1979  तक  कुल  कितनी  मात्रा  जब्त  की

 क्या  यह  सच  है  कि  राजस्व  ait  के  निर्देशकों  ने  बम्बई  में  हाजी  रली  के  निकट  हीरा  बन्तो
 भवन  क

 एपार्टमेंट  पर  छापा  मारा  श्रौर  उसकी  सील  तोड़ी  और  ऐसे  छाप  का  क्या  परिणाम  निकला

 हाँ  ।
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  Tats )

 सरकार  को  मिली  रिपोर्टों के  श्रनसार  से  28-2-79 तक  की  श्रवधि  के  49  व्यक्तियों को
 जिनमें  28  विदेशी  भी  शामिल  हशीश  की  तस्करी  में  ग्रस्त  होने  के  गिरफ्तार  किया  गया  था  लगभग

 954  किलोप्राम हशीश  बरामद  की  गयी  थी  ।  किये  गये  व्यक्तियों  के  नाम  संलग्न  विवरण-पत्र  में  दिये  गय  हैं  ।

 यह  बताया  गया  है  कि  143,  हीरा  पन्ना  हाजी  ग्र्ली  बम्बई  के  परिसरों  को  बम्बई  निवारक

 Aare tert  बम्बई  के  सीमा  शल्क  afaarfat  ने  25-8-78  को  सील  कर  दिया  क्योंकि  उक्त  परिसरों  की

 तलाशी ली  जानी  थी  लेकिन उन  पर  ताला  लगा  मिला  ।  बाद  परिसरों  की  तलाशी  ली  गयी  शौर  कुछ
 श्रपराध  श्रारोपणीय

 दस्तावज  पकड़े  गये  |

 क
 विवरण

 क्रम  सख्या  नाम  क्रम  सब्या  नाम

 1  नसीम  जनीव  10.  जाज  मविन  सब्बाय

 2  बलदीप  fag  11.  हाब्रेक  एडरसन  मार्थाश्रोसा

 3.  जेम्स  तिवारी  12.  aa  थीरी  शअ्रमण्ड

 4  श्रीमती  Tao  सी०  मलीन  13.  अहमद  गुलाम  अहमद  रीशी
 5-  मगत  राम  अनन्द  14.  बीवरलाइसस  स्टेंटन

 6.  कठ  सी०  15.  कुमारी  जे०  लें०  गोनीडेक

 ईसा  भ्रब्दुल  गफूर  eT  16.  अब्दुला  मोहम्मद  मटर
 8.  जमनादास नरसी  दादा  17.  पीटर  झ्रोलिवर  बारेट

 9  थोमस  मल  18.  मोहम्मद हुसन  पटेल
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 farer—ard
 ree

 ऋम  स०  नाम  क्रम  स०
 Nene

 19  दोरायराज  एमं०  चेट्टी  35  WaT

 20
 एजवायले  पिन्हास  36

 21  अब्दुल  हाबी  एम०  दायाब  श्रल  नायमी  37  झ्समान  क्लास  गन्थर

 22  गुन्थर  क्लाउस  38  मोहम्मद  मेहदी
 23  गलाम  नासर  झल  जदजलील  39  कुमारी  ज्योर्जी  कंडोज
 24  अब्दुल  करोम  रुक्का  दीन  40  रो  Senet  मारिया

 25  एमोनियलਂ गई  लीडक  41  होबल  मम्पर  गंबड
 26  क्लॉउड  लडक  42  ainda area vet साइज  aet
 27  पीटर  जोसेफ  एन०  ईम्स  43  थाना  fag  बरार
 28  लिलियन  wet  बरसाम  44  मोहम्मद
 29  एरिश  जनशन  45
 30

 मोहम्मद  नाजिर
 कुमारी  जेनीफर  aia  46  मार्कोली  मंगोली

 31  एम्मा  टलर  47  बेयर  शिन्टर
 32  तारकीन  मोरगन

 33
 48  फिलिप जाज  पेम्सन

 ie  डेविंड  CHOTA  49  रोनाल्ड  मरकर
 34  रेमिल्टन  tat  रुईस  पूर्वीराज  सिंह  $e

 चिदेशी  ag  की  श्रारक्षित  निधि  का  उपयोग  a  feo  जाने का  समाचार

 7953.  श्री  डी०  डी०  देसाई  कया  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार ने  माच॑  1979  के  फाइनेंसियल एक्सप्रैस  में  प्रकाशित  समाचार  देखा  है  जिसमें  श्री  एल०  कण  शा

 ने  कहां  बताया  गया  है  कि  देश  की  श्रथव्यवस्था का  तेजी  से  विकास  करने  के  लिए  विदेशी  मुद्रा की  आरक्षित  निधी

 का  उपयोग  नहीं  किया  गया  है

 (@)  यदि  तो  क्या  श्री  झा  ने  पहले  भी  सरकार  को  पना  विचार  बताया  था

 क्या  सरकार  ने  उनके  विचारों  को  ध्यान  में  रखा  अर

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 विस
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सतीश  aTaTA )
 :

 हाँ  ।

 जी  नहीं  ।

 झर  (=) :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  मानसून  की  परिस्थितियां  प्रतिकूल  होने  पर  हमारे

 कृषि  श्र  खाद्य  के  उत्पादन  पर  कितना  बुरा  प्रभाव  पड़  सकता  है  झ्र  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  हमारे  पास
 प्रारक्षित मुद्दा  भण्डार  की  कोई  पंक्तिਂ  नहीं  है  और  विकसित  देशों का  वातावरण  संरक्षणवादी है  तथा  वहाँ

 मंदी  की  प्रवृत्तियां विद्यमान  हैँ  जिनके  परिणामस्वरूप  हमारे  निर्यात  में  कमी  हो  सकती  विदेशी  मुद्रा  का  हमारा

 भण्डार  कोई  बहुत  बड़ा  नहीं  है  ।  विकास  श्रायात  संबंधी  aaa  नीतियों  को  स्थिरता  प्रदान  करने  के  लिए

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  का  एक  खासे  स्तर  पर  बना  रहना  जरूरी  है  ।

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  के  उपयोग  के  संबंध  में  निश्वय  ही  मध्यावधिक  परिप्रेकष्य  में  विचार करना  होता  है  ।

 सरकार
 न

 विदेशी  मुद्रा  भण्डार  का  लाभप्रद  ढंग  से  उपयोग  करने  प्रौर  कीमतों  में  स्थिरता  बनाए  रखने  के  atta

 विकास  की  दर  को  कायम  रखने
 के

 हमारी
 aA  के

 समग्र  उद्देश्य  के  LJ  wis  कदम  उठाए  हूँ
 ।

 पिछले

 वर्ष
 की

 तुलना
 में  ः  1978-79  के  झायात  में  हुई  भारी  वृद्धि  से  इस  दिशा  में  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  कदमों  का

 संकेत  मिलता  है  ।

 गर  सरकारी  भें  कार्यरत  सरकारी  क्षेत्र  के  वरिष्ठ  कार्यकारी

 7954.  ए०  Fo  राय
 :  कया  उप  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा
 करेंगे  कि  सरकारी  क्षेत्र

 के  ऐसे  कितने  वरिष्ठ  कार्यकारी  हैं  जो  aar-faafe |  के  iy  गैर-सरकारी  उद्यमों  में  art  कर  रहे  है  ।
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 वित्त  बंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश
 :

 यह  मंत्रालय ऐसी  कोई  जानकारी  नहीं  रखता
 है

 कि

 सरकारी  उद्यमों
 के  कितने  वरिष्ठ  कार्यकारी  अधिकारी  सेवा-निवृत्ति के  बाद  कहां

 कार्य
 कर  रहे  हैं  ।

 शहरों  में  जनता  होटलों  का  खोला  जाना
 7955.  हलीमद्दीन  ewe  क्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  करेंगे

 कि

 क्या  सरकार  का  विचार  शहरों  में  जनता  होटल  खोलने  का  शर

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ज
 श्रौर  लागर  विमानन मंत्री  पुरुषोत्तम  :  श्रौर  :  पंचवर्षीय  योजना  1978-82

 4  कलकत्ता  श्रौर  मद्रास  में  तथा  अन्य  चुने  हुए
 केन्द्रों  जिनका  चयन

 एक  सर्वेक्षण  कराने  के  पश्चात्‌  किया  साधनों  की  सुलभता  पर  fart  रहते  हुए  यात्रा  निवासों

 के  निर्माण  का  कार्यक्रम  है  ।  नई  दिल्‍ली में  पहले  श्रशोक  यात्री  निवास  का
 निर्माण  कायें

 मारम्भ हो  गया  जो  कि  1980-81 तक  विविध  चरणों  में  पुरा  हो  तमिल  नाडु  संरकार  ने  मद्रास
 में  सेन्ट्रल

 रेलवे  स्टेशन
 के  पास  एक  उपयुक्त स्थल  उपलब्ध  किया  हैं  शर  योजनायें तथा  श्रनुमान  तैयार  किये

 जा
 रहें  हैं  ।

 बम्बई  श्रौर
 कलकत्ता  में  यात्री  निवासों  के  निर्माण  के  लिए  स्थलों  का  चयन  किया  जा  रहा  है

 ।

 विदेशी  ऋणों का  सुगतान
 7956.

 शंकर  वाघेला  :

 डा०  विजय मंडल  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  मंत्री  यह  बताने  की  gar  करेंगे  कि
 :

 कया  यह  सच  है  कि
 विदेशी  ऋणों  के  भुगता  न  की  राशि  aw  प्रति  ae  वृद्धि  होती

 जा
 रही  है

 ae
 यदि

 तो

 इस  वृद्धि  के  क्या  कारण  ak

 (@)  बर्ष  1970-71,  1974-75  तथा  1978-79  के  दौरान  सरकार  ने  विदेशी  ऋणों  के  भुगतान  की

 राशि  के  रूप  में  देश-वार  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  ।  लि  विदेशी  ऋणों
 की  वापसी  की

 राशि

 में  हरसाल  वृद्धि  हो  रही  मोटे  तौर  पर  इसका  कारण  ऋण  करारों  की  शर्तों  के  श्रनुसार  देय  राशि
 के  भार  का  अधिक

 होना
 a

 संचयी  वापसी  श्रदायगियों  की  देनदारी  का  ati  होना है  ।

 (@)  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 सरकार  दारा  विदेशों को  वर्ष  1970-71,  1974-75  और  1978-79  के  दौरान  को  गई  ऋणों को
 araat

 अदायगियों  की  राशियों  का  देशवार  विवरण  :

 1974-75  1978-79  (@)

 अनमानित
 बन  नली

 1,12  40  2.67

 बेल्जियम  28  0.  54

 कनाडा  81  82  44

 डनमाक  29  28  11

 13  10  04  22  75

 जमंन  संघीय  गणराज्य  28  18  63  58  78  67

 06  58  48

 जापान  43  45  59  52  84.

 नीदरलैंड  00 71
 10  स्वीडन
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 विवरण

 रुपये  )

 दश

 अनुमनित

 11.  यूनाइटेड  किंगडम  ,  16  24  29  35  40,  86

 12.  45  37  42  10  70.54 संयुक्त श्रमेरिका

 13.  fi
 ा

 41  67  24

 14.
 _

 71  74

 15.  34  oe

 16.  कातार  94  99  87

 17.  54  10 17

 18.  पोलेण्ड  06  86  52

 19.  र्स  57  97  47  76  123.  59

 20.  64  80  05 यूगोस्लाविया

 21.  हंगेरी  69

 18.  54 22.  ईराक

 174.  87  268.09  437.50

 1971  से  पहलें की  Es Ce cALAC ral  मुद्रा  कोष  की  विनिमय  दरों
 पर

 ।

 बतंमान  विनिमय  दरों  पर  ।

 बम्बई  हवाई  .  में  इलेक्ट्रोनिक  घड़ियों  का  पकड़ा  जाना

 7957.  श्री  शंकर  fag  जी

 शी  जी०  एम०  बनातवाला

 डा०  विजय  मण्डल

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एयर  इंडिया  के  एक  यात्री  के  कब्जे  में  9  1979  को  सांताक्रूज

 हवाई  बम्बई  में  इलेक्ट्रोनिक  घड़िया  पकड़ी

 यदि  तो  कया  वे  घड़ि  सुटकस  में  थीं  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया  श्र

 इस  मामले  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वित्त
 मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  सतोश  :
 से

 सरकार  को  प्राप्त  हुई  रिपोर्टो ंके  अनुसार
 बम्ब  हवाई  ५ अड्ड ि  पर  तैनात  सीमा  शुल्क  श्रधिकारियों  9-3-79  एक  स्वदेशी यात्री  जो  दिल्‍ली से  श्राया

 901
 इलेक्ट्रोनिकीय  कलाई  घड़ियां  पकड़ी  ।  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  x  में  चावल  हैं  ।  जांच  पड़ताल करने

 यह  पाया  गया  कि  इन  घड़ियों  का  देश  में  किया  गया  था  at  उन्हें  rae  इंडिया  कें  एक  कमंचा  री  के  साठगांठ  से

 दिल्‍ली  से  बम्बई  ले  जाया  जा  रहा  था  ।  इस  सिलसिले one  इंडिया  के  उक्त  कर्मचारी  दो  श्रन्य  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार

 कियां  गया  ।  art  जांच  पड़ताल  चल  रही  है  ।

 श्राई ०  Alo  श्राई०  सो०  श्राई०  ब्  सौदे

 7958. श्री  सो०  की०  चन्द्रप्पन  कया  उप  प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सरकार

 का
 ध्यान  झाई०  सी०

 श्राई०  पी०  श्राई०  के  कुछ  सौदों  की  श्रोर  दिलाया  गया  है  जैसा  कि
 प *ब्लिटज  साप्ताहिक  दिनांक  20  1978  24  1978  में  समाचार  प्रकाशित  हुआ  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया
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 इन  मामलों  में  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  श्रौर

 एक  प्रमुख  सरकारी  वित्त  पोषण  संस्था  के  रूप  जिसे  90  प्रतिशत  से  अ धकਂ  धनराशि  भारत  सरकार

 श्रथवा  विश्व  बैंक  से  मिलती  है  जिसके  लिए  सरकार  गारंटी  देती  श्राई०  सी०  Tso  सी०  CE  का  संसद  के

 प्रति  क्या  दायित्व  है
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जूल्फिकार  1

 सरकार  ने  उन  समाचारों  को  देखा  है  जो

 20-5-1978 श्र  24-6-1978 के  ब्लिट्ज  में  छपे  थे  |

 ate  :  ब्लिट्ज  के  उपर्युक्त  लेखों  में  लगाये  गये  झ्रारोपों  में  बातों  के  साथ  साथ  लैम्प  स  कैप्स  एण्ड  फिला

 मेट्स  से  संबंधित  एकाधिकारी  घरानों  क  प्रति  पक्षपात  परियोजनाओं  को  सहायता  देने में  पक्षपात  झ्रादि
 a

 श्माते  हूं  ।  इनकी  जांच  की  गयी  थी  ae  इन्हें  निराधार  पाया  गया  ।

 भारतीय  झौद्योगिक  ऋण  ate  निवेश  निगम  सी०  श्राई०  सी ०  सहित  सभी  वित्तीय  संस्थायें
 सरकार द्वारा  निर्धारित  की  गयी  नीति  के  श्राम  ढांचे  के  भीतर  कार्य  करती हैँ  ।  भारतीय  ऋण  निवेश
 निगम के  नीति  श्रौर  प्रक्रियाओं का  इसके  प्रबंधकों  a  इसे  निदेशक  मण्डल  द्वारा  निरंतर  मल्यांकनਂ  किया  जाता

 है  भारतीय  प्रौद्योगिक  ऋण  श्रौर  निवेश  निगम  के  बोर्ड  में  दो  सरका  री  निदेशक  हैं  ।  भारतीय  atatfira:  ऋण  शौर  निवेश

 निगम  के  लेखा  परीक्षकों  की  नियुक्ति  भारत  के  नियंत्रक  श्रौर  महा  लेखा  परीक्षक  की  सलाह  से  कम्पनी  ला  ats

 द्वारा की  जाती  है  इन  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  वार्षिक  खातों  की  नियमित  लेखा  परीक्षा  के  भारत  के  नियंत्रक wie

 लेखा  परीक्षक  पूरक  लेखा  परीक्षा  भी  करते  हूँ  ।

 पंजी  का  दातावरण  श्रौर  रोजगार  af

 7959.  श्री  धीरेन्द्र  नाथ  aq:  क्या  उप  प्रघान  मंवी  तथा  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  वरिष्ठ  श्री  डी०  प्रार०  पेंडसे  ने  सरकार  से  aye  किया  है  कि  वह  निरंतर

 बढ़त  हुए  सरकारी  क्षेत्र  के  wat  लेसेंस  के  बारे  में  एक  निष्पक्ष  विशेषज्ञ  जांच

 क्या  यहू  भी  सच  है  कि  उन्होंने  दृढ़ता  से  कहा  है  कि  बजट  परिव्ययों  के  ढांचे  को  देखने  पर  यह  स्पष्ट  है  कि

 श्रागामी  वर्षों  में  भी  बेरोजगार  में  वृद्धि  जारी  रहगी  आर  पूंजी  निवेश  के  वातावरण  में  मंदी  जारी  और

 ae  यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  शौर  उस  पर  विस्तुत  रिपोर्ट  क्या  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल )  शर  :  हां  ।  सूचना  के  श्रनसार  टाटा  वालों  के

 झाधिक  सलाहकार  श्री  डी०  श्रार०  पेंडसे  ने  पिछले  महीने
 संघीय  बजट  के  संबंध  में  मंतव्य  प्रकट  करते  हुए  यह  बात

 कही  है  कि  सरकार
 को

 निरन्तर  वृद्धिशील  सरकारी  क्षेत्र  क  प्रवर्तन  से  प्राप्त  लैसंस  के  संबंध  में  स्वायत्त

 रूप  से  जांच  करनी  चाहिए  ।  सूचना  मिली  है  कि  श्री  पेंडसे  ने  यह  मंतव्य  भी  प्रकट  किया  है  कि  बजट  संबंधी  परिव्ययों

 को  देखकर  यहाँबा  त  स्पष्ट  हो  गई  है  कि  झागा  मी  वर्षों  में  भी  बेरोजगारी  में  बराबर  व  द्धि  होती  रहेगी  श्रौर  पंजी  के  निवेश

 के  वातावरण  में  शिथिलता  झ्राती  ।

 इस[बार्त[का  पता  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्यचालन  को  सुधारने  की  भारी  जरूरत  feet

 सरक  रइस  बात  से  सहमत  नहीं  है  कि  श्रागामी  वर्षों  में  बेरोजगारी  बढ़ती  जाएगी  श्रथवा  पूंजी  निवेश  संबंधी  वातावरण  शिथिल

 बना  रहेगा
 ।  क्षेत्र[ क लिए लिए  बजट  में  अपेक्षाकृत  जो  ज्यादा  परिव्यय  की  व्यवस्था  की  गई  वह  श्रथे-व्यवस्था में

 सकल  मांग  को  बढ़ावा  देने  श्रौर  इस  प्रकार  सेफ  निवेश  संबंधी  वातावरण  को  सुधारने  के  लिए  की  गई  है  ।  ऐसी  संभावना

 है  कि  बजट  में  व्यवस्थित  परिव्ययों  की  प्रणाली  जिस  के  श्रनुसार  ग्रामीण  ग्र्थ-व्यवस्था तथा  लघ  क्षेत्र  के  विकास  पर  जोर

 दिया  जा  रहा  है  बड़े  पैमाने  पर  रोजगार  की  व्यवस्था  होगी  तथा  बेरोजगारी  में  कमी  होगी  ।

 श्रायकर  श्रधिकारियों  द्वारा  मारे  गये  छापों  के  माध्यम  से  काले  धन  का  पता  लगाया  जाना

 7960.  थी  वसंत  साठे  :  उप  प्रघान  मंत्री  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 वर्ष

 1977-78 a
 1978-78

 के  दौरान  ्रायकर
 श्रधिकारियों

 ने  कितने  छापे  मारे  तथा  कुल  कितने

 मूल्य
 क

 काल  धन  का  पता  लगा  ऐसे  मामलों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  बिन  हिसाब  वाले  धन/वस्तुश्रों  का  मूल्य  5
 लाख

 रुपये  से  अधिक  था  तथा  इनमें  किन-किन  पार्टियों का  हाथ  जब्त  की  गई  करेंसी  /  बहुमूल्य  gee  का  ब्यौरा

 (a)  पांच  लाख  रुपये
 ऐसे  श्रधिक के  से  प्रत्येक  मामले  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  है
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 क्या  यह  संच  है  कि  सूचना  देने  वालों  को  देय  उनकी  उचित  राशि  का  भुगतान  नहीं  किया  गया  है

 उन्हें  सरका  री  अधिकारियों  दुवार  उचित  सं  रक्षण  नहीं  दिया  गया  है  तथा  सूचना  देने  वालों  को  तुरन्त  भुगतान  सुनिश्चित
 करने

 के  लिए  कया  कार्यवाही  की  गई  है  और  तदनुसार  पिछली  श्रवधि  की  तुलना  में  कुल  कितनी  राशि  का  भुगतान  किया

 काले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  झ्राई०  ए०  श्रार०
 सूचना  देने  वालों  इस  काम  की  नाजुकता  को  देखते  हुए

 झागें  कया  प्रोत्साहन  देने  का  विचार

 (=)  क्‍या  यह  सच  है  कि  बिना  हिसाब  वाले  धन  का  पता  लगाने  के  लिए  स्थापित  किये  गये  विशेष  सैल  विघटित  कर  दिये

 गये  हैं  at  कब  से
 ?

 fra  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जलफिकार से  (7)
 :  सुचना  wrest की  जा

 रही  है  झर  सदन  पटल  पल  रख  दी  जायगी

 तंजानिया  में  काजू  विकास  पर  व्यय

 7961.  थी  जी०  WATTTgA  :  कया  नागरिक  क्या  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तंजानिया  में  काजू  बागानों  के  विकास  पर  कितना  व्यय  किया  जाता
 शर

 तंजानिया  सरकार  के  साथ  कितने  सालों  का  करार  किया  गया  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 नागरिक  तथा  सहकारिता  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ
 s

 1978  में  नई  दिल्‍ली  मैं  भारत-तंजानिया  संयुक्त  mah  की  जो  पिछली  बैठक  हुई  थी  उसमें  इस  ब।त  को  नोट  किया  गयां

 था  कि  तंजानिया  सरकार  ने  दीर्घावधि  उत्पादन  व  कच्चे  काजू  की  सप्लाई के  लिए  50,000  एकड़  भूमि  निर्धारित

 की  थी  श्रौर  यह  विनिश्चिय किया  गया  था  कि  एक  श्राथिक  संभाव्यता  अध्ययन  किया  जाये  जिससे  दोनों  सरकारे  ae  झाग

 कीਂ  कार्थवा  ही  विनिश्चित कर  सकें  ।  संभाव्यता करने  के  वास्ते  श्रभी  तक  कोई  भी  वित्तीय  प्राक्कलन  नहीं  बनाया

 गय

 भारतीय काजू  निगम  ने
 1978-79

 के  मौसम  में  से  कच्चा  काजू  खरीदने  के  लिए  तंजा  निया  प्राधिकारियों  के

 साथ  संविदा की  है  ।

 चीनी  में  वायदा  व्यापार

 962.  शी  एस०  रामगोपाल  रेड्डी  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने

 को  कृपा  करेंगे  कि  :
 > णा  प्रस्ताव  पर  सरकार  विचार  कर  रही  शर क्या  चीनी  में  वायदा  व्यापार  की  श्रनुमति  देने

 )  यदि  तो  इस  बारे  में  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  ate  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 नही ं!

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 सरकारों  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  काय

 7964.  डी०  डी०  देसाई  क्या  उप  प्रधान  मंत्रो  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  क्या  उनका  विचार  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  के  असंतोषजनक  कार्य  की  जांच  करने  का

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश
 झौर  यह  मंत्रालय  इनमें  से  कुछ  सरका  री  उद्यमों

 का  कार्यचालन  अझ्रसंतोषजनक होने  के  का  रण  उद्यमों  में  लगी  पूंजी पर  प्रतिलाभ  में  गिरावट  होने  के  बारे में  चिन्तित  Z|

 इन  उद्यमों के  कार्य  निष्पादन  पर  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  और  श्रधघिक  कड़ी  निगरानी  रखने  के  लिए  कुछ  प्रयास  किये  गए
 ताकि  उनमें  लगी  पूंजी  पर  श्रौर  अधिक  प्रतिलाभ  प्राप्त किया  जा  सके  ।  प्रशासनिक  जो  उनके  नियंत्रणाधीन

 उद्यमों  के  कार्यचालन  के  लिए  उत्तरदायी
 को

 चाहिए  कि  ऐसे  उद्यमों का  कार्यचालन  सुधारने  की

 wi  तत्काल  ध्यान  जिनका  कार्यनिष्पादन  वास्तविक  एवं  वित्तीय  रूप  से  श्रच्छा  नहीं  है  इन  मामलों की  ax

 सरकार  द्वारा  उच्चतम  स्तर  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  तथा  वित्त  मंत्रालय  इन  उद्यमों  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  समीक्षा
 करेगा  ।
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 विहार  में  शुष्क  बन्दरगाह

 7965.  श्रो  श्रहमद
 :

 क्या  ना्मरिक  git  हकारिता मंत्री  यह  बताने  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  विचार  निकट  भविष्य  में  बिहार  के  लिये  शुष्क  बन्दरगाह  की  स्थापना  करने  का

 यदि  तो  1979-80  में  स्थापित  किमे  जानें  वाले  शुष्क  बन्दरमा  हों  का  ब्यौरा  क्या  शर

 क्या  सरकार  वहां  पर  शुष्क  बन्दरगाह  स्थापित  करने  के  लिये  विशेष  योजना  तैयार  करेगी
 ?

 wifes  git  तथा  AL SUCAT  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  (>a  झारिफ  =  नहीं  ।

 1979-80  में  कोई  शुष्क  पत्तन  स्थापित  करने  के  बारे  में  परब  तक  कोई  निण॑य  नहीं  लिया  गया  है

 प्रश्न  नहीं  उठता
 ।

 बम्बई  हवाई  age  पर  याब्ियों  जांच  पड़ताल  करने  में  एयरलाइन्स  का  सहयोग

 7966.  श्री  एफ०  पी०  Tats  :  क्या  पर्थटन  शौर  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बड़े  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  झ्रड्डों  पर  एयरलाइन्स  द्वारा  सहयोग
 न

 किसमें  जाने  की  वजह  से

 यात्रियों  के  सामान  को  सीमा  शुल्क  कक्ष  में  लाने  में  दो  से  लेकर  तीन  घंटे  तक  का  समय  लगता  eee  कि  यात्री कुछ  ही  मिनटों

 में  कक्ष  में  आ  जाते  ह

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हवाई  श्रड्डे  के  सीमा  शुल्क  ्रधिकारी  यह  पाते  हैं  कि  विशेषरूप
 से  खाड़ी  के  क्षेत्रों  के

 यात्रियों  के  उतरने  के  ats  बिना  भरे  हुए  होते  है  और  कुछ  उड़ानों  में  तो  यात्रियों  को  ars  जारी  ही  नहीं  किये

 जात े;

 क्या  यह  सच  है  कि  एयरलाइन्स  शी  घ्न  निकासी  के  सीमाशुल्क  श्रघिका  रियों  के  प्रयासों  में  उनके  सहयोग  नहीं

 करते  जैसा  कि  सान्ताक्ूज  हवाई  ages  पर  जनवरी  के  दौरान  नई  प्रणाली  के  कार्यकरण की  AFT  हरते  समथ  args

 के  सीमाशुल्क  समाहर्ता  ने  कहा  AK

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 पर्यटन शर  नागर  विमानन  मंत्री  पुरुषोत्तम  :  से  :  सुचना  एकत्रित  की  जा  रही  है

 अर  सभा-पटल पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सहकारिताग्रों  को  खाद्यान्न  के  निर्यात  के  लिए  लाइसेंस

 7967.  थ्री  पी०  UHo  asa

 श्री  श्रार०  बी०  TATATAT AA

 श्री  ए०  अ्ार०  बद्रीनारायण  :

 क्या  नागरिक  पति  तथा  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्र  सरकार ने  12  सहकारिताओओं  को  खाद्यान्न  का  निर्यात  करने  के  लिये  लाइसेंस  दिये  हैं  ;

 यदि  तो  क्या  खाद्यान्नों  की  कीमतों  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  मंत्रालय  ने  सरकार  को  खाद्यान्नों  का

 निर्यात  रोक  देने  की  सलाह  दी

 किन-किन  वस्तूझओं  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 किन-किन  वस्तुओं  का  निर्यात  wa  बन्द  कर  दिया  गया

 (&)  क्या  सरकार  सभी  प्रकार  के  खाद्यान्नों  के  निर्यात  जारी  रखने  क  प्रश्न  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 नागरिक  ala  तथा  सहकारिता  संत्रालय  स  राज्य  संतरी  :  से  (&)  खाद्यान्नों  की

 विभिन्न  मदों  का  निर्यात  देश  के  उनकी  प्राप्यता  तथा  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  विनियमित  किया  जाता  है  ।

 खाद्यान्नों  के  बारे  में  निर्यात  नीति  नीचे  दी  गई  है  :--

 बासमती  चावल
 :

 खुले  सामान्य  लाइसेंस  के  अन्तर्गत  बिना  किसी  aren  संबंधी  प्रतिबंध  झर  न्यूनतम  निर्वात  कीमत  कें

 sete  निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  जाती  है  ।

 बासमती  चावल  को  छोड़कर  चावल  1  सरका  री  व  सहकारिता  श्रभिकरणों  के  Wine Fo से  oT oat  दा  ala सा
 कतम  सीमा  के

 निर्यात  की  wafer  दी  जाती  है  ।

 अन्य
 1

 गुणावगुण  के  ग्राघार  पर  अनुमति  दी  जाती  है
 ।
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 रूस  को  काज  का  निर्यात  करने  पर  प्रतिबंध

 7968.  श्री  जी०  भुवाराहन ।  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  मंत्री  बताने  ay  कपा  करेंगें  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  रूस  को  काजू
 निर्यात

 करने  पर  प्रतिबंध लगा  garg;  झोर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 नागरिक  git  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  श्रारिफ  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विदेशी  मुद्रा  विनियमन  श्रधिनियम  के  उपबंधों  के  ्  चल  रही  कम्पनियां

 7969.  डा०  ay  कालदात े:
 कया  उप  मचान

 मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (#)  उन  बिदेशी  कंपनियो  के  नाम  क्या ह ैहैं  जो  विदेशी  ast  विनियमन  श्रधिनियम  के  विनियमों  का  पालत

 र  रही  है  शौर  भारत  में  चल  रहीं

 उन  कम्पन्यों  के  नाम  क्या  हैं  जो  भारतीय  कंपनियों  के  साथ  सहयोग  कर  रही

 ये  सहयोग  किस  वर्ष  से  प्रचलित  और

 उन  कंपनियों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्होंने  विदेशी  मुट्ठा  भ्रधघिनियम  का  उल्लंघन  किया

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  संतीश
 1  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  उन  कम्पनियों

 के  नाम  दिए  गए  हूँ  जो  विदेशी  शेयरधा  रिता  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  क  श्रनुसार देश  में  कार्य  कर  रही

 शर  एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  1947-1978  की  अवधि  मे ंदी  गई  स्वीकृतियों  की  संख्या

 घताई  गई  है  इन  सभी  सहयोगों  के  लिए  अनुमतियां  समय  समय  ary  होने  वाली  नीतियों  और  माग  निर्देशों

 के  झनुसार  दी  गई  हैं
 ।

 यद्यपि  श्धिकांश  पुराने  सहयोग  समाप्त
 हो

 गए  हैँ  किन्तु  जो  सहयोग
 गत  5  से  10  वर्षों के  दौरान

 शुरू  किए  गए  हैं  वे  प्रभी  चल  रहे  होंगे  ।  ये  अनुमोदन  प्रत्येक  प्रस्ताव  के  coat F  के  आधार  पर  तथा  उन

 नीतियों  और  ary  निर्देशों  का  पालन
 करते  हुए  दिए  गए  हैं

 जो
 झ्ननुमोदन  दिए  जाने

 के  समय  लागू  थे  ।  जब  तक  कि  सहयोग

 की  प्रारगिभिक  अवधि  को  बढ़ान ेके  लिए  पर्याप्त  औचित्य
 न  हो  तब  तक  यह  अ्रवधि  बढ़ायी  नहीं  जाती  ।  वर्ष  1947

 से  श्रब  तक  mA et  सहयोगों  की  कुल  ae  को  देखते  हुए  यह  निवेदन  है  कि  इस  समय  चल  रहे  सहयोगों

 को  संख्या  के  बारे  में  सूचना  एकद्वित  करने  में  जो  समय  लगेगा  वह  उससे  प्राप्त  होने  वाले  फल  के  अनुरूप  नहीं  होगा  ।

 फिर  भी  यदि  माननीय  सदस्य  किसी  विशिष्ट  सहयोग  या  सहयोगों  क  बारे में  सुचना  चाहते  हैं  तो  वह  सूचना  ल्

 की  जा  सकती  हैँ  तथा  उसे  सभा  पटल  पर  रखा  जा  सकता  है  ।

 विदेशी  मुट्ठा
 विनियमन  झधिनियम  के  अंतर्गत  दिए  गए  निदेश  सांविधिक  स्वरूप  के  हूँ  तथा  जो  विदेशी  कंपनियों

 देश  में  झपना  कार्य  करते  रहना  चाहती  उन्हें  इन  नियमों  का  पालन  करना  होगा  ।

 में  रखे  |  देखिये  संख्या
 एल०  eo  4353/79]

 बहुराष्ट्रिक  निगमों  की  शाखाएं  तथा  सहायक  कम्पनियां

 7970.  श्री  Moho  चन्द्रप्पन  क्या  उप  war  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  13  a  1979  के  अतारांकित प्रश्न  संख्या

 3167  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  विदेशी  मुट्ठी  विनियम  अधिनियम के
 उपबंधों

 क
 अनुसार  उत्तर के  भाग  में  बतायी  गई  बहुराष्ट्रिक  निगमों  की

 473  शाखाओं  तथा  146  सहायक  कंपनियों  ने  प्रपनी  इक्विटी  पूजी  समात  कर  दी  है  श्र  प्रत्येक कंपनी  के  बारे में  ब्यौरा  क्या

 है  तथा  प्रत्येक  मामलें  में  यदि  कोई  असफलता  है  तो  उसक  क्या  कारण

 इसी  उत्तर के  अनुबंध  11  में
 उल्लिखित  कंपनियों

 ने
 देय  कर्मचारियो ंके  दावे  भारत  में

 अपना  कारबार  बन्द  करने  से  पहले  के  सभी  मामले
 तय

 कर  लिए  हे  और  प्रत्येक  मामले  का  ब्यौरा  क्या  शौर

 इस  तथ्य के  बारे  में  सरकार  का  कया  मूल्यांकन  है  कि  बहुराष्ट्रिक  निगमों  को  शाखाओं  झर  सहायक  कंपनियों  को

 संध्या  कम  हो  रही  है  परन्तु  उनक  लाभ  श्रौर  आस्तियां  बढ़  रही  हूँ
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतीश  अग्रवाल  )  लोक  सभा  के  पहली  दिसम्बर  1978 के  Talc

 प्रश्न  संख्या  1892 के  भाग  ate  क  संबंध  में  दिए गए  उत्तर  की  are  ध्यान  आकर्षित  किया  जाता  है
 जिसक  aria  एक  विवरण  प्रस्तुत  किया  गया  है  जिसमें

 उन
 विदेशी

 कम्पनियों
 क  नाम  बताए गए  है  जिन्हें  विदेशो  मुद्दा

 विनियमन  ofafaaa  के  प्रन्तगंत  अपनी  विदेशी  कम  करने  के  लिए  कहा  गया  है  और  जो  पहले  ही
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 झपनी  विदेशी  इक्विटों  कम  कर  चुकी  हूँ  अथवा  जिनकी  योजनाओं  को  अ्रनमत्ति झ  दी  जा  चुकी  हैं  अथवा  जिनकी

 योजनाओं  पर  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।  बिदेशीਂ  मुद्रा  विनियमत  प्रधिनियम  के  sata  दिए  गए  निदेश

 सांविधिक  स्वरूप  क  हूँ  और  भारत  में  कारबार  जारी  रखने  की  इच्छक  विदेशो  कंपनियों  के  लिए  इन

 निदेशों  at  पालन  करना  अनिवायं  ्
 >

 भारत  में  झपना  कारबार  बन्द  करने  वाली  कम्पनियों  जब  तक  करों  तथा  wer  देनदारियों  से  संबंधित

 झपने  मामलों  को  तय  नहीं  उन्हें  विदेशों  को  रकम  भेजने  की  शभ्रनूमति  नहीं  टी  जाती  ।

 विदेशी  कम्पनियों  की  शाखाओं  तथा  सहायक  कम्पनियों  की  सापेक्षिक  cen  में  इसलिए  कमी  हो  रही

 है  क्योंकी  विदेशी  विनियमन  अधिनियम के  अन्तर्गत  इविवटी  पंजी  कम  करने  की  ग्र शिया  ऐसी  है  जिसके  अन्तर्गत

 शाखाओं  को  अपने  ऐसी  भारतीय  कंपनियों  में  बदलना  होता  है  जिनमें  mana  स्तर  तक  ही  विदेशी  शेयर

 धारिता  होती  are  कंपनियों  at  अपनी  विदेशी  शेयरधा  रित  निर्धारित  स्तर  40  प्रतिशत  घटानी

 पड़ती है  इसक  स्टलिंग चाय  कम्पनियों  क॑  मामल  जो  भारत  में  शाखाओं  के  माध्यम  से  काम  कर  रहीਂ

 झधिकतर  मामलों  में  कम्पनियों  के  भारतीयकरण  की  प्रक्रिया  में  एसी  कंपनियों  के  एक  समह  का  विलथ  किसी  एक  भारतीय

 कंपनी  में  हो  जाता है  जो  उनका  कारबार भ्रपने  हाथ  में  लेने  के  प्रयोजन से  गठ्ति  की  गई  हो  ।  इस  विदेशी  मुट्ठा

 विनियमन  के  श्रन्तसंत  विदेशी  पंजी को  कम  करने  की  प्रक्रिया  के  परिणामस्वरूप  शाखाद्रों  तथा  सहायक

 कंपनियों  की  dem  में  काफी  कमी  हो  जाएंगी  ।  किन्तु  विदेशी  ax  विनियमन  अधिनियम  के  श्न्तमंत  विदेशी

 पूंजी  को  कम  करने  को  प्रत्रिया  और  कंपनियों  के  लाभों  तथा  परिसम्पत्तियों  के  बीच  कोई  पारस्परिक

 aaa  नहीं  है  |  उनके  लाभों  तथा  उनकी  परिसम्पत्तियों  में  बुद्धि  उनक  कोरबार  में  सामात्य  बद्धि  होने  तथा

 उसमें  विविधता  लाने  के  कारण  होती  है  ।

 भारतीय  उद्योगों  दारा  भारतीय  प्रोद्योगिकी  का  निर्यात

 7971.  डा०  कुमार  पंडित  am  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पुति  आर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की

 sar  करेंगे  कि  भारतीय  उद्योगों  द्वारा  भारतीय  प्रौद्योगिकी  के  निर्यात  के  क्षेत्र  में  1977  सौर  1978  में  क्या  क्या  विशिष्ट

 प्रफलताएं प्रप्त  हुई  हैं  ?

 नागरिक  site  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  quail  फर्मों  सहित  भारतीय

 vareat  के  प्रपासों  के  परिणाम  स्वरूप  भारतीय  प्रौद्योगिकी  की  क्षमता  धीरे-धीरे  विदेशों  विशेष  तौर  पर  एशिया  अर

 झफ्रीका  के  विकासशील  देशों  में  मान्यता  प्राप्त  करती  जा  रही  है  ।  भारतीय  फर्मों  को  बड़ी  टनंकी  परियोजनाओं

 लिए  जिनमें  परामर्शी  सेवाएं  भी  शामिल  निर्यात  आर्डर  मिलने  हो  गए  हैं  ।  1977  और  1978

 के  दौरान  इन  क्षेत्रों  में  मिले  कुछ  महत्वपूर्ण  ast  हैं  :
 चीनी  वस्त्र  ससायनिक  जल  उपचार

 विद्युत  केखों  झादि  को  परियोजनाएं  जिनमें  संयंत्रों  और  उपस्करों  सहित  प्रौद्योगिकी  सप्लाई  की  गई  है  ।  टे
 की

 isa

 के  भारतीय  परामर्शी  फर्मो ंने  विदेशी  पार्टियों  को  स्टील  विद्यत च्  vars  संयंत्रों  श्रादि के

 लिए
 तकनीकी  जानकारी  देने  की  संविदाएं  प्राप्त  की  हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उद्योमों  के  प्रबन्धकों  का  कार्यकरण

 7972.  श्री  सुरेन्द्र  बिक्रम

 श्रीमती  मोहसिना  किदवाई

 क्या  उप  प्रधान dat  तथा  fea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारी  उद्यमों  मंबंधी  राष्ट्रीय  सम्मेलन  ८  उद्घाटन  करते  समय  22  1979  को  नई  दिल्‍ली  में  प्रधान

 मंत्री  द्वारा
 दिये  गये

 इस
 वक्तव्य

 के
 mare  पर  कि  यदि  सरकारी  क्षेत्र

 क
 उद्यमों

 के
 प्रबंधक  लाभ

 न  दिखा

 सके  तो  उन्हें  जाना  सरकार  का  विचार  यह  सुनिश्चित  करने
 के  तुरन्त  क्या  areal  करने का  हैकि

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रम  भ्रच्छा  कार्य  करें  और  श्रच्छे  परिणाम  दिखायें
 ;

 इस  समय  सरकारी  BaF  के  कितने  एकक  लर  रहे  उनका  कुल  परिव्यय  कितना  है  बौर  गत  पांच  वर्षों  के

 दौरान  उनके  वित्तीय  परिणाम  क्या  रहे  ;  श्रौर

 इस  भावना  को  करने  के  लिए  रकार  द्वारा  कया  ठोस  कार्यवाही
 की  जा  रही  है  कि  went  क्षेत्र  के

 eal  के  अबन्धक  अच्छे  निष्पादन  के  लिए  पर्याप्त  रूचि  नहीं  ले  रहे  हैं
 जिसके  कारण  राष्ट्रीय  . Fa -SA Tea  बड़ी

 हानि उठा  रही  है  ?
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 ह

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्री  सतीश  :  सरकारी  उद्यमों  का  कार्यचालन

 सुधारने  के  लिए  चिन्तित  है  ताकि  वे  राष्ट्रीय  श्राथिक  विकास  की  दिशा  में  श्रघिकाधिक  योगदान  कर  सकें  ।  जिन

 उद्यमों  कार्यनिष्पादन
 पिछले  कुछ  वर्षों  में  weer  साबित  नहीं  gt

 उन  पर  वित्त  मंत्रालय

 विशेष  निगरानी है  ताकि  समयानुसार  सुधारात्मक  कारंवाई  की  जा  सके  ।  प्रशासनिक  मंत्रालयों  को  चाहिए  कि  वे

 नियंत्रणाधीन  उद्यमों  के  कार्यनिष्पादन  का  परिवीक्षण  एवं  सुधार  करने  के  लिए  शभ्रावश्यक  कदम  उठायें  ।  इन  me
 के  कार्यचालन  परिणामों  में  सुधार  के  लिए  किए  गए  कुछ  महत्वपूर्ण  उपाय  इस  प्रकार  हैं

 उत्पाद  मिश्र  का  विविधीकरण  |

 संयंत्र  झर  मशीनों  का  ara fraracy  श्र  पुनर्स्थापन  ।

 अनुसंधान  एवं  विकास  पर  afanfar  जोर  देना  ।

 मांग  बढ़ाने  के  लिए  निर्यात  अभियान  और  अधिक  सम्मिलित प प्रयास  करना

 कच्चे  माल  तथा प्‌  जीगत  माल  को  mata  प्रक्रिया  को  सुव्यवस्थित  बनाना  ।

 प्रबन्ध  में  भागीदारी  द्वारा  न्न्म  उत्पादकता  एवं  भ्रौद्योगिक  सम्बन्धों  में  सुघार  करना  ।

 प्रशिक्षण  एवं  विकास  द्वारा  प्रबंधकीय  कार्यकुशलता  बढ़ाना  ।

 वित्त  मंऑ्रालय  द्वारा  सरकारो  उद्यमों  के  कार्यचालन  की  समीक्षा  की  ओर  अरब  अर  अधिक  ध्यान  दिया

 ताकिਂ  उनका  प्रतिलाभ  बढ़ाया  जा  सरक  ।

 (a)  भपेक्षित  सूचनाएं  केन्द्रीय  सरकार के  श्रौद्योगिकਂ  एवं  वाणिज्यिक  उपक्रमों  के  काय  की  1975-76,  1976-77

 श्रौर  1977-78 की  वार्षिक  रिपोर्टी  में  दी  गई  जिन्हें  सभा-पटल  पर  रखा  जा  चुका  है  ।

 सरकारी  उद्यमों  के  प्रबन्धकों  को  ag  भलो-भांति  मालूम  है  कि  ag  प्रबन्धकों  का  कार्यनिष्पादन  सुधारने  के  लिए

 तथा  जिन  प्रबन्धकों  का  कार्यनिष्पादन  अच्छा  सा  बित  नहीं  होता  उनके  प्रति  सुधा  र।त्मक  कारवाई  करने  के  लिए  समचित  मल्यांकन

 प्रणालियां  अपनाना  अवश्यक  है  ।
 रो

 उद्यमों  में  सभी  शीष  जेस  श्रध्यक्ष  एवं  प्रबन्ध  निदेशक  तथा  पूर्णकालिक
 निदेशकों  को  नियुक्तियां  5  वर्ष  को  झ्रवेधि  के  लिए  झाधार  एर  की  जाटी  जिसे  किसी  भी  ata  तीन

 महीने  का  नोटीस  देकर  समाप्त  किया  जा  सकता  |  इस  प्रणाली  क  अनुसार  ये  नियक्तियां  ज्यादतर  सणवत्ता  के  ग्राधार  पर

 की  नाती हैं  ।  सरकारी  उद्यमों  में  शीष  पदों  पर  नियुक्त  व्यक्तियों  के  क.र्य-निष्पादन  की  समीक्षाਂ  के  लिए  एक  ate  ayfaa

 प्रणाली  विकसित  की  गई  है  जिससे  कि  प्रशासनिक  कार्यालय  तथा  सरकारी  उद्यम  चयन  म“डल  द्वारा  शीर्ष  पदों  पर  fp

 उन  सभी  व्यक्तियों  के  कार्यनिष्पादन की  प्रथम  वर्ष  वे  अंत  में  संयुक्त  रूप  से  समीक्षा की  जाती  ऐसा  किये  जाने के  बाद  ही

 उनके  SH  की  शेष  अवधि  की  पुष्टि  की  जाती  |  यह  मूल्यांकन  पदधारियों  का  कार्यचिष्पादन  झ्रांकने  के  लिए  निर्धारित

 वस्तुगत  लक्ष्यों  के  ब्राधार  पर  किया  जाता  है  ।

 तस्करी  रोकने
 के  लिए  सीमा  शुल्क  के  अन्तर्गत  सोमा  पुलिस  को  अधिकार  दिया  जाना

 7973.
 श्रीमतो  मोहसिना  किददाई

 :
 कया  उप  प्रधान  मंत्री  faa  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 तस्करी  रोकने  के  लिए  सीमा  शुल्क  श्रधिनियम  के  ata  सीमा  पूलिस  को  झ्रधिकार देने  का  प्रश्न

 सक्रिय  रूप  से  उनके  विचाराधीन है  ;  ate

 (4)  यदि  ही
 तो

 तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  हूँ  और  इस  बार  में  कया  प्रगति हुई  है  ?

 वित्त  संत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्र  (a)  वर्तमान  सरकार एक  ऐसे  प्रस्ताव
 पर  विचार  कर  रही  है  जो  भारत  नेपाल  सीमा  के  उत्तर  प्रदेश  ग्नौर  बिहार  के  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  ऐसे  पुलिस  थानों
 के  पुलिस  अधिकारियों

 जो  सीमा  शुल्क  निवारक  चौकियों  से  बहुत  दूर  जगहों  पर  स्थित  है  सीमा  शुल्क  श्रधघिनियम  के
 भ्रन्तगँत  तलाशी  लेने  ,  माल  पकड़ने  गिरफ्तार  करने  के  कुछ  अधिकार  देने  के  बार  में  है  ।

 वर्ष  1978  के  दौरान  निर्यात  किया  गया  पटसन  का  सामान

 7974.  श्री  हलोमुद्दीन  श्रहुमद :  क्या  वाणिज्य  तया  नागरिक[पूति  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि

 क्या  वर्ष
 1978-79

 के
 दौरान  पटसन  के  सामान

 के
 नियति  में  कमी  हुई  है  ;

 यदि  तो  इसके
 कारण  कया  हैं  ste  उनके  निर्यात  में

 कमी  को  रोकने
 के  लिए  कया  कार्यवाही  करने  का प्रस्ताव है  ौर
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 वर्ष  1976-  77  और  1977-78 के  निर्यात  की  तलना में  ज  1978-79  में  निर्यात  किये  गये  पटसन  के

 सामान  की  मात्रा  का  राष्ट्रवार  ब्यौरा  कया  है
 ?

 नागरिक  पूर्ति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  :  हाँ  ।

 पटसन  उद्योग  1978  के  मध्य  से  विभिन्न  कमंचारियों  द्वारा  हड़ताल  किए  जाने  के  कारण  प्रभावित

 war  जिसके  फलस्वरूप निर्यात  रुक  गये  ।  तथापि  प्रौद्योगिक  विवादों  को  संतोषजनक  ढंग  से  निपटा  लिया  गया  है  और  स्थिति

 अब  फिर  सामान्य  हो  गयी  है  ।

 1978  79  के  दौरान  पटसन  माल  के  निर्यातों  का  देशवार  ब्यौरा  श्रभी  उपलब्ध  नहीं  है  ।  976-77 तक
 तथा  1977-78  के  देशवार  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  के  अनसार  हें  ।

 विवरण

 मात्रा  हजार  Ho  ट

 मुल्य  लाख  रु०

 1976-77  1977-  78
 oe

 मात्ना  मूल्य  मात्ना  मुल्य nw

 पूर्व

 सोधि ll  संघ  भी  शामिल  145  5942  44  157  7525  88

 स०  Moe  अमरीका  120  5741  73  151  7072  81

 का  शेष  भाग  इसमें  कनाड़ा  भी  शामिल ह  21  940  90  20  924  79

 ath

 जापान  व  न्यूजीलण्ड  शामिल  हूं  )  63  2942  18  58  2960  10

 34  6  1  298 940  v 3  7  4  प शै  1891  09 श्रर्ब  व  गर  म्रफ़ीका

 एशिया  का  शेष  भाग-इसमें  मध्य  पूर्व  भी  शामिल  है  8  3  368  95  i  4  7  657  93

 कुल fi  इसमें  अन्य  देश  भी  शामिल  हैं  452  7  19924  14  521  4  24408  94

 विदेशों  में  काम  करने  वाले  भारतीय

 7975.  Slo  बत  कुमार  पंडित  प्रा  उप-प्रचान  संती  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 31  1978  के  दिन  कितने  भारतीय  नागरिक  विदेशों  में  काय  कर  रह  थे
 !

 a  1977  श्र  1978  के  दौरान  विदेशों  में  अ्रजित  उनकी  श्राय  में  से  कितनी  राशि  स्वदेश  भेजी  गयी  ;  और

 उपरोक्त  दो  वर्षों  के  दौरान  स्वदेश  भेजी  गई  इस  राशि  का  राज्यवार  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  :  विदेशों  में  काय  कर  रहे  भारतीय  नागरिकों  के  सम्बन्ध

 में  सही  सही  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  क्योंकि  उन  में  से  सब  अपने  ore  को  भारतीय  मिशनों
 में

 रजिस्टर  नहीं

 करवात

 विदेशों में  कर  रहे  भारतीयों द्वारा  भारत  में  भेजी  गई  राशियों  की  सही-सही  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है

 मौजुदा  नियमों  के  अन  सार  प्राधिकृत  व्यापारियों  द्वारा  10,000  रुपये  प्रथवा  उससे  क्रम  की  रकमों  के  बार  में क्योंकि

 भारतीय  रिजर्व  बैंक  को  सूचना  देना  जरूरी  नहीं  है  ।  फिर  भी  पिछले  दो  वर्षों  में  बाहर  से  ars  वाली  रकमों  के  समग्र

 इस  प्रकार  ह

 1977  1908.34

 1978  e  2218.75

 दिये  गये  निर्यात  fare  सकल  प्राप्तियों  के  इस  प्रशन  स  arae  प्राप्ति शीर्षों  sata  (1)  परिवार

 भरण  (2)  अ्रनिवासियों की  (<)  प्रवासी  आर  (4)  मनीशाडर  प्राप्तियों  के  um ys  जिसमें
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 लिखित  उत्तरਂ  20  1979

 -

 संभी  प्रकार  की  प्राप्तियां  जैसे  हवाई  कम्पनियों  at  नौवहन  बीमा  लाभांश

 प्राप्तियां शामिल  हैं  ।

 विबरणियों  में  जिनमें  प्राधिकृत  व्यापारियों  को  बाहर  से  भारत  भेजी  जाने  वाली  के  बार

 में  भारतीय  रिज  बैंक  को  सुचना  देनी  होती  है  ।  ऐसी  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  जिसमें  रकम  पाने  वाले  के  राज्य  या

 रकम  भेजने  वाले  के  राज्य  के  बारे  में  जानकारी  हो  ।  बाहर  से  भेजी  जाने  वाली  रकमों  का  राज्यवार  व्यौरा

 नहीं  दिया  जा  सकता  |

 रुपए  के  मलय  में  वेंद्धि  के  परिणामस्वरूप कन्द्रीय  सरकार
 के  कमंचारियों के  बेतनसानों  में  पुनरीक्षण

 7976.0  शी  दुर्गा चन्द  ;  क्या  उप  प्रधान मंत्री  तथा  चित्त  मंत्री  यह  बर्ताने की  कृपा  करेंगे कि

 रुपये  का  वर्तमान  मूल्य  कितना  है  प्रौर  1959  में  इसका  मूल्य  कितना था  ;  और

 रुपये  के  मूल्यों  में  हुई  धीर-धीर  कमी  को  ध्यान  में  रखते  हुए  केन्द्रीय  सरकार  के  कमेचारियों  के  वेतनमान

 में  किस  सीमा  तक  garter  किया  गया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  अखिल  भारतीय  श्रमिकਂ  बग  उपभोक्ता  मूल्य

 सुचकांक  के  झाधार  पर  किए  गए  मूल्यांकन  के  अनुसार  1959 में  रुपये  की  क्रय  शक्ति  82.  64  पसे  थी

 1979  में  रुपये  की  क्रय  शक्ति  25  पसे थी  ।

 केन्द्रीय  सहकारी  कर्मचारियों  का  वतमान  वेतन  ढांचा  तीसर  वेतन  अयोग  की  सिफारिशों  पर  श्राधारित

 है  शर यह  1-1-1973  से  प्रभावीत  हुमा  ।  तब  से  केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  बेतन-ढांचे  में  कोई  सामान्य  संशोधन

 नहीं  gat  है  ।  सरकार  अ्ौद्योगिक  श्रमिकों  के  लिए  श्रंखिल  भारतीय  उपभोक्ता  मूल्य  सुचकांक  के  12  मास  के

 श्रौसत  में  हुई  वृद्धि  के  ग्राधार  पर  महंगाई  भत्ते  तथा  श्रतिरिक्त  महंगाई  भत्ते  की  किस्तें  मंजूर  करती  रही

 रिक्त  महंगाई  भत्ते  की  सबसे  बाद  की  किस्त  1-12-1978 से  मंजूर  की  गई  है  ।

 जिला  उद्योग  केन्द्रों  में  बेकों  हारा  वरिष्ठ  अधिकारियों  की

 7977.  राम  सागर  :  क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  देश  में  कछ  जिलों  में  जिला  उद्योग  केन्दों  में  प्रबन्धकों  के  पद  पर  बैंको ंने  वरिष्ठ  अधिकारियों की
 झर नियुक्ति की  है

 af  तो  उनके  मंत्रालय  के  वित्त  विभाग  ने  तक  उनकी  सेवा  शर्तों  को  अन्तिम  रुप  क्यो  नहीं

 दिया  है  यद्यपि  वे  इन  पदों  पर  गत  छः  महीनों से  काय॑  कर  रहे  ह
 ?

 बित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  बंको  ने  ऋण-प्रबन्धकों के  रूप  में  काय  करने  के

 लिये  जिला  उद्योग  केन्द्रो  में  उपयुक्त  अधिकारियो  को  किया  है  |

 प्रतिनियुक्ति  के  ऋण  प्रबन्धक उन्हीं  सेवा  शर्तों  द्वारा  प्रशासित  होते  हैं  जो  उन  पर  उस  बैंक  में

 रहत  हुए  लागू  होती  जो  उन्हें  बराबर  वेतन  श्रौर  भत्ते  देता  रहता  है  ।  जहां  तक  उनके  यात्रा  भत्ते  की  अ्रदायगी का  संबंध

 ये  भत्ते  जिला  उद्योग  केन्द्रों  के  कोष  से  दिये  जायेंगे  और  राज्य  सरकारों
 को

 तदनुसार  सुचित  किया  जा  चूका है  ।

 बजट  पेश  किये  wet  से  पुर्व  कम्पनियों  दारा  वस्तुओं  की  कीसतों  में  वद्धि  किया  जाना
 7978.  राम  सागर  क्या  उप  |  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  द्वारा  प्रस्तुत  बजट  प्रस्ताव  अप्रैल  से  लागू  होते  हैं  ;

 क्या  सरकार की  पता
 है  किं  व्यापारी  कई  बस्तर  की  कीमतों  में  यहां  तक  कि  बजट  प्रस्तुत  किये  जाने

 से
 =~  wh,

 qa  बुद्धि कर  देत  ह  श्र  माल  रोक  रखने  के  कारण  कई  वस्तुभ् भ्  का  प्रभाव  पदा  किया  जाता  है  श्रौर  को
 1

 are  से  बढ़ी  हुई  कीमतें  देनी  पड़ती  है  ;  are

 यदि  हां,तो  क्या  सरकार  इस  श्रनियमितता
 को

 दूर  करने
 शौर

 यह  सुनिश्चित  करने
 के

 लिए
 कोई

 ठोस  wet  पक  उपभोक्ताओ पर  बजट का  भार  केवल  1  ata  से  पड़े  और  यदि  तो  उसके  क्या
 कारण  है  ?

 fen  dar में  राज्य  wal  सतोश  श्रप्रवाल :  और  बजट  के  प्रधिकतर  28  फरवरी

 कली  art  की  श्राधी  रात  से  प्रभाव  होते  हैं  ्र  age  भोड़े  जैसे  कि  र्  भाडे  और  STR TA  सम्बन्धी

 Sears Wee TT पटली  श्रभवा  किसी  दूसरी  निदिष्ट  तारीख  से  प्रभावी द्दो  हूं  ।
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 कनी  सिकता

 उसर

 फरवरी  1979
 का  बोक  कीमतों  का  सुबक

 शक  (1970-71=100)  183.5.  था  जबकि  इसके

 मुकाबले  1979 का  184. 6  था  ।  इससे  0.  6  प्रतिशत कीः  कमी  का  पता  चलता है  ।  बजटों  पेशः

 किये  जाने  के  पहले  पर  उसके  बाद  में
 डिब्बाबन्द

 वस्तुओं  की  कीमतों  में  अनुचित  वृद्धि  की  रोक-थाम  करने  के  लिए
 तोल  प्रमाणीकरण  नियमावली  1977  में  यह  व्यवस्था  हैं  कि  डिब्बे  पर  वस्तु  की  खुदरा  कीमत

 सौर  वह  महीना  शर  ae  अंकित  fad  जाएं  जिसमें  पैकिंग  की  गई  हो  ।

 fara  प्रदेश  में  पर्यटन  का  विकास  करने  के  लिए  दल
 7979.  थो  राम  सागर  :  व्या  पर्यटन  श्रौर  नागर  विमानन  मंत्री  निम्नलिखित  जानकारी  दर्शाने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  करेंगे  ८

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  पर्यटन  की  का  विकास  करने  की  दृष्टि  से  वर्ष  1977 में  एक  अध्ययन

 दल  गठित  किया  गया  था  ;  और

 और यदि  तो  इसकी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  ;

 इसने  किन-किन  स्थानों  का  दौरा  किया  ?

 पटन  श्रौर  नागरਂ  विमानन  मंत्री  पुरुषोह म
 :  से  1  हिमाचल  प्रदेश  मे

 qaqa  का  विकास  करने  के  लिए  एक  Weqay  दल  स्थापित  करने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  1977  में  विचार  कियां  गधा

 था  ।  यह  कार्यान्वित नहीं  gar  ।

 मूल  फार्मास्यूटिकल्स  और  प्रसाधन  सामग्री  को  नि  ति
 7980.  श्री  पी०  एम०  सईद

 at  निहार  लास्कर
 Ho  ato  चन्रशेखर मति

 क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  git  ate  सहकारिता  मंत्री  ae  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  wit  1978  से  1979  तक के  पहलें  11  मह्दीने  में  मूल

 फार्मास्यूटिकल्स  और  प्रसाधन  सामग्री  के  निर्यात  में  पिछले  a6  की  इसी  safe  की  तुलना  में  2  प्रतिशत

 की  कमी  हुई  है  और  वह  132.  9  करोड़  रुपये  से  घट  कर  129.  4  करोड़  रुपये  रह  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  कहां  तक  सच  है  ;

 इस  कमी  क  मुख्य  कारण  क्या  हैँ  ;

 क्या  सरकार  को  यह  arm  है  कि  ०  शीघ्र  बढ़  सकते  हैं  ;  ate

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  जा  रहो  है  ?

 नागरिक  पुरति  ate  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रारिफ
 :

 था  :  जी
 पिछले  वर्ष  को  उसी  श्रवधि  के  पक्के  श्रांकड़ों  की  तुलना  में  1979  की  sata  के  लिए  उपलब्ध

 अन्तरिम  ग्रांकड़ों  क॑  अनुसार  ।

 सें  (=)  :  1978-79  के  झ्रांकड़े  अनुमानित  हैं  श्र  इनमें  स्थल  छोटे  बन्दरगाढ़ों

 विमानों  श्रौर  बंगलोर  कागों  कम्पलैक्स  से  किए  गए  निर्यात  शामिल  नहीं है
 ।  श्राशा  है  कि  जब  अन्तिम  श्रांकड़े  उपलब्ध

 हो  जाएंगे  तो  पिछले  वर्ष  को  इसी  श्रवधि  के  निर्यातों  की  तुलना  में  निर्यात  अधिक  होंगे  ।  सरकार  ने  निर्यातों में  ake

 वृद्धि  करने  के  लिए कई  उपाय  किए  निर्यातकों  के  लिए  आयात  प्रति  पूर्ति  का  उदार  बनया  बाजार  सर्वेक्षण

 और  निर्यात  संवर्धन  दौरों  के  लिए  प्रदर्शनियों  ate  मेलों  श्रादि  में  भाग  बेसिक  रासायनिक  परिषद  और

 सम्बन्धित  मंत्रालयों  से  बराबर  बातचीत  करते  रहता  जिससे  aver  ak  कठिनाइयों  को  तीव्र  गति  से  हल  किया  जॉ

 समाजवादी  देशों  के  साथ  व्यापार  योजना  में  परिषद  के  उत्पादों  के  लिए  अधिक  व्यवस्था  श्रादि  ॥

 राज्यों  दारा  धनराशि  को  मांग

 798).  श्री  पी०  एस०  सईद  ;

 at
 एस०  eto  चन्द्रशेखर ्

 at  निहार  लास्कर  :

 उप
 प्रघान  मंत्रो  तथा  कित  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 (1978- क्या  कुछ  राज्यों क  पास  इस  वर्ष  Ya?  79)  में  भारी  धनराशि हैं  ;
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 यदि  राज्यों  को  केन्द्रों  से  एक  ate  अधिक  धनराशि
 की

 मांग  किये  जाने  और  दूसरी  झ्रोर  बड़ी

 धनराशि  अपनें  पास  जमा  रखने  की  व्यंगात्मक  छबि  का  वॉस्तव  में  यह  अथ  है  कि  उनके  योजना  व्यय  में  भारी  कमी  हुई

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?  शर

 उनके  विरुद्ध  क्या  का्यंवाही  को  गई  है
 ?

 faa  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सतोश  श्रग्रवाल )  से  राज्य  सरकार  की  नकदी

 शेष  की  स्थिति  बदलती  रहती  है  are  ae  प्राप्तियों  का  व्यय  की  संसाधनों  को  जुटाने  के  लिए

 किये गये  सरकार  को  देय  राशियों  की  वसूली  श्रादि  जसे  विभिनन  पहलुओं  के  निवल  प्रभाव  को  प्रतिबिम्बित

 करती है  वेष  1978-79 के  दौरान  जबकि कछ  राज्यों  की  वित्तीय  स्थिति  सन्तोषजनक  थी  तो  श्रन्य  राज्यों  ने  प्राकृतिक

 प्रकोपों  सहित  विभिन्न  कारणों  से  उत्पन्न  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  किया  ak  उन्होंने  श्रपेक्षाकृत  afan  केन्द्रीय

 सहायता क  लिए  झनुरोध  किए  |  नकदी  शेष  को  कुछ  हद  तक  कम  करने  के  लखन  को  1978-79 के  लिए  कुछ

 राज्यों  की  श्रायोजनागत  परिव्यय  के  वित्तपोषण  विषयक  स्कीम  में  कल्पना  की  गयी  थी  ।

 2.  यह  सुनिश्चित  करने के  लिए  उद्देश्य से  कि  विकास  की  गति  को  बनाये  रखा  जाये  राज्यों  को  1978-79

 के  दौरान  श्रायोजनागत  व्यय  की  प्रगति  पर  ध्यानपूर्वक  देख  रेख  रखने के  लिए  श्रनुरोध किया  गया  था  ।  इसके  साथ

 साथ  राज्यों को  प्राप्तियों  और  व्यय  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  भी  सलाह  दी  गयो  थी  ताकि  वर्ष  के  दौरान  नए  घाटे

 की  उत्पन्न  न  हो

 3.  राज्य  सरकारों  ने  1978-79  क  लिए  प्रत्याशित  श्रायोजनागत  व्यय  की  सुचना  देते  समय  कोई  भारी  कमियों

 को  उल्लेख नहीं  किया  है  ।  यद्यपि  ऐसी  राज्य  सरकारों  जिनके  बताये  गए  व्यय  से  या  तो  कुल  अझायोजनागत

 परिव्यय  में  या  उद्दीष्ट  सैक्टरों  wear  परियोजनाओं  में  कमी  प्रकट  केन्द्रीय  सहायता  देते  समय  नपातिक  कटौती

 की  गयी  है  ।  यह  स्थापित  के  श्रनुसार है  ।

 राज्यों के  घाटे  के  बजट

 7982.  श्री  पी०  एस०  सईद  :

 श्री  ग्रार०  बी०  स्वासीनाथन  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री तथा  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (*)  क्या  aaa  वित्त  झायोग  को  सिफारिशों के  ग्रदूस!र  राज्यों  को  किये  गए  अतिरिकत  वित्तीय  आबन्टन  के  भारी

 लाभ  प्राप्त  होने  क  बाद  भी  राज्यों  के  घाटे  के  बजटों  की  स्थिति  को  देखते  हुए  इन  राज्यों  की  वित्तीय  अनुशासन  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कहा  गया  है  ;  तौर

 य
 यदि  तो  इस  बारे में  जय  सरकारों  की  प्रतित्रिया  azar  है  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में  राज्य  संतरी  सतीश  झ्रग्रवाल  राज्यों

 के  मुख्य  मंत्लीयों  को  20  1979  को

 पत्न  भज  गए  g  जिनमें  उनसे  wade  किया  गया  है  कि  वे  यह  सुर्निध्चित  करें  कि  सा तबे  वित्त  झायोग  को  सिफारिशों
 के  परिणामस्वरूप  केन्द्र  से  राज्यों  को  स्थानान्तरित  किये  जाने  वाले  झ्रपेक्षाकृत  अधिक  संसाधनों  का  faaenfaar a से  प्रबन्ध

 किया  जाये
 श्रौर  उनका  उपयोग  विकासात्मक  कार्यों  के  लिए  किया  जाये  ।  उन  से  यह  देखने  के  लिए  भी  भ्रनुरोध

 किया  गया  है  कि  आयोजना भिन्न  व्यय  पर
 नियंत्रण  रखा  जाये  श्रौर  उचित  प्रबन्ध  का  श्रनूपालन  किया  जाये  afi

 इस  बात  को  सुनिश्चित  किया  जा  सके  fa  वर्ष  के  अ्रत्त  में  न  हो  ।

 उपयुक्त  पन्न  पर  afc  राज्य  सरकारों  की  प्रतिक्रिया  की  भी  अभी  प्रतिक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ger,  विरधाचलम  स्थित  भारतीय  स्टेट  बेक  की  कृषि  शाखा  द्वारा  दिये  गये  कृषि  ऋण

 7983.
 श्री  जो०  जमुवाराहन  :  क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 HEAT TT  दक्षिणी  अर्काट  स्थित  भारतोय  स्टेट  बैंक  को  कृषि  शाखा  से  वेष  1976-
 77,  1977-78,  1975-79 में  पशु-पालन  सहित  कृषकों  को  कितनी  राशि के  कृषि  ऋण  दिये गये

 acca  वर्षों  की  कृषकों  की  झोर  कितनी  राशि  बकाया  है  ;  और

 वह  राशि  वसूल  करने  के  लिए  aa  तक  क्या  aTaargt  को  गयी  है  ?
 वित्त  मंत्रालय

 में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :
 तथा  :

 निम्नलिखित  1976,
 1977  1978 के  अन्त  HEAT CTA  केरीची  स्थित  भारतीय स्टेट  बैंक  की  कृषि  विकास  mer  द्वारा
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 कृषि  क  लिए  दिए  गये  ऋणों  गतिविधियों  को  की  श्रप्रिम  राशियों  तथा  वसूली क
 बार

 में  बताती है  .--
 काणा  ae

 1976  1977  1978

 बकाया  नण  रुपयों  में )  107  121  147

 मांग  at  तुलना  में  वसूली  की  प्रतिशतता  62  67  70

 वसूली  निष्पादन  में  सुधार  लाने  a  बेंक  उचित  कदम  उठा  रहे  हैँ  जिसमें  fags  इरान  सरकारी

 TRAIT  स्टाफ  से  सहायता  में  सहयोग  प्रापत  करना  तथा  जानबूझ  कर  बकाया  की  राशि  जमा  न  कराने  वालों  के

 विरूद्ध  कानूनी  कार्रवाई  करना  शामिल  हैं  ।

 जोवन  बीमा  यूनिट  ट्रस्ट  तथा  बेकों  के  पास  उपलब्ध  निधि  के  ala  तथा  उसका  ढांचा
 7984.  श्री  धर्मवीर  वशिष्ठ :  कया  उप-प्रधान मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  1-

 गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  जोवन  यूनिट  ट्ररट  श्र  बैंकों  के  पास  उपलब्ध  निधि  के  मूल  स्रोत

 > क्या  हँ  तथा  उसका  ढांचा  क्या  ध्  an  उसी  में  उसके  वास्तविक  कण  at  वालें  कौन  थे  ;  ak

 उसी  ग्रवधि में  इस  धन  में  किस  दर  से  बुद्धि  हुई  श्रौर  प्रति  व्यक्ति  ata  पर  क्यों

 प्रभाव  रहा  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री
 :  से  (7)  जीवन  बीमा  भारतोय  यूनिट  ट्रस्ट

 are  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  के  सम्बन्ध  में  मांगी  गई  सूचना  नीचे  के  परेग्राफों  में  दी  गयी  है  ।

 जोवन  बीमा  निगम

 2.  जीवन  बीमा  के  कारभार  लम्बी  श्रवधि  के  संविदाओं  का  होता  है  ate  इन  संविदाओं  के  अतर्गत  दायित्वों  को  पूरा

 करने  के  लिए  एक  जीवन  बीमा  निधि  बनाई  गई  है  जिसमें  प्रीमियमों  की  श्रतिरिक्त  पूंजी  निवेश  की  अय  ग्रौर  दावों

 के  व्यय  तथा  खर्चों  ग्रादि  से  अधिक  होने  वाली  अन्य  प्राप्तियों  की  रकमें  शामिल  होती  ।  जीवन  बीमा  निगम  के

 पूंजी  निवेश  के  स्वरूप  में  यह  परिकल्पना  की  गई  है  कि  नियंत्रित  निधि  में  वर्ष  भर  में  होने  वाली  रकमों

 के  कम  से  कम  75  प्रतिशत  का  निवेश  aaa  ate  राज्य  सरकारों  की  सरकार  की  गारंटीशुदा  बिक्री  योग्य

 am  समाज  प्रधान  निवेशों  में  किया  जाता  चाहिए  जिनमें  oa  परियोजनाओं  के  साध  साथ  बिजली

 तथा  जलपूर्ति  site  मल  निकासी  की  परियोजनाएं  ग्राती  ह  ।  वर्ष  में  जमा  राशियों  के  25  प्रतिशत  तक  की  शेष  रकम  में

 से  10  प्रतिशत  रकम  गैर  सरकारी  क्षेत्र  के  8  प्रतिशत  पालिसीधारियों  को  ऋण  देने  के  लिए  शर  2  प्रतिशत

 रकम  अचल  सम्पत्ति  के  निर्माण  ste  खरीद  के  लिए  निर्धारित  है  ।  शेष  5  प्रतिशत  अप्रयुक्त  राशि  निवेश  के  लिए

 उपलब्ध  नहीं  होती  ।  नियंत्रित  निधि  में  वष॑  1973-74  से  वर्षे  1977-78  दक  के  दौरान  हुई  निवल  वृद्धि  का  ब्यौरा

 नीचे  दिया  गया  है
 कक  णगण

 - qq  राशि क  द  द

 wa  )

 1973-74  367.62

 1974-75  351.27

 1975-76  383.37

 1976-77  493.76

 1977-78  ह  545.78

 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट

 3.  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  की  स्थापना  समाज  की  बचतों  को  जुटाने  के  उद्देश्य  से  को  गई  ताकि  इन  रकमों

 को  उन  झ्रौद्योगिक  प्रतिभूतियों  में  लगाया  जाये  जिसमें  यूनिट  होल्डरों  को  एक  निश्चित  araeat  हो  सके  ।  भारतीय

 यूनिट  axe  की  रकमों  के  मुख्य  स्रोत  हें  यूनिट  पूंजी  प्रारक्षित  निधि  ae  श्रधिशेष  तथा  चालू  देनदारियों ak  व्यवस्थाओं

 में  होने  वाली  बृद्धियां  शर  ये  रकमें  भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  अधिनियम  के  उपबन्धों  क  अझनसार ्  लगाई  जाती  हैं  ।  afaaier
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 Qal  जमा  रकमों  झ्र  काल  मनी  तथा  टमं  मनी  में  लगाई  जाती है  ।  1974  से  1978  तक  30

 जून  को  समाप्त  हुए  वर्षों  में  लगाई  गई  पूंजी  का  ब्यौरा  इस
 प्रकार  है  ——

 ay

 रुपये )
 1973-74  30.97

 1974-75  67

 1975-76  17.  66

 1976-77  30.  50

 1977-78  73.  UO 68

 सरकारी  क्ष  के  बेक

 4.  बैंकों  के  पास  रकमें  होती  हैं  उनके  मुख्य  रुत  होतें  हैं  जमा  रकमें  alk  उनके  द्वारा  लिए  वाले

 उधार  तथा  इन  रकमों  का  उपयोग  मोटे  तौर  पर  निवेश  शौर  के  रूप  में  किया  जाता  है  ।  बैकों  को  अपनी  रकमों

 का  कुछ  भार  श्रपनें  पास  शर  भारतीय  रिज  बैंक  के  पास  नकद  राशि  के  रूप  कर्नीचर  व  fRraaet  और

 सहित  तन्य  परिसम्पत्तियों  के  रूप  में  रखना  पड़ता  है  ।  1973  से  1977  तक  के  वर्षों  के  wa  में  बैंकों की  कुल
 परिसम्पत्तियों  का  ब्यौरा  इस  प्रकार  है

 —
 ay  राष्ट्रीयकृत  बैंक

 1973  6947.77  3497.31

 1974  80:31. 42  4225.08

 1975  9803. 41  53.08.  81.0

 1976  12703.19  6616.97

 1977  15125.11  8111.  58
 —

 5,  जहां  तक  इस  बात  सम्बन्ध  हैं  कि  बैंकों  ने  किन  किन  को  ऋण  दिये  इस  विषय  में  एक  विवरण  da

 है  ।  पृष्ठ  135  पर  देखिए  i)  जिसमें  1976  तक  उपलब्ध  सूचना  के  आ्राधार  पर  बैंकों  द्वारा  दिए  गए
 > ऋणों  का  क्षेत्रों  के  भ्रनुसार  ब्यौरा  दिया  रया  |

 6.  इस
 बाते  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं है  कि  इन  के  पास  उपलब्ध  रकमों  में  होने  वाली  वद्धि  का

 भ्रति  व्यक्ति  ata  पर  कितना  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 श्रतिरिकत  सिक्यूरिटी  प्रेसों  की  स्थापना

 7985.  श्री  प्रार्‌०  क््०  महालगों  कया  उप-प्रघान  मंत्रो  तथा  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 (*)  भारत  सरकार  महाराष्ट्र  में  नासिक  स्थित  सिक्यूरिटी प्रेस  के  एक  शौर  सिक्यूरिटी प्रेस  स्थापित
 करने

 के  बारे  में  कब  से  विचार  कर  रही है  ;

 (a)  क्या  परियोजना  प्रतिवेदन  तैयार  ग्रदि  तो  इसके  कब  तक  तैयार  होने  की  सम्भावना  है  ;

 (7)  क्या  परियोजना  प्रतिवेदन  में
 प्रा

 श्रादि  की  मुख्य  बातें  दी  जायेंगी  ;
 क्या  यह  सम्भावना  है  कि  श्रतिरिक्त  प्रेस  छठी  योजना  श्रवधि  में  स्थापित  हो  जायेगा  और  ः

 करना  श्रारम्भ कर  देगा  ?  और

 (=)  यदि  तो  इसक  क्या  कारण  हैँ  ?

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्रो  जुल्फिकार Ieee )  :  पिछलें  ho  एक  महीनों  से  इस  मामले  पर  विचार
 किया  जा  रहा  है  ।

 परियोजना  fete  प्रभी  तैयार  नहीं  ग्राशा है  कि
 यह

 लगभग  छः  महीने  में  तैयार  हो  जायेगी

 हां  ।

 कर दे

 तथा  t
 यह  है  कि  नया  छठी  योजना की  समाप्ति  से  पहले  पहले  काम  करना

 शुरू |
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 क  क

 7986.  श्री श्रार०  क्‌०  महालगो  :  कया  वाणिज्य  तथा  नागरिक  पूति  और  सहकारिता  यह  बताने  की  कृपा

 भारत  द्वारा  विश्व  के  कितने  देशों  को  काफी  का  निर्यात  fan  जाता है  ;

 भौर
 (a)  1977-78  और  1978-79  के  दौरान

 कुल
 कितने  मूल्य  की  काफी  का  निर्यात  किया  गया ;

 (7)  क्या  घरेलू मांग
 को  ध्यान  में  रखते  हुए  काफी  के  निर्यात  को  बढ़ाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार के  विचाराधीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नागरिक  पस  site  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार  तथा  1
 भारत  से  काफी  का  निर्यात  विश्व  के  लगभग  40  देशों  को  किया  जाता  है  ।  1977-78  श्रौर  1978-79  के

 दौरान
 काफी  के  निर्यातों  को  मात्रा  निम्नोक्त  प्रकार है

 ag —  मात्रा

 1977-78  55,827  Ho  टन

 1978-79
 )  58,818  Ho  टन

 काफी
 के

 निर्यात  ate
 घरेलू  मांग  को  पूरा  करने  के  उद्देश्य  काफी  के  उत्पादन को  बढ़ाने  के  लिए  एक

 महत्वपूर्ण  योजना  तैयार  की  गयी  है  जिसके  द्वारा  1982-83  के  अन्त  तक  उत्पादन  को  105,000  में  ०  टन  के  वर्तमान

 स्तर  से  लगभग  1,29,000  मे०  at  तक  पहुंचाना  है  ।

 व्यापार  समझौते

 7987.
 श्री  आआर०  के०  महालगी  :

 तथा  नागरिक  पुरति  ate  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 केन्द्र  सरकार  ने  कितने  देशों  के  साध  व्यापार  समझौते  कर  रखें  हैं  31.0  1979  के  दिन  की

 (a)  समझौतों  की  अवधि  समाप्त  होने  पर  भारत  द्वारा  किन-किन  देशों  के  साथ  व्याप।र  समझौते  का  नवीकरण

 नहीं  किया  गया  ate  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  श्र

 समझौतों  की  अप्रवधधि  के  समाप्त  होने  पर  किन-किन  देशों  ने  भारत  के  साथ  किये  गये  समझौतों  का  नवीकरण

 नहीं  किया  ate  उसके  क्या  कारण  हूँ  ?

 नागरिक  पूति  झोर  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  31-3-1979
 तक  भारत  सरकार  के  52  देशों  के  साथ  व्यापार  करार  हैं  ।

 तथा  :  पाकिस्तान  तथा  तंजानिया  ही  ऐसे  दो  देश  हैं  जिनके  साथ  व्यापार  कर।रों  का  नवीकरण  नहीं
 fen  गया  है  ।  जहां  तक  पाकिस्तान  का  प्रश्न  एक  नया  व्यापार  करार  करने  के  प्रयोजनार्थ  दोनों  पक्षों  ने  दो  बार
 बातचोत  की  है  ।  तीसरे  दौर  की  ब।तचीत  1979  के  पुर्वाद्ध  में  नई  दिल्‍ली  में  होने  को  तराशा  है  ।  जहां  तक  तंजानिया
 का

 प्रश्न  दोनों  पक्षों  ने  व्यापार  करार  करने  के  लिए  कोई  पहल  नहीं  की  है  क्योंकि  एक  भारत-तंजानिया

 संयुक्त  अयोग  fata
 है

 जो  द्विपक्षीय  व्यापार  से  सम्बन्धित  विभिन्‍न  मामलों  की  देखभाल  करता  है

 उद्योगों को  उत्पादन  शुल्क से  छूट
 7988.

 श्री  जी०  वाई०  कृष्णन  :  क्यां  उप  Fara  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उन  उद्योगों  अथवा  यूनिटों  का  ब्यौरा  कया  है  जिन्हें  गत  तीन  वर्षों  में  उत्पादन  शुल्क से

 कितनी  छूट  दी  गई  है  तथा  कितनी  प्रवधि  के  लिए  दी  गई  है  ;  ak

 इस  प्रकार  की  we  जिन  विचारों  से  दी  गई  है  उनका  क्या  है  ;
 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्रो  सतीश  :  से  :

 उत्पादन  शुल्क  उन  मामलों  में  किया

 जाता
 है

 जिनमें  उत्पादन  शुल्क  माल  गुम  हो  हो  श्रथवा  दैवी  कारणों  से  नष्ट  हो  गया  हो  या  उसका  इस्तेमाल  विशेष

 भोद्योगिक  प्रयोजनों  के  लिये  किया  गया  हो  ऐसा  लगत  है  कि  माननीय  सदस्य  का  सरकार  द्वारा  उद्योगों

 श्रथवा  एककों  को  दी  गई  कर  सम्बन्धी
 छूटों  उन  के  झर  जिस  के  लिए  ऐसी  रियायतें  दी

 गई  तथा  उसके  श्रौचित्य  के  बारे  में  सूचना  प्राप्त  करना  है  ।
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 सरकार  द्वारा  उद्योगों  अथवा  एककों  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  तथा  नमक  अघिनियम  1944  तथा  उसके  अधीन

 बनायें  गये  नियमों  के  अ्न्तम त  विभिनन  प्रयोजनों  के  लिए  कर  सम्बन्धी  प्रोत्साहन  दिये  जाते  हूं  ।  इस  प्रकार

 की  रियायतें  ata  ate  विभिनन  किस्मों  की  हैं  ।  ऐसी  रियायतों  के  ठीक-ठीक  विषय  क्षेत्र  और  स्वरूप  के  बारे  में  अथवा

 इस  प्रकार  की  रियायतों  के  श्रौचित्य  के  बारे  में  संक्षेप  में  उल्लेख  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 यदि  माननीय  सदस्य  किसी  वस्त  ग्रघवा  एकक  विशेष  के  बारे  में  जानना  तो  आवश्यक  सुचना  एकत्र  कर

 उन्हें  पेश  की  जा  सकती  है  ।

 थोक  मूल्य  सुचकांक
 7989.  श्रीमती  पावती  कृष्णन  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  बजट  के  बाद  सभी  नस्तुञ ८५  के  थोक  मूल्य  quia  में  भारी  वद्धि  हुई  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ate  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सतोश  :  जी  नहीं  ।  सभी  वस्तुओं  की  कीमतें  एक  साथ  नहीं

 कुछ  एक  की बढती  |  वस्तुत  ऐसा  भी  होता  है  कि  उसी  समय  जिस  समय  दूसरी  वस्त्रों  की  कीमतें  बढ़  रही  हो

 कीमतें गिर  रही  होगी  ।  फिर  24  1979  तथा  24  1979 के  बीच  समस्त  वस्त्रों  की  घोक  कीमतों

 का  सूचक  ग्रक  3.2  प्रतिशत  बढ़ा  है  |

 वर्ष  के  इस  मौसम  में  कीमतों  में  कछ  afe  होना  सामान्य  बात  है  बजट  का  पेट्रोलियम  उत्पादों

 तथा  खाद्य  तेलों  पर  महसूस  किया  गया  sj  बहुत  सी  वस्तुझ्ों  की  कीमतों  को  बजट से  भिन्न  कारण  भी  प्रभावित  करते  हैं  ।

 खास  तौर  क़षि  ग्राघारित  की  कीमतों  में  मौसमी  बद्धि  या  कमी  भी  हो  सकती  है  ।  24  ् माच

 1979  को  समाप्त  चार  सप्ताहों  में  esate  तथा  गुड़  के  सूचक  an  में  12.  6  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  we  फल  श्रौर

 सब्जियों के  सूचक  अक  में  6  4  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  ।  दूसरी  झोर  ग्रण्ड  मछली  शर  मांस  तथा  मसालों  श्र
 मसालों के  समहों में  कमियां  हुई  कतिपय  खाद्यान्न  जैसे  कि  मूंग  तथा  age  अ्रदि  की  कीमतों  में

 भी  गिरावट arg  है  ।

 श्राय-कर  विभाग  में  निरोक्षक  संदग  में  सिलेक्शन  ग्रेड

 7990.  श्री  राघवजी

 डा०  वसन्त  कुमार  पंडित

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  मंत्री  यह  घनानते  को  कपा  करेंगें  कि  :

 क्या  ऑ्रायकर  विभाग  में  राय कतों  aa  कर  alae  रियों  तथा  पर्यचेक्षकों  क  सवंर्गों  में  सलैक्शन

 ग्रेड  है
 ;

 ८ क्या  सरकार  न  हाल  में  प्राय  कर  विभाग  में  सहायक  आयुक्ता  संवर्ग  में  सलैक्शन  ग्रेड  बनाया  है  ;

 क्या  उत्पादन  तथा  सीमा  शल्क  विभाग  मे ंमे ंजो  एक  सहयोगी  विभाग  निरीक्षकों  के  संव

 में  सलैक्शन  ग्रड है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  आयकर  विभाग  में  निरीक्षकों  के  संवर्ग  में  ऐसा  कोई सलैक्शन  ग्रेड  नहीं  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ;  शौर

 क्या  सरकार  निरीक्षक  के  संवर्ग  में  भेदभाव  टूर  करने  के  लिए  कोई  कार्यवाही कर  रही  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार
 :  नहीं  ।

 हां  ।

 नही ं।

 झायकर  विभाग  में  निरीक्षक  संव  में  कोई  चुनाव  ग्रेड  नहीं  है  ।

 इस  विषय  पर  वतंमान  meat के  श्रतुसार  केवल वे  ही  संवर्ग  चुनाव  ग्रेड  के  योग्य  माने  जातें  हूँ  जिनमें

 सीधी  भरती  से  भरे  जाने  वाले पद  75  प्रतिशत  से  कम  नहीं  हों  शौर  far  उ INET]  ह क च्चितर  पदों  पर  संवर्ग  के  उन्नति  की

 श्रपेक्षा  कर  सकते  हों  उनकी  संख्या  संवर्ग  में  स्थित  कुल  पदों  की  संख्या  के  50  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं हो  ।  आयकर  विभाग

 में  निरीक्षक  संवर्ग  इन  शर्तों  को  पुरा  नहीं  करता है  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  है  ।
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 झायकर  विभाग  में  निरीक्षकों  के  बेतनमानों  का  पुनरीक्षण

 7991.  श्री  राघवजी  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  4  1978  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या
 = 2765  n  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  करेंगे  कि  |

 क्या  झ्ायकर  निरीक्षकों  के  बेतनमानਂ  550-900  करने  के  प्रायकर  कमंचारी  संघ  द्वारा  किए  गए  प्रस्ताव  को

 ने  स्वीकार  कर  लिया  और

 पदि  नहीं  तो  इसके  क्य  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  तथा  : निरीक्षको ंके  वेतनमान में  संशोधन
 करके  उसे  550-900  रु०  के  बेतनमान  में  रखने  का  आयकर  कर्मचारी  संघ  द्वारा  पेश  किया  गया  प्रस्ताव  तभी  भी

 art  है

 शैक्षिक  संस्थाएं  चलाने  बाले  धामिक  न्यासों  की  ama  कर  से  छूट  दिया  जाना

 7992.  श्री  सरतकार
 :

 क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  शैक्षिक  संस्थाएं  चलाने  वाले  मान्यता  प्राप्त  धार्मिक  धर्माध  न्यासों  को  झ्ायकर  से  कोई  छूट

 ध  ar

 यदि  तो  ऐसी  संस्थाओं  के  राज्यवार  नाम  कया  हैं  fora  श्रायंकर  छट  प्रमाण-पत्र  दिए  गए

 वित्त  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री
 जुल्फिकार

 :  देश  में  शैक्षिक  संस्थाओं  को  चलाने  वालें  धर्माध

 a  घार्मिक  न्यासों  को  श्राय  कर  से  छूट  उस  स्थिति  में  प्राप्त  होगी  जब  उन्हें  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  श्रायकर  1961

 की  घारा  (V)  के  उपबन्धों  के  धीन  किया  गया  हो  ।

 सूचना  एकन्रित  की  जा  रहीं  है  और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बेकों  की  शाखाएं  खोलना

 7994.  श्री  मुख्तियार सिह  सलिक  :  क्या  उप-प्रधान  मंत्री  तथा  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  की  नई  शाखाएं  खोले  जाने  को  धक्का लगा  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 वर्ष  1978-79 में  31  1979  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  राष्ट्रीयकृत  बैंकों की  कितनी  नई  शाखाएं  खोली
 श्रौर  1977-78 की  इसी  wale में  कितनी  शाखाएं  खोली  गई  ;  तर

 सरकार  का  विचार ग्रामीण  क्षेत्रों  में  शर  शाखाएं  खोलने  का  है  गौर  यदि  तो  इसके

 क्या  कारण है  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  जुल्फिकार  :  सें  1977  श्रौर  1978  के  दौरान

 विभिन्‍न  बैंक  समूहों  द्वारा  खोली  गई  शाखाओं  विषयक  उपलब्ध  श्रांकड़े  विवरण  में  दे  दिये  गए  हैं  ।

 1978
 की  fad  बैंक  की  शाखा  लाइसेसिंग  नीति  के  श्रनुरूप  जिसमें  लक्ष्य  यह  रखा  गया  था  वर्तमान  शाखा

 विस्तार  को
 gag  किया  जाये  कम  बैंक  वालें  जिलों  के  बिना  बैंक  वाले  ग्रामीण  श्रौर  meme  क्षेत्रों  में  नये  विस्तार पर

 ध्यान  दिया  1978  के  दौरान  वाणिज्यिक  बैंकों  द्वारा  खोली  गई  शाखाओं  की  1977  में  खोली  गई  शाखाओं

 की  संख्या की  तुलना  में  कम  रही  ।  1978  के  दौरान  खोली  गई  शाखाओं  में  ग्रामीण  शाखाएं  68.  4 प्रतिशत बैठती
 जिसकी  तुलना  में  1977  मे ंये  शाखाएं  67. 5  प्रतिशत  थी  ।

 भारतीय  रिजर्व  बक  ने  अपनी  शाखा  लाइसेसिंग  नीति  को  qaaaiea  किया  है  ताकि  ana तीन  वर्षों

 में  शाखा  विस्तार  के  वाणिज्यिक  बैंकों  के  प्रयास  उन  जिलों  के  बिना  बैंक  वाले  ग्रामीण  ak  WaNse  केन्द्रों  में  बैंकिंग

 सुविधाएं  प्रदान  करने  के  लिए  किए  जहां कि  प्रति  बैंक  कार्यालय  जन  राष्ट्रीय  aaa  से  of  ।

 भारतीय  ford  बैंक  द्वारा  कमी  वाले  जिलों  की  आ्रावश्यकता  की  जिलेवार  श्राघार  पर  जांच  की  जा  रही  है  a  संबंधित

 बैकों
 और

 वह  राज्य  सरकारों  के  परामर्श  से  तीन  वर्षीय  योजना  बना  रहा  है  ।
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 विवरण

 वाणिज्यिक बेंकों  का  शाखा  विस्तार

 गई  नई

 1977  1978
 a.
 at  समूह an

 खोली  गई  उसम  ग्रामाण  खोली गई  उसमें  ग्रामीण

 शाखाग्रों  केन्द्रों  की  शाखास्ों  की  केन्द्रों  की

 कुल  सख्या  शाखाएं  c
 शाखाएं

 ह  ट

 सरकारी

 1  भारतीय  te  बैंक  425  266  313  203

 2  स्टेट  बैंक  के  श्रनुषंगी बैंक  205  89  156  93

 राष्ट्रीयकृत  बैंक  1241  804  951  583
 4  में  त्रीय  ग्रामीण  बैंक  671  608  551  528

 TEAST  क्षेत्र

 776  474 अन्य  भारतीय

 प्रनुसूचित  बै

 बंक  537  308

 विदेशी बैंक

 गैर-ग्रनुसूचित बैंक  29  20

 जोड़  3348  2261  2516  1721

 wad  स्वदेशी  पौलीटेक्स  लि०  दारा  उत्पादन  शल्क  का  श्रपयंचन

 7995.  at  मुख्तियार  fag  मलिक

 श्री  विजय  कुमार  एन०
 पाटिल

 श्री  शंकर  taaatt  बाधेला

 श्री  वसन्त  साठे
 श्री  सुरन्द्र  विक्रम

 थी  बायु  साहेब  परुलेफर

 क्या  उप-प्रधाम  संतरी  तथा  faa  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  17.0  1979  के  ब्लिटज  में  प्रकाशित  समाचार  की  दिलाया  गया  है

 जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  मैससं  स्वदेशी  पौलीटेक्स  लि०  ने  2.  26  करोड़ रु०  से  श्रधिक  राशि  के  उत्पादन  शुल्क  का

 अपवंचन  किया  है  शर  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  है

 क्या  सरकार  का  विचार  इस  कम्पनी  के  कार्येक  रण  की  जांच  करने  का  है  ;

 यदि  नहीं  तो  उसके  क्या  कारण  हें
 ?

 fra  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सतीश  श्रग्रवाल )  अर  प्रश्त  के  भाग  में  उल्लिखित  समाचार

 सरकार  की  जानकारी  में  आया  है  ।  इस  समाचार  के  इस  कम्पनी  दुबारा  केन्द्रीय  उत्पादन  शल्क  के  अपवंचन

 के  श्वार  में  काछ  हन गक्षप  भी  हुए  थे  ।  सम्बन्धित  विभागीय  एजेन्सी  द्वारा  इस  मामले  की  जांच  पड़ताल  की  गई  att  इस

 जांच  पड़ताल के  कम्पनी  कार्यचालन  की  जहां  तक  इस  प्रकार  की  जांच  के  लिए  ऐसा  करना  संगत

 जांच की  गई  थी  ।  जांच  पड़ताल  के  परिणामों  को  देखते  फर्म  को  का  रण  बताओं  नोटिस  जारी  किए  गए

 थे  ;  प्रौर  मामला  न्यायनिर्णयाधीन है

 wet  नहीं  उठता  ।

 afawra राशि  बाजार  मसें  ऋण  के  बारे  में  बैकों  की  का  पुनरीक्षण  करने  के
 ग्रपों का  गठन

 7996.  शी  afeaare  सिह  मलिक  :

 थी
 शंकर  fag  :

 क्या  उप  प्रधान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री यह॒  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  ford  बैंक  are  इण्डिया  ने  संस्थाओं  से  और  समस्स  नकद  ऋण  द्वारा  अविशम्ब  राशि
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 a
 ऋण  लन  भाग  लेने  के  लिए  afefaaet  के  बारे  में  बेंकों  की  प्रक्रिया  का  पुनरिक्षण  करनें  हेतु  दो  कमंचारी

 ग्रूप  गठित  करने  का  लिया  है  ;  श्र

 यदि  तो  झ्नुदेशों  की  मुख्य  बातें  क्या  हूं  ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  dat  जुल्फिकार  :  झौर  (@)  रिजर्व  बैंक  ने  4  1979 को

 दो  दलों  की  नियुक्ति  की  है  ;

 (i)  सहभागी  प्रमाण  पत्र  तथा  वित्तीय  aaa  से  मांग  मुद्रा  बाजार  मनी  में  ऋण  प्राप्त

 करने  के  लिए  कार्यकारी दल  ;  श्र

 (ii)  नकद  ऋण  प्रणाली  क्रेडिट  के  परिचालन की  समीक्षा  करने  के  लिए  कार्यकारी

 दल  |

 दोनों  दलों  की  कार्य-शर्तें  संलग्न  विवरण  में  दी  गयी  हैं  ।

 विवरण

 1.  सहभागी  प्रमाण  पत्र  शर  वित्तीय  wean  से  मांग  मुद्रा  बाजार  मनी  त्र  ण

 प्राप्त  करने  के  लिए  कार्यकारी  दल  की  काय  शर्ते

 (1)  मांग  मुद्रा  बाजार  के  परिचालनों  के  आकार  श्र  मानदण्डों  तथा  सहभागी  प्रमाण  पत्नों  के  बारे  में  जांच

 करना  शर  मौद्धिक तथा तथा  ऋण  नीतियों  के  लिए  श्रपनी  कठिनाइयों को  स्पष्ट  करना  ;

 (2)  उस  arene  को  बताना  जिस  पर  बैंकों  के  पास  वाणिज्यिक  बैंकों  श्र  gaia  श्रभिकरणों  भारतीय

 झ्ौद्योगिक  विकास  बेक  और  कृषि  पु्र्षित्त  एवं  विकास  निगम  )  के  साधनों  के  प्ललावा  उपलब्ध  साधनों  की  श्राम

 मात्रा  का  मूल्यांकन  किया  जायेगा  ;

 (3)  मांग  मुद्रा  बाजार  शर  सहभागी  प्रमाण  पत्न  प्रबन्धों  में  भाग  लेने  वाली  गैर-बैंकिंग  संस्थाश्रों  से  इस

 के  कोषों  की  argict  पर  लगाई  गई  सीमाझ्ों  की  कठिनाइयों  की  जांच  करना  तथा  ऐसे  कोषों  के  उत्पादक

 उपयोग  के  लिए  बैकल्पिक  स्त्रोतों  का  सुझाव  देना  ;  श्रौर

 (4)  अन्य  सम्बद्ध  मामलों  के  बारे  में  सिफारिश  करना
 |

 24.0  नकद  ऋण  प्रणालों  के  परिचालन  समीक्षा  करने  के  लिय  कार्यकारी  दल  की  कार्य  शर्तें  ।

 (1)  हाल  के  वर्षों  में  विशेष  रूप  से  स्वीकृत  ऋण  eat  a  उनके  उपयोग  की  मात्रा  के  बीच  खाई  के  संदर्भ  में

 नकद  ऋण  प्रणाली  के  परिचालन  की  समीक्षा  करना  ;

 (2)  समीक्षा को  ध्यान  में  रखते  हुए  यह  सुझाव  देना

 वाणिज्यिक  बकों  द्वारा  निधियों  के  तर्कसंगत  प्रबन्ध  के  weet  प्रणालियों  को  भर  श्रनुकुल  बनाने

 की  दृष्टि  से  इस  प्रणाली में
 ऋण  सुविधाओं  की  वेकल्पिक  किस्में  जिनसे  ate  श्रधिक  ऋण  अनुशासन  सुनिश्चित  होगा  तथा  बैंकों

 को  भी  उत्पादन  seat  oa  उत्पादक  गतिविधियों  में  वृद्धि  से  ऋण  सीमाशझ्रों  को  सम्बद्ध  करने  में
 और सहायता  मिलेंगी  ;

 (3)  किसी
 ak

 सम्बद्ध  मामले  पर  सिफारिश  करना  जिसे  यह  दल  इस  विषय  से  सम्बन्धित  समझता है  ।

 भारत  में  ा  का  व्यापार  करने  वालो  विदेशी  कम्पनियां

 7997.  श्री  मुद्तियार  सिह  मलिक

 st  जो०  एम०  बनातवाला  :  क्या  उप  प्रघान  मंत्री  तथा  faa  मंत्री  यह  ५  की  कृपा  करेंगे  fe:

 भारत  में  तम्बाकू  का  व्यापार  करने  वाली  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  संख्या क्या  है  ;

 उन्होंने  गत  तीन  वर्षों  में  ava  कितना  लाभ
 म
 ~

 उपरोक्त  safe  उन्होंने  कितना  झ्रायकर  sar

 सरकार
 को  बहुराष्ट्रीय  तम्बाकू  कम्पनियों  द्वारा  विश्वव्यापी  स्तर  पर  घूंसखोरी के बारे में के  बारे  में

 से  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  gar श्रौर

 (S)  भारत  सरकार  की  उस पर  क्या  प्रतिक्रिया
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 ्य
 faa  मंत्रालय a में  राज्य  dat  |ह..|  सतोश

 ग्रप्रवाल
 )

 |
 द  देश  म  तम्बा कि  उद्योग  में  कार्यरत

 विदेशी  wacarter  कंपनियां  निम्नलिखित  है ं:

 कम्पनी का  नास  विदेशी  शेअर  घारिता  को  सीमा

 de  य्राई०  zo  ato  लिमिटेड  9  प्रतिशत

 फ्र  32.3 ae  वजीर  सुल्तान  टौबेको  कंपनि  लि०  114.0

 J.  गौडफ्रे  फिलिप्स  go  fio  40.0  श्ड

 4.  इंटरन शनल  टौबेकों  कठ  लि०  में  कभी  किए  जाने  की  प्रक्रिया मे
 गौडफ्रे  फिलिप्स  इंडिया  लिमिटेड  की  100

 प्रतिशत  सहायक

 (@)  ae
 इन  कंपनियों  कराधान  of  कराधान  के  लिए  व्यवस्था  ak

 x
 क्राघान  के  बाद  लाभ  को  इन  कंपनियों  अंतिम  उपलब्ध  वार्षिक  खातो  की  लेखापरीक्षा  रिपोट  के

 संलग्न  विवरण  में  दिया गया  है

 (4)  झर  (=)  सरकार को  कीਂ  जन  1978  रिपोर्ट  की  जानकारी  है  जिसमें

 घास्तविक  qtoyta  निर्धारित  की  गई  है  ate  जिसमें  अन्तर्राष्ट्रीय  व  नौवहन  के  जरिए  पत्तो

 उत्पादन  आर  प्रोसेसिंग  से  लंकर  तम्बाक  उत्पादों  के  उत्पादन  शर  वितरण  तक  fara  तम्बाक

 ध्र्थव्यवस्था  क्रमिक  अवस्थाओं  के  बारे  में  विचार  किया  गया  है  fara  तम्बाकू  विपणन  के

 माध्यमों  के  वर्णन  के  दौरान  तम्बाक  समूहों  द्वारा  दी  गई  कुछ  घूसखोरी  का  उल्लेख गया

 के  इस  भाग  में  भारत  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  भारत  सरकार  को
 >  जिसमें  बहराष्ट्रीय  तम्प्राक  कम्पनियों  ने  भारत किसी  भी  ऐसे  विभधिष्ट  मामले  की  सूचना  नदीं  मिलो

 ०७५३०
 म  कोई  घंसखोरी की  at

 विवरण

 बजीर  सुल्तान  टॉबको  कंपनी  गौडफ्रे  फिलिप्स  उडिया  fo
 nn  नन  न्य  ot  cere ae  el  el  a

 20-9+76  30-9-78  31+1  2-7 5  31+1  2-76  31+1  2-77

 रुपए

 |  486,  56  498,  81  495,  70  48.22  11  4.81 कराघान से  पुव  लाभ

 कराघान  के  लिए  व्यवस्था  29.08  323.94  313.54  30.20  76

 कराघान  क  लाभ  4  प 157  48  4.87  182.16  18.  0?  17.35  4,81
 1711]

 ण

 इंटरनेशनल  टोबैको  aT
 0  eo  aro  लि

 oe  ee  a ee a na ae oe ey a oe ep अ  a  ी  ि  ee ee  ae  et  et  et  re  a  ae  eee  ee  el  et  a

 31-12-75  31-12-76  31  77.0  3  1-  3-76  3-77

 कराधान  से  लाभ  5.01  2.88  43  873.73  844.  74 )12
 ञ  943

 कराधान  के  लिए  व्यवस्था  2.80  1.
 55  562  05  479,24  432.63

 कराधान  के  बाद  ATA  2,21  1.33  (-)  12  vd  VOL 28४1  30  394,  49  412.  11
 ह

 आयातित  खाद्य  तेलों  के  मलय  बढ़ाया  जाना

 7998  At  ए०  श्रार०  atta  ;

 ait  निहार  लास्कर  ;

 क्या
 वाणिज्य  तथा  नागरिक  प्रति  श्रौर  सहकारिता  मंत्री

 यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  नें  बनस्पति  gear  के  लिए  arated

 wea
 तेलों  की  कीमतों  में  तत्काल  आधार  पर  24  प्रतिशत  afer  कर  दी
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 यदि  तो  इस  aren  पर  कि  इसे  इन  तेलों  के  लिए  अधिक  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य

 शौर  सरकार  दवारा  wae  मूल्य  करना  पड़  रहा  है  राज्य से  व्यापार  निगम

 दवारा  मूल्यों  में  इतनी  वृूदिध  करना  न्यायोचित  ठहराया  गया

 यदि  तो  यह  कहां  तक  सच

 रपसीड  तेलों  के  मूल्य  राज्य  व्यापारा  निगम  care  घटा  दिये  गये  झर

 (s)  मूल्यों  में  कुल  कितनी  वदिध ८ च  तथा  कमी  की  गई

 प्रति  त्र  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कु  सार

 से  भारतीय  सज्य  व्यापार  निगम  दवारा  बनस्पति  उदयोग  की  सप्लाई  वाले

 झायातित  सोयाबीन  के  तेल  श्र  रपसीडਂ के  तेल  का  मूल्य  14-2-1979  से  बढ़ा  गया

 प्रारंभ  में  इसे  ब्रढ़ाकर  6100  FO  से  7585  प्रति  मीटरी  टन  किया  गया  था  ।  राज्य  व्यापार

 निगम  दवारा  किए  जाने  वालें  झायात  पर  सीमा  शुल्क  मूल्यानुसार  12४  प्रतिशत  से  घटाकर  5  प्रतिशत

 किये  जाने  के  परिणामस्वरुप  इसे  घटाकर  7250 रु०  प्रति  मीटरी  टन  किया गया  ।

 2.  पहले के  6100  रु  प्रति  मीटरी  टन  के  मूल्य  तुलना  A  7250  का  नया

 मूल्य  18.  प्रतिशत  अधिक  है  ।  यह  मूल्य  afeag “ ~ ध  आयतित  तेलों  की  मसाल  भाड़ा

 सहित  मूल्यों  में  हुई  बदिध ह न  अर  साथ  ही  सीमा  शुल्क  भार  के  कारण  हुई  है  ।

 सरकारी  aa  के  ॥... [-: | कों  में  aaarare  भत्ता

 7999.  श्री  डी०  डी०  देसाई
 :  क्या  Sa-wara  मंत्री  तथा  वित्त  मन्नी  यह  बताने  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  की  सहकारी  क्षेत्र  के  बैंको  में  समयोपरि  भत्ते  के  बढ़ते  हुए  बिलो  के  जानकारी

 ०  ~
 यदि  a,  तो  सरकार  का  विचार  बैंको  के

 ~
 समयोपरि  भत्ते  का  मासिक  विवरण

 भजन  क  fac  कहने  का  है  ;

 इस  समयोपरि  भत्ते  का  कारण  स्टाफ  की  संख्या  में  बहुत  कमी  होना  श्रथवा

 कार्यकुशलता  में  गिरावट  श्राना

 यदि  कम  करने
 ~

 (4)  कोई  we  कारण  हैं  तो  वे  क्या  समबोपरि  wa  की

 कु  far  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  जल्फिकार  :  at

 anarafe  भत्ते  की  faactaat  की  श्रावत्ति  में  बढ़ावा  stare  तहीं

 गया  क्योकि  सरकार  तल्रेमासिक  आधार  बेको  से  इस  प्रकार की  सुचना  मांगती है
 जब  ATTIFHAT  होती  है  तब  अलग  से  भी  विवरण  मंगाया  जाता  समयोपरि wa

 at  नियंत्रण  रखने  के  समय  समय  पर  anal  सिद  धान्त  जारी  fet  जाते  ह्

 तथा
 :  बेंको  में  समयोपरि  ad  देने  के  मुख्य  शअ्रवसरये  होते  ः  में

 समाप्त  वाले  awe  के  लिए  सरकारी  खातों  की  बैंक  में  खातों  की अं ध  afer

 तथा  वाधिक  काम  में  वदि  कमंचारियो  का  हुए  art  की  समाप्त

 के  सांख्यकीय  विवरण  तैयार
 ७

 जमाकर्त्ताश्रों के खातो के  खातो  पर  तिमाही  ब्याज  की  गणना  तथा  विभिन्न  प्रकार
 करना  श्रौर  म्रनुपस्थितियां  इसके  कर्मचारियों  द  वारा  1977-78

 नियमानुसार  ant  करना  आदि  कारण  जिनकी  बजह  से  काफी  काम  बकाया  म
 ००६

 ~
 पड़  गया  जिसकी  निपटाने

 ~
 के  लिए  समयोपरि  भत्ता  देने  की  आवश्यकता  पड़ी

 सरकार  न  1978
 में  गये  श्रपने  उस  तिदेंशों  क्रो  फिर  दोहराया है  जिसमें

 बेकों  से  जोर  देकर  गया  कि  समयोपरि  wa  की  wer  की  वह
 न्यूनतम  हो  जाय े।

 ae  की  शाखाओं  को  निर्देश
 दिये  गये  हें  भत्ते  निरन्तर  निगाह

 झन  कर  इसे  कम  करें  समयोपरि  नि  की  wif  देते  समय  उच्च  स्तर  पर  निगाह
 जाये  ।
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 ए  at

 कांडला  व्यापार  क्षेत्र  के  उत्पादन  एकक  का  बाहर  जाना

 86000.  श्री  डी०  डी०  देसाई  :  क्या  वाणिज्य  तथा  नागरिक  शौर  सहकारिता  मंत्री  यह  बतानें

 ay  करेंगे

 निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  कोई
 उत्पादन  एकक  उस  क्षेत्र  से  बाहर  जाने  की

 योजना  बना  tel  qaaT  उस  क्षेत्र  से  बाहर  गया

 यदि  उसके  कारण  श्र

 सरकार  निर्यात-प्राधारित  उद्योगों  के  अक्षक  बनाने  के  लिए

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 नागरिक  रप  और  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  श्रारिफ  :

 :  1965  में
 मि

 मुक्त  व्यापार  जोन  के  श्रारंभ  होने  के  बाद  से  इस  में
 स्थापित

 एककों  मे ंसे  14  एकक  निर्यात  बाजारों  के  वित्तीय  कठिनाइयों  तथा  प्रबंधकीय

 जैसे  विभिन्न  कारणों  से  बन्द  हो  गए

 (7)  व्यापार  जोन  के  विकास  में  रुकावट  avert  का

 अध्ययन  करने  के  लिए  हाल  हीं  में  अपर  वाणिज्य  मंत्रालय  की  अध्यक्षता में  एक  अंतः

 मंत्रालयीन  समिति  स्थापित  की  गई  रिपोट  की  एक  प्रति  संसद  पुस्तकालय  में  रख  दी  गई

 समिति  सिफारिशों  पर  कायंवाही  की
 रही  हैं  ।

 Marcitna  प्रश्न  संख्या  5468  दिनांक  21-3-1979  क  उत्तर  को  करने  याला  विवरण

 अतारांकित  प्रश्न  संख्या  5468  के  भाग  का  उत्तर  नीचे  दिया  गया  है  ।

 (7)  विदेशी  मुद्रा  प्रारक्षित  निधि
 का

 उपयोग  तरह-तरह  की  फालतू  पुर्जों और  कल  पूर्जों

 ama  के  लिए  गया  है  ।  सरकार  ने  तेल  श्रौर  लोहे  श्रौर  उत्पादन

 और  कीटनाशक  दवाओं  श्र  खरपतवार  नाशक  दवाओं  के  सिंचाई  aft

 निर्माण  संबंधी  नवीनतम  उपस्करों  आदि  के  क्षेत्र  बड़ी-बड़ी  परियोजनाश्ों  के  काम क

 git  vega  के  mara «oat | ate की  arratt 2  दे  दी  कुल  मिलाकर  श्रायातों  में  जो  काफी
 1978  से  1979  तक  की  श्रवधि  के

 प्रधिक  वृद्ध  हुई
 दौरान  किए  गए  ग्रायात  के

 4517.28  करोड़  रुपए  के  Wafer  आंकड़ों  से  लगाया  जा  सकता  है

 में  पिछले ay  की  अवधि  में  4375. 60  करोड़  रुपए  के  मूल्य जबकि  ठुलनां

 का  rata  कियां  गया  था  |

 उत्तर  में  की  wafer  के  खेद  a  |  afar  में  4517,  28  करोड़

 के  स्थान  पर  “5417. 28  करोड़  ह रुपए  पढ़ा

 मेने  द
 ba

 रखी  >  t
 श्री  ज्योतिर्मय  बसु

 श्रीमान  विशेषाधिकार  सुचना

 उसका  क्यां

 अध्यक्ष  महोदय  ae  जटिल  मामला  है  मुझे  कई  कागजात  पढ़ने  हैं

 श्री  ज्योतिर्मय  बसु  :  संसद  को  घोखा  ठिया  गया  है  और
 हम

 मुक  दशक  बनें  हुए  है
 ।  एक  श्र  न्यायाधीशों

 से  हमें  waren  मिल  रही  है  श्रौर  यहाँ  हमें  धोखा  दिया  जा  रहा  है
 झौर  हम  मूक  दर्शक

 बैठे  हुए  है ं।
 सै

 mera  महोदय  :  शझ्ाप  एक  मूक  दर्शक  का  भिन्न  qa  भी  होता  \

 उत्तर  प्रदेश  में  श्री  गुरुदत  सोलंकी  और  श्री  गोविन्द  सिंह  द्वारा  मूमि  के  सौदे  के  बारे

 म  वक्तव्य

 को  विरोधी पक्ष  के
 x

 श्री
 गह  मंत्री  एच०  एस०

 x
 30  मार्च  माननीय

 जांच  श्रायोग  अधिनियम  के  अधीन  जांच  के  लिए  एक  सांविधिक  प्रस्ताव  के  नोटिस
 tmeeaa A नें

 का  हवाला
 दिया  था  उन्होंने  TeqA  भेजा  था  श्रौर  सरकार

 से
 यह  बयान

 भद  तैयार जिसमें
 aj  कों  कहां  था  कि  क्या  वह  भूमि  के  उस

 143.

 L.  S.S.(ND.)/79



 20  1979 सभा  {Ica  पर  रखे  गए  पत्र

 श्री  गुरु  atk  श्री  गोबिन्दਂ  सिह  seer  जैसा  कि  सदन  को  मालूम

 उप  प्रधान  श्री  चरण  ने  28  ate  को  gat  सदन  में  इस  प्रश्न  एक  वक्तव्य

 दिया  था  ।  उस  वक्तव्य  में  जांच  आयोग  की  नियुक्ति  की  मांग  के  संबंध  में  उनकी  प्रतिक्रिया

 व्यक्त  की  गई  थी  उन्होंने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  था  fe  उत्तर  प्रदेश  में  भूमि  के  सौदे ਂ

 से  किसी भी  प्रकार  सम्बन्धित  addi  उन्होंने  स्फष्ट  तौर  से  बताया  था  कि  श्री  गुरु  दत्त

 सोलंकी  श्रौर  श्री  गोबिन्द  जो  इस  में  अ्रन्त्रस्त  दोनों  ही  ७  परिवार  के  सदस्य

 नहीं  हैं  जो  उन  पर  ह श्राश्रित  हों  शर  उनके  साथ  उनका  कॉई  अधिक  cary  है  ।  ये

 ऐसे  श्राश्रित  व्यक्ति  नहीं  लिए  उनकी  कोई  जिम्मेदारी  है  ।  पता  चला  उत्तर

 प्रदेश  वेयरहाऊर्सिंग  कार्पोरेशन  ने  12  1979  को  भूमि  खरीदने का  fata  किया  था  और

 @a  डीड  23-1-79  को  रजिस्टर  की  गई  श्री  चरण  सिंह  को  24  1979  को

 केन्द्रीय  ,  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  के  रूप  में  शपथ  दिलाई  गई  थी  ।  इसलिए  प्रश्नगत  सौदा  उस  समय

 हुआ  जब  श्री  चरण  सिंह  मंत्री  नहीं  थे  ।  उन्होंने  पहले  ही  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  fe  इस

 सौदे  का  उनके  साथ  q  तो  सरकारी  पद  की  हैसियत  से  न  व्यक्तिगत  हैसियत  से

 कोई  सम्बन्ध  है

 यह  सौदा  उत्तर  प्रदेश  वेयरहाऊसिंग  कार्पोरेशन  अर  उत्तर  सरकार  जिम्मेदारी

 के  क्षेत्र  में  mares फिर  चूंकि  मामले  को  विरोधी  पक्ष के  माननीय  नेता  ने  इस  सदन  में

 कुछ  माननीय  सदस्यों  अन्य  सदन  में  उठाया  >
 र्फ  इसलिए  भारत  सरकार  नें  उत्तर  प्रदेश

 सरकार  को  कहा  है  कि ~
 qe  इस  सौदे  ५ को श्राग  जांच  करने  के  यथावश्यक  कदम  उठाए

 शर  झाग  को  जांच  के  परिणामों  के  mee  पर  श्रावश्यंक  समुचित  कार्रवाई  करे  ।  उत्तर  प्रदेश

 निःसंदेह  जांच  के  परिणामों  ate  निष्कर्षों  उत  गई  कार्रवाई से

 भारत  सरकार  को  सुचित  करेगी ।

 सभा  पटल  पर  रखें  गए  qa

 वर्ष  1979-80  के  लिए  विज्ञान  तथा
 प्रौद्योगिकी  परमाणु  उर्जा  तथा  अंतरिक्ष  विभाग  क  2.0  को

 मांगें

 mart  war  सोरारजो  :  में  निम्नलिखित  पत्र  पटल ह  पर  रखता  हूं  :-

 (1)  a थ  /  1979-80  के  faa  विज्ञान  ak  प्रौद्योगिकी  के  म्रनुदानों  ब्यौरेवार

 मांगों  तथा  म्ंग्रेजी  एक  प्रति

 में  tat  गई  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4325/79]

 (2)  वष  1979-80
 के

 fad  परमाणु  उर्जा  विभाग  के  अनुदानों  की  ब्यौरेवार  मांगों

 भ्रंग्रेजी  की  एक  प्रति

 [weataa  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल ०  टी०  4326/79]

 (3)  वर्ष  1979-80  के
 अन्तरिक्ष  विभाग

 के  श्रनदानों  की  ब्यौरेवार मांगों  तथा
 की  एक  प्रति ॥

 [seatere  में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4327/79]

 लागरवाला  ste  सम्बन्धी  रेड्डी  जांच  श्रायोग  का  प्रतिवेदन  श्रौर  उस  पर  की  गई  कार्यवाही  सम्बन्धी

 ज्ञापन

 गह  मंत्रो  एच०  एम०  :  में  जांच  श्रायोग  1952 की  धारा  की
 उपधारा  (  4)

 के  अन्नगंत  निम्नलिखित  val  ( fara)  तथा  aa  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता हूं  1

 amen  ate  सम्बन्धी  पी०  जगनमोहन  रेडडी  जांच  ma  का  प्रतिवेदन  t

 (7%)  उपर्युक्त  प्रतिवेदन
 पर  गईं  कार्यवाही  सम्यन्धी  ज्ञापन  (

 farcay 1e™l  पन  1  अंग्रेजी  |
 िन्थालय  में  wit  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०

 4328/79)

 ee



 30  1901  सभा  पटल  पर  रखें  गये

 197980  के  लिए  स्वाथ्य  परिवार  कल्याण  dana  के  शझ्नुदानों  कौ  मांगे

 स्वास्थ्य तथा  परिवार  कल्याण  मंत्री  में  निम्नलिखित  पत्न  सभा  पंटल  पर

 हूं  ।

 aq  1979-80  के  लिये  स्वास्थ्य  श्र  परिवार  कल्याण  के  श्रनूदानों  की  ब्यौरेवार

 मांगों  तथा  मंग्रेजी  संस्करण  )  की  एक

 { arate  में  tat  wat  |  देखिए  संख्या  एुल०  sto  4329/79]

 वर्ष  1977-78 के  लिए  भारतीय  काजू  निगम  लिमिटेड  नई  दिल्‍ली  का  atlas  प्रतिवेदन  तथा  समीक्षा

 नागरिक  पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  श्रारिफ  मैं  कम्पनी

 1956  की  धारा  619  क  की  उपधारा (1)  के  अन्तर्गत  निम्नलिखित  पत्नों  तथा  aasit  संस्करण
 की  एक-एक  पटल  रखता  हूं  ।

 )
 भारतीय  नियम  नई  दिल्‍ली  के  वर्ष  1977-78  के  कार्यकरण  की  सरकार

 समीक्षा  ।

 भारतीय  काजू  निगम  लि  नई  दिल्ली  का  ag  1977-78 काਂ  वार्षिक
 लेखापरीक्षित  लेखें  तथा  उन  पर  निपंत्रक-महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियां

 [ame  में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  एल०  clo  4330/79]

 विलायक  निस्सारित  तेल  रहित  योजन  तथा  खाद्य  श्राटा  संशोधन  1979

 नागरिक  प्रति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  कृष्ण  कुमार

 मैं  श्रावश्यक  aeq  1955  की  धारा  उपधारा  (6)  के  WATT  विलायक  निस्सारित

 तेल रहित  भोजन  श्राटा  संशोधन  1979  तथा  भंग्रेजी

 की  एक  प्रति  दिनांक  outa,  1979  के  भारत
 के  राजपत्र  में  भ्रधिसूचना  संख्या

 fro  327(3)  में  प्रकाशित  सभाਂ  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 [ wearer  में  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टो०  4331/79]

 सीसा  सुरक्षा  बल  पशु  चिक्त्सा  act  नियम  1979

 गह  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०  :  मै  श्री  धनिक  लाल  मंडल  की  श्रोर

 से  सुरक्षा  बल  1968  रा  141  की  उपधारा  (3)  के  mata  सीमा

 सुरक्षा  बल  पशु  चिकित्सा  af  भरती  1979  TezT  भ्रंग्रेजी  |FHTT )  की

 एक  प्रति  र  teria  7  1979  के  भारत  के  राजपत्न  में  अधिसूचना  संख्या  alo  सां०  नि  505  में  प्रकाशित

 हुए  सभा  पटल  पर
 रखता

 हूं
 :

 [arate  में  tat  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी०  4332/79]

 aq  1976-77  के  लिए  दिल्‍ली  वित्तीय  निगम  के  लेखे  पर  लखा  परोक्षा  प्रतियंदन  तथा  दर्ष  1979-50

 के  लिए  faa  संसद  विभाग  तथा  संसदीय  कायें  मंत्रालय  के  अनदानों  at  stare  रंगे
 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  dat  जुहिफिकार  :  मैं  निम्न  लिखित  ca  सभा  पटल  पर  हूं  ।

 राज्य  वित्तीय  निगम  1951  की  धारा  37  उपधारा  (7)  के  gata  दिल्‍ली

 वित्तीय  निगम के  वर्ष  1976-77  के  लेखे  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  (  हिन्दी  तथा  भ्रंग्रेडी  रांग्करण  )

 की  प्रति  ।

 ग्न  wa
 में

 गई  ।  देखिए  संख्या  ao  4333/79]

 a  1979-80  के  faq  के  ararat  की  ब्यौरेवार  मांगों  (f=  तथा

 gar  की  एक  प्रति

 में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  eto  1334/79]

 वर्ष  1979-80  के  संसदीय  कार्य  fqeiT  राष्ट्पति  az  उप  २  प्ति  के

 सचिवालय  संघ  लोक  सेवा  आयोग  झनदानों  af  «ग्वार  मांगो  t  झगर  ही

 at  Let  प्रति संस्करण )
 में  रखो

 गई
 ।  देखिए  det  ore  टी०  4325/70"

 #45



 मबिलम्बनोय लॉक  महत्व  के  विषय
 की

 ओर  ध्यान  दिलाना
 20  1979

 विधेयकों  पर  अनुमति

 सचिव  1  मैं  चालू  सत्र के  दौरान संसद  की  दोनों  सभाश्रों  पास  किये  गये  तथा  राष्ट्रपति  की  अ्रतुमति
 प्राप्त  निम्नलिखित  चार  विधेयक की  राज्य  सभा  के  महासचिव  ara  विधिवत  प्रमाणित  प्रतियां  सभा  पटल  पर
 रखता  जिनके  बारे  में  प्रतिवेदन 6  1979  को  सभा  में  पेश  किया  था ।

 (1)  नारियल  विकास  até  1979  |

 (2)  श्रमजीवी  पत्रकार  तथा  wer  समाचार पत्र  कर्मचारी  की  ad)  प्रकीर्ण  उपबन्ध

 1979  |

 (3)  और  संशोधन  1979 |

 (4)  art  उपक्रम  संशोधन  1979  |

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 भारतीय  ararat  के  पार  भारी  सेनिक  तेयारियों  का  समाचार

 at  पी०  राजगोपाल  नायडू  (faz)  मैं  उप  प्रधान  मंत्री  श्रौर  रक्षा  मंत्री का  ध्यान

 अविलम्बनीय  ats  महत्व  के  निम्न  विषय  की  श्र  दिलाता हूं  ak  उनसे  प्राथना  करता

 ig  fe
 वहू  इस  सम्बन्ध  में

 वक्तव्य  दं

 भारतीय  atarat  के  पार  भारी  सेलिक  तेयारियां

 उप  प्रधान  संतरी  और  रक्षा  संती  जगजीवन  :  सदन  को  हमारे  कुछ  पड़ोसी  देशों  में  नियमित रुप

 से  सैनिक  क्षमता  को  बढ़ाने  की  तैयारी  के  बारे  में  मालूम  है  ।  इस  बारे  में  पर  विभिनत  समाचार
 विश्व  के  समाचार पत्नों  में  छपे  हैਂ  और  विभिन्‍न  श्रवसरों  पर  सदन में  चर्चा  के  दौरान  इस  बारे  में  जिक्र  frat  गया

 रक्षा  मंत्रालय  के  लिए  बजट  अनुदानों  पर  हुई  चर्चा के  दौरान  कई  गणमान्य  सदस्यों  ने  हमारे  पड़ोसी  देशों  के  ao

 क्षेत्रो ंमें  हथियारों  के  आगमन  और  सेनिक  क्षमता  पर  चिंता  त्यक्त  की  थी  ।  उनके  दवारा  श्राघुनिक
 सैनिक  साज-सामान  प्राप्त  करने के  प्रयासों  के  बारे  में  समाचार  faa  e  |

 र... जसा  fe  में  कई  waazt  पर  स्पष्ट  कर  चुका  कि  लगातार  सर्वेक्षण  के  gree  पर
 सरकार  इन  गतिविधियों  पर  सावधानी  से  ध्यान  दें  रही  है  ।  के ५. समन  ae  भी  कहा  था  कि  अपनी  रक्षा  योजना

 और  को  बनातें  समय  सरकार  इन  बातों  को  प्णं  रुप  सें  ध्यान  में  है  ।

 भी  धारणा फिर  में इस  प्रकार  की  किसी  को  दूर  करना  चाहूंगा  कि  हाल  के  कुछ

 सप्ताहों  महीनों  में  हमारी  सीमा  के  दूसरी  श्रोर  सेनाओं  का  कोई  असामान्य जमाव  अथवा
 गतिविधियां  हुई  है  ।  वस्तुतः  इस  प्रकार  गतिविधियों  सुचित  कर  ने  वाला  कोई  समाचार

 नहीं  मिला  &  जिसे  श्रसामात्य  श्रथवा  विशेषकर  शाॉतिभंग  करने  वाला  TAA ५
 जाए  ।  इस

 बारे  म  किसी  at  प्रकार  करने  का  कोई  कारण  नहीं
 az में इस  पर  सदन  को  श्राश्वासन  देता  कि  हमारी  बहादूर  सशस्त्र  सेना यें  सीमाग्रों

 पर  पूर्ण  स्प  से  चौकस  है  श्रौर वे  हर  समय  रक्षा  की  पूर्ण  तैयारी  बनाए  हुए
 शो  पी०

 राजगोपाल  amg:  जैसा  कि  मंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  इस  बात के  संकेत  ह
 a

 fe  gard  सीमाओं  पर  कुछ  सैनिक  तैयारियां  की
 जा

 रही  हम  भली  aif  जानते  g
 पाकिस्तान  परमाण  बम  बनाने  का  प्रयास  कर  रहा  यह  श्रमरीका  द्वारा  पाकिस्तान  को  दी

 जानेवाली  विदेशी  सहायता  में  से  स्पष्ट हो  जाता
 झमरीका  हिन्द  सागर  में  सैनिक

 शभ्रट्टा  बना  रहा  चीन  भ्रविश्वसनीय  fae
 तथा  विस्तार  वादी  उसकी  पाकिस्तान

 से  सांठगांट है  ake  वह  नागाओं  तथा  अन्य  लॉमों
 को  टमारे  face  भड़का  है  ।

 प्रारम्भ  में  रक्षा  तैयःरी  हमारी  विदेश  नीति  पर  निर्भर  at  श्र  चूंकि  हम
 चीनी  भाई  भाई के  युग  में  इसलिए हम  चीन  द्वारा  किये  जाने  वाले  झाक्रमण  का  मुकाबला
 करने  के  लिए  wer  थे  ।

 wd:
 में  चाहता  हूं  कि  कट

 का  सामना करने

 हम  श्रमरीका  तथा  तीनों  के  जिरोहों
 लिए  तैयार  &  थ

 146



 30  1901  अविलम्बनिय लोक  महत्व  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 थी  जगजीवन राम  में  जो  कुछ  पहले  कह  चूका  ह  उसके  अतिरिकत aR  और  कुछ
 नहीं  कहना

 es
 mee  विचार  पेश  किए  गए  किन्तु  में  कह  चुका  कि  चिता

 कोई

 बात
 Tet  !

 att  विजय
 कुमार

 मलहोत्रा  अध्यक्ष  अभी  कुछ  दिन  पहले  समाचार  पत्रों में  हमारे

 उपप्रधान  मंत्री  जी  के  कहीं  पर  हुए  भाषण  रिपोर्ट  छपी  जिस  में  उन्होंने इस  बात  का
 जिक्र  fear  हमारे  पड़ौसी  देशों  में  मिलिट्री-बिल्ट-ग्रप  हो  रहा  नि

 श्री  ज्योतिमंय बसु  :  कहां  छपा  था  ?

 श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  :  हिन्दुस्तान  पंटिय्ाट  शर  कुछ  ate  पी०  न्यूज-पेपस

 म  छपा  था  |

 झध्यक्ष  महोदय  श्री  बस  कृपया  कांय  वाही  में  मत  डालिए ।

 ज्योतिर्मय  बसु  मैं  इस  तरह  के  ध्यानाकषण  प्रस्ताव  से  नफरत  करता हूं
 ।  हम  श्रपनी

 के  साथ  मैत्री  पूर्ण  सम्बन्ध  स्थापित  चाहते  हैं  )
 अध्यक्ष  महोदय  हर  एक  का  फंसला  amy  नहीं  करना है  ।
 श्री  ज्योतीर्मय  बसु  कृपया  इस  तरह  के  ध्य/नाकषंण  प्रस्ताव  की  अ्नूमति  wa  दीजिए

 अध्यक्ष  महोदय मैं  सदस्यों  &  निदेश नहीं  चाहता  ।  श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा |
 विजय  कुमार  सलहोत्ा  में  इस  बात  का  जिक्र  कर  था  कि  हमारे  हिन्दुस्तान की

 बहादुर  सेना  वह
 बहादुर

 हिन्दुस्तान  की  पुरी  रक्षा  कर  सकती  है  श्रौर  उप-प्रधान

 मंत्री  जी ने  जेसा  कहा  है  वे  इस  बात  पर  ध्यान  ,  दे  रहे हैं  परन्तु  जो  नये  डेवलपमेंट्स  हुए
 उन

 के  बारे  में  जा  रहा  यह  देखनें  की  जरूरत  है  ।  अफगानिस्तान में  जब  से
 नया  शासन  अ्राया  > @)  >  feeq  को  रोकन  की तब से  वेस्ट  भ्रमेरिका  को  यह  लंग  रहां  ्

 पाकिस्तान  को  मज़बत  किया  श्रौर  पाकिस्तान  के  wet  बहुत  बड़ी  सेनिक  तंयार्यां  हो

 रहो  अर
 वह  ज्यादा  मिलिट्री  का  सामान  खरीद  रहा  हैं। अप्रमरिका  भर  बेस्ट  से  उस  को

 >
 x

 aga  ज्यादा  मिलिटी  का  सामान  fear  जा  रहा  =  ऐसी  हालत  में  weet  फांसी  कं

 पश्चात्‌  पाकिस्तान  इस  तरह  की  चीज़  कर  सकता  ऐसा  खतरा  पदा  हो  रहा  है  ।  दूसरी
 तरफ  यह  भी  al  सकता  है  कि  पाकिस्तान  what  करे  या  चीन  wt  चीन  पाकिस्तान  से  मिला

 gur  है  शर  इस  समय  बेस्ट  से  gat है  और  दोनों  तरफ  से  एक  बड़ा  खतरा

 पदा
 चीन  के  पास  एटम  बम  है  और  हाइड्रोजन बम  है  झर  चीन  का  क्या

 > व्या  यह  हम  सब  जानत  इस  ata  चीन  को  क्या  waar  उस  a  वीयतनाम पर
 हमला  ar  तब  far  चीन  कं  ae  हमारे  ताल्लकात  क्या  इस  वहां

 बातचीत  हो  रही  यह  भी  सब  जानते  कि  जब  उन  के  प्रधान  मंत्री  हिन्पुस्तान मं  आए

 हुए  थ  और  इस  सारे  महाद्वीप के  ga  भाई  भाई  क
 x
 नारे गूंज  रहे  तब  चीने

 हिन्दुस्तान  पर  हमला  करने  की  योजना  बना  रहा  था  ।  में  चीनी  एजेन्इ्स  की  बात
 हीं कर कर  रहा  ।  मं  हिन्दुस्तान  के  उप-प्रधान  मंत्री  से  बात  कर  रहा  मुझे  यह  कहना है  कि

 ब
 चान

 क  पास  एटम  बम  और  पाकिस्तान  एटम  बम  बना  रहा  है

 mera  महोदय  :  बतांत  में  सम्मिलित  मत  कीजिए ।  मैं  केवल  श्री  मलहोत्रा की  बात

 को  कार्यवाही  में  सम्मिलित  कर  रहा  हूं  ।  किसी  और  की  बात  कायंवाही वृतांत  में  सम्मिलित
 wa  कीजिए ।  चाहता  हूं  कि  सब  सदस्य  केवल  भारत  में  रुचि  झन्य  देशों में  नहीं  ॥

 *

 H  इस  को  श्राप  से  कह श्री  विजय  कुमार  मलहोत्रा  कह  रहा  कि  जबकि  हिन्दुस्तान

 ने  यह  कर  रखा  कि  वह  दूसरे  मक  पर  ar  नहीं  सो  तरा  गढ

 है  कि  झगर  दूसरे  हमलावर ने  हम  पर  हमला  तो  उस  को  इस  बात  का  फायदा  है  कि

 वह  झपनी  जगह  चुन  सकता टाइम  भी  चुन  सकता
 ऐसी

 हालत  में
 उस

 खतरे  का
 fear *

 rata  में  सम्मिलित  नहीं  Ipal  गया

 147



 अविलस्बनिय लोक  महत्व  क  विषय को  और  ध्यान  दिलाना  20  1979

 कुमार

 faa  करन  क  लिए  जब  चीन  के  पास  एटम  बम  हाइड्रोजन बम  और  पाकिस्तान

 एटम  बम  रहा  तब  क्या  डिफेन्स  मिनिस्टर  साहब  इस  बात  को  सोचेंगे  कि  हित्दुस्तन  को
 भी  एटम  बम  चाहिए  क्योकि  झगर  एटम  हिन्दुस्तान के  पास  नहीं

 तो
 हम  किसी

 दूसरे  मुल्क  पर  fete  नहीं  कर  सकते  गराज  चीन  अमेरिका  का  और

 x  इन  सब  का  गठजोड़ उस  का  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान को  अपने  मिलिट्री

 इकुइपमट स
 को

 '  La Wtearsst  करना  और  एटम  बम  दोनो  हालतों  में  जरुरी  और  खास

 तौर  तब  जबकि  हिन्दुस्तान  में  चीन  के  एजेन्ट  मौजूद  हैं  मुल्क को  बचाने  के
 यहं

 बहुत  जरूरी  इस  बात  देखना  में  उप-प्रधान  मंत्री  जी  से  पूछना  चाहता
 हूँ  कि

 वे
 हिन्दुस्तान  मिलिट्री  इकुइपमेंट्स  को  yeast  करने  के  लिए  श्रौर  एटम  बम  बनाने  के  लिए
 शर  हिन्दुस्तान  की  डिफेन्स  प्रिपेयडनेस के  लिए  ar  कदम  उठा  रहे  हूँ  ?

 थ्री  जगजीवन राम  अध्यक्ष  सदस्य
 महोदय  ने

 जितनी  बात  कहीं  उन  में  से  बहुत
 सी  बातें  तो  इतिहास  का  एक  अध्याय  बन  चुकी  हैं  और  सब  किसी  को  उस  को  जानकारी  है  ।

 और  बातों  का  जिक्र  किया  ।  आप को  मालूम  कि  डिफेन्स  मिनिस्ट्री  के  बजट  के

 ऊपर  जब  हाऊस  में में  बहस  चल  रही  तो  इन  बातों  का  जिक्र  किया  गया  था  ate  मैंने  इन  को
 उत्तर  भी  दिया

 था  ।
 चीन

 के  सम्बन्ध  पाकिस्तान के  सम्बन्ध  में  बातें  हुई  उनका  जवाब  भी  gat  था  ।  उस  को

 दोहराना
 अब में  जरूरी  नहीं  समझता ।

 अनध्यक्ष  महोदय
 उप-प्रधान  मंत्री  महोदय  में  ने  इस  ध्यानाकषण  प्रस्ताव  की  अनुमति  नहीं  देनी

 किन्तु  मैंने  सोचा  कि  रक्षा  मंत्रालय  की  मांगों  पर  ATH  भाषण  के  पश्चात्‌  कुछ
 स्पष्टीकरण

 अत्यावश्यक  था  |

 at  जगजीवन  राम  मुझे  पता  है  कि  मन  कपा  कहा  ठ  {

 उस
 क  बाद  से  हैदराबाद  में  मेरा  एक  भाषण  हुमा  |  लेकिन  उस  में  कहीं यह  नहीं है  कि

 मन  यह  firs  किया  या  फौज  का  कंसेन्टेशन है  ।  उस  म  यहं
 >

 कि  हमारी  सरहद  पर  कोई  सेना

 कहीं  नहीं  कहा  ठ  ।  मने  यह  कहा  है  कि  यह  मिलिट्री  बिल्ड-अप चल  रहा  है  शर  यह  कोई  दि
 > महीने  से  या  दो  महीने  से  चल  रहा  यह  भी  मेंने  नहीं  wer  ।  यह  जरुर  |  <  हमारे  पड़ौसी

 में  मिलिट्री  कपेबिलिटी  गयी  है  और  जेसा  fe  मेने  कहा  जब  यह  बढ़ायी  जाती है
 तो  उसका  ह्म  हिसाब  रखते  =

 > यह

 सही
 कि  कई  राष्टों  में  एटम  वपस  प् ठ  ।  लेकिन  सदन  ने  एक  राष्टीय  नीति  निर्धारित

 कर  रखी  है  एटम  बम  के  सम्बन्ध  न्यूक्लियर  वार  डेड  क  सम्बन्त  म॑  |  चाइन  क  पास य
 यह हम  को  मालूम  था  ग्रौर  जानकारी  के  बाद  हमने  इस  पालिसी  का  यहां  से  anad
 लिया

 अध्यक्ष  में  नहीं  समझता  कि  घबराहट  में  हम  को  अपनी  बदलने  की
 आवश्यकता  है  ।

 >  इस  सदन  को  मालम  > जहां  तक  बात  1.0  किः  हम  तीनों  फौज  का
 ्घनिकीक रण  कर  रहे  और  ह  फौज  को  यह  शक्ति दे  रहे  कि  ag  किसी  भी  दुश्मन

 सम्मिलित  दुश्मनों  का  सक्षमता  से  मुकाबला  कर  सक  श्रौर  देश  की  सुरक्षा  को  बरकरार  रख  सके

 at  कंवर  लाल  गुप्त  1  अध्यक्ष  में  मानता  कि  बाबजी
 गिने  wis

 भ्रच्छ  लीडर  उन  में  से  एक  हूं  ।  लेकिन  git  जो  उनका  स्टेटमेंट  हा  में  यह
 कहन  मं  संकोच  नहीं  करना  चाहता  कि  एक  स्टीन  झौर  जनरल  टाइप  का  स्टेटमेंट था  ।

 यह  ara सही  > e  कि  हम  चाइना  सें  पाकिस्तान  से  दोस्ती  चाहते  लेकिन  इस  का

 मतलब यह  नहीं  a  fe  हम  कम्प्लसेंट  हो  जाएं  ।  नेशनल  पालिसी  किसी  पार्टी  की  पालिसी  नहीं
 डिफेंस  का  मामला  भी  देश  का  मामला

 है। लेकिन न दन नन. “ण
 उपप्रधान  मंत्री  जी इस  बात  को  स्वीकार  करेंगे

 कि  गठ  Ao  To  और  सोवियत  यूनियन  इन  तीनों  ay  बडी  पावस  का  पहले  एर्या
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 ओर  ध्यान
 दिलाना

 ना array  बर्लिन  था ।  यह थ  ae  पहले  an  ।  लेकिन  अब  झाप्रेशन  ART
 faeara  = बर्मा  ASN  श्रोसनਂ  हो  गया  है  शौर  हमारे  दरवाजें  पर  बड़ी  बड़ी

 पावस  at  रही  हैं
 ।  इस  से  एक  प्रोटेक्शन  ete  हमारे  लिये  बनती  इस से  वे  भी  इंकार नहीं  कर

 सकते

 दूसरी  चीज़  पाकिस्तान  में  अराज  ग्रार्मी  एयरफोस  में  मोबिलाइजेशन है  ।  से

 हथियार  खरीद  रहे  उन्होंने  ह डस्ट्रायर ्  खरीदे  other  से  उन्होंने  एयरफोर्स  के  लिए  हवाई

 wert  खरीदे  हैँ  दूसरे  देशों  से  भी  वे  बहुत  कुछ  खरीद  रहे  उनके  मार्डन  मिसाइल  हैं  ॥
 उनके  यहां  फौज  पर  बजट  का  9  परसेंट  खच  होता  चाइना  में  भी  बजट  का  परसेंट  खर्च  होता

 हैं  जबकि  हम  पिछले  फि  सालों  से  डिफेंस  अपत  बजट  का  साढ़े  तीन  प्रतिशत  खच  कर

 रहे  हूँ  इसे  के  पाकिस्तान  को  सऊदी  wie  से  और  दूसरे  ma  देशों  से

 बहुत  हेल  मिलती  है  ।  मुझे  मालम  है  कि  वहां  के  झ्राफिससं  सऊदी  श्ररबिया  श्र  दूसरे  अरब

 देशों  के  लोगों  को  ट्रेनिंग दे  रहें  हैं  ।  इन  बातों  से  हम  ate  नहीं  मूंद  सकते  हैं
 ।

 भ्रध्यक्ष  जब  बंगलादेश  बना  पाकिस्तान de  गया  है  पहले  वहां  उसके  दस

 डिवीजन  की  थीं  अब  उसके  पास  is  डिवीजन  हूँ। इसी  तरह  से  va  के  पास  80

 मिराज  प्लेन  हम  ने  तो  अभी  सौदा  किया  हम  तो  श्रभी  खरीद  ही  रहे

 एटम  बम  बनाने  at  वह  कोशिश  कर  रहे  विदेश  ने  इसको  माना  चीन
 का  जहां  तक  सवाल  है  के  साथ  उसका  झगड़ा  है  ।  उसके  खिलाफ  वह  तयारी करे  यह  बात  तो  समझ

 ०५
 लेकिन  तिबूबत  में  वह  क्या  कर  रहा  है  ।  तिब्बत श्र  सोबियत  संघ  की  सीमायें तो  नहीं

 ज्यादा  तर  भारत  नेपाल  सिक्किम मिलती  हू  तिबूबत  की  सीमायें  झर  सिक्किम  क  साथ  लगती  है  ।

 को  आज  भी  वह  देश  मानता  भारत का  हिस्सा  नहीं  मानता  है  ।  चीन  एक  रेलवे  लाइन

 बना  रहा है  तिब्बत  में  जो  लहासा  तक  झर  श्रायल  पाइप  लाइन  बना  रहा है

 श्रध्यक्ष  महोदय  amt  प्रश्न पर  नहीं  ae  रहे

 श्री  कंवर  लाल  गुप्त  में  प्रश्त  पर  ६2 ह ह  रहा  fac  से  अधिक  नहीं  लूंगा  ।  घड़ी

 (exaera ) )  जब  भी  हम  चीन  की  बात  करते  हैं  तो  उन्हें  परेशानी  हो  जाती हैँ  ,  तिबूबत  के

 अन्दर  वह  लाख  सेना  ला  है  किसी  भी  समय  ऐसी  उसकी  पोटेंशियैलिटी  है  यह  चीज़

 हमारे  पर  असर  करती  है  इसको  श्राप  मानेंगे ।  नेपाल  को  भी  वह  डरा  रहा  है  चीन  ने

 वीयतनाम  हमला  किया  तो  नेपाल  चुप  tel  क्योंकि  नेपाल  के  ऊपर  उसकी  तलवार  लटकी  हुई
 =

 है  ।  में  चाहता  द्  fe  इस  सब  लांग  cm  व्यू
 *
 लिया  और  लांग  a  प्लान

 डिफेंस  का  बनाया  >  ?  बजट  जो  डिफेंस  का  कम  क्या  उसको  श्राप  बढ़ाएंगे गे
 ?

 आप  कहते
 हैं  कि  झाप  फौज  को  माडंनाइज़  कर  र्द्र ह्  पाकिस्तान  झर  चीन  के  पास  जो  हू

 उन  से  ज्यादा  Ase  ज्यादा  सोफिस्टिकेटिड  geet  हमारी  फौज  के  पास  हो--क्या  इसका  भी  श्राप

 प्रयत्न  कर  रहे  az
 ष  और  कर  रहे

 az
 Q  तो  क्या  कर  रहे  क्या  aa  चीन  और  पाकिस्तान  के  साथ

 जो  हथियार  खरीद  रहे  ama  को  उठाया  है  पूछा  है  कि  क्यों  वे  खरीद
 a रह ेहैं  a  जो  बड़े  बड़े  बिग  पावजं  &  उनको ंa  हथियार दे  रही  हैँ  क्या  उनकें  साथ

 भी  झापने इस  मामले को  उठाया  है  ?  ama  कहां  है  कि  एटम  बम  झ्राप  नहीं  बनाना  चाहते  हैं  यह  श्रापकी

 नीति  ti यह  बात  कि  हम  चाहते  किसी  पर  करना  नहीं  चाहते  हैं

 चंकि  एटम  बम  एक  डिटरेंट  होगा  शर  जबर्दस्त  feete  वास्ते  क्या  सरकार  इसके  ऊपर

 दुबारा  विचार  करेगी ?  यह  सवाल  मेंने  उस  दिन  भी  पृष्  था

 श्री  जगजीवन  राम  :  सदस्य  ने  कोई  नई  बात  नहीं  यह  सही  है  कि

 चीन  ने  श्रपना  कम्यूनिकेशन  कर  दिया  है  श्रौर  में  सदस्य  महोदय  को  बताना  चाहता
 = ao  कि  पाइप  लाइन  बन  नहीं  रही  चुकी  इसकी  जानकारी  भारत  सरकार  को

 कितना  पैट्रोल  ला  सकते  कितनी  फौज  ला  सकतें  कितने  हथियार  ला  सकते  हैं  इसकी  भी  जानकारी
 > द  ।  जन  हम  अपन  की  सुरक्षा  की  बात  सोचते  हैं  तो  इन  सभी  तथयों  को  wi  सामने  रख
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 श्री  जगजोवन

 कर  सोचते  पाकिस्तान  को  से  क्या  tHe हूँ  |  रहा  कितना  मिला  सीधे  कितना

 लला  प्रत्यक्ष  ak  परोक्ष  frat  मिला  जहां  तक  सम्भव  है  सब  की  जानकारी  रखी  जाती

 ea  उसी  के  maar अपनी  तैयारी  भी  को  जाती है

 जहां  झाधुनिकीकरण की  बात  वह  हम  करते  रहे  हैं ।  हम
 को  ag  भी

 देखना  पड़ता
 है  कि  डिफेंस  डिवेलपमेंट  के

 ५  भी  ~
 बीच  में  समन्वय  कसे  रखें  और  एक  विकासॉन्युख  देश  में  इस

 समन्वय  को  भी  जरूरी  रखना  पड़ता  है  क्योंकि  सुरक्षा  विकास  के  ऊपर--बहुत wal
 में  निभंर  करती  है  ।

 इसलिए  डिफेंस  इंडस्टी  बनाने  क  लिए  भी  काम  करना  पड़ता  है  मैं  विश्वास देना  चाहता

 पड़ोसी क  ऊपर हूं  किहम  इस  बात  का  प्रबन्ध  भी  जरूर  करते हैं  कि  हमारी  सुपीरियारिटी
 अपने

 रहे  ताकि  झ्रावश्यकता पड़ने  पर  हम  झपती  सुरक्षा  कर  सकें ।  यह  सही  है  कि  हम  के  ऊपर

 aman  करना
 चाहते  भारत  का  ae  गौरव  रहा है

 कि  इतिहास  में  उसने
 कभी  भी

 किसी  को  पराजित  करने  का  प्रयत्न  नहीं  किया है  श्रौर  झाग  भी  हम  नहीं  करना  चाहते  पराजीत  देश  की

 स्वतंत्रता  को  कायम  करना  चाहते हैं  ।  इस  में  कभी  कभी यह  कमजोरी  जरूर  अ्ाती  हैं  कि  जगह  चुनने  का

 हमें  नहीं  मिलता  हमारे  दुशमन  को  मिलता  लेकिन  हम  सब  प्वाइंट्स  पर  तेयारी  रखते

 हैं  ताकि  कभी  स्थिति  पदा  तो  देश  की सुरक्षा को  हम  सुरक्षित  रख  सकें
 ।

 मैं
 सदन

 को
 फ़िर

 से
 कहना  चाहता  हूं  कि  हमारी  फौज  बहादुर है  ae  फौज  को  बराबर  भरोसा  रहता  हैं  fe  सारे

 देश  उनके  पीछे  शौर  यह  भी  स्मरण  रखना  fas  मशीन
 ही  कारगर

 नहीं
 होती  है  man  behind  the  machine  का  aga  ज्यादा  महत्व  gat  करता  है  ।  घबराहट  में  जेसा

 मेंने  कहा  झाणविक  शक्ति  को  प्रोटेक्टिव  कहू  सकते  डिफ़ेंविस  नहीं कह कह  सकतें  हं  That  is  not  a

 weapon  of  defence  इसलिये  हम  adt  अपनी  नीति  को  परिवर्तित  करने  की  अ्रावश्यकता  नहीं  समझत  ह  ।

 बहादुर
 जो

 होता  है  वह  बहुत  जल्दी  नहीं  करता  है
 ।

 लोक  लेखा  स्मिति

 58  वा  तथा  प्रतिवंदन

 sty  अशोक  कृष्ण  दत्त  (zaan)  में  लोक  wat  समिति  a  निम्नलिखित  प्रतिवेदन

 अस्तुत  करता

 भारत  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  कं  aq  1974-75  के  संघ  सरकार  के

 सम्बन्धित  पराग्राफ डीजल  हाइड्रोलिक  इंजनों  से  पर  समिति  का  seat  प्रतिवेदन  ।

 भारत  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  के  a  1976-77  के  संघ  सरकार  क

 रेल  लाइनों  से  सम्बन्धित  पराग्राफ  8  ak  9  पर  समिति  का  125  वा
 के

 पुननिर्माण  और  संरचना

 प्रतिवेदन  |

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बधी  समिति

 प्रतिवेदन

 श्री  ज्योतिर्मय बसु  it  भारतीय राज्य  व्यापार  लिमिटेड  चमड़े और  चमड़े  कें

 सामान  के  निर्यात  पर  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  उससे  सम्बन्धित
 az बेठकों  के  कार्यवाही  सारांश  प्रस्तुत  करता  श

 es

 सभा का  काय

 संसदोय  कार्य  श्रौर  श्रम  मंत्रो  (st  से  में  सभा  में

 घोषणा  करता  हूं  कि  23  Oe  979  से  श्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  क  दौरान  निम्नलिखित

 सरकारी कार्य  होगा
 च्

 (1)  श्राज॑  कार्यसुची  मं  शेष  सरकारी  am  को  किसी  we  पर  विचार
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 30  1901  सभा को  hd

 er  णा  णु

 (2)  af  1979-80  के  लिये  बजट  के  संबंध  में  श्रनुदानों की  शेष  मांगे
 सोमवार

 23.  1979  at  सायं  6  बजे  सभा  क  क  दि द wader  न  के  लिये  रखना

 (3)  करना  तथा  पारित  करना

 वित्त  1979

 1978 हरियाणा  Eig  उत्तर  प्रदेश  परिवतंन )

 1979 कोसनगैस  कम्पनी  का

 परेल  इन्वेस्टमेंट्स  एण्ड  ट्रेडिंग  प्राइवेट  लिमिटेड  डॉोमेसूटिक  गैस  प्राइवेट  लिमिटेड

 ग्रहण )  1979

 थ्री  हरि  fasor .)  कामत  अगला  सप्ताह  faq  सम्बन्धी  कार्यों

 at  afar  सप्ताह है  अर  वर्तमान  निर्धारित  कार्यक्रम  के  ग्रनुसार  वित्त  सम्बन्धी
 काय  गुरुवार

 की

 शाम  को  समाप्त  श्र  सोमवार  मध्यान्ह  पश्चात  या  शाम  को  शेष  मंत्रालयों की

 अनुदानों  की  मांगे  एक  साथ  स्वीकृत  कर  जायेंगी  ।

 meat  महोदय  :  में  अपकी  बात  को  समझता  शेष  मंत्रालय  की  मांगों  कों

 सोमवार  को  6  बजे  एक  साथ  स्वीकृत  कर  जायेगा  उनके  पश्चात  fad  विधेयक  के  लिए  15

 घंटे  का  समय  नियत  किया  गया  है  ।  हम  बुधवार  तथा  प्रत्येक  दिन  5  ae

 fra  fades  पर  करेंगे  ।  aa  दिक  सप्ताह  6  बजे  के  पश्चात  बैठना  श्रावश्यक  नहीं  होगा

 और  श्रावश्यक  भी  हुआन  हम  इस  विचार  कर  लेंगे

 थी  af  fac  कामत  श्रीमान  श्रापने  शेष  अनुदानों  मांगों  at  स्वीकृत

 करने  के  लिए  शाम  को  6  बजे  का  समय  निर्धारित  किया  +  |  होता  है  कि  इस  प्रयोजन

 के  वहीं  समय  शुभ  कसे  गया  ।  कोई  समय  हर  समय  की  तरह  गप्रच्छो है  ।

 किन्तु  मैं  देख  रहा  हू ंकि
 सभा  नियम  14,208  तथा  219

 के  श्रनुसार चल चल  रही  है
 ।  किन्तु इन

 नियमों

 में  17  घंटे  नहीं  बल्कि  18  घंटे  का  उल्लेख  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  यह  समय  सभा  नें  ही  नियत किया  है  ।
 >  । श्री  हरि  fac  कामत  सभा  इस  में  afar  भी  कर  सकती  Q

 श्रध्यक्ष  महोदय  इसमें  घंटे  का  समय  बढ़ाने  की  अवश्यकता  नहीं
 में  इसे  प्रावश्यक  नहीं  समझता  ।  इस  पर  न  करके  हम  एक  घंटे का  समय  बचा  सकते  है  ।

 माननीय  सदस्य  सहयोंग  करें  तो  एक  घंटे  क  समय  जा  सकता  है  ।

 श्री  af  fa  कामत  सभा  की  प्रक्रिया  अधिक  महत्वपूर्ण  नियम  पुस्तिका  में  यह
 5

 at
 किन्तु  सभा  के  aa  देखकर  इसे  बदलकर  6  बजे  कर  दिया  गया ।  श्रीमान  यह  भावना

 पेदा हो  रही  है  सरकार  लोकपाल  विधेयक  विशेष  न्यायालय  दोनो  ही  महत्वपूर्ण
 विधेयकों  के  बारे  में  मटोल  कर  रही  है  ।  उन्हें  उच्चतम  प्राथमिकता  at  जनी  चाहिए  |

 मुझे  arm  है  fe  माननीय  मंत्री  जी  सभा  को  श्राइवाशन  देंगे  कि  सप्ताह  के  बाद  वाले  सप्ताह
 में  इन  दोनों  विधेयकों पर  चर्चा  श्रारम्भ  कर  जायेंगी ।  इन  दोनों  धविधेयकों  को  इसी  सलें  के

 दौरान  पारित  जाना  वह  सभा  को  श्राश्वासन  दें  कि  इन  fray  को

 अगले  सत्र  के  लिए  स्थगित  नहीं  किया  जायेगा ।  लोगों  में  यह  धारणा  नहीं  होनी  चाहिए  fe  यह
 सरकार  कांग्रेस  सरकार  की  तरह  बरी  लोकपाल  विधेयक  पर  दो  बार  विचार  करने  की

 स्थगित की  थी  ॥

 संसदीय  कार्य  और  श्रम  मंत्री  :  मुझे  मांननीय  सदस्य  की  इस  बात  पर

 गेता
 है  कि  सरकार इन  विधेयकों  के  बारे  में  टाल  मटोल  कर  रही  है  ।  माननीय  सदस्य  को  पता

 है  कि  हमें  अत्यावश्यक  वित्तीय  कार्य  का  निष्पादन  करना  पड़ा  है  ।  में  यह  बात  सभा  में  कई  बार  कह  चुका

 हूं  कि  इन  दोनों  विधेयकों  प्राथमिकता  जायेगी ।  सरकार  का  का  यह  इरादा  है  कि

 इन  दोनों  विधेयकों  को  इसी  aa  के  दौरान  पारित  किया  जाये  ।

 at
 हरि  विष्णु  कामत  :  बहुत  अच्छा  |

 mora  महोदय
 :  aa  हम  नियम  Jif  क  अधीन  मामलों  को  लेंगे
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 ना
 ~

 st  ज्योतिमंय  बसु  खेद  की  बात  है  कि  uma  गाडन  रीच  वकंशाप के  मामले को  नहीं

 चुना  वहां  हड़ताल  के  कारण  15.0  करोड़  रुपये  का  नुकसान  हो  रहा  है

 meat  महोदय  :  ऐसे  मामलों  प  म  peat  चर्चा  कर  चुर्क
 st  ज्योतिर्मय  बसु  :  किन्तु  इसका  सरकार  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  वहां  15  करोड

 रुपये  की  हानि  जागी ।
 x

 श्रध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  खेद  ह  कि  में  आपको  रोज  ऐसा  अवसर  नहीं  द प्  सकता  |

 amt  ज्योतिर्मय  बसु  :  श्रीमान  श्राप  मुझे  दैनिक  भत्ता  दे  रहे  इसलिए  areal  मेरी

 रोजਂ  सुनी  होनगी  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  कृपया  रहिए  ।  नियम  उप  के  अधीन  मामले  ।  श्री  राघवजी  ॥

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 ~
 मध्यप्रदेश  में  भारतीय  खाद्यनिगम  द्वारा  गेहूं  को  खरोद  में  विलम्ब

 के  भ्रधीन श्री  राघवजी  :  अध्यक्ष  म  शअ्नुमति  से  नियम  377

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्न  विषय  को  चाहता  हूं  ——

 भारत  शासन  ने  गेहूं  का  समथंन  aaa  115  रुपये  प्रति  क्विटल  घोषित  है  ।  एक  तो
 वह  काफी  विलम्ब  से  किया  मध्यप्रदेश  की  मंडियों  में  गेहूं  की  झावक  ः  के  प्रथम

 सप्ताह  से
 ही  प्रारम्भ  हो  जानी  दूसरे यह  fe  अरब  तक  किसी भी  सरकारी  एजेन्सी  ने  गेहूं

 कय  करना  प्रारम्भ  नहीं  किया  जब  कि  मध्यप्रदेश  की  मंडी  fata,

 2  श्रकौदिया  भ्रादि  saw  मंडियों  में  काफी

 में  we  बिकने  प्रतिदिन  रा  रहा
 मंडियों  में  art  बाले  गेहूं  का  एक  बड़ा  भाग  प्रतिदिन  115  रुपये  प्रति  frazer  से  कम  भाव  में  रहा  है  ।

 छोटा  एवं  कमजोर  किसान  किसी  भी  मूल्य  में  अपना  उत्पादन  बेचन  के  लिये  विवश  क्योंकि  उसके  पास

 रोक  कर  रखने  की  क्षमता  नहीं  है  तत्काल  नकद  det  की  श्रावश्यकता  होती  है  ।  श्रनेक  मंडियों  में

 100
 रुपये  प्रति  तक  बिक  रहा  है  ।  रेलवे  वैगनों  की  पर्याप्त  gle  न  होना  भी  एक  कारण  मेहूं  के

 मूल्यों  में  गिरावट  का  है  ।

 त्र @ भारतीय  खाद्य  fam  बिल्कुल  चुप  बेठा  ।  उसने  अभी  तक  मध्यप्रदेश  में  गेहूं  की  खरीदी

 प्रारम्भ  ही  नहीं  की  फलस्वरुप  मध्यप्रदेश  का  छोटा  कमजोर  किसान  लुट  रहा  और

 शासन  की  नीति  का  क्रियान्वय  नहीं  हो  रहा  शासन  के  qqaT  मूल्यों  की  घोषणा  का  लाभ

 किसानों  को  मिल  ही  नहीं  रहा  है  ।  घोषणा  केवल  कागजी  है  ।

 omit  गेहूं  मध्यप्रदेश में  तत्काल  प्रारम्भ  नहीं  की  गई  तो  गेहूं  उत्पादक  पूरी

 र्द्ध  से  जायेगा  ।  का  घोषित  समर्थन  मूल्य  न  faa  पाने  के  कारण  में

 बेहद  रोष
 एवं  भ्रसन्तोष  व्याप्त  जो  किसी  भी  समय  भड़क  भी  सकता  है  ।

 कृषि  मंत्री  से  मेरा  निवेदन  है  कि वे  तत्काल  भारतीय  खाद्य  निगम  को  निर्देश  दें  कि

 वह
 weet  की  मंडियों  में  गेहूं  खरीदना  प्रारम्भ  कर  दे

 तथा  पूर्व  में  मंडियों  के  माध्यम  से
 जिन

 fa  ि
 सानों  गेहूं  चालू  वर्ष  में  115  रुपये  प्रति  frac  से  कम  भाव  से  बिका  उन्हें

 शीघ्र  क्षतिपूति  की  व्यवस्था  जाये  ।

 वैगनों  को  सप्लाई  न  किये  जाने  क  कारण  आंध्र  प्रदेश  को  निजामावाद  मंडी

 कमीशन  एजेन्टों  हारा  हड़ताल

 शो  एम०
 सत्यनारायण  राव  :

 श्रीमान  नियम  377  Sadia मैं  निम्नलिखित  महत्वपूर्ण  मा  मला  उठाना

 चाहता  हूं  ।

 9-4-1979 4  aia  प्रदेश  की  निजामाबाद  कृषि  मंडी के  व्यापारी  तथा  madi  हडताल  पर  है  ।  वे  उत्तर मध्य  रेलवे

 ड्रा  माल  डिब्बों  की  सप्लाई  न  किए  जानें  पर  विरोध  प्रकट  कर  रहे  हैं  मंडी  के  बंद  हो  जाने  से  तेलंगाना  क्षेत्र  के  पांच

 जिलों  के  किसा  नों  को  वहुत  मुसीबत  उठानी  पड़  रही  है  ।  वे  श्रपने  उत्पादों  को  नहीं बेच  पा  रहें  हैं
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 हजारों  किसानों  को  अपना  माल  मिट्टी  के  भाव  बेंचना  पड़  रहा  है  ।  इस  मामले  में  केन्द्र  सरकार  श्र  रेलवे  विभाग

 के  हस्तक्षेप  की  तत्काल  झावश्यकता  है  ।  गरीब  किसानों को  बचाने  के  लिए  माल  डिब्बे  तुरंत  श्रावंटित किए  जाने  चाहिए  ।

 इस
 में

 और  विलंब  करने  से  अव्यवस्था  फैल  जायेगी ।

 ~
 जहवाहरलाल  नहरू  विश्वविद्यालय  कमेंचारो  संगठन  के  सदस्यों  द्वारा  भूख  हड़ताल

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  हाल्दर  :  श्रध्यक्ष  जलवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  संगठन के  कर्मचारी  संघ  के

 द्वारा  7  1979  से  क्रमिक  हड़ताल  किये  जाने  के  कारण  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय में  बड़ी
 चिकट

 स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  है  ।  संघ ने  29  1979  को  उपकुलपति को.एक  नोटिस  दिया  था  कि  यदि  उनकी

 नभ  एक  सप्ताह  के  sit  तक  न  सुलझाई  गथी  तो  वह  सीधी  कार्यवाही का  सहारा  लेनें  के  लिए  बाध्य  हो  जायेंगे  इसी

 के  अनुसार  उन्होंने
 7  1979 से  कुलपति  के  कार्यालय  के  सामने  क्रमीक  हडताल  श्रारम्भ  कर  दी  है

 ।  कुलपति  की

 इच्छा  कमचारियों की  मांगों  को  पुरा  करने  की  नहीं

 a  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय  के  कर्मचारियों  द्वारा  प्रस्तुत  की  गई  9
 मांगों  में  से  सब  से  महत्वपूर्ण  मांग  _  यह  है  कि

 सलक्यान प्र ड  1977 से  **ज़ा०  ने०  वि०  में  लागू  चला  रहा  है  )  को
 समाप्त

 न
 किया  जाये

 ।  यह  ग्रेड
 कवल  उन्हीं  कर्मचा  रियों  को  दिया  जाता  है  जिनके  समक्ष  पदीन्नति  के  श्रवसर  जीवन  भर  नहीं  होते  है  |  सलैक्शन  ग्रेड  के

 अ्रन्तर्गत  चतुर्थ
 श्रेणी

 के  क्भंचारी  तथा  इंजीनयरिंग  स्टाफ  के  लोग  awa  है  ।

 विश्वविद्यालय द्वारा  विचार  गोष्ठियों  के  लिए  आयो  जित  चीजों  श्रादि  पर  लाखों  रुपये  खर्च  कर  दिये  गये  थे  परन्तू
 लय

 अपने  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमंचारियों  को  सलैक्शन  ग्रेड  दे  कर  उनपर  5  रुपये  प्रति  माह  की  दर  से  खच  करने के  लिए

 तयार  नहीं  है  ।

 सलंक्शन  ग्रंड  की  सिफारिश  उस  समिति  द्वारा  की  गई  थी  जिसमें  कि  कर्मचारियों तथा  Mad  का  प्रतिनिधित्व  करने

 वाले  प्रतिनिधी
 समान

 संख्या  में  थे  ।  उसके  बाद  1977  में  जवाहरलाल  नेहरू  विश्वविद्यालय के  कार्यकारी  समिति  द्वारा

 इसका  अनुमादन कर  दिया  गया  ।  परन्तु  पिछले  महीने  वि०  fato  प्रशासन  द्वारा  एक  पक्षीय  रूप  से  इसें  वापिस  ले  लिया  गया  |

 कर्मचारियों की  श्रन्य  महत्वपूर्ण मांगों  में  क्मचा  रियों  के  लिए  a  alia  दैनिक  वेतनवाले  कर्मचारियों को

 नियमित
 चिकित्सा

 सुवधियें  उपलब्ध  सामू  हिक  बी  मा  योजना  श्रादि  श्राती  है  ।  मैं  सरकार से  अ्रनुरोध  करता  हूं
 कि  वह  इस  मामल  में  हस्तक्षेप He  ताकि  संघ  की  लम्बें  समय  से  चली  रही  मांगों  के  बारे  में  तरन्त  समझौता  हो  सके  ।

 कांपा  में  भारतोय  खाद्य  fans  के  गोदास में  जाग  लगना

 श्री  गोविन्दराम  मिरी  अध्यक्ष  में  नियम  377  के  अधीन  लौक़  महत्व  के  एक  अविलम्बनीय

 निष्य  की  ज  शासन का  ध्यान  दिलाना  चाहता  ।

 मध्य  प्रदेश  में  छत्तीसगढ़  की  रायप  के  निकट  कापा  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  क  विशाल  अनाज  गोदाम

 1979  को  सुबह  चारों  ओर  से  art  की  लपट  में  घिर  गया  था  ।  यद्यपि  पुलिस  एवं  स्थानीय  प्रशासन
 की

 सूझ-बूझ  एवं  त्वरित  कार्यवाही  के  कारण  आग  पर  कुछ  देर  वाद  काब  पा  लिया  लेकिन  इस  आगज़नी से  करीब  30,

 35
 हज़ार  प्रनाज  जल  कर  राख  हो  जिस  शासन  को  5,  6  लाख  रुपयों का  नकसान  उठाना  पड़ा  प्राप्त

 सुचना  क  अनुसार  घटना  के  समय  मौके  पर  खाद्य  निगम  के  कोई  वरिष्ठ  अधिकारी  उपस्थित नहीं  थे  ।  गोदाम के  चारों  और

 ऊंची  दीवाल  तथा  यह  प्रमख  सड़क  राष्टीय  राजमार्ग  नं०  6  पर  स्थित  है  ।

 ग्रागजनी  अ्रनेंक  शंकाओं  को  जन्म  देती  है  तथा  यह  झाकस्मिक न  फ़ो  कर  दिन-दहाड़े  एक  सुनियोजित  ढंग  से  की
 गई

 घटना
 प्रतीत  होती  यह  भी  ज्ञात  gal  है  कि  खाद्य  निगम  के  गोदाम  से  चोरी-छिपे  व्यापारियों  को  श्रनाज  बेचा  जाता

 जिसपर  पर्दा  डालने  के  लिए  कर्मचारियों  ने  गोदाम में  राग  लगाई  ।  इस  घटना  के  दूसरे  दिन  सुबह  प्रीठ  बजे  गोदाम  के

 कूछ  हमाल  एवं  एक  व्यापारी  के  बीच  इस  श्रागज़नी  को  ले  कर  काफ़ी  मारपीट हुई  ।

 खाद्य  निगम  के  लापरवा  ह  रियों  का  रवैया  एवं  उनकी  नीयत  wa  साफ़  साफ़  सामने झा  गई  है  ।  इस  घटना से  उस

 अंचल क  कराड़ा  लोगों  एवं  जन-प्रतिनिधियों में  काफी  रोष  व्याप्त  है  ।  छत्तीसगढ़  के  इस  झंचल से  रोजी-रोटी  की  तलाश

 में  लाखों  लोग  e  प्रांतों  को  जाने  पर  मजबूर  होते  प्रो  रहे  तथा  हमारे देश  में  लाखों  लोग  श्रनाज  के  प्रभाव  में

 भूखे  मर  रहे  ऐसी  स्थिति  में  झागजनी  का  यह  कृत्य  अक्षम्य  है  |

 माननीय  कृषि  एवं  खाद्य  मंत्री  वस्तुस्थिति  से  कृपया  wae  को  शीघ्र  श्रवगत  करायें और  वहां हां  के  जिम्मेदार
 अधिकारियों

 को  तत्काल  कर  इस  प्रकरण  की  दंडाधिकारी  द्वारा  जांच  कराने  की  व्य व्यवस्था  करें  दि
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 असुदानों  को  1979-80.  20  1979

 पश्चिम  तट  राजपथ  के  निर्माण  में  विलम्ब
 श्री  ए०  ato  जाज॑  (HATTA)  :  eae  मैं  केरल  राज्य  के  तीन  जिलों  मंगलौर-कोचीन-त्रिवे न्द्रम  हाइवे  में

 चल  रहे  व्यापक  जन  म्ान्दोलन की  झोर  नियम  377  के  ८. प्रन्तगत  सदन  का  ध्यान  नो कष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 केरल  के  तीन  जिलों  के  तटीय  श्रन्दोलन  शुरू  किये  जाने  का  प्रस्ताव  है  क्योंकि  मंगलौर
 स

 कोचीन  के  रास्ते  त्रिवेन्द्रम
 तक

 बेस्ट  कोस्ट  हाइवे  की  क्रियान्वति  में  किये  जा  रहे  श्रसाधारण  विलम्ब
 के  विरोध  में  किया  जा  रहा

 है  ।
 पांच  वर्ष  पहले  घोषणा  की  गई  थी  कि  वेस्ट  कोस्ट  हाइवे  को  कुट्टीपुरम  से  कॉडगल्लर  कोलापुरम-मुथाकृन्नम  होकर

 कोचीन  के  निकट  नेशनल  हाइवे  47  में  जोड़ा  इस  कार्य  के  लिए  केवल  10  करोड़  रुपये  के  मंजूरी  पहले

 ही  दी
 जा  चुकी  है  तथा  arches कार्य  किया  चुका  है  ।  मिले  हुये  एन०  एल०  17  के  अन्तगंत  5  मुख्य  पुलों  को

 जोड़ने
 का  प्रस्ताव है  ।  इस  मिले  हुये  हाई  वे  के  पश्चिम  तट  के  बहुत  श्रधिक  पिछड़े  हुये  त्रिचूर

 जिलों  के  लिए  खोल  दिया  जायेगा ।

 समुद्री  उत्पाद  उद्योग  के  विकास  के  लिए  यह  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  साबत  होगा  तथा  इससे  को
 काफी  लाभ  होगा

 तथा  इसके  साथ  ही  इस  क्षेत्र  के  ्रौद्योगिकरण  में  भी  काफी  सहायता  मिलेगी  |  इस  क्षेत्र  के  लोगों  की  इन  पुलों  के  अभाव  में  काफी
 कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़  रहा  है  ।  कोतलापुरम-मूथा कून्नम  ह चतूवा  तथा  चेरानीलोर  पुल  इन  में  से  प्रसिद्ध  पुल

 इस  क्षेत्र  के  लोग  करल  राज्य  के  wy  क्षेत्रों  से  बिलकुल  श्रलग  ग्रलग  हुये  है  क्योंकि  वहां  परिवहन  साधनों  का  पूर्णतया अभाव  है  |
 वास्तविकता

 तो  we  है
 कि  चेतूया पुल  1954  में  मद्रास  सरकार  द्वारा  मंजूर  किया  गया  था  ।  कोट्टापुरम-मूथाकून्नम  पुल

 पर  20  करोड़  रुपया खर्च  qa  है  श्रौर यह  केरल  के  सब  से  बड़े  पुलों  मे ंसे  एक  होगा ।  यह  भी  सत्य  है
 कि  प्राज

 से  15  वर्ष
 ty

 पहले  वर्तमान  नौवहन  तथा  परिवहन  मंत्री  श्री  चांदराम  ने  स्वयं  ही  BSTTCA  पुल  का  शिलांत्यास  किया  था  ।  परन्तु  उसके

 बाद
 अभी

 तक  एक  भी  पत्थर  ae  नहीं  लगाया गया
 प्राजसे  5  वर्ष  पुर्व जब  मंगलौर-कोचीन-त्रिवेन्द्रम को  जोड़ने  वाले  इस  नये  एन०  एत०  17  पुल  के  लिए  वित्तीय

 प्रशासनिक  तथा  विभागीय  मंजूरी  दी  गई  थी  ।  परन्तु  इतनी  लम्बी  प्रतीक्षा  क्या  पुल  का  शिलान्यास  किये  जाने  के  बाद  भी

 य्र्भी  तक  इसका  निर्माण  कार्य  श्रारम्भ  नहीं  किया  गया  है  ।  मुझें यहू  समझ  नही  भ्राता कि  यदि  काम  आरम्भ  करने  में
 इतना  समय  लगना  था  तो  फिर  भला  शिलान्यास  करने  की  क्या  जल्दी  थी  ।  काफी  अधिक  संख्या  में  ज्ञापन

 झादि  देने  के  बाद  aa  उस  इलके  के  लोग  इतने  क्षुब्ध हो  गये  उन्हें  बाध्य  होकर  अ.न्दोलनਂ  का  रास्ता  अपनाना पड़  रहा
 है  के  फलस्वरुप  मल्ला  एरनाकुलम  के  तटीय  जिलों  में  यह  आन्दोलन  शुरू  किया  जायेगा  |

 का  जिसका  कि  शिलान्यास  पहले  ही  किया  जा  चुका  चेतुवापुल  जिसके  लिए  मंजूरी
 पहले  ही  दी  जा  चुकी है  तथा  पैरानेलोर  पुल  का  कार्य  शीघ्र  ही  alee किया  जाना  चाहिये  ।  तो  इस

 सम्बन्ध
 में  नौवहन

 तथा  परिवहन  मंत्री  द्वारा  स्पष्ट  आश्वासन  दिये  जाने  पर  ही  उन  लोगों  को  शांत  उन्हें  संघर्ष  का  र।स्ता  न  अपनाने  के

 लिए  राजी  किया  जा  सकता
 है

 अनुदानों  की

 नागरिक  पुति  सहकारिता  मंत्रालय
 श्रध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  में  नागरिक  पूर्ति  तथा  qr  रिता  मंत्रालय  के  नियंत्रण  के  अन्तर्गत  प्रान  वाली

 अनुदानों  की  भांगों  पर  चर्चा  तथा  मतदान  किया  जायेगा  |  पिछले  वक्ता  श्री  पी०  अंकिनीडू  प्रसाद  राव  वहू  10
 fate

 पहले  ही  बोल  चुके  है  arc  उनके  दल  का  केवल  2  मिनट  शेष  रह  गया  वहू  3  मिनट
 में

 अपनी  बात

 समाप्त कर  सकते  है  ।

 श्रो  श्रंकिनीडू  प्रसाद  राव  )  :  मैं  तम्बा  कू  की  खेती  के  बारे  में  बोलूगा  ।  यट  एक  बहुत  ही  नाजुक  फसल
 होती

 है
 ।  हमारे देश  में  50  प्रतिशत  भ्रच्छी  किस्म  का  तम्बाकू  होता  है  तथा  50  प्रतिशत निम्न  स्तर  का  ।  50  प्रतिशत  अ्रच्छे

 किस्म  के
 तम्बाकू  से  हमें  कुल  तम्बाकू  के  मूल्य  का  80  प्रतिशत लाभ  होता  है  ।  1964,  1978 में  इस  देश  में

 इस
 किस्म  के  तम्बाव  को  बेचने  की  कोई  समस्या  नहीं  हुई  जबकि  इन  वर्षों  में  इस  प्रकार के  तम्बाकू का  उत्पादन

 fas  हुआ
 था  ।

 इन  वर्षों  में  50
 प्रतिशत  निम्न  कोटि  के  तम्बाक्‌  को  बेचने  में  समस्या  उत्पन्न  हुई  थी  क्योंकि इस  50 प्रतिशत

 तम्बाकू से  केवल  20
 प्रतिशत

 मूल्य  प्राप्त  हुआ  था
 ।

 इस  निम्न  किस्म  के  तम्बाकू  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  तम्बाकू
 ae  ने  इस  तम्बाकू की  खेती  की  जाने

 वाली  भूमि  में  कमी  कर  दी  थी  ।  इसके  बावजूद  भी  इस  वर्ष  तम्बाकू बोर्ड  द्वारा

 निर्घारित  भूमि  से
 40,000

 एकड़  श्रघिक  भूमि  पर  इसकी  खेती  की  गई  ।  इस  वर्ष  100  मिलियन  किलोग्राम  के  लगभग

 उत्पादन  हुआ  फिर  मी  इसमें  से  फालतु  तम्बाकू  नहीं  निकलेगा  ।  तम्बाकू  उत्पादकों  को  सरकार  द्वारा  उत्पाद  शुल्क  लगान

 154



 30  1901  अनुदानों  की

 से  कठिनाई  होती  थी  किन्तु  wa  सरकार  ने  उसे  हटा  दिया  इससे  किसानों  को  aga  राहत  मिली  इस

 के  लिए  में  सरकार का  बहुत  धन्यवाद  करता हूं  दूसरी  बात  बिचोलियों  के  बारे में  है  जोकि  निर्माताओं  ake  उत्पाद

 को  के  बीच  प्रा  जाती  यदि  Lad aay  उन्हें  निर्यातक  कुछ  अन्य  नाम  वे  झपने  मुनाफे  के  लिए  उत्पादन

 लागत  का  50 प्रतिशत ले  लेते  है  सरकार  को  एक  ऐसा  संगठन  बनाने  पर  विचार  करना  चा  हिये  जोकि  इन  को

 समाप्त  कर  दे  a  यह  सुनिश्चित  करें  कि  तम्बाकू के  बिक्री  से  होने  वाली  प्राय  श्र  कृषकों  को  ही  मिले  ।

 विचोंलियों  को  कुछ  भीਂ  नहीं  मिलना  चाहिये  ।  इसके  लिए  एक  संगठन  नितांत  श्रावश्यक  है  ।  यदि  ऐसे  संगठन  कि  स्थापना

 कर  दी  जाये  तो  हमें  बहुत  खुशी  होगी  ।  सरकार ने  वाणिज्यिक  तथा  समर्थन  मूल्य  कार्यों  के  लिए  राज्य  व्यापार  निगम  को

 बाजार  में  प्रवेश  करने  के  लिए  कहा  था  ।  मैं  इसकी  गतिविधियों के  बारे  में  म्रघिक  नहीं  बोलूंगा

 1978-79 के  लिए  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  ने
 ७५. अपन  43

 वे  जो  लोकसभा  में  17-4-79 को  सत्त द
 किया गया  में  जो  कुछ  कहा  है  मैं  उसका  उद्धरण देता  हूं  ।  यह  है  राज्य  व्यापार निगम  द्वारा  तम्बाक्‌  से  खरीद  के  बारे

 में  झर  इसे  पढ़  कर  मंत्रालय  स्वयं  श्रनुमान  लगा  सकता  झर  फिर  कृषकों को  इस  मुसीबत  से  राहत  दिलाने के  लिए

 समुचित  तरीका  निकालने  के  बारे  विचार  कर  सकता  है  पष्छ  17  पैरा  ~  38  में  समिति  कहती

 “22 मई  1978  को  राज्य  व्यापार  निगम  ने  सभी  उत्पादकों  के  सिण्डीकेट  तथा  सहका  री  समितियों  को  10  हज़ार

 टन  का  graeq fea किया  था  जब  कि  सरकारी  निदेश  के  म्रनुसार  राज्य  व्यापार  निगम  को  तम्बाकू  की  खरीद

 केवल  उत्पादकों  से  ही  करनी  2018  टन  तम्बाकू  उत्पादकों  की  11  सहकारी  समितियों  में

 mated  किया  गया  भ्रौर शे  7,982 टन  उत्पादको ंके  266  सिण्डीकेटों को  दिया  गया  |
 न

 तथाकथित

 उत्पादकों  के  सिण्डीकेट
 कुछ  लोग  श्रापस  में  मिलकर  बना  लेते  है  जिन

 में  वास्तविक  रूप  से  सभी  उत्पादक

 नहीं  होते  मक ||

 वहां  ऐसा  चल  रहा  समिति ने  पृष्ठ  15,  पैरा  2.  34  में  इस  प्रकार कहा  है
 :

 कालीगिरी  में  उत्पादकों  के  सिण्डीकेट  के  बा  र  में  जानना  चाहती  थी  साथ  राज्य  व्यापार  निगम  का

 व्यापार  चलना था  ।  राज्य  व्यापार  निगम  के  प्रतिनिधि  ने  समिति  को  इस  प्रकार  बताया

 मेलोर  जिले  के  कालीगिरी के  है  ।  प्रारम्भ  में  तम्बाक्‌  ats  ने  उत्पादकों  के  सिण्डीकेट की  सिफिरिश  की  थी

 11
 किन्तु जब  वितरण  किया  गया  तो  उन्होंने  झपने  झपको  सांझेदारी

 GA
 के  रूप  में  पंजीकृत  करा  लिया  ।  चूंकि aN AN

 हमने  तम्बाकू  बोड  की  सिफारिश  के  श्राधार  पर  हम  तम्बाकू  देने  के  लिए  वचनबद्ध  इसलिए  हमें  उन्हें  100

 टन  तम्बाक्‌  देना  पड़ा

 सरकार  का  इरादा  उत्पादकों  को  सहायता  करना  है  ।  राज्य  व्यग्रपार  निगम  ने  एक  सिण्डीकेट  की  एक  फर्म  को  ग्रादेश  दिया

 जिसके बारे  में  बाद  में  पता  चला  कि  वह  साझेदारी  फर्म  ही  है  ।  वहां  यह  सब  कुछ  हो  रहा  पृष्ठ  26  पैरा 2.  60

 स्पष्ट  है  कि  वर्तमान  योजना  के  ग्रन्तगंत  राज्य  व्यापार  निगम  के  समर्थन  खरीद  काय  का  लाभ  भी  उत्पादकों

 को  नहीं  मिलता  है  जबकि  farsiae FST के  रूप  में  ् काय  कर  रहे  व्यापारी  लाभ  कमाते

 पृष्ठ  28  के  पैरा  2.61  में  समिति  ने  कहा  है
 :

 ही  में  राज्य  व्यापार  निगम  के  चीन  के  बाजार  में  करने  की  संभावना  थी  परन्तु  एक  गैर-सरकारी

 कर्त्ता ने  चीन  से  सीधे ही  2200  टन  के  लिए  4.  2  मिलियन  श्रमरीकी  डालर  के  मूल्य  िष्स नादश  प्राप्त  कर  लिया  ।

 यह  बहुत  ही  दुःख  की  बात  है  कि  राज्य  व्यापार  निगम  निर्यात  मंडियों  का  पता  लगाने  में  aes  रह्दी  जब  कि

 इसके  पास  तम्बाकू  का  काफी  भंडार  था  ।  समिति  को  यह  श्राशंका  है  कि  इस  प्रकार  के  क्रियाकलाप  से  सरकारी

 निकायों को  बदनामी  सहन  करनी  पड़ती  है  क्योंकि  ऐसा  करने  से  भविष्य  में  उनके  निर्यात-मंडियों  में  जाने  पर

 बुरा  प्रसर  पड़ता  सरकार  को  इस  मामले  को  गंभीरता  पुर्वक  लेना  चाहिये  ।

 2.62
 समिति  यह  भी  महसुस  करती  है  कि  तम्बाकू उद्योग  में  प्रा  ध  प्रदेश  तथा  श्रन्य

 स्थानों
 में  काफी  प्रकार के  दबाव

 डाले  जाते  हैं  तथा  सरकारी  विनियमनकर्त्ता  तथा  विपणन  एजेंसी  के  कार्यकारी  कर्मचा  रियों  की  यदि  स्थानीय  व्यापारियों  के

 साथ  जान  पहचान  हो  तो  वह  प्रलोभनों  का  जाल  फैला  सरकारी  का येक क्षा  तथा  उनके  कार्य  में  श्रनेक
 प्रकार से  रोड़े  प्रटका  सकते  है  उत्पादकों  के  हितों  की  सही  ढंग  से  सुरक्षा  करने  के  लिए  तथा  सरकारी  निकायों  द्वारा
 असंबद्ध

 तथा  बिना  भेद  भाव  के  का  रगर  रूप  से  अपने  मूल्यों  का  पालन  करने  के  लिए  तथा  देश  के  हित  के  समिति

 दुःख  के  साथ  यह  सुझाव  दे  रही  है  कि  ऐसे  कार्यकारी  कर्मचारियों  को  राज्य  व्यापार  निगम  या  तम्बाकू  बोर्ड  में  इस  प्रकार

 के  दायित्वपूर्ण  पदों
 पर  mar  नहीं  किया  जाना  चाहिये जिसे  कि  वह  राष्ट्र  के  हित  के  विरुद्ध  कार्य  कर  सके

 पप्
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 20  अश्रल  1979 नदानों  को

 बाए  a,

 [at  अंकिनीडू  प्रसाद  राव

 सरकार  द्वारा  उत्पादकों  की  भलाई क  लिए  सब  कुछ  करन  की  भरवुर  इच्छा  होनें  पर  भी  ,  यह  सब  कुछ  हम मारे  यहां  हो

 रहा  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  निवेदन  करना  चाहता हूं  कि  उन्हें
 जो

 भी  मूल्य  निर्माताओं  से  प्राप्त
 होता

 वह  सीघे  ही  उत्पादकों  को  मिल  जाये  तथा  एक  इस  प्रकार  का  निकाय  होना  चाहिये  जो  उत्पादको ंसे  सीधे  खरीद  कर  उसे

 निर्माताओं को  बेच  सके  |

 इन  शब्दों  के  साथ  में  अरपना  भाषण  समाप्त  करता  ह  अझौर  यह  ग्रवसर  प्रदान  करनें  के  लिए  आपका  धन्यवाद  करता  rea

 श्री  यवराज  :  अध्यक्ष  जो  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  की  डिमांड  में  उसके  समधेन  के

 लिए  खड़ा  हुआ हु ॥  लेकिन  मैँ  यह  भी  ह. प्र्ज  करना  चाहूंगा
 कि

 देश  की  जो  विकृत  अर्थ-व्यवस्था  है  वह  जब  तक
 समाप्त  नहीं

 हो  जाती है  तब  तक  वस्तूओं के  मू  प्र  का  नियंत्रण  नहीं हो  सकता  |  हम  केवल  30  साल  के  कांग्रेसी  कुशासन  की  देन  बता

 कर  महंगाई की  जिम्मेदारी से  मुक्त  नहीं  हो  सकते  ।  देश की  60  प्रतिशत जनता  गरीबी  की  रेखा  के  नीचे  जी  रही  है

 और  30  प्रतिशत  जनता  जो  उसकी  श्रपनी  परचेसिंग  कंपेसिटी  है  उसको  खो  चुकी  है  ।  मूल्य  वृद्धि  को  रोकने के

 लियें  जब  तक  ौद्योगिक  ae  कृषि  उत्पादनों  के  मूल्यों  में  तालमेल  नहीं  बेठ  तब  तक  हम  इस  से  मुक्त  नहीं  हो  सकते

 जनता  सरकार  की  परीक्षा  इस  बात  में  है  कि  मूल्य  वृद्धि  के  मोच  पर  किस  हुद  तक  कामयाब  होते  24  फरवरी के

 द  सप्ताहों  में  मुल्यों  में  जो  वृद्धि  हुई  है  वह  बहुत  ज्यादा  इतने कम  समय  में  इतनी  श्रधिक  मलय  वृद्धि  बड़ी

 गम्भीर वात  है  ।  24  फरवरी  को  समाप्त  हुए  सप्ताह  का  सुचकांक  183.  6  जो  अगल  चार  सप्ताहों में  बढ़  कर  189,  4

 हो  इस  प्रकार  मूल्यों  में
 2  प्रतिशत की  वृद्धि  हुई  ।  पिछले  दो  वर्षों  में  मुद्रा  प्रसार

 में  जो  उल्लेखनीय वृद्धि  हुई  है

 मैं  मानता हं  कि  उसके  प्रनपात च्  में  मूल्य  वृद्धि  में  काफी  बना  रहा
 लेकिन  हम  इस

 बात
 से  भी

 aia  नहीं

 मंद  सकते  कि  जो  मूल्य  सूचक  sin  है  वह  हमारी  स्थिति  को  बहुत  ज्यादा  चिन्तनीय  बना  देता  है
 ।  वास्तव  में  सूचक  का

 लगभग  5  at  भाग सन  1979-80  के  बजट  में  लगाये  गये  उत्पादन  शुल्कों  से  प्रभावित  हुआ  है  श्र  सूचक  अंक के  इस

 पांचवे  भाग  में  भी  wea  पैट्रोलियम  समूह  15.9  प्रतिशत  की  वद्धि  के  लिये  जिम्मेदार  है  ।  Tals  aga  बजट  में  लगाये

 गयें  करों  से  अ  प्रभावित  हैं  लेकिन  फिर  भी  श्राप  देखेंगे  कि  इस  वृद्धि  में  भी  22.  8  प्रतिशत  का  योगदान  रहा  है  ।

 जहां  तक  चीनी  की  कीमत  बढ़ने  का  सवाल  है-वह  भी  काफ़ी  चिन्ताजनक  है
 ।  यरपि  गन्ने  की  जो  दर

 सरकार ने  निश्चित  किया  हम  किसानों  को  वह  दर  भी  नहीं  दिला  सके  ae  यह  कहा  जाता  था  कि  भण्डारों  गें  चीनी

 रखते  की  जगह  नहीं  इतनी  बेशुमार चीनी  लेकिन  फिर  भी  प्रति  किलो  चीनी  पर  75  से  80 पैसे की

 हुई  है
 ।

 वनस्पति  जिसका  कच्चा  माल  हम  निर्धारित  दर  पर  मुहिया  करते
 उसमें  भी  दो  रुपये  से  तीन  रुपये  किलो

 की  वृद्धि हुई  है  ।  इस  वर्षे  के
 बजट

 के  बाद  श्राम
 लोगों

 के  मन  में  महंगाई  के
 प्रति  एक  ऐसी  श्राशंका  थी  कि  अप्रत्याशित

 रूप से  महंगाई  बढ़ेगी  ।  वित्त  मंत्रालय का  यह  श्रनुमान था  कि  केवल  1 प्रतिशत मूल्य  वृद्धि  होगी  श्रौर यह  बात  हम

 सभी  लोग  जानते  हैं  कि  थोक  श्र  खुदरा  मूल्यों  में  10  प्रतिशत  का  श्रन्तर  होता  लेकिन  इस  बार  मूल्य  वृद्धि  का  हिसाब

 यह  है  कि  20  से  25  प्रतिशत
 तक

 थोक  तथा  खुदरा  मूल्यों  के  बीच  मूल्य  में  अन्तर रहा  है  ।

 श्राप  देहातों  में  चले  जाइये--गरीबों  के  घरों  में  मिट्टी  का  तेल  भी  नहीं  मिल  पाता  है  ।  किसानों के  पास  जाएयें-जो

 सिचाई  डीज़ल  से  करता  ग्राज  उसको  बाज़ार  में  डीजल  भी  नहीं  मिलता  ।  दालें तो  गरीबों  मोयस्सर  ही  नहीं

 हो  पाती  हैं-हर  चीज़  की  कीमत  बढ़ी  है
 ।

 जब्र  तक  हमारी  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  सुदृढ़  नहीं  हो  जाती  ,  तब  तक
 झाम  लोगों  साधारण प्राय  कर  जीनेवाले  लोगों  हम  ग्रावश्यक  सामान भी  मृहिया नहीं  कर  सकते  |

 era  मै  श्राप  से  और  सदन  से  यह  करूंगा-ग्राप  थोक  मूल्यों को  ही  ले  लें-24फरवरी के  एक  सप्ताह  पहले

 झौर  उपके एक  सप्ताह  बाद-इतने कम  समय  में  2.  5  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है-एक  पखवाड़े  में  ऐसी  मलय  वद्धि  कभी

 भी  देखने  में  नहीं  ग्राई
 ।  सरकारी  अ्रांकड़ों  के  अनुसार  ् माच  के  पहल  पखवाड़े  में  मिट्टी  के  तेल  में  8  मूंगफली

 के  तेल में  5  कपड़ा  धोनेवाले  साबुन  के  मत्य  में
 6  1

 पर  दंतमंजन के  मूल्य  में  6  3

 erect  के  में  22.
 9  दियासलाई  जेसी  ग्रावश्यक  चीज के  मूल्य में  28,  2  प्रतिशत की  वृद्धि  .  ई  ।

 wat  जैपी  प्रावश्यक  जो  पीछे  खुदरा  मलय  में  सबा  दो  रुपये  प्रति  किलो  पाते ga  मलय  3  रुपय  प्रति

 किलो है  ।  उपके  मलय  में  भी  इतनी  वृद्धि  है
 ।

 इस  समस्या  सम।घान किस  तरह  से  होग  ।  में  आ्राप से  यह  निवेदन  करना

 be La  हूं  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  मज़बूत  किये  बिना  इस  समस्या  का  समा  धान  नहीं  हो  पाएगा
 ।

 इतना  ही
 सरकार  चाल  वर्ष में  प्रपने  प्रशासनिक  खर्चें  में  10  प्रतिशत  कटौती  करे  ae  सरकारी  उद्योगों  में  जो  उत्पादन  होता

 उसके  मूल्य  में  कोई  वृद्धि न  करे  ।  अगर  ऐसी  तमाम व्यवस्थाएं हम  कर  तो
 मूल्यों  में  वृद्धि  नहीं  हो  सकेगी  वरना

 मल्यों  में  बड  afa  होती  ही  रहेगी  aK  इसका  सीधा  प्रत र  उत  लोगों  पर  जिन  लोगों  को  भरपेट  रोटी  नहीं
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 30  da,  1901  अनुदानों  कौ

 जि
 ननकी  मदनी  बंधी  हुई  जिनकी  प्रामदनी  सीमित  जिनकी  क्रय-शक्ति दिन  प्रति  दिन  घट  रही  यह  जो  नया

 बजट  झ्रायां कि  सारे  देश  से  चीजें  गाबय  होने
 लगी

 ।  इसलिए  मैं
 अपने  माननीय मंत्री  जी  जिनके  विचार  काफ़ी  सुलझे

 हुए  जिनकी  ईमानदारी के  खिलाफ  कोई  उंगली  नहीं  उठा  जिनके  व्यक्तित्व से  हम  सारे  लोग  प्रभावित

 जिन  की  सेवा  से  हम  सारे  लोग  प्रभावित  हम  यह  प्राश  करते  हैं  कि  उन्होंने  जो  भारत  की  जनता  के  लिए  यह  निदान

 ढूंढा है  कि  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  को  सुदृढ  किया  उसको  दृढ़ता  से  वे  लागू  करेंगे  जिससे  श्राम  लोगों  को  निश्चित

 meat पर  चीजें  मिले  ।  मैँ  ऐसी  श्राशा  करता  हूं  किं  ग्रावश्यक  ची  जों  के  मुल्य  सुदृढ़  निश्चित  होंगें  ताकि  ऐसा  नਂ  हो  कि

 व्यापारी  जब  चाहें  चीज़ों  दाम  बढ़ा  दे  ।

 इन  णद्टों  के  साथ  मैं  समाप्त  करता  हूं  ।

 श्री  ato  राचेया  :  अध्यक्ष  जिन  भागों  पर  चर्चा  की  जी  रही  वह  जन
 >

 mare  की  दुष्टि  में  बहुत  महत्वप्ण  g  देश  में  सहकारिता  श्रान्दोलन  तथा  मूल्यों  में  स्थिरता  लाने

 का  दायित्व  इसी  मंत्रालय  का  है  ।  सहकारिता  की  तथा  उसका  कार्य-व्याप।र  दि ह  से  काफी
 तै बढ  गधा  है  |  झराज  देश  में  लगभग  8  करोड़  लोग  सहकारी  श्रान्दोलनों  में  लगे  हुये  तथा  सहकारीਂ  संस्थानों

 की  माध्यम  से  लगभग  15,000  करोड़  रुपये  का  व्यापार  किया  जा  रहा  इसके  बावजूद  भी

 के  पृष्ठ  संख्या  36  में  कहां  गया  है  कि  सहकारिता  श्रान्दोलन  से  श्रनुसूचित  जनजातियों

 समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  ara  नहीं  हो  पाया

 द्विवेद्रनाथ  बस  पीठासीन

 सहकारिता  श्रा्दोलन  के  उद्देश्यों में  यह  स्पष्ट  रूप से  कहा  गया  है  कि  इसका  उद्देश्य  लोगों  को  am

 ग्रामीण  लोगों  रोजगार  के  अवसर  उपलब्ध  उत्पादन-प्रधान  कार्यक्रम  बनाना  तथा  ्राधिक  शक्ति

 का  विकेन्द्रीकरण  करना है  ।  मूल्यों  को  स्थायी  बनाना  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्य  दुकानों  के  माध्यम  से

 आवश्यक  वस्तुयें  उपलब्ध  तथा  श्रम-प्रधान  तकनीक  उपलब्ध  समाजਂ  की  रचना

 यह  सब  काफी  weet  सराहनीय  उद्देध्य
 >
 Q)  परन्तू  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  जनजातियाँ

 के  लोगों  का  सवाल  उनके  लिए  यह  केवल  ara  ही  बन  कर  e  गई  है  ।

 सहक  रिका  श्रान्दोलन  को  सही  दिशा  देने  के  लिए  सहकारिता  मंत्रियों  श्रखिल  भारतीय  सम्मेलन  में

 1977  में  राष्ट्रीय  सहकारिता  नीति  संकल्प  पारित  गथा ।  इसका  उद्देश्य  यह  कि  ag  ota

 एक  स्वतन्त्र  तथा  आ्रात्मनिभर
 तथा

 विना  किसी  प्रकार  के  राजनीतिक  प्रभाव  के  फलीभूत  हो  तथा  इससे

 सीमांत
 किसानों  तथा  ग्रामीण  उच्तोगों  में  लगे  लोगों  को  लाभ  हो  इसके  फलस्वरूप  42.0  सार्थ-कार्यकम

 तयार  किये  गये
 at

 राज्य  सरकारों  से  इसे  क्रियान्वित  करने  के  लिए  कहां  गया  ।  मुझे  इसे  वात  काफी

 खुशी  होती  यदि  सहकारिता  नियमों  में  संशोधन  कर  सरकार  राज्यों  को  यह  निदेश
 देती  कि  उसमें  प्रनुमूचित

 जातियों  तथा  जनजातियों  के  लोगों  को  भी  शामिल  कर  दिया  विपणन  मल्लियों  में  श्राज  सहकारिता
 में  जो  लोग  लगे  हुये  वह  नये  सदस्यों  को  स्वीकार  करने  में  झ्रानाकानी  करते  इसलिए  सहकारिता  का
 लाभ  केवल  कुछ  परिवारों  तक  ही  सीमित  रहा  सहकारिताओं  में  भो  एक  प्रकार  से  एकाप्रिकार

 वाद  झरा  गया  निहित  carat  के  लोग  उनमें  छाये हुये  है  तथा  वह  उसका  लाभ  समाज  के  इन  गरीब

 लोगों  तक  नहीं  पहुंचने  देते  है  ।

 इसलिए  जब  मैं  यह  कहता  हूं  कि  सहकारिता  श्रान्दोलत  में  प्रसार  gar  है  या  इसमे  वृद्धि  हुई  है
 तो  मेरा  तातय  यह  भी  है  कि  इसमें  हम  जितने  अधिक  लोगों  को  लंगा  सके  तथा  इसमें  अनुभूचित
 जनजाठियों  तथा  गरीब  वर्म  के  लोगों  कम  से  कम  25  प्रतिशत  प्रतितिधित्व  तो  इनमें  दिया  ही  जाना  चाहिए  ॥

 दि  यहं  लोग  शेयर  पूंजी  देने  में  अमय  है  तो  फिर
 राज्य  सरक!रों

 से  इन  लोगों  को  शेयर  पूंजी  देने  के  लिए

 कहां  जाना  चडिये च्  |  तब  उन्हें  प्रबन्ध  निकायों  अर्थात ्  निदेशक  मंडलों  में  अवश्य  ही  स्थान  मिलना  चाहिए  ।  बहत  से

 सहकारी  AIST  काफी  में  लोगों  को  रोजगर  दे  परन्तु  इन  संगठनों  में  अनुसूचिद  जती  और
 जनजाति  के  त्हुत  कम  लोग  उपके  परिणामस्वरूप  ऋण  या  अनप  कोई  उपलब्ध  पुविधा  इन  लोगों  को  bo ie

 से  नहीं  frat  सहकारी  ऑ्रान्दोलन  अ्रतुतूचित  जात्यों  और  तियों  तक  नहीं  पहुंचा  जैता  कि  य्रप्म्म

 में  कल्पना  की  गई  थी  ह उ  में  सरकार  से  यह  सुनिश्चित  करने  का  math  करता  हूँ  कि  इन  लोगों  को

 भी  काफी  संख्या
 में  सहकारी  densi  का  सदस्य  बनाथा  जाए  श्रौर  प्रबन्ध  निकायों  में  इनके  प्रतिनिधियों  को

 स्थान  fant  जाए
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 ato  राचेया  ]  ब  च  a.
 तो  हम  देखते  हैं  कि  पिछले  at  बेचें  गए  कृषि  उत्पादों जब  हम  विपणन  पक्ष  की  श्र  ध्यान  देते  हू

 में  कमी  श्राई  देश  में  कृषि  काफी  gat है  दौर  किसान  अपने  उत्पादों का  पारिश्रमिक  मूल्य  पाने

 का  कॉफी  प्रयत्न कर  रहें  परन्तु  कपास  श्र  तम्बाक ूके  क्रम  में  काफी  कमी  ई  है  ।  इससे  ar

 स्पष्ट  होता  जब  देश  में अभाव  होता  है  तो  सरकार  चाहती  कि  किसान  अपनें  उत्पाद  सरकार  को  दे  दें

 a  जब  समथन  मूल्य  की  ग्रत्यन्त  श्रावश्यकता  होती  है  at  विपणन  संस्थाएं  उनका  बचाव  नहीं  करती  हैं

 जिसकी  कि  उनसे  arm  की  जाती है  ।  पिछले  वर्ष  16-77  लाख  टन  मेहूं  श्र  89.0  लाख  टन  चावल  qe

 गए जहां  तक  कपास  का  संबंध  बे  बाजार  में  काफी  देर  से  पहुंचे  श्र  किसानों  को  अपत  उत्पाद  का

 पारिश्रमिक  मूल्य  नहीं  मिला  विशेष  रूप  से  महाराष्ट्र
 और

 श्रन्य  स्थानों
 पर

 उत्पन्न  कपास  का

 15,000  टन  तम्बाकू  खरीदने  का  लक्ष्य  रखा  परन्तु  उन्होंने  केवल  2,680 टन  ara  खरीदा  है

 इस  समय  लगभग  227  सहकारी  संस्थाएं  वहां  काय  कर  रही  हैं  ।  उनके  सुदृढ़ीकरण के  लिए  72.6  लाख

 रुपये  दिए  wags ।  सीमान्त  धन  के  रूप  में  भी  उन्हें  584  लाख  स्पये  की  धनराशि  दी  जब  हम  मूल्यों

 को  स्थिर  करने  के  बारे  में  सोचते  हैं  तो  हमें  पहले  उत्पादन  की  झोर  देखना  चाहिए  कि  क्या

 श्यक  सहायक  साधन  ae  ऋण  किसानों  को  उपलब्ध  कराए  जाते  कटाई  के  मौसम  के  तत्काल  पश्चात्‌

 किसान  ताशा  करते  हैं  कि  राज्य  व्यापार  निगम  m  कपास  निगम  या  mer  कोई  विपणन  संस्थाएं  उनकी

 सहायता  करेंगी  ।  मंत्री  महोदय  ने  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  किसानों  को  कोई  कठिनाई a

 परन्तु  जो  कुछ  उन्होंने  किया  वह  काफी  नहीं  है
 ।

 उन्हें  धोक  व्यापार
 पर

 ध्यान  देना  चाहिए  are  देखना

 चाहिए  कि  जो  कुछ  फालतू  किसान  बेंचना चाहते  हैं  वह  विपणन  संस्थाश्रों  at  राज्य  संघों  द्वारा  खरीद  लिया

 जाए  प्राप  बफर  स्टाक  भी  रख  सकते  है  कमी  वालें  मौसम  में  स्टाक  बाजार  में  लाया जा  सके  ate

 कीमतों पर  नियंत्रण  रखा  जा  सक े।

 AtaTAt  द्वारा  झर  इस  सदन  में  इस  बात  को  जोर  देकर  कहां  गया  है  विपणन  की  qereat  को

 केवल  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  ही  दूर  कर  सक़ती:है।  म  भी उन  लोगों के  साथ  हूं  जो  सावंजनिक  वितरण

 प्रणाली  चाहते  gt  परन्तु  उस  विषय  में  सोचने  से  पूर्व  हमारे  पास  भण्डारण  को  पर्याटन  सुविधाएं  होनी  चाहिए

 ताकि  जो  कुछ  फालतू  उपलब्ध  हो  उसे  भण्डार  किया  जा  सक  शौर  जब  कमी  हो  प्रयोग  किया  जा

 सके  ।  भण्डार  बनाने  की  सुविधाएं  श्रावश्यकता  से  अधिक  अनाज  मात्ना  की  तुलना  में  aga  कम  अत

 मे  चाहता  हूं  कि  भण्डार  बनाने  को  सुविधाएं  जैसे  गोदामों  श्रादि  का  तहसील  स्तर  पर  तथा  खरीदारी

 स्तर  पर  निर्माण  किया  जाना  जिससे  wfagq  ग्रनाज  बर्बाद  न  at

 साध  ही  जब  हम  खरीददारी  की  बात  करतें  हैं  तो  हमें  यह  सोचना  चाहिए  कि  कौन  कौनसी  श्रवश्यक  वस्तुएं

 ऐसी  हैं  जिनकी  wa  सप्लाई  कम
 ये  हैं  बच्चों  का  बैकरी  उत्पाद  बिसकूट  अर  ऐसी  wer  चीजें

 वस्तुएं  जो  विद्याधियों  के  लिए  है  जैसे  पेंसिल  ak  oa  लेखन  सामग्री  उनकी  कोमते

 बढ़  गई  Far  जिन  लोनों  के  श्रधिक  बच्चे  हैं  वही  समझ  सकते  हैं  कि  इस  खर्चे
 को

 ga
 करना  कितना

 कठिन  इन  श्रावध्यक  वस्तुश्रों  का  पता  लगाया  जाना  चाहिए  श्रौर  सहकारी  क्षेत्र  में  इनका

 किया  जाना  चाहिए  ताकि  वे  उपभोक्ताओं  को  मिल  सके  ।

 जहां  तक  मिट्टी  के  तेल  का  संबंध  ye  वास्तव  में  कम  fea  जितना  भी  उपलब्ध  है  उसे  उचित

 रुप  से  समय  पर  वितरित  किया  जाना  कभी  कभी  यह  काले  बाजार  में  बेचा  जाता  है  are  लोगों

 को  बड़ी  कठिनाई  होती  यहां  तक  कि  नहांने  का  साबुन  है  इनमें  से  कुछ  अब  काफी  महंगे  हो  गये  हैं

 शर  दंतमंजन  तथा  दंत  ब्रश  भी  महंगे  हो  गये  आम  १  भी  इन  geal  का  उपयोग  कर  रहा  है

 झ्रत  यह  प्रावे श्यक  है  कि  इन  चीजों  का  उत्पादन  हो  शर  ये  उपलब्ध  हों  ।

 साथ  ही  जब  हम  सावंजनिक  वितरण  पद्धति  को  बात  करते  हैँ  तो  मैं  कहूंगा  कि  छोटे  छोटे  बर्तेंनों

 जैसी  जिनकी  अम  परिवारों  को  आवश्यकता  होती  है  श्रौर  कतिपय  ऐसी  भी  मद्दे  हैं  जिनका  प्रयोग
 a  कि उन  लोगों  द्वारा  किया  जाता  है  जो  गरीबीਂ  की  रेखा  से  नीचे  जीवनਂ  बिता  रहें  में  चाहता  g

 अप  इन  ७ वबस्त्रा चप्  का  पत  लगाएं  शौर  यह  सुनिश्चित  करें  कि  उनका  सहकारी  क्षेत्र  में  उत्पादन  होता  है  ।

 wat  प्रकार  मिट्टी  के  नियंत्रित  कपड़े  का  ग्रामीण  क्षेत्नों  में  उचित  वितरण  नहीं  हो  रहा  है  ।

 श्राप  50,000  सहकारी  समितियों  के  माध्यम  से
 5

 लाख  गांवों को  जो  वितरण  कर  रहें  हैं  वह  इन  लोगों
 की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  काफी  नहीं  wes  यह  है  कि  उचित  दर  सहकारी  समितियों
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 झौर  सुपर  बाजारों  की  संख्या  बढाई  जायें  खरीद  और  वितरण  एक  we  निकाय  द्वारा  किया  जाना

 चाहिए  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  उचित  दर  दुकानें  खोली  जानी  चाहिए  जहां  नाजुक  लोग  तथा  गरीब  लोग  रह

 रहे  जहां  उन्हें  कुछ  नहीं  मिलता  है  भर  जहां  व्यापारी  उनका  शोषण  करते  श्रतਂ  area  यह  सुनिश्चित

 करने  के  लिए  कदम  उठाने  चाहिए  कि  ये  चीजें  उपलब्ध  हों ।

 व्यापार  संतुलन  क  बारे  में  में  यह  उल्लेख  करना  चाहूंगा  कि  शत  वर्ष

 aiea,  wal  और  कतिपय  अन्य  वस्तुओं  के  निर्यात  में  कमी  हुई  जो  कि  मंत्रालय  के  किए  एक  श्रच्छी  बात

 नहीं  हो  सकता है  कि  मंत्री  महोदय के  पास  एक  स्पष्टीकरण  तैयार  हो  प्रवृत्ति  ही

 ऐसी  मंत्री  महोदय  के  पास  यह  स्पष्टीकरण  होगा  कि  अन्तराष्ट्रीय  प्रव  a  इस  प्रकार  रहीं

 है  कि  मुद्रा  मूल्य  कम  हो  गया  है  ये  काम  नहीं  हो  सकते ।  पर  अगर  गतिशील  दुष्टिकोग  अपनाया  जाता

 at  बहुत  कुछ  किया  जा  सकता था  ।

 कर्नाटक  से  लौह  चन्दन  की  रेशम  की  सूती  तम्बाकू  शर  काजू का  मुख्य
 रूप  से  निर्यात होता  है  ।  काजू  के  मामले  में  श्रब  हमें  मोजाम्बिक  और  केनिया  से  काजू  गिरी  नहीं  मिल  रहो  हैं  इसलिए काजू
 के  निर्यात  में  कमी  ars  है  ।  आल, ८५  प्याज  शरर  रुई  के  निर्यातकी  श्रनुमति  दी  जानी  चाहीए  ।  पीछे  जब  चीनीਂ  की

 कमी  थी  श्रौर  उसके  मूल्य  बढ़  गए  थे  तब  प्रा पने  उसका  निर्यात बन्द  कर  दिया  ।  wa  काफी  mar  में  चीनी  उपलब्ध

 है  इसलिए  इसक  निर्यात  की  अनुमति  जाए  जिससे  किसानों  को  लाभ  हो  ।

 मछली  जैसी  कुछ  ऐसी  चीजें  हैं  जिनका  देश  की  अ्वश्यकता  की  पूर्ति  किए  बिना  निर्यात  जाता

 झाप  देश  को  मांग  को  पर्ति  करने  के  बाद ही  कोई  वस्तु  निर्यात  करना  चाहते  ag  west  बात  है  1

 Agrastes  खली  का  भी  निर्यात  हो  रहा  है  यह  खली  मुर्गियों  ak  पशुद्नों  का  oar  श्रौर  इसकी

 कींमते  बढ़  गई  यह  उचित  मूल्यों  पर  उपलब्ध  नहीं  हम  देश  में  दुग्ध  क्रान्ती  लाना  चाहते  हमें  यह

 सुनिश्चित  करना  होगा  कि  इस  आहार  को  किसानों  को  उनकी  meal  ake  भैसों  के  लिए  उचित  मूल्य  पर

 उपलब्ध  किया  मेरी  राय  से  इसके  निर्यात  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  चाहिए

 कर्नाटक  सरकार
 न  केन्द्र  सरकार  से  कच्चे  रेशम  का  श्रायात  बन्द  करने  को  कहा है  ।  प्रत्येक  निर्यातक

 उसके  द्वारा  निर्यात  किए  गए  माल  के  मूल्य  के  दस  प्रतिशत  मुन्य  तक  अ्रायात  करने  का  हकदार  frst

 साल  लगभग  12  करोड़  के  मूल्य का  निर्यात  किया  गया  ।  श्रापात  केवलਂ  कच्चे  रेशम  के  रूप  में  ही  नीं

 किय  जाना  चाहिए
 ।

 उन्हें  रसायन
 a

 अन्य  मशीनें  श्रायात  करने  के  श्रनुमति  दी
 जा

 सकती  है  जिससे
 कि  वे  शर  अच्छा  रेशम  का  कपड़ा  तैयार  कर  सकें  ।

 >
 aq होता  क्या  नस  fe  af  तक  fe  faataa  रेशमी  कपड़ों  के  उत्पादन  में  कच्चा

 रेशम  प्रयोग  नहीं  कर  रहे  कंवल  कुछ  लोग  जैसे  लाॉरसन  ak  at  जिनका  रेशम  व्यापार  से  कोई
 संबंध  नहीं  आयात  हक  खरीदते  हैं  ake वे  BINA  कर  रहें  हैं  शौर  लाभ  कमा  रहे  इसने  कर्नाटक

 शहनूत  रेशम  को  मार  दिया  मैं  चाहता
 a
 &  fe  यह  बंद  किया  जाये ।  कर्नाटक  सरकार  रेशम  उद्योग

 का  जो  विकास  कर  रही  है  उसे  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साध  मैं  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं

 ॥  छबी  राम  अर्गल  3s  सभापति  नागरिक  पूति  श्रौर  सहकारिता  मंत्रालय

 की  मांगों  का  समर्थन  करने  के  लिये  में  खड़ा  हुआ  हूं  ।
 श्रापकों  मालूम  है  कि

 जब
 कांग्रेस  की  सरकार  थी  तो

 अवश्यक  ae  दैनिक  उपयोग  की  geal के  भाव  आसमान  को  छू  रहे  थे  श्र  मार्केट  में  बल्क  में  प

 पहले  ही  वह  वस्तुएं  गायब  हो  जाती  थीं  ।  मूल्यों  का  सूचकांक  बढ़  रहा  किन्तु  जैसे  ही  हमारे  वाणिज्य

 मंत्री  श्री  मोहन  शरिया  जी  ने  इस  विभाग  को  संभाला  बड़ी  seal  के  साथ  उन्होंने  काम  किया  है  और

 मूल्यों  में  गिरावट  mest  मूल्यों  का  सूचकांक  भी  नीचे  श्राया  है  ।

 में  मंत्नी  से  कहना  चाहता  हूं  कि  श्रभो  भी  इसमें  ate  सुधार  की  आवश्यकता  दैनिक  उपयोग
 mre  श्रावश्यक  al  के  मूल्य पर  नियंत्रण  की  श्राज  देश  में  श्रावश्यक  वस्तुओं के मलय के  मूल्य
 नियंत्रण  के  लिए  लोक  वितरण  प्रणाली  की  श्रावश्यकता  है  श्रौर  और  मोटे  aa

 आदि  सब  बस्तों च्  का  सहकारिता  के  झाधघार  पर  वितरण  होना  जनता  सरकार  को  मंशा  है  कि  गांवों

 का  विकास  हो  att  गांवों  के  लोगों  को  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  जायें  सरकार  यह  व्यवस्था  करेगी

 कि  ये
 सब

 चीजें  गांवो ंके  लोगों ,  किसानों  शर  हरिजन  श्रादिवासियों  की  उपलब्ध  कराई  तो  लाभ  होगा
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 छबीराम  अर्गल

 सरकार  की  अर  से  कई  बस्तम्नों  का  समर्थन  मलय  निर्धारित  fea  जाता है  ।  उसनें  पिछले  साल

 गेहूं  का  समर्थन  मूल्य  110  रुपये  से  112  रुपये  प्रति  क्विटल  निर्धारित  किया  ।  लेकिन  बाद  में  वहीं  गेहूं
 ~

 140  wa  xt  150  x  भाव  पर  उपलब्ध  हुआ  में  संघी  से  श्रनुरोध  करंगा  कि  इस  प्रकार

 की  जो  afe  होती  ag  नहीं  होनी  इस  पर  रोक  लगानी  चाहिए |
 में  यह  भीਂ  stan  करंगा  कि  श्राढ़तियों  झर  बिचौलियों  की  प्रथा  समाप्त  होनी  चाहिए  ।  झाज  उन्होंनें

 देश  में  एक  मानोपली  at  बना  wits  झ्राढ़ृतियें  बाजार  में  मल्यों  का  नियंत्रण  कर  सेते  हें  श्र  माल  को

 स्टाक  कर  लेते  इस  झाढृतियों  ate  बिचौलियों  की  प्रथा  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए

 हमारे  देश  में  5,417.38  करोड़  wa  का  श्ायात  किया  गया  है  झौर  4415.81  करोड़  रुपये  का

 निर्यात  किया  गया  है  ।  इस  प्रकार  हमको  100  करोड़  ea  का  घाटा है  ।  यह  घाटे  का  सौदा  नहीं  होना

 चाहिए  ।  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिए  कि  हम  झधिक  से  अधिक  निर्यात  कर  सके |  उदाहरण  क  लिए  हमारे

 यहां  से  कच्चे  चमड़े  निर्यात  किया  गया  अगर  उसी  चमड़े  को  पक्का  कर  निर्यात  feat  तो

 काफी  लाभ  होता  |  अगर  इस  प्रकार  की  फैक्टरियां  हमारे  देश  में  लगाई  तो  हमें  काफी  लाभ  होती ।
 देवास  में  टाटा  एक्सपोर्ट्स  की  एक  फैक्टरी  जिसमें  5  करोड़  wa  कीਂ  लागत  का  चमड़े  का  प्राउक्शन  है

 पौर  12,000  स्किन्ज  तैयार  होती  ह  लेकिन  चमड़े  की  क्वालिटी  खराब  होने  की  वजह  से  माकट  में
 ~

 की  क्वालिटी  सुपीरियर है  ।  इसी शौर  दसरे  eat  में  उसको  खपत  नहीं  होती  उसके  मकाबले  में

 तरह  हमने  रबर  श्रौर  काजू  का
 प्रायान  किय है  ।  हम  इन  चीजों  को  ल  यहां  तैयार  कर  सकते  ह्  हम  काजू

 को  mata  करने के  बजाये  उसका  निर्यात  सकते  ह्  श्रगर  हम  काजू  की  पौद  का  ्रायात  करें  और

 अपने  यहां  बागान  तो  काफी  लाभ  हो  सकता  है  ।

 कई  बस्तश्रा  पर  कुछ  लो  है  की  मोनोपोली है  ।  जैस  शहर  में  ही  रखा  जाता  है  ।  हमारे  यहां  लोलक  बॉड़ी

 फाउन्टेन  शेर  त्रौर  27  बीडी  ale  27  नामों  की  बीड़िया ंहैँ  ।  बीड़ी  और  fade  को  बनाने  वाले  शहर  में  एक  ही

 होलसेल  डिस्ट्रीब्यूटर  रखते  F  AI  उसके  श्राघार  पर  वे  सम्पूर्ण  मार्केट  पर  कब्जा कर  लेते  हैं  झौर  काला  बाजारी  करते  हैं  LAT

 rear है  कि  इस  प्रकार  की  मोनोपोली  नहीं  होनी  चाहिए  श्रौर  वितरक  व्यवस्था  में  सुधार  कर  के  कई  डिस्ट्रीब्यूटर्य  रखे  जाने

 ताकि  काम्पीटिशन  में  व्यापार  हो  सके  आर  लोगों  को  भी  लाभ

 रेपसीड  का  भी  mata  किया  ग्या है  हमारे  देश  में  इतना  तिलहन  पेदा  होता  है  कि  हम  उसके  | Miata

 के  बजाये  निर्यात  कर  सकते  इस  की  व्यवस्था  करनो  चाहिए

 हमारे  यहां  इतनी  तिलहन पदा  होती  हैं  कि  उस  का  तेल हम  पदा  कर  सकतें  भ्ौर उस उस  तल  से

 > वनस्पति  घीਂ  पदा  कर  सकते  slam  हम  को  घनस्पति  घी  बाहर  आयात  पड़ता  ica  हम  इसके

 ऊपर  य  1  सकें  तो  वनस्पति  घी  का  जो  ae  करत ेहैं  उस  का  निर्वात  कर  सकते

 में  प्राय  का  ध्यान  कुछ  देशी  वस्तुझ्नों  की  तरफ  चाहता  हूं  जो  हमार  देश  में  निमित

 होती हैं  जैसे  सूती  वस्त्रों  का  हम  यहां  से  निर्यात  कर  सकते  हैं  ।  कई  प्रकार  की  पोशाकें  तैयार  कर  सकतें
 है  aie  Pa! pert  उथागों  के  माध्यम  से  गलीचे  झादि  भी  बहुत  बड़ी  मात्रा  में  तेयार  करा  कर  उन  का

 निर्यात  कर  सकतें  हैं  ।  उस  से  हमारे  देश  को  लाभ  होगा ।  इसलिए  कुटीर  उद्योगो  को  बढ़ावा  देना  चाहिए

 पिठल साल  हम  जापान  मछली  का  निर्यात  किया  था  ।  wa  उसमें  कुछ  कमी  हुई  है  ।  77-78

 मम  11.8  it  टन  मछली  का  निर्यात  किया  था  लेकिन  जापान  ने  अब  उस  को  लेना  ae  कर  दिया

 है  क्योकि  हमार  यहां से  सड़ी  गली  मछली  भेजते  इस  पर  भी  निगरानी  होनी  चाहिए  ।

 इसी  प्रकार  मसालों के  बारे  में  में  श्राप  का  ध्यान  करना  चाहता  हूं  कि  कुछ  ही  लोग  हैं  जिन्हें

 इन  क
 ward  का  लाइसेंस  दिया  gar  उन्हीं  के  माध्यम  से  यह  होता  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 अगर  कुछ  लोग  का  काम  करना  चाहते  शिक्षित  बेरोजगार  ज  तो  उन  को  भी  प्रायात  न्

 इस  प्रकार के  मिल  ऐसी  व्यवस्था होनी  चाहिए  ।  पिछली  ने  कुछ  ऐसे  लोगों  को  आयात  लाइसेंस

 दिए  थे  दलगत  पर  ।  कुछ  ग्रपन  सफेदपोश  हाथी  जो  उन्होने  पाल  wa  थे  उन  को  दिए  थे  ।  मैं  झपने

 मध्य  प्रदेश  का  उदाहरण  देना  चाहता  हूं  ।  वहां  दो  लोगो  को  हांगकांग  से  घड़ी  anna  करने  के  लाइसेंस  दिए
 गए  ।  उन  में से  एक  ने  मरना  में  जहां  से  में  चुनकर  के  भ्राता  414  का  एक  कमरा  लिया  हुआ  है
 उन  का  कहना  था  कि  वह  वहां  घड़ी  बनाएंगे  ।  लेकिन  वह  कम  से  कम  1  लाख  रुपये  का  ea  मार्केट  साल  में
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 करत  न्
 e  ।  तो  इस  प्रकार  के  जो  फर्जी  लाइसेंस  हू  उन  की  frat  होनी  चाहिए  ।  इसी  प्रकार  से  दूसरे

 एक  किसी  सरदार  को  भोगल  में  लाइसेंस  दिया  है  ये  जितने  फर्जी  लाइसेंस  इन्होंने  भ्रपने  श्रादमियों  को

 रखे  हूं  इन  की  सारे  की  जांच  होनी  ये  काम  करते  हैं  यथा  कितनी  घड़ियां  उन्होंने  निर्यात  कीं

 कितने  एक्वाइज़  इयूटी  इन  मामलों  की  जब  Ah ज  aT ss ~  ale  td  लोगो  के  खिलाफ  कायेयाही

 होन  हिए  ।

 इसी  प्रकार  से  हम  ने  घनस्वात  कृतिम  बडुनल्प  इस्पात  श्रादि  का

 भी  amie  किया  है  ।  में  श्राप  से  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  पन्ना  में  हीर  की  खदान  उस  को  हम

 अच्छी तरह  से  देखें  तो  न  केवल हम  प्रपत  परों पर  खड़े  हो  सकते  हूं  बल्कि  इस  का  निर्यात कर  सकते  हैं

 शौर  अपने  घाटे  की  पूर्ति कर  सकते  Siar  नेखाद  का  भी  झायात  किया  sist  हम  झपने  देश में  खाद

 के  कारखाने  नहीं  लगा  मंत्री  महोदय  से  श्रनरोध  करूंगा  कि  इस  मामले  में  हम  अपने  परो  पर

 खड़े  होने  की  कोशिश  करें  श्र  आ्रात्मनिभर  हो  कर  खाद  का  झ्ायात  करने  के  बजाय  उस  का  निर्यात  कर

 सके  ऐसी  व्यवस्था वहू  कर ।

 में  आप  के  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  जी  का  ध्यान  नेकेड  ए  एफ  ई  की  झोर  अ्राक्षित

 करना  चाहूंगा  ।  जो  कनेलाइज्ड  झ्राइटम्स  हैं  उन  का  एक्सपो  इस  के  माध्यन  होता है  ।

 रल  कोग्रापरेटिव  मार्केटिंग  फेडरेशन  के  माध्यम से  प्याज  एक्सपोर्ट  होता  है  ।  यह  fan  इन

 के  माध्यम  से  ही  होता  में  झाप  से  प्राथना  करूंगा  fH  श्राप  या  तो  इस  को  सरकारी  माध्यम  से  करायें
 में  यह  नहीं  चाहता  कि  कोब्रापरेटिव  के  माध्यम  से  नहीं  चाहिए  लेकिन  मोनोपली  किसी  की  नहीं  होनी

 चाहिए  ।  जसे  कई  राज्यों  में  सोयाबिन  वगरह  पदा  होता  तो  इन  का  एक्सपोर्ट  किसी  को  भी

 जो  इस  काम  को  करना  चाहे  करने  की  दे  सकते  हैं  ।  यह  मोनोपली जो  रही  है  यह  नहीं  होनी  चाहिए ।

 इसीं  प्रकार  से  राज्यों
 में

 पटसन  झादि  रखने  क  fay  गोदामों  की  भी  कमी  है  जिस

 से  हजारों  लखों  टन  गेहूं  खराब  हो  जाता है  ।  गोदामों
 की  व्यवस्था के  लिए  भी  ह्म  प्रयास  करना  चाहिए ।  हम

 जो  झपने  श्राप  पैदा  करते  हैं  उस  के  रख  रखाव  के  लिए  गोदाम
 की

 व्यवस्था  कर  सकें
 तो

 उस  से  हमें
 लाभ  होगा  ।

 amt  को  मालूम  हैं  कि  गन्ने  का  बहुत  बड़ा  उत्पादन  हमार  देश  र $ ञ्  ।  पहल  यह  होता  था  कि  हाय
 इ,क्कर  हाय  शक्कर  शर्क्कर  मारी  मारी  डॉल  रही  कोई  शक्कर  लेने  वाला  नहीं है  चीनी

 का  निर्वात  कर  सकते  हमारे  पास  चीनी  का  बहुत  बड़ा  भण्डार  यदि  चीनी  के  निर्यात  की  rec

 ह  जाए  तो  किसानों  को  गन्ने  का  उचित  मूल्य  भी  मिल  सकेगा  atk  देश  को भी  लाभ  होगा

 श्राजकल  गांवो  में  मिट्टी  का  तेल  उपलब्ध  नहीं  है  ।  fazer F के  तेल  का  faacor  भी  ढीक  ढंग  से  होना

 चाहिए  ।  यदि  सहकारिता  और  शिक्षित  बेरोजगारों  के  माध्यम से  मिट्टी  के  तेल  का  वितरण  कराया  जाए
 तो  बेरोजगारों  को  रोजगार  भी  मिल  सकगा  श्र  मिट्टी का  तेल  भी  से  उपलब्ध  होगा

 कृषि  के  उपकरण  बाहर  से  हन  मंगाते  हू । हम म्रपत  इंजीनियसं  को  सक्षम  बनायें  ताकि

 कृषि  उपकरण  श्रायात  करने  के  बजाए  निर्यात  कर  सरके  तया  श्रपने  परों पर  खड़े  हो  '  सके ।  इस  बात  की

 व्यवस्था  की  जानी  चाहिए ॥

 बड़ी  बड़ी  कम्पनियों  की  ao  टायर  में  मोनोपली है  उनकी  मोनोपली  को  समाप्त  जाना

 चाहिए  wart  ट्रक  श्रौर  seed  के  टायर्स  की  कीमकें  असमान  छ  उसकी  कीमतें  नी

 आनी चाहिए  ।  मंत्री जी  का  ध्यान  इस  झर  अवश्य  जाना  चाहिए

 उद्योगयंतिपरों  को  सरकार  ल/इपेंत  तो  दे  देती  >
 ica  लेकन  वे  sit  कम  के  लिए  grad  की

 व्यवस्था  नहीं  करते  हें  ।  मेरा  सूझाव  है  कि  उनको  लाइसेंस  तभी  दिए  जायें  जवकि  वे  अपन  कमेंचारियों  के  लिए

 झावास  की  व्यवस्था करें  ।

 इसक  साथ  ही  मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  देश  में  बनने  वालों  सभी  प्रकार की  वस्तुम्नों  के  लिए  खप

 माकट  की  व्यवस्या
 होनी

 चाहि  Taian  स्माल  स्केल  इण्डस्ट्रीन  के  तहत  शिक्षित  बेरोजगारी  लोग  अपने  छोटे

 छोटे  sarrad  लगाते  हैं  लेकिन  उनके  लिए  मार्केट
 नहीं  है

 ।  उनके  द्वारा  बनाई
 ई  वस्तुयें  ae  में  कितनी

 नहीं है  ।
 आज

 देश  में  कुम्भारी  जेसे  घंघे  बेकार  से  हो  गए  इसलिए  जो  भी  वस्तु

 बनाई  जायें  उनके  लिए  माकंट की  व्यवस्था  होनी  चाहिए  तमी  उनको  लाभ  पहुंच  सकता  है
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 छवी

 कृषि  उपकरणों  से  संबंधित  एक  बात  में  झर  कहना  चाहूंगा  कि  जो  भी  उपकरण  तयार  किए  जाय  वह

 सस्ती  कीमत  पर  लोगों  को  उपलब्ध  होने  चाहिए  तभी  इसका  लाभ  पहुंच  सकता  है

 मसालों  के  निर्यात  में  पिछले  साल  के  मुकाबले  इस  साल  कमी  श्राई  Tiga  बार  कुलिम  art

 का  आयात  किया  गया  हैं  लेकिन  दम  अपने  यहां  ही  सूत  बना  सकते  हूं  तथा  अपने परो  पर  खड़े  हो  सकते  हूं

 मैं  एक  बात  की  श्र  झर  भी  ध्यान  श्राकर्षित  करना  चाहूंगा  ।  श्राज  देश  में  कई  में  सोनोपली
 छनती  जा  रद्दी  है  जसे  कि  कपड़ा  ग्वालियर  ग्वालियर  सूटि्ग्जि--इनकी  बिक्री  बाजार में  ज्यादा  होती

 ।  मेरा  यह  सुझाव  कि  स्माल  स्कलਂ  इण्डस्ट्रीन  की  तहत  जो  चीज  बनती  जसे  जनता  जनता

 |  जनता  क्लाथ--इनका  alae  खयाल  रखा  जाना  चाहिए  ताकि  गरीब  से  गरीब  श्रादमी  व्  यह  चीज

 उपलब्ध  हो  सकें  ।  मंत्री  इसकी  व्यवस्था  करेंगे  तो  में  हूं  जनता  को  बहुत  लाभ  |

 अन्त  में  में  मंत्री जी  से  प्राथना  win  कि  लाइसेंस  प्रणाली  में  जो  मोनोपली  बनती  जा  रद्दी  है  उस  पर

 विशेष  ध्यान  इसक  साथ  ही  अ्रनसचित  जाति  एवं  अनसचित  जनजाति  के  लोगों  को  इसमें  sina  रोजगार

 का  waar नहीं  मिलता  है  ।  जिस  प्रकार  से  मंत्री  जी  ने  मूल्य  नियंत्रण  के  संबंध में  तेजी  से  कदम  उठाए

 @  उसी  प्रकार  से  श्रनंसूंचित  जाति  एवं  जनजाति  के  लोगों  के  लिए  रोजगार  के  साधन  सभी  जगहू  उपलब्ध

 हीने  चाहे  ae  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियां  हो  या  बड़े  बड़े  औद्योगिक  घराने  हो  या  कोश्रापरंटिव  wet

 के  उद्योग  हो  किसी  भी  प्रकार  के  इस  में  जातियों  शौर  अनसचित  जनजातियों  के  लोगो  को

 रोजगार उपलब्ध  नहीं  होता  है  ।  मं  प्राथ॑ना  करुंगा--कि  इस  बारे  में  श्राप  जब  जवाब  दें  तो  झवश्य  प्राश्वासन  देंगे  ।

 अन्त  मंत्री  महोदय  ने  जो  मांगे  रखी  में  उन  का  समथन  करता  &

 Mo  पी०  to  मावलंकर  1  सभापति  महोदय  झ्रापका  आभारी  हू ंकि  श्रापने  मुझे

 इस  चर्चा  में  भाग  लेने  का  श्वसर  दिया  ।  नागरिकर्पू्ति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  at  गतिब्रिधियां

 इतनी  व्यापक  है  कि  उनके  अन्तगत  लगभग  हर  प्रकार  का  काम  जाता है  ।  इतने  व्यापक  क्रियाकलापਂ

 क  मंत्रालय के  बारे  में  केवल  पांच  मिनट  में  ही  सब  कुछ  बोलने  का  प्रयत्न करना  तो  निश्चय  ही  बहुत

 साहस  का  काम  है  तथा  में  अपने  श्रापकों
 इतना

 साहसी  नहीं  समझता  कि  में  पांच  मिनट  के  समय  में
 इस

 मंत्रालय  की
 मांगो  पर  बोलते  उन्हें  न्याय  संगत  रूप  से  प्रस्तुत  scant  इसलिए  मैँ  बिना  म्रघिक

 frost  के  बहुत  ही  स्पष्ट  तथा  संक्षेप  रूप  में  AAT  बात  कहने  का  प्रयत्न  करूंगा  ।

 सब
 से  पहले तो

 मैं  प्रतिवेदन  की  प्रस्तावना के  पृष्ठ  16  को  उध्दुत  करना  चाहता हूं  जिसमें कहा  भया

 है  किः
 31  देश  क  व्यापक  संभावित  राजनीतिक  सरलीकृत  प्रक्रिया  तथा  निर्माणात्मक

 प्रोत्साहनवधक  के  होने  पर  सरकार  का  विश्वास है  कि  निर्यात  विकास  निरन्तर  गति

 से  करके  ही  देश  को  श्राथिक  सामाजिक  प्रगति  तथा  आत्मनिभंरता  की  शोर  अग्रसर

 feat  जा  सकता है  1”

 अध्यक्ष  महोदय  यह  भ्रनुन्छेद  इतना  श्रादशंघादी  कि  इनके  बारे में  किसी  प्रकार  का  विवाद  नहीं  हो
 सकता  wit  इसे  किसी  ag  विशेष के  लिए तो  क्या  इस  दो  वष॑  1970-81  या  1984  या  1999  2010
 के  प्रतिवेदन में  भी  यदि  रखा  जात ेतो  भी  कोई  इसका  विक्षेप

 नहीं  करेगा  पर्त, ्  इस  सम्पूर्ण  श्रनुच्छेद सें
 होने  परਂ  शब्द  बहुत

 ही  महत्वपूर्ण  है  भ्रौर  मुझे  इस
 बात  की  भी  खुशी  है  कि  मेरे  माननीय

 | है हन ्

 मित्र  ने  सत्ता  में  art  के  बाद  भी  aoa “aT
 £ तुक तता | ३  को  बनाये  रखा  है

 ।  में  उनसे  हाथ  जोड़कर यह
 निवेदन  करता  हूं  कि  यह  देश  में  सामाजिक  परिवर्तन  लाने  के  लिए  श्रपनीਂ  सत्ता  तथा  प्रभाव  का  सह्दी  प्रयोग

 करें  तथा  जों  कुछ  प्रति-वेदन  में  कहा  गया  उसकी  श्रोर  पूरा  पूरा  ध्यान  दें  ।

 सभापति  देश  की  AY-Vyawar  का  सम्पूर्ण  आधार  बिदेश  व्यापार  नीति  पर  निभेर  होता  है
 eat  यह  नीति  इसी  मंत्रालय  द्वारा  बनाई  जाती  है  ।  यही  कारण  है  arma  तथा  निर्यात  का

 प्रश्न  हमारे  सामने  बार  बार  आता  है  ।  देश  में  3  1978  से  faa  आयात  मीति  को
 लागू  किया

 गया
 उसके  संबंध  में  कुछ  कहने  का  समय  तो  मेरे  पास  नहीं  है

 पर
 उसके  बारे  में  यह  भी  का कहां  गधा

 है  कि
 उससे

 झर  अधिक  सूधार  किया  जायेगा  ।  इसलिए  मैं में  उसके  बारे  में  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  areat
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 धा
 |  म  समझता  ह्  fe  हमें  आयात  तथा  निर्यात  के  बारे  में  गतिशील  नीति  अ्वनानीਂ

 राष्ट्रीय  मंडियों  में  तथा  श्न्तर्राष्ट्रीय  समुदाय  में  प्राय  दिन  उतार  चढ़ाव  आते  रहते  है  Wa:  हमारी  सावंत
 a 1  टा नीर  ऐसी  होनी  चाहिये  जिसमें  काफी  लचीलापन  हो  तथा  faa  भ्र  cet  राष्ट्रीय  परिस्थितियों  ना  अनुरूप

 ढाला  जा  सके  ।  इसके  लिए  यह  अ्निवायें  है  कि  हम  समय  समय  पर  अन्तर्राष्ट्रीय  परिस्थितियों  को  समीक्षा

 करते  रहे  तथा  साध  ही  अपने  लोगों  की  झ्रावश्यकताश्रों  का  भो  उचित  भ्रवलोकन  करते  रहे  ।  कई  बार  ar

 होता  है  जब  कि  कुछ  वस्तुझों  झ्ावश्यकता  होती  है  तथा  कुछ  कोई  समग्र  ऐसा  भी  हो  सकता  है

 जब  fe  उनकी  श्रावश्यकता  देश  में  न  अ्रायात  तथा  निर्यात  के  बारे  में  किसी  प्रकार  की  स्थाई  नीति

 नहीं  श्रपनाई  जा  सकती  ।  प्रतिबेदन  में  जिस  पैरे  का  उल्लेख  feat  wat  कह  निश्चय  ही  अच्छा  है  तथा  मैं

 मोटे  रूप  से  उसका  समधन  करता  हूं  ।  प्रस्तावना  के  पैरा  तथा  9  में  faa  बातों  का  उल्लेख  किया  गया

 एवं  में  उनका  भी  समथेने  करता हूं  ।  परन्तु  मैं  केवल  लघु  उद्योगों  हथकरघा  व  कुटीर  उद्योगों  के  बारे  में

 कुछ  निवेदन  करना  चाहता  |  हम  इस  संबंध  में  कितना  कुछ  कर  रहे  मेरी  यह  मान्यता  है  fe  हम  भारत

 में  बहुत  ही  wee  किस्म  की  हस्तशिल्प  के  वस्तुवं  लघु  aar  कुटीर  उद्योगों  के  माध्यम  से  तैयार  कर  सकते

 है  वास्तविकता  तो  यह  है  कि  इनका  उत्पादन  किया  भी  जा  रहा  है  जब  में  जाता  हूं  aa
 विदेशियों  से  यह  पता  चलता  है  कि  यद्यपि  भारत  के  हस्तशिल्प  की  किस्म  काकी  अच्छी  हैं  परन्तु
 फिर  भी  उसे  सही  प्रकार  से  उचित  समय  तथा  श्रपेक्षित  मंडियों  में  बेचनेका  प्रयास  नहीं  किया  जाता  है

 मैं  Hat  महोदय  Fata  करूंगा  कि  यह  इस  मामले  को  आर  ध्यान  दें  तथा  इस  समस्या  का  समाधान

 खोजने  का  प्रयत्न  करें  ।

 अब  मैं  कांडला  निर्बाध  व्यापार  क्षेत्र  के  बारे  एक  अराम  वात  कहना  चाहता  हूं  प्रस्तावना  पृष्ठ

 ii)  पर  कहा  गया है

 व्यापार  क्षेत्रों  में  भी  धीरे  धीरे  प्रगति  हो  रही है  ।  वर्ष  के  दौरान  कांडला  निर्वाव  व्यापार

 ea  में  ऐसी  एककों  कीਂ  संख्या  35  से  बढ़कर  39  हो  गई

 परन्तू  यदि  यह  संख्या  35  से  बढ़कर  36  हो  जाती  तो  भी  श्राप  यह  तो  कह  सकते  है  किं  एक

 एकक  श्रौर  बढ़  गया  है  परन्तु  am  ag  नहीं  कह  सकते  fe  35  बढ़कर  39  हो  जाना  महत्वपूर्ण
 > यह  खुशी  की  बात  है  कि  मंत्री  महोदय  मेरे  साथ  इस  बात  पर  संहमत  ष

 >
 क्योंकि  ag  अपना  सिर

 feat
 रहे  है  ।  प्रतिबेदन  में  तागे  कहां  गया  ्

 कौडी  संख्या  64  से  बढ़कर  go  हो  गई  i  कांडला  से  ad  1978  के

 दौरान  6  करोड़  का  व्यापार  किया  14.0

 में  aga  ही  विनम्रतापूर्वक  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  प्रगति  संतोषजनक  ् है

 पहली  बात  तो  यह  है  कि  कांडला  fasta  क्षेत्र  किसी .  कानूनी  झाधार  पर  बनाया  गया  > g  ?  जहाँ  तक

 मुझे  याद  है  श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  के  समय  में  ag  निवोंध  व्यापार  क्षेत्र  बनाया  गया  था  परन्तु  Away

 इस  निर्वाध  क्षेत्र  के  बारे  में  अपेक्षित  विधान  या  संसदीय  अधिनियम  नहीं  बनाया  wat है  ।  मैं  मंत्रीਂ  महोदय

 से  faded  करता  हूं  कि  वह  न  कवल  कांडला  अपितु  सभी  निर्वाध  व्यापार  क्षेत्रों  के  मामलों  का  अध्ययन

 में  चाहता  हूं  कि  इस  क्षेत्र  का  संचालन  सम्बदूध  सरकार  द्वारा  afew  सक्रिय  तथा  प्रत्यक्ष  रूप  से  किया

 जाना  चाहिये  ।  मैं  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  के  लिए  भी  बधाई  देना  चाहता हूं  कि  az  पहले  ऐसे  वाणिज्य  yar

 है  जिन्होंने  कि  कांडला  निर्वाद्य  व्यापार  क्षेत्र  का  दौरा  किया  है  ।  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  wa  कभी  भी  मंत्री

 महोदय  वाणिज्य  मंत्रालय  का  कार्यभार  छोड़े--में  यह  नही  चाहता  कि  वह  सरकार  का  का्यभार--छोडे  न् अचात्‌

 जब  वह  यह  मंत्रालय  छोडे  तो  कांडला  निर्वाध  व्यापार  क्षेत्र  को  इतना  age  बना  दे  कि  देश  में  श्रायात

 तथा  निर्यात  संबंधी  नीति  का  सही  रूपरेखा  तैयार  हो  जाये  तथा  इस  क्षेत्र  में  उपलब्ध  करवाई  जाने  वाली

 का  अधिक  उपयोग  करते  इस  कार्यक्रम  को  विकसित  किया  जा  सके  ।

 प्रतिवेदन  में  aitant  का  उल्लेख  भी  किया  गया  प्रभी  कल  ही  मैने  एक  प्रश्न  यूछने  का  प्रयास  किया

 था  परन्तु  अध्यक्ष  महोदय  ने  उसे  पूछने  नहीं  दिया  था  श्रब  में  फिर  वही  पूछना  चाहता हूं  कि  श्री  कुण्ड  aaa

 वरिष्ट  साधी  श्री  अटल  बिहारी  वाजपेयी  के  साथ  गये  थे  |  विदेश  व्यापार  का  मामला  विंदेशीਂ

 सम्बन्धों  के  साध  ही  जुड़ा  रहता  है  क्योंकि  विदेशों  के  साथ  हमारे  संबंध  केवल  राजनीतिक  ही  नहीं  होते

 अपितु  वह  स्पष्ट  प्रत्यक्ष  रूप  में  व्यपपारिक  तथा  वाणिज्यिक  सम्बन्धों  पर  ही  आधारित  होते
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 अमुंदानों  को  29  1979

 [  अध्यक्ष  महोदय  |
 a इसलिए  मैं  उनसे  यह  wade  करना  चाहता  हमें  अफ्रीकी  देशों  के  साथ  श्रपने आधिक  तथा  व्यापारिक

 wad  की  शोर  अधिक  ध्यान  चाहिये

 तक  faqetta:  व्यापार  समझौतों  का  मं  अभी  कुछ  ही  समय  पूर्व  स्पेन  तथा

 स्विट्सरलैंड  गया  मुझे  यह  जानकर  खुशी  हुई  कि  प्रास्ट्रीया  से  भी  व्यापारिक  शिष्टमंडल  mae  है  तथाਂ

 भारत  व  स्पेन  के  बीच  भी  कुछ  व्यापार  चल
 रहा

 में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  विश्व  के  कुछ

 श्रन्य
 कम  महत्वपूर्ण देशों  के  साथ  ही  व्यापारिक  सम्बन्ध  बढापय  जाने  चाहिये  ताकि  उन  देशों  के  हमारे

 martes  तथा  राजनीतिज़  सम्बन्धों  में  सुधार  हो  मैं  भारत  तथा  योरोपीय  झाधिक  ग्रेट  ब्रिटेन

 के  प्रश्न  तथा  राष्ट्र  मंडल  देशों  के  बारे  में  इस  समय  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  सिवाय  इसके  कि  ब्रिटेन

 से  व्यापार  शौर  वाणिज्य  मंडल  श्रनेक  शिष्टमंडल  भारत  तरा  रहे  हैं  और  वह  हमें  प्रोद्योगिकी  के  क्षेत्र  मेंਂ

 कुछ  सहायता  दे  रहे  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  ग्रेट  ब्रिटेन  ही  एक  ऐसा  देश  हैं  जो  हमें  ऋण  के  रूप  में  ही  नहीं  बल्कि

 तरीकों  से  भी  शधिकतम  सहायता  दे  रहा  है  ।  यदि  ऐसी  बात  है  तो  फिर  मैं  सोचता  fe  वाणिज्य

 मंत्रालय  को  यह  मिलने  वाली  सहायता  सोच  विचार  कर  दी  प्रयोग  में  लानी  चाहिये

 मुझे  wt  है  कि  1978 के  दौरानਂ  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  ने  विभिन्न  स्थानों  पर  झ्रायोजित

 झन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग  लिया  ।  भारत  ही  नहीं  कई  अन्य  देशों  ने  भी  इन  मेलों  में  भाग

 लिया
 ।

 ये  व्यापार  मेले  बुडापेस्ट  तथा  स्टाकहोम  में  aria  fea

 गये ।  areny  मे ंभी  एक  भारतीय  प्रदर्शनों  आयोजित  की  गईं  प्रतिवेदन  में  इस  बात  का  भी  उल्लेख  है  कि

 इस  वर्ष  के  दौरान  प्रगति  नई  दिल्‍ली  में  भी  कई  प्रदर्शनियां  आयोजित  की  गई  ।  गत  वर्ष  मैने  भो  इन्हें
 दो

 या  तीन  बारदेखा  ।  मुझे  मालूम  नहीं  कि  झापने  भी  इन्हें  देखा  या  नहीं  ।  प्रगति  मैदान  नई  दिल्‍ली  में
 छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  भी  प्रदर्शनी  की  गई  थी  यह  प्रदर्शनियां  कई  wer  स्थानों  पर  भी  आयोजित  कीं

 गई  किन्तु मुझे  ऐसा  लगता है  कि  इन  पर  aga  afew  पैसा  बरबाद  किया  जाता है  ।  यह  कहने में  wae

 खेद  होता  है  किन्तु  am  इन  मेलों  को  श्रायोजित  करने  या  इनमें  mar  लेने  के  लिए  इतना  श्रधिक  घन

 लगाते  उनसे  उतना  अधिक  लाभ  नहीं  होता  उनसे  हमें  विश्व  के  विभिन्न  देशों के  are  व्यापार

 ८]  | के  wat  waar  सुविधायें  प्रयाप्त  रूप  से  प्राप्त  नहीं  होती

 दसरी oa  ar  त  दिल्‍ली  में  aq  उद्योगों  का  मेला  श्रायोजित  किया  ।  मैं  श्रीਂ  orfrar  से  जानना  चाहता

 हूं  कि  क्या  इन  उद्योगों  को  अधिक  देशों  से  HAST  प्राग्त  हुये है  ag  मेरे  इस  set  का  उत्तर  दें  ।

 अ  | अन्त  में  में  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  बारे  में  कहना  चाहता  यह  एक  भ्रच्छी  प्रणालो

 है  ।  उन्होंन ेजो  कई  कदम  इसक  बारे  सुझाये  है  इनमें  से  एक  यह  है  कि  इस  प्रणाली  को  ग्रधिकाधिक  क्षेत्रों
 में

 लागू  किया  उन्होंने  कहा  है  कि  यें  इस  प्रणालो  को  उन  क्षेत्रों  में  भो  लागू  करूगा  जहां  कि  जन  संख्पा

 1000  से  भी  कम  है  ।  इतना ही  नहीं  यह  प्रणाली  सुदूर  जन  जाति  इलाकों  में  भी  लागू  को  जायेगी  ।

 मुझे  पूरा  विश्वास  नहीं  है  कि  क्या  mm  योजना  व्यवहारिक  रूप  से  हो  सकेगी  |  वह  हमें  यह  बतायें

 कि  इस  दिशा  में  वह  कितना  कुछ  कर  सकते  है  ।  यह
 न  बताये  वह  क्या

 करना  चाहते  है  ।  aTaniaa
 वितरण  प्रणालो  पर  इस  दृष्टि  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  दूसरे  केन्द्र  राज्य  स्तर  की  उच्च  शक्ति  प्राप्त
 समितियों

 के  गठन  का  मामला है  ।  यें  समितियां  समूची  विवरण  प्रणाली  का  समन्वय  तथा  प्यविक्षण  करेगी  ।  उन्हें  इन
 समितियों  की  नियुक्ति  करते  समय  पूरी  सावधानी  वरतनी  चाहिये  ok

 इन  में  केवल  उन्ही  लोगों  को  रखा  जाना  च।हिये  जो
 कि  इन  समितियों  को  सही  दिशा  दे  सके  तथा  स्वयं  निरन्तर  सतक॑  रहे  यदि  ऐसा  कर  दिया  जाता है  तो  मुं
 पूरा  विश्वास  है  कि  ag  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली के  माध्यम  से  कुछ  कर  सकते  gz S|

 hay  के  रुप  में  मैं  यह  कह  दूं  कि  उनका  मंत्रालय  एक  ऐसा  मंत्रालय  है  जिपके  कार्यकलापों से  समचों
 सरकार की  परख  होती  है  ।  कोई  भी  राज्य  उसको  करनी  से  जागा  जाती  है  न  fe  कथनी  से  ।

 यदि  at  पास  समय  होता  तो  मैं  सहकारी  समितियों  तथा  उपभोक्ता  समितियों  के  बारे  में  भी  कुछ

 कहता किन्तु इस  वेक्त  में  इस  वारे में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता ।  मुझे  यह  सत्र  कहने  का  जो  भ्वसर  दिया  गया  है
 उसके  लिए  मैं  सभा  को  घन्यवाद  देता  हूं  ।  में  समज्ञता  a ध  fe  राष्ट्र  इस  बात  को  महसूस  करेगा  कि
 frat  facet  सदस्य  को  केवल  2  या  3  मिनट  क  हो  समय  fen  जाये  ।  फिर  भी  मैं  एक  बार  फिर  झ्रापकाਂ
 घन्यवाद  करता  हूं  घयन्यवाद
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 श्री  रामलाल  राही  )  :  भ्रधिष्ठाता  पार्टी  की  तरफ  से  जिन  लोगों
 के

 नाम
 यहां  पर  बोलने  के  लिए दिये  wat  थे  श्रौर  जिनको  बोलने  का  मौका  नहीं  दिया  गया  इसलिए  कि  वें  पुकारने  पर  उपस्थित  नहीं थे  तो  मैं

 उस  के  सम्बन्ध  में  जानकारीਂ  चाहता  हूं  कि  कया  ऐसी  व्यवस्था  सदा  के  लिए  बना  ली  गंधी है  कि  जिनके  नाम  पुकारे
 वे  झगर  उपस्थित  नहीं  होंगे  तो  उनकों  बोलने  का  मौका  चहीं  दिया  या  यह  व्यवस्था  केवल  झाज  के  लिए  ही  है

 ?

 अगर  यह  ग्राजਂ  के  लिए  ही
 है  तो  ऐसा  नहीं  च  हम  भी  इस  पर  बोलना  चाहते  हमें  केवल  दो  मिनट  चाहिएं  ।

 आप  मेहरबानी  करके  हमें  दो  मिनट  का  मौका दें  क्योंकि  श्रघिष्ठाता  हम  देख  रहे  हैं  कि  मंगफली  के  तेल  के  वनस्पति
 म  इस्तमाल पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया है  ।  हम  उत्तर  प्रदेश  से  आते हैं  शौर  वहां  मूंगफली  अधिक  मात्ना में  होती  है  |

 वहां  इस  से  लोगों  में  परेशानी  है  ।

 महोदय  :  कल  झापका  नाम  बुलाया  गया  था  ye  आप  थे  ।  अध्यक्ष  महोदय  के  इसके  बारे  में

 स्पष्ट  निदेश  है  कि  यदि  कोई  सदस्य  अनुपस्थित  तो  उसका  नाम  दोबारा  न  बूलाया  जाये  ।  जाप  की  बात  तो  मैं  समझता

 हु  परन्त ुमें  नियमों  का  उल्घ॑न  नहीं  कर  सकता  |  यह  तो  wa  एक  परम्परा  बन  गई  है  ।  मैं  यदि  इसका  उल्लंघन  करता

 तो
 कार्यवाही  भला  कसे  सही  ढंग  से  चलाई  जा  सकेगी  |

 श्री  रामलाल  राही  :  मूंगफली  के  तेल  के  वनस्पति  झायल  बना  ने  में  इस्तेमाल  पर  जो  प्रतिबन्ध लगा  दिया  गया

 मंत्री  महोदय  उसके  बारे  में  यहां  बता  दें  ।

 सभापति  महोदय  :  श्राप  तो  वरिष्ठ  संसद  सदस्य  है  ।  कृपया  अरपना  प्रॉसन  ग्रहण  कीजिये  तथा  मंत्री  महोदय  को सुनिये t

 श्री  पीयूष  तिरकी  अधिष्ठाता  हमारा नाम  भी  हमारी  पार्टी ने  भेजा  हम  को  भी  झाप
 पांच  मिनट बोलन  के  लिए  क्यों  नहीं  देते  हैं  ?  सुची  में  मेरा  नाम  भी  है  ।  श्रापने  दलों  के  नाम  छोड़  क्यों

 दिये  हैं
 सभापति  महोदय  :  मंत्री  महोदय  उत्तर  दे  रहे  हैं  ।

 श्री  पीयष  तिरकी
 :  मेरे दल  ने  आज  मुझे  बोलने  की  श्रनुमति  दे  दी  है  श्रौर  मैं  बोलने  के  लिए  तैयार

 aaa  महोदय :  प्रिय  मित्र  मुझे  खेद  है  ।

 श्रो
 tae

 तिरकी  :  सदन  में  गणपूर्ति नहीं  है  ।

 सभापति  महोदय  :  गणपुर्ति  है  ।

 श्री  पीयष  तिरकी  :  यदि  श्राप  मुझे  बोलने  की  श्रनुमति  नहीं  देते  तो  मैं  गणपूर्ति  की  मांग  करूंगा  |

 सभापति  महोदय  :  मूझे  खेद  है  कि  समय  नहीं  है  ।

 शो  deg  तिरकी  :  में  केवल  पांच  मिनट  बोलना  चाहता  हूं  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रापका  नाम  कल  भी  बलाया  गया  था  ।  अच्छा  श्राप  बोल  मंत्री  महोदय  कुछ  मिनट

 के  बाद  बोलने  के  लिए  राजी  हो  गये  है

 att  पीयष  तिरकी  :  मैं  वाणिज्य  वितरण  मंत्री  माननीय  मोहन  धारिया  के  सम्मुख  कुछ  सच्ची  तस्वीर  रखने  का

 दुस्साहस कर  रहा  हूं  ।  में  मंत्री  महाशय  से  अजे  करता  हूं  कि  वहू  विचलित  न  sts  और  मेरी  गुस्ताखी माफ  करें  ।

 हमारी  प्राजादी  के  31  साल  गजर  चके  पांच  पंचवर्षीय  योजनायें पुरी  हो  चूकी  कांग्रेस के  पतन  के  बाद

 जनता  सरकार के  भी  वर्ष  बीत  चके  हैं  ।  कितनी  प्रचंड  तरक्की हुई  इस  देश  में  ।  अरति  समृद्ध  देश  water के

 समान  ही  हमारे  देश  में  टी  झ्रालीशान मोटर  सुपर  फास्टर  एयर  कंडिशंड  रेल  जम्बो  जेट  विमान
 WHAT  फाइव  स्टार  रिव्मिंग  मनमोहक  कैबरे  ब्ल्यू  फिल्में  आदि  सभी

 सुविधायें मौजद  हैं  ।  ये  सभी  व्यापार  से  ही  सम्भव  हो  पाई  हजारों  वैश्यागहों में  बालिकाओं  से  लेकर  उच्च  वर्गीय

 स्त्रियों  तक  हर  किस्म  की  श्रौरतों  का  इंतजाम  किया  गया  है  a  इस  नेक  व्यवसाय  में  लाखों  स्त्रियों  के  निर्वाह  का

 उत्तम  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।  लाखों  लोगों  को  भीख  मांगने  की  विद्या  निरंतर  सिखाई  जा  रही  है  अर  करोड़ों  को  बेकारी

 में  ही  सुख  चन  से  कसे  निर्वाह  जाए  इसकी  भ्रदुभत  जानकारी  बराबर  दी  जा  रही  है  सत्तर  प्रतिशत  से  ज्यादा

 लोग  या  नि  SATS H के  जितनी  हमारी  प्राबादी  थी  उससे  कहीं  ज्यादा  लोग  are  निरक्षर  हैं  ।  65  प्रतिशत लोग

 दरिद्रता  की  चोट  में  ard  पेट  या  खाली  पेट  झ्ञॉपड़ों  में  या  फूटपाथ  झाधे  नंगे  या  लगभग  नंगे  जी  रहे  मर  रहे  हैं

 लेकिन  मतदान  का  महान  अ्रधिकार  उन्हें  दे  कर  सन्तष्ट  किया  गया  है  ।  करोडों  परिवारों  के  पीने  का  पानी  उपलब्ध न

 होने  पर  भी
 प्रमी

 के  संडास  स्वच्छ  जल  से  बराबर  चमकीले  रखने  की  व्यवस्था  उपलब्ध  है  ।  अछतों के साथ के  साथ  मारपीट
 के  झोपड़ों को  जलाना  या  उजाड़ना  बेरहमी से  जारी  है  परन्त  उसकी  निन्दा  करने  का  श्रधिकार  मौजूद  है  ।  उन्हें

 जिन्दा  जलाने  का  क्रम  भी  चल  ही  रहा  है  पर  हा  उच्च  लोकशा  ही  की  भर्त्सना  का  प्रधिका  प्रौर  उसकी  पुरी  छूट  जनता  सरकार

 aq  फिर  देदी  उनकी  स्त्रियों  के साथ  बलात्कार  जैसे  घणित  काम  भी  पूरी  अहमियत  से  जारी  हैं  पर  हां  गर्भपात  करान
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 की  मुफ्त  सुविधा  उपलब्ध  है  ।  इस  देश में  कूड़ा  कोठों  पर  जानवरों  के  साथ  की  खोज  लेते  मानव  देखे  जाते  हैं  लेकिन

 दुसरी  तरफ  अंतरिक्ष  की  खोज  में  करोड़ों  रुपये  के  खर्च  से  alas  उपग्रह  छोड़े  जा  रहे  हैं  दवा  दारू और  पुष्टिकारक  खाद्य

 के  अभाव  में  पचास  लाख  से  ज्यादा  लोग  श्र  हो  चुके  हैं  लेकिन  टी  वी  कैसे  रंगीन  की  जाए  इसके  लिए  करोड़ों  रुपया

 मुहैया  किया  गया  है  ।  करोड़ों  मजदूर  कजे  के  बोझ  से  दबे  हुए  हैं  लेकिन  मालिकों  द्वारा  टैक्स  टाल  कर  जमा  किया  गया  काला

 धन  कसे  ad  किया  जाए  इसकी  चिन्ता  सरकार  कर  रही  है  ।

 इस  देश  में  ore  भी  श्रकाली  wie  निरंकारी सब्ण  a  अछूतों  से  दुश्मनी  बनाए  हुए  हैं  लेंकिन
 उद्योगपति  श्र  बड़े  जमींदार  श्रौर  सेठ  व्यापारी काला  करने  पुलिस  शौर

 गूनाहंगार मिल  जुल  कर  हंसी  खुशी  जी  हे ह

 अरबी  are  श्रत्य  विदेशी  qazat  को  झ्ाकर्षित करने के लिए करने  के  लिए  पेशेवर  वैश्याओओं  के  श्रलावा  कई  कालेज  कन्यायें  और

 घरेलू  ग्रौरतें  भी  खुद  धंधा  करने  लगी  हम  पर  झाक्रमण  करने  वालें  देशों  से  भी  व्यापार  के  नाम  पर  उनके  ही  देश  में  जा

 कर  खुशामद  का  रवैया  अपनाया  जा  रहा  है  और  तठस्थता की  डींग  हांकना  व्यावहारिक हो  चला  है  ।

 भारत  मां  की  सन्तान प्राज  पीड़ित  शोषित  है  श्रौर  यह  सब

 मंत्रालय की  ही  देन  इससे  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  है  |

 हमारे  देश  में  खाद्यान्न  की  बढ़ती  इतनी  हो  गयी है  कि  रखने  की  जगह  नहीं  मिल  रही  है  ।  दुसरी

 65  प्रतिशत  लोग  He  ग्रहमार  या  पूरे  भूखे  श्रवस्था  में  पड़े  जानवरों  से  भी  बदतर  जीवन  जीने  के  लिये  बाध्य  किये  जा

 रहे  क्या यह  एक  ५ १5  पहेली  नहीं  है  ?  श्राजादी के  नाम  पर  तड़प  तड़प  कर  मरना  ही  क्या  भारत  माता  की  इतनी

 बड़ी  झाबादी  का  मौलिक  अधिकार  है  शौर  चन्द  से  लोगों  को  व्यापार  के  नाम  पर  मौज  करने  का  अबाध  अधिकार  कैसे  सहन

 किया  जा  सकता  है  ?

 इन्दिरा  गांधी  के  दस  वर्ष  के  शासन  ने  गरीबों  को  धोखा  दे  कर  पूंजीपतियों  की  arias  स्थिति  मजबूत  करने  में  पुरी

 ताकत  लगायी  थी  |  झांकड़े  श्रापके  पास  मौजूद  हैं  क्या  आप  उसी  के  पद  चिन्हों पर  पांव  नहीं  बढ़ा रहे  हैं  ?  जरा  सम्भल

 कर  चलने  की  कृपा  करें  |  जनता  धोखा  खाते  खाते  समझने  लगी  है  श्रौर  गौर  से  देख  रही  है  कि  ाप  के  कथन  और

 करनी  में  भ्रन्तर  पड़  रहा  है  या  नहीं  |

 मेरा
 तो

 सुझाव  है  कि  श्राप  प्रतिश्नुतियों  को  पूरा  करें  जिसकी  श्रापने  हिमायत  की  थी  ।  समय  at  चुका है  :

 (1)  उच्चतम  प्राय  सीमा  निर्धारित  करने  की  ।

 (2)  सम्पत्ति  रखने  के  मौलिक  शभ्रधिकार  का  निवारण  |

 (3)  जिसकी  हल  उसकी  जमीन  दिलाने  की

 (4)  वितरण  व्यवस्था  में  मिडिलमैन  की  समाप्ति  ।

 (5)  मानवता  का  राष्ट्रीयकरण  ।

 प्रत्येक  भारतीयों  के  पीछे  विदेशों  से  950  रु०
 6

 जनों  के  हर  परिवार  पीछे  4,500  रु०  का  कर्जा

 अभी  भी  बरकरार है  ।
 झर

 हमारे  शासक  जल  की  तरह  विदेशी  मुद्रा  in  करने  के  बदले  नाना  किस्म के  बहाने
 खोज

 कर  सारी  दुनिया  के  चक्कर  लगा  रहे  हैं  प्र  पब्लिक मनी  का  भ्रपव्यय  कर  रहे  हैं

 भारत  मां  की  करोड़ों  सन्तान  ने  भ्रभी  तक  रेल  नहीं  देखी  है  ।  देश  विदेश  की  बात  छोड़  wot  जिले  तक  की  सैर

 उनके  नसीब  में  नहीं है  ।  में  कटना  चाहता  हूं  कि  हमारी  वितरण  व्यवस्था  बिल्कुल ही  गलत  नीति  पर  शझ्राधारित  है  ।

 हमारे  बहुत
 से  साथियों  ने  जिक्र किया  है  कि

 श्रति  उत्पादन  होने के  कारण  किसान  को  उचित  मूल्य  दिलाने  में  सरकार
 झसफल

 रही  है  यह  सच  परन्तु  इसके  दुसरे  पहलू  भी  मौजूद  हैं
 ।  श्राज सब  से  ज्यादा  शोषित  श्रज्ञानता  के

 अंधकार  में  नश  करोड़ों  लोग  गांवों  के  ही  रहने  वाले  हैं
 ।

 उचित  मूल्य  की  श्रावाज़  उठाने  वाले  कौन  है  ?  वे  वही  हैं  जो  व्यापार
 से

 सम्बन्ध  रखते  जिन्होंने बहुत  सारे  बेनामी  जमीन  ava  a
 में  कर  रखी  है  ।  aes  मजदुरों  से  काम  लेते  रहे

 हैं  बड़े बड़े  ग्रोहदों  में  हैं  श्र  साथ  ही  साथ  जमीन  के  मालिक  हैं  ।
 जो  सस्ती  मजदूरी  से  या  बिना  मजदूरी दिये  ही  मानवता

 के  पोषण  से  गोदाम  भरे  हैं  ae  वही  हैं  जिनके  हाथों  छोटे  किसानों  की  फसलें  कटने  के  पहलें  ही  जल  के  भाव  में  बिक

 चुकी  होती  है  ।  यह  वही
 हैं

 जो
 हंड्रेड  परसेंट  सूद  की  दर  से  रुपया  किसानों  की  परोपकारी  में  हर  साल  लगाया  करतें  हैः

 झर  पूरी  उपज  श्रपने  गोले में  भरते  हैं  ।
 हकीकत  तो  यह  है  कि  असल  किसान  के  पास  अपने  ही  खाने  के  लिये  पुरे  हज  का

 अनाज
 मौजद  नहीं  बेचने  की  वात  तो  दूर  की  है  ।
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 wer  कारण  है  गड्ड  गेर  यें  दे  ma  wT  देखी  जा  रही  है  ।
 जरा  गौर  करें

 यह  hs  फ़ोर  बक  करने

 यह  सोचने  का  विषय  है  शर  नीति वाले कौन  हैं  ?  क्या  यह  किसान नहीं  हैं  ?  क्या  यह  शहरों  से  दौड़  कर  झरा  गये  ह

 निर्धारण  में  ore  परिवतेन  करने  की  जरूरत  है  ।

 मनुष्य की  क्रय  शक्ति  खत्म  हो  चकी  है  ।  जब  श्रापको  रखने  की  जगह  नहीं  है  ।  प्रौर  गना ज  की  बरबादी  हो  रही

 तो  क्यों  नहीं  इन  भखे  ग्रामवासियों  को  क्रेडिट  पर  बेच  की  प्राप  व्यवस्था  करते  |  कहावत  ठीक  उतरती  है  में

 घाव  तो  चंदी  में  दवाई  1.0

 सर  हमारी  सरकार  बड़े  इत्मीनान  से  बोलती  श्रा  रही  है  कि  हमने  रेकाड  उन्नति  कर  ली  है  ।  सभी  क्षेत्रों  में  हमारा  घन

 धान्य  सरप्लस  हो  चुका  है  ।  गड़  श्रौर  क्या  नहीं  |  कल  ही  माननीय  उद्योग  श्री  जाजें
 फ़र्नान्डीस

 ने  atest  की  बौछार  से  ऐसा  साबित करने  की  कोशिश  की  कि  हमारी  गाड़ी  उन्नति  के  शिखर  पर  पहुंच  चुकी  है
 ।

 इसलिये मैं  मंत्री  जी  से  श्रनुरोध  करूंगा कि  जो  हमारी  वितरण  व्यवस्था  है  उसमें  MAT A  परिवतेंन  लाने  की  श्राप

 चेष्टा  करें  ।  हम  जानते  हैं  कि  व्यावसायी  गणेश  श्रौर  लक्ष्मी  की  पूजा  करते  हैं  ।  गणेश  का  वाहन  चूहा  जो  बहुत

 चालाख  होता  चपके-चपके  खाता  रहता  है  श्र  sea  दिखने  में  तो  साध  दिखता  लगता है  निरामिष

 कुछ  खाता  नहीं  है  लेकिन  वह  ५ चर्पक  रात  में  शिकार  करता  है  |

 मेरी  अश  है  कि  माननींय  मंत्री  जी  व्यवसायियों  से  अ्रच्छी  तरह  से  पेश  श्रायेंगे  श्रौर  इस  दुरावस्था  को  दुर  करेंगे  जिससे

 आम  जनता  सुख  से  श्रपनी  दरकार  चीजें  जुटा  सके  भ्र  उन्हें  प्राप्त करने  में  सफल  हो  सके  ।  धन्यवाद ।

 में  सदन  तथा  सदस्यों के  प्रति  ware  ह नागरिक  तथा  सहकारिता मंत्री  मोहन
 कि  उन्होंने  चर्चा  के  दौरान  विभिन्‍न  सकारात्म  सुझाव  दिये  और  उनकी  श्रालोचना  सकारात्मक  हीं  रही

 श्ारम्भ  में  ही  में  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  सदन  में  जिस  विषय  पर  चर्चा
 की

 जा  रही  वह  निश्चय ही  देश  को
 समृद्धि  अ्रथे-व्यवस्था  की  दष्टि  से  काफी  महत्वपूर्ण

 है  ।  सदन  में  नागरिक  पूर्ति  तथाਂ  सहकारिता

 विभागों  पर  चर्चा की  जा  रही
 है  ।  मैँ  चाहता  तो  यह  था  कि  इन  तीनों  विभागों  को  wert  gat  कर  दिया  जाता  श्रौर  हमें

 उन  पर  स्वतन्त्र  रूप  से  चर्चा  करने  का  श्रवसर  मिलता  ।

 सदन  में  यह  कहा  गया  है  कि  जहां  तक  देश  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  उसके  व्यापार में  हय
 घाटे

 का
 सरकार

 पर  कोई

 नहीं  पड़ता  मैं  gree  में  ही  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  यह  धारणा  बिल्कुल  ठीक  नहीं  है  ।  व्यापार  घाटे

 में  हो  रही  बृद्धि  से  सरकार  निश्चय  ही  चिन्तित  है  ग्रौर  पेट्रोलियम  तथा  पेट्रोलियम  उत्पादों  व  अन्य  उर्वरक ं  Gat

 अन्य  वस्तुझ्रों  जिनका  कि  हमारे  देश  के  उद्योग  तथा  कृषि  पर  प्रत्यक्ष  प्रभाव  पड़ता  के  मूल्यों  में  हुई  वृद्धि  से  विशेष  रूप  से

 चिंतित है  ।  इससे  केवल  हमारे  ही  देश  की  श्रथ-व्यवस्था  पर  नहीं  अ्रपितु  अनक  विकासशील  देशों  को  अथ-व्यवस्था  पर

 उसका  बरा  प्रभाव  पड़ा  है  इन  परिस्थितियों  के  भ्रन्तगंत  इसके  बारे  में  कोई  दाम  नहीं हो  सकतीं  कि  यदि हम

 अपने  आत्म  निरभेरता  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करना  चाहते  तो  फिर  हमें  अपने  निर्यात  में  ale  अ्रधघिक  वद्धि  व्यापारिक

 घाटे  को  शी  घ्नातिशीघ्र  कम  करने  का  प्रयास  करना  होगा  ।

 सदन  में  wa  भी  कहा  गया  है  कि  इसका  कोई  ata  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की  श्रालोचना  सुनकर  निश्चय  ही  मुझे

 दुःख  होता है  ।  इन  दो  वर्षे  के  दौरान कवल  प्रतिवेदनों  को
 ही  नही  श्रपितु  इस  समय  के  दौरान  जारी  किये  गये  विभिन्‍न

 eee  श्रादि  को  श्राप  देखे  तथा  दो  बर्ष  के  त्रिया  कलाप  को  देखे  तो  उससे  बात  पुर्णतया  स्पष्ट  हो  कि

 हम  कंवल  दर्शन  में  ही  नही  अपितु  विदेश  ध्यापार  नीति  सहित  देश  की  अ्रधे-व्यवस्था  के  योजनाबद्ध  विकास  में  विश्वास

 रखते  है  इसी  सम्दर्भ  में  हम  उद्देश्यों  की  बात  करत ेहै  ।  वह  उद्देश्य  भला  क्या  है  ?
 हमारा  विदेश  व्यापार  कस  चलना

 चाहियें
 ?

 हमारा  fi q  व्यापार  हमारे  देश  की  रा'टीय  विकास  नीति  तथा  धिक  उद्देश्यों  अतरुप  होना  चाहिये  |

 हम  झ्रात्म-निभरता  प्राप्त  करना  भी  इन्ही  उद्देश्यो ंमें  से  एक  है  ।  हम  देश  के  लिए  नई  प्रौद्योगिकी  तथा  विज्ञान  प्राप्त  करना

 है  ।  हम  यह  भी  चाहते  है  कि  नय  विज्ञान  तथा  को  हम  ऐसी  प्रौद्योगिकी  के  रूप  में  ढालें  जो  कि  हमार

 देश  की  परिस्थितियों  के  अन्रूप  हो  ।  हम  यह  भी  चाहते  है  कि  हमार  देश  के  समग्र  गरीबी  तथा  बेरोजगारी  को  जो

 भयानक  समस्यायें  समाधान  भी

 हम  बिदेश  व्यापार  के  माध्यम  से
 हो

 करनें  का
 प्रयत्त  करें  ।  इसलिए हम  यह

 भी  चाहते  है  कि  जिन  aequi  ar  निर्यात  हमने  करना  है  ,  जहां  तक  हो  सक  इन  बस्तुस्ना  का  उत्पादन  देश  के  लघु  तथा

 कुटीर  उद्योगों  द्वारा  ही  किया  जैसा कि  प्रो०  मावलंकर नें  सुझाव  दिया है  ताकि  इससे  आर  तो  हम  लोगों  को

 अधिकाधिक  रोजगार  उपलब्ध  करवा  सक  तथा  दुसरी  श्र  हम  झर  अधिक  विदेशी  मुद्दा  सर्ज द्  कर  सके  ।  इसके  साध  ही

 हम  और  श्रधिक  विदेशी  मद्रा भी  सर्जित  करना  चाहते  है  क्योंकि  हमें  उद्योगों  के विकास  तथा  उनके  लिए  श्रपेक्षित

 इयकताओं को  भी  दृष्टिगत  रखना  है  ।  इसके  साध ही  हमें  यह  भी  दष्टिगत  रखना है  कि  हमारी  कृषि  तथा  अन्य  मानवीय

 167



 अनुदानों  की  1979-  20  19  76.
 अ

 मोहन

 उपभोग  सम्बन्धी  MasaHay  क्या  है  ।  यह  सम्पूर्ण  संघर्फ  हम  किसके  लिए  कर  रहे
 है  ?  हम  यह  विदेश  व्यापार

 > a कयों  चाहते  है  ?  इसके  लिए  प्रमुख  रूप  से  तो  व्यक्ति  के  लिए  हो  सब  कुछ  किया  जातों  1  हुमें

 विदेशी-मुद्ठी  ग्रजित  करनी  होगी  ताकि  हम  देश  में  कर्ष  तथा  मानवीय  उपयोग  सम्बन्धी  बढती  हुई  अपनी

 को  पुरा  कर  सके
 अझाज  देश  में  लागत  का  स्तर  कया  है  ?  जब  हम  यह  कहते  है  कि  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्ति  सीये  ग्रधिकाधिक  700

 या  800  रुपये है  शौर  जब  हम  यह  WT  800  रुपये  से  1500  रुपये  तक  बढाना  चाहतें  तो  फिर  हम  इस  बाने  कॉ

 अनत मान ्  लगा  सकते  है  कि  देश  में  लागत  में  कितनी  वुद्धि  होगी  तथा  साथ  ही  हमारी  igs PAs  कितनों  बढ  जायेगी  ?

 इसक  बारे  में  कोई  दो  राय  नहीं  हो  सकती  कि  हमें  देश  की  बढती  हुई  मांगों  को  पुरा  करने  के  लिए

 विदेशी-मद्दा  श्रजित  करनी  होगी  ।  परन्तु  करते  समय  भीਂ  हमें  यह  बात  निश्चय  ही  ध्यान  में  रखनी  होगी  कि  पिछलें

 कुछ  वर्षों  में  हमने  देश  में  प्रौद्योगिक  तथा  कृषि  विकास  के  लिए  अरपना  श्रलग  ढांचा  तैयार  किया  है  श्रौर  जहां  तक  सम्भव

 हों  सके  हमें  श्रपने  देश  के  श्रौद्योगिक  तथा  कृषि  विकास  का  श्राधार  श्रपने  स्वदेशी  ढालें  को  ही  बताना
 इसे  दृष्टिगत  रखते  हुये  ही  हमें  देश  में  नई  प्रौद्योगिकी  तथा  विज्ञान  को  अपनाना  होगा  ।  हमें  अपने  देश  में  प्रतुतंधात
 तथा  विकास  कार्य  में  अधिक

 पूंजी  निवेष  करन  चाहिये  ।  जब  अधिक  ala tran  देशों में  विकास  कार्य  बहुत  तेज  हो  रहा

 है
 प्रौ  जव

 कि  हम
 श्रपने

 देश  में
 विकास  तथा  श्रनुसंधात  पर  alae  पूंजीनिवेश  करने  की  स्थिति

 में  नहीं  तथा
 यदि  हमें

 नई  प्रौद्योगिकी  तथा  विज्ञान  अरन्य  देशों  से  लेना  है  तो  हमें  उसके  लिए  अधिकਂ  विदेशो-म्‌द्रा  की  श्रावश्यकता  होगी  ।  इसके

 साथ  ही  हम  यह  भी  नहीं  भूल  सकते की  यदि  हम  श्रधिक  प्रगति  करना  चाहते  है  तो  हमें  मूल्यों  में  स्थिरता  लानों

 भी  सुनिश्चित  करना  होगा  ।  यह  एक  ऐसा  साधन  जिसे  न  केवल  श्रभी  बतायी  गई  मांगों  की  पूर्ति  के
 उपयोग  में

 लाया
 जा  सकता  है  बल्कि  इसको  देश  में  मूल्य  स्थिर  रखने  के  लिये  भी  उपयोग  में  लाया  जा  सकता है

 ।
 यह  सचिन

 ऐसा  जिसे हमें  उपयोग में  लाना  चाहिये  ।

 इसक  जब  हम  विदेश  व्यापार  की  बात  करते  तो  कुछ  व्यक्तियों  अवा  घरानों  का  श्रधंव्यवस्था  पर  नियंत्रण

 श्रथवा  एकाधिकार
 करने  की  अ्रनुमति  कसे  दे  सकते  हैं  ?  जब  हम  एस०ठी  ०सी  ०,  एम  ०एम  ०टी  पी

 एन  ०सी  ०सी  ०एफ  ०,  अन्य  एजेन्सियों  के  सम्बन्ध  में  ata  करते  हैं  तो  उसका  तात्पयं  यही  है  कि  हम  इन  washes

 क्षेत्र  के  निगमों  तथा  सहकारी  dean  को  प्रोत्साहन  देना  चाहते हैं  ताकि  श्रथव्यवस्था पर  समूचे  रूप  से  सार्वजनिक  क्षेत्र

 के  उपऋम  तथा  सोसाइटी का  नियंत्रण  न  कि  कुछ  का  ।  इस  प्रकार  विदेश  व्यापार  की

 जा  सकता है

 इसके  श्रलावा  हम  अपने  मित्र  विशेषकर  पड़ौसी  देशों  को  कंसे  भुला  सकते हैं  ?  श्री  शिन्दे
 ने

 कल

 पाकिस्तान  तथा  बंगलादेश  के  साथ  भारत  के  आधिक  सम्बन्धों के  बारे में  उल्लख  किया  था  यह  सम्बन्ध  केवल  पाकिस्तान

 तथा  बंगलादेश  के  साथ  ही  नहीं  है  बल्कि  श्री  भूतान  ग्रादि  देश  भी  इससे  सम्बन्धित  हम  भ्रपने  विदेश

 व्यापार  की  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  उद्देश्य  को  भी  ध्यान  में  रखते  हैं  कि  भारत  के  साथ  ही  ये  eve  पड़ौसी  देश  भी  विकसित

 यदि हम  शांति  तथा  समुद्धि का  जीवन  व्यतीत  करना  चाहते  तो  पड़ौसी  देशों  का  समृद्ध  होना  भी  बहुत  हो

 श्रावश्यक है
 ।  श्रपने  देश

 की
 विदेश  नीति  को  तैयार  करते  हम  इन  उद्देश्यों  को  भी  ध्यान  में  रख  रहे  हैं  ।

 मेरे  श्री  जाज  जो  कि  इस  समय  सभा  में  मौजूद  नहीं  हैं  यह  कहा  है  कि  देश  में  कोई  नीति  नहीं  है  ।  मैंने इस
 समय  देश  को  विदेश  व्यापार  नीति  का  ही  उल्लेख  किया  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  देना  चहता  कि  हम  में

 हुई  गलतियों  को  दोहराना  नहीं  चाहते  है  ।  में  इस  बात  को  जानता  हूँ  कि  हमारा  विदेश  व्यापार  निःसंदेह  रूप  से  बढ़ा
 है  ।  लेकिन  इस  बात  को  भी  भुलाया  नहीं  जा  सकता  कि  पहले  योजना  श्रायोग  तथा  राज्य  सरकारों  तथा  केन्द्रीय

 मंत्रालयों  को  भी  देश  के  चिदेश  व्यापार  की  समस्त  प्रक्रिया  में  सम्मिलित  करने  का  कोई  अवसर  नहीं  दिया  जाता  था  ।  यहँ

 पहला  है  जबकि  हमरे  निर्यात  तथा  श्रायात  व्यापार की  समस्त  प्रक्रिया में  योजना  wtp,  केन्द्रीय  मंत्रालयों  तथां
 राज्य  सरकारों  को  सम्मित्तित  करने  का  प्रयास  किया  गया  है  हम  अपने  निर्यात  व्यापार  को  वगैर  उत्पादन  वृद्धि  के  नहीं

 बढ़ा  सकते  हूं  यदि  हम  श्रपने  देश  से  निर्यात  योग्य  श्रौद्योगिक  wear  कृषि  क्षेत्र  के  उत्पादन  को  प्रोत्साहित  करना  चाहतें
 तो  क्या  यह  उपयुक्त  सम्बन्वय

 तथा  सहयोग के  तथा  हमारे  उत्पादन  की  देखभाल  करने  वाली  विभिन्‍न  राज्य
 सरकारों  को  बगैर  सम्मिलित  तथा  केन्द्रीय  मंदालयों  को  बगैर  सम्मिलित  संभव  हो  विदेश  व्यापार

 की  हम  विकसित  करना  चहते  लेकिन  हम  इसे  श्रव्यवस्थित  रूप  में  अधवा  तदर्थ  रप  में  विकसित  करना  नहीं  चाहतें

 हम  समूचे  विदेश  ares  को  एक  वैज्ञानिक  आधार  पर  विक्सित  wen  चाहते  जिसके  द्वारा  भविष्य  की
 बनाई जा  तथा  देश  की  अ्रपनी  को  पति  में  रख  कर  सजीव  निर्यात  को  प्रोत्साहित  किया  जा  सके  1
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 इसके  कल  इस  बात  का  अलोचना के  साथ  किया  गया  gr  कि  सरकार  इधर-उधर  पाबंदियां  लगा

 रही  है  ।  में  सभा  के  ध्यान  में  इस  बात  को  लाना  चाहता  कि  जब  हमने  पहले  सरकार से  सला  अपने  हाथ  में  संभालीਂ

 थी  तो  उस  समय  aq  feafa  थी  ?  सच  है  कि  वर्ष  1976-77 के  दौरान  निर्यात  व्यापार  में
 गम  24

 से
 25.0

 प्रतिशत  की  afe  हुई  थी  ।  लेकिन  शझ्रापको याद  होगा  कि  उस  समय  क्या  परिस्थितियां थो  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 प्रत्येक मद  के  कुछ  कह  सकता हूं  ?  उस  समय  चाय  का  क्या  मूल्य  था  ?
 क्या  यह  बात  सच  नहीं  कि

 जनता  के  लिये  चाय  को  मूल्य  25  26  रु०  अथवा  27  Go  प्रति  किलों  तक  पहुंच गया  था  ?  क्या  झाप  यह  नहीं

 चाहते  कि  अपन  देश  की  श्राम  जनता  को  वगर  किसी  कठिनाई के  बाद  ही  चाय  का  निर्यात  fray  ga

 क  लिये  ही  हैं  ।  मैं  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  उत्पादक  को  एक  लाभकारी  मूश्य  प्राप्त  होना  चाहिये  ।  इसके

 साध ही  हम  इस  aie  को  भी
 नहीं  नकार  नहीं  सकते  कि

 उत्पादक
 भी

 किसी  wea  रूप  से  एक  उपयोक्ता  होता  है  ।

 एक  कपास  का  उत्पादकਂ  चाय  का  उपयोक्ता  है  श्रौर  हमें  उसका  ध्यान  रखना  होगा  इसलिये  हमें कुछ  पाबंदियाਂ

 लगानी  पड़ेगी  ।.  कया  ag  वास्तविकता नहीं  कि  प्याज  के  मूल्य  भी  3  रु०  अथवा  4  ho
 प्रति  किलो  तक  पहुंच  गये

 ?  क्यां

 इस  सभा  में  यह  मांग  नहीं  की  गई  थी  कि  झाम  जनता  के  लिये  इन  a  उपलब्ध  कराने  के  लिये  कुछ  समग्र
 तक

 के

 लिये  इन  के  निर्धात  पर  रोक़  क्यों  नहीं  लगाई  जा  सकती  है  ?
 ऐसा  नहीं  कि  प्रारम्भ  में  मेंने  स्वयं  ही  इस  सम्बन्ध

 में  कोई  facia  लिया  हो  ।  श्री  जारज  इस  समय  सभा  में  नहीं  है  ।  लेकिन  जहां  तक  aaa  के  निर्यात  का  सम्बन्ध

 इसक  बारे में  पहली  सरकार ने  1975  में  नीति  निश्चित  की  थी  ।  1975 को
 पश्चात्‌  यदि  शझ्ालु्ों  क  निर्वात  का

 उल्लेख  किया  जाये  तो  मुश्किल  से  200  300 द०  अथवा  अधिक  से  afr  5000 का  ही  निर्यात  गया

 इसलिये  ऐसा  नहीं  है  कि  यह  सब  कुछ  जनता  सरकार  ने  ही  किया हो  ।  मूल्य  वृद्धि  के  कारण  ही  संभव  है  उन्होंने

 ऐसा  किया  हो  मैं  उत्हें  दोशी  नहीं  ठहरा  रहा  हूं  लेकिन  इस  बात  को  भी  नहीं  भुलाया  जा  सकता  कि  हमें  अपने  देश की

 झाम  जनता  की  Dra wparal  तथाਂ  निर्यात  में  ताल  मेल  बैठाना  चाहियें  ।  इसके  लिये  सही  ग्रायोजन्त

 तथा
 उत्पादन  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।  इसीलिये  हमने  साधी  श्र  बरनाला  जी  के  सहयोग  से  कुछ  कार्येक्रम  निर्धारित

 किये  हैं  उदाहरण के  लिये  सब्जियों को  उगाने  का  एक  कार्यक्रम है  ।  यह  बात  सच  है  कि  हमने  सब्जियों  के  निर्यात

 पर  रोक  लगा  दी  है  ।  लेकिन  इसके  साथ  ही  हमने  एक  योजना  निर्धारित  की  है  तथा  हमने  सभी  राज्य  सरकारों  से

 दिया  है  कि  उनको  सब्जी  उगानें  के  वहत  कार्यक्रम को  लाग  करना  चाहिये  ।  सब्जियों  के  अतिरिक्त  उत्पादन  में  से  50

 प्रतिशत को  निर्यात  करने की  अनुमति  दी  जायेगी  ।  बे  बहुत  -  qq  है  तथा  कुछ  राज्य  सरकारों  ने  तो  इस  कार्यक्रम
 को  अपत

 हाथ  में  ले  भी  लिया  है  मने  इस  बात  से  है  कि  पंजाब  के  मख्य  मंत्री ने  ग्रमतसर क के  पास  शब्जियों  उत्पादन

 का  एक  बहत  कौयचम  अपने  हाथ  में  ल  लिया  मेने  उनको  कह  दिया है  कि  यदि  एक  हवाई  जहाज  के  भार की
 सब्जियां  उपलब्ध  होती  हे  तो  अ्रमतसर  से  सीधे  ग्ररब  देशों  अथवा  अन्य  देशों  को  इसे  निर्यात  किया  जायेगा  |  इस  प्रकार  हम
 उन  देशों  को  ताजा  सब्जियां  दे  सकते  हैं  तथा  हमारे  कपकों को  भी  afar  राय  प्राप्त  हो  सकती  है  ।  इसके  साथ  a

 सब्जियों के  50  प्रतिशत  उत्पादन  को  भारतीय  मण्डियों  में  प्राने  के  कारण  देश  के  लोगों  का  भी  सही  ध्यान  रखा  जा

 सकेगा  |  क्या  इसको  वैज्ञानिक  दप्टिकोण  नहीं  कहा जा  सकता  ?  हसी  प्रकार  प्याज  तथा  श्लअझ्रों के त्रारे में के  बारे  में  भी  हम

 अतिरिक्त  उत्पादन  की  श्रोर  ब्यान रखे  pus  ताकि  देश  की  दग्रावध्यकताय्ं  तथा  निर्यातों  का  ध्यान  रखा  जा  सके  |

 इस  ae  तथा  पिछल  वर्ष  के  दौरान  हुए  निर्यात से  a  जिक्र  किया  गया  है  ।  बात  अवश्य  है

 विकास  दर  तथा  निर्यात  mrad  में  कमी  हुई  है  लेकिन  इसके  क्या  कार  क्या  हमें  इसका  जिक्र  नहीं

 करना  चाहिये  ?  व्  1978-79 के  दौरान  देश  को  420  करोड़  रु०  को  हानि  इसका  कारण  यह
 काज  तथा  अन्य  व्यापार्वि  वस्त्रों  के  मल्यों में  अन्तरराष्ट्रीय  बाजर  में  गिरावट  झाई  ।  इसिलिये  हमें  426

 करोड़  रु०  का  घाटा  gal  प्रतिशत  क  झ्तुसार  यह  ama  होता  है  ।  यदि  पिछले  वर्ष  के  दौरान  मलय  स्थिर  रहते

 तो  अथवा  5  प्रतिशत  विकास  दर के  बजाय  हमें  13  प्रतिशत  विकास दर  प्राप्त  होंती ।

 रुपया की  तुलना  में  डालर  के  मूल्य  में  कमी  हुई  है  ।  70  प्रतिशत  निर्यात  का  लेत  देन  डालर  से  किया  जाता

 है  ।  हम  रुपये  के  मामले  में  घाटा  हुआ  है  न  कि  ढालर  सार  वह  एक  व  में  150  करोड़  to  का  घाटा  जो  किਂ
 लगभग 3  प्रतिशत  के  करीब  है  ।  यदि  va  भी  13  प्रतिशत  के  साथ  जोड़  feat  तो  यह  16  तिशत

 हो  जाता है  ।

 इसक  अलावा  में  हड़तालों  तथा  wer  मामलों  के  दार्शनिक  तत्व  पर  विचार  नही  कर  रहा  हूं  ।  मैं  उन  लोगों में  से

 ज हू  जो  हमेशा  मजदुरों  के  रों  की  वकालत  करते हैं  लेकिन
 हमें

 इस  बात  को
 नहीं  भूलना  चाहिये कि  देश

 के  हितों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जहां  तक  भी  हो  सके  हमें  हड़तालों तथा  तालावंदी  से  बचना  चाहिये  क्योंकि  वग्वई
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 20  1979 की

 ~_

 [at  सोहन

 तेथा  कलकत्ता  पत्तों  पर  हड़ताल  होने  के  जो  लगभग  50  दिन से  भी  अधिक  दिन  तक  जारी  faz

 afar  नुकसान  हुआ  है  यह  श्राप  सभी  जानते  हूँ  ।  इसके  अ्रलावा मैं  जुट  मिलों  तथा  अन्य  संस्थाओं  में  हुई  हड़ताल

 at  जिक्र  नहीं  कर  रहा  हूँ  ।

 प्रो०  पी०  जी०  मावलंकर  :  ऐसी  aga  सी  हड़तालों  से  बचा  जा  सकता  है  ।

 श्री  मोहन  धारिया :  में  कलकत्ता  तथा  बम्बई  बंदरगाहों  पर  फरवरी  तथा  मार्चे  के  महीनों में  हुई  हड़तालों  का

 ही  उल्लेख कर  रहा  हूँ  ।  निर्यात की  जाने  वाली  तैयार  वस्तुझ्रों का  निर्यात  न  होने  के  कारण  हमें  400  करोड़  रु०  से

 लेकर  500  करोड़  रु०  तक  की  हानि हुई  थ्रें  400 से  लेकर  500  करोड़  रु०  लगभगਂ  8-10  प्रतिशत  तक होते हैं  |

 सरकार  द्वारा  गये  निर्णय  के  fart  क्स्तुझों के  निर्यात  में  गिरावट  झाई

 में  उनका  उल्लेख  नहीं  कर  रहा  इस्पात  सीमेंट  के  सम्बन्ध  में  हमें  हानि हुई  हम
 सीमेंट  अथवा  इस्पात

 का  निर्यात  नहीं  कर  सकते  हूँ  ।  दूसरी  शर  पिछलें  वर्ष  क  दौरान  देश  में
 इस्पात  को  खपत  में  व्द्धि ष्  होने  के  जो  17  प्रतिशत  तक  हमें  aa  alae

 को  गायात  करना  संच  बाते  यह  कि  हमने  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  है  1976-77

 में  सीमेंट  निर्यात  के  जरिए  हमने  कुछ  धन  अजित  था ।  समय  हमें  श्रत्यघिक

 हुआ  शौर  हम  इसका  निर्यात  कर  रहे  इनके  कारण  दर  में  रूकावट

 15  लेकर  20  प्रतिशत  तक  विकास  दर  प्राप्त  कर  जाती भ्रन्यया  वर्ष

 यह  उचित  नहीं  है  कि  सरकार  निष्क्रिय है  ।  अपनी  शोर  से  हमने  इन  फ्रयदनों

 को  faut  इसके  सभा  को  इस  बात  को  भी  नहीं  भूलना  चाहिये  कि  यद्यपि  अन्तर्राष्ट्रीय
 wR  में  मूल्यों  में  गिरावट  ma  के  कारण  हमें  हानि  हुई  लेकिन  इसके  हो

 >  n
 जहा  तक  श्रन्थ  उत्पादों  का  सम्बन्ध  शक  दमन  काफी  कुछ  अर्जित  farm  सक्रिय  क्षेत्रों  से

 हमने  लगभग  25  प्रतिशत  afer  अर्जित  किया  के  चमड़ा  sant,  gra

 जवहारात  ग्रघवा  छोट  क्षेत्र से  तैयार  इंजीनियरिंग  क  सामान  का  निर्यात  को  लिया  सकता

 है
 ।  बहुत  से  ea  >

 Q  जहां  हमने  अ्रत्यघिक  लाभ  अ्रजित  किया  है  ।  सभा  को  यहू  जानकर

 प्रसन्नता  होगी  कि  जहां  तक  हीरे  जवाहरातों  के  निर्यात  का  सम्बन्ध  >
 @>  उनसे  बर्ष  197879  के

 दौरान  725  > करोड़  Ro  से  भो  अधिक  का  लोभ  हमा  घ्  |

 प्रो ०  पी०  जी०  मावलंकर  ने  छोटे  क्षेत्र  ८  उद्योग  के  बारे  में  fae  किया  सभा  को

 यह  जानकर  प्रसन्नता  1978-79  में होगी  ag  वर्ष  1977-78  के  DiPst  की  तुलना  में  we

 क्त  कुटीर  ely  से  तैयार  वस्तुद्मों  के  निर्यात  में  चौमुखी  वद्धि थ  हुई  वर्ष  1978-79

 में  हीरे  तथा  जवाहरातों  को  2,000  करोड़  रु०  at  निर्यात  किया  गया है  ।  इतना  परिवतन  हो  गया

 इससे  कई  हजार  लोगों  को  रोजगार  प्राप्त  हुआ  फिर  हमें  इस  पर  ध्यान  क्यों  नदीं

 चाहिय े?  के  मामले में आ्राभूषणों  हमने  go  प्रगति  की  यें  कुछ  ऐसे  क्षेत्र  है
 जिनमें  विकास  दर  25  प्रतिशत  से  लेकर  35  प्रतिशत  तक  है  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजारों  में  *  मंदी

 रहने  पर  भी  सक््यि  उपक्रमों  aga  से  व्यक्तियों  को  रोज़गार  उपलब्ध  करके  तथा  afafera

 मुद्रा  भ्रजित  स्थिति  अच्छी  जब  हमने  विशेष  काय  के  लिये  सरभियान

 जाता  al  >
 ध  कि  der  द्वारा  कपा  कार्य  किया  जा  रहा  क्या  कदम  उठायें

 जा  रहे  मेंने  यह  महसूस  किया  कि  समूची  निर्यात  तथा  arma  नीति  पर  एक  Tle  दबाव
 डालने  के  लिये हमें  बातों  विस्तार  ध्यान  देना  चाहिये  ।  इसके  वाद  हमनें  कुछ
 अभियान  दालों  की  far 2  क्ति  की  मैं  श्रपने  प्रतिवेदन  में  उल्लेख  कर  चुका  नहीं
 छ

 कि
 प्रतिवेदनों  को  प्राप्त  करने  के  उन  पर  विलम्ब  से  विचार  किया  गया  हो

 बहुत  से  क्षेत्रों  मं  प्रतिबेदनों  की  जांच  पड़ताल  करने  के  पश्चात्‌  उन  पर  कारवाई  करनी  शुरू  हो  गई
 अभियान  दलों  के  प्रतिवेदनों  के  अधार  पर  श्रावश्यक  कार्रवाई  के  लियें  aga  से अन्य  क्षेत्रों  के  मामलों
 में  निर्णय  लें  गया  > ः  ।  श्री  बरनाला  द्वारा  कृषि  अभियान  दन  &  बारे  में  fat  किया  गया  zt
 जहां  तक  कृपि  उतादों  का  सम्बन्ध  है  हमने  एसे  विशेष  महत्तर  देते  का  निश्चय  किया  है  ।
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 30  1901  अनुदानों  की

 कल  श्री  शिन्दे
 ~

 कहां  था  कि  अ्रोरिका  एक  ऐसा  देश  है  जो  कृषि  aa  उत्पादों
 ~

 hi  निर्यातों  से  25  से  लेकर  27  बिलियन  डालर  से  भी  अधिक  अ्रजित  करता  है  ।  जब  श्रमेरिका

 जैसे  देश  के  लिये  यह  संभव  जहां  सर्दी  i  दौरान  आधे  देश  में  as  के  सिवाय

 कुछ  भी  नहीं  रहता  तब  यह  भारत  जैसे  देश  के  लिये
 ~

 केसे  संभव  नहीं  जहां  पर  हर  मौसम

 म  का  प्रकाश  रहता  है  तथा  उष्णकटिबन्ध  जलवायु  रहती  यह  संभव  और  विशेष

 mam  को  इसमें  सम्मिलित  किया कॉर्य  दल  के  प्रतिवेदन कें  शझ्राधार योजना  जा  रहा  हैं

 हम  बहुत  से  कार्य  रहे  ताकि  उत्पादों  से  हमें  अ्रधिक से
 से  अधिक  विदेशी  mer

 प्राप्त  हो  सके ।  कारण  हमने  के  बाद  दूसरा  निर्णय  लिया  शर  कार्यवाही  की

 जा  नियोजित  उत्पादन  के  साथ  म्रन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  सम्बन्धी  कुछ  समस्यायें  भी

 वस्तुझों  oma  चीजों  में  प्रतिदिन  विभिन्नता  भाती  हैं  ।  प्राजजल  के  प्रचलन  में  बड़ी
 >  wit  इसको  ध्यान  म

 ~
 तीव्रता  से  परिवर्तन  हो  रहा  1  tad  हुए  हमें  यह  भी  देखना  है  कि

 वस्तुद्यों  में  किस  प्रकार  विविधता  लाई  जा  सकतो  बाजार  में  किस  प्रकार  विविधता  लाई  जा

 सकती  तथा  हमारी  समस्यायें  सभा  यह  जानकर  खुशी  होगी  कि  इस  सम्बन्ध
 ~

 म  हमन  कुछ  प्रतिनिधि  मण्डलों  विदेशों  में  भेजा  है  |  भारतीय  विदेश  व्यापार  संस्थान
 octal  के  माध्यम  हमने  श्रध्ययन  है  ।  इसके  लिये  बाजार  विकास  निधि

 इनके से  सहायता  ली  गई  प्रतिबेदनों  के  श्राधार  पर  हमने  विभिन्न  देशों  के  साबर

 द्विपक्षीय  बातचीत  प्रारम्भ  कों  सभा  को  इन  देशों  gat  को  जानकर  पघसन्नता  होगी  ।

 केबल  इतना  ही  नहीं  है  कि  में  विभिन्न  देशों  में  गया  श्रयवा  उनके  प्रतिनिधि  यहां  ७ त्रय  ate

 हमने  द्विपक्षीय  बातचीत  ddl  स्तर
 पर

 भी  की  है  और  यह  केवल  वाणिज्य  मंत्रियों  के  द्वारा  हो  हो
 पाया  लेकिन  इतना  पर्याप्त  नहीं  पैट्रोलियम  aat  dat  विदेश  मंत्रियों

 ने  बहुत  से  संयुक्त  झायोगों  की  ध्यान  इसके  लिये  प्रयत्न  किये

 इस  प्रकार  इन  वर्षों  के  दौरान  हमने  जिन  देशों
 से  arp  स्थापित  किया  हैं  वे  इस  प्रकार

 दक्षिण  उत्तरी
 मंगोलिया  तथा  वियतनाम  ।  श्री

 लंकर  अफ्रीका  के  सम्बन्ध  में  जिक्र
 किया  गया

 था
 हाल  ही  में  में  ster गया

 पर  नेयरोबी  में  हमने  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  तथा  एम्बेसडर  के  साथ  एक  कांफ़सਂ  बुलाई  थी  ।

 केवल  इतना  ही  नहीं  है  भ्रारूसा  में  विभिन्न  देशों  के  कुछ  मंत्नियों  की  ग्र्प  की  बैठक
 से  हमने  अनुभव  प्राप्त किया  है  यह  बहुत  बेहतर है  श्रारूसा  तंजानिया में

 है  श्रास्सा  में  मेने  जाम्बिया  नाइजेंश्याि  के  मंत्रियों  से  बातचीत  की  ।  फिर

 सोमालिया  से  बातचीत  की  कुछ  बातचीत
 उन  देशों  में  भी  हैं  प्रापको  कुछ  दोहरें  नाम  भी  जायेंगे ।  n  बाद

 इग्लैंड at  मिलॉकर  स्केडीनेवियन  देशों  के  अतिरिक्त  सभी  ई  ई  सी
 _

 देश

 इसमें  सम्मिलित  इनके  श्रतिरिक्त  wit  भी  यहां  पर  उपस्थित
 मेरे  सहकर्मी  श्री  बहुगुणा  ने  इन  सभी  गरबे  देशों  का  विचार-विमर्श  क्या

 aT  चाहिये  कि  दे  set  हमारे  लिये  एक  शेख

 इसी  प्रकार  का  भी  दौरा  किया  और
 मैने  सोवियत  जर्मन  जनवादी

 युगोस्लोवाकिया  श्र

 मिलाकर  इन  सभी  देशो ंके  साथ  अपनी  बातचीत  की  है । श्रौर  मेरे  सहकर्मियों ने ~
 केनेडा  और  क्यूबा  क  सम्पक॑  स्थापित  किये हूँ  ।
 थ्रो ०  पी०  जो०  मावलंकर  :  wo  उन  देशों  के  नाम  गिनाते  जिनका  शा  पने  दौरा  नहीं

 faat  है  सूची  होती ।

 श्री  सोहन  धारिया  :  ये  बे  देश  नहीं  जिनका  मेंने  श्रवश्य  ही  दौरा  किया  हो  ।  उनमें
 खे  कुछ  के

 प्रतिनिधि  यहां  आए  श्र  कुछ  देशों  में  में  जब  यह  दोष  लगाया  जाता है
 मण्डियों  की  के

 लिए  कोई
 प्रयास

 नहीं  किया  गया है  मैने  अनुभव  किया  किं
 w  बात  च्च् सदर  a  सुचित  करनी  चाहिये  कि  हम  कोई  भी  अपनाए  नहीं
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 fat  मोहन

 छोड़ा  है  ग्र्थात  हमने  मनोयोग  से  पूरी-प्री  कोशिश  कीਂ  इसी  अधार  व्यापार  प्रतिनिधि  मण्डलों  का

 आदान  प्रदान  gar  we  झाज  भी  मझ  यमन  के  एक  मन्ल्लीਂ  महोदय  से  जो  कि  सदन  से  पधार  रहे

 विचार-विमर्श  करना  है  ।  मेरे  सहकर्मी  उन्हें  feared  गये  ह्  हम  हर  सम्भव  प्रयत्त  कर  रहे  हैं  शौर  ag

 भी  कोई  समय  खोये  क्योंकि  हम  भलीसांति  जानते  है  कि  विधियता  बहुत  ही  झावश्यक  है  ।

 बसबर  की  पाबन्दी  शुल्क  शर  ऐसे  gt  wr  शुल्क  रक्षावादी

 पाटना-विरोधध  उपाय  विकसित अर  देश  कर  रहे  परिस्थितिवश  यदि  हम  बाह्य

 देशों  के  ore  ofiratiaen  व्यापार  करता  चाहते  हैं  सर्वोत्तम  मार्ग  यह  होगा  कि  दोनों ही

 अर  के  सम्बंध  सुधरे  हुए  यह  रुस  जैसे  देशों  के  हमारे  का  ही
 +  कि  1980  के  अन्त  तक  सोवियत परिणाम  र्स  श्रौर  भारत  के  मध्य  agit  1500  करोड़

 पहुंच  जायेगा  ।  हाल  ही  में  जब  st  कोसीगत  और  उनका  दल  यहां  मैंने

 रूप  में  उनक  विचार-विमर्श  किया  और  दोनों  a  आर  सहमति  हुई  fe  हमें  ऐसे

 कि  1985  1500 प्रयत्न  चाहिये  हमारा  व्यापार  करोड़  रुपये  बढ़कर  3000

 करोड़  रुपये  हो  जाए ।  इसी  प्रकार  matt  के  साथ  भी  हमारा  लगभग  2,000  करोड़  रुपये

 का  व्यापार हैं  श्र  अगले  पांच  या  वर्षों  हम  इसे  लगभग  4,000  करोड़  रुपये  तक  ले

 जायेंगे  ।  यहां  तक  कि  रूमानिया  जैसे  छोटे  से  देश  के  साथ  हमारा  100  करोड़  रुपये

 का  व्यापार है  और  हम  चाहते  कि  यह  200  करोड़  रुपये  हो  जाय े।

 Q)  हमें जेसा  कि  कुछ  सदस्यों  ने  ठीक  कहां  पूर्वी  एसिया के  देशों  के  श्रपने

 व्यापार  को  बढ़ाने  झ्रावश्यकता  >  |  Ta  वर्ष  मेंने  सिंगापूर  में  वाणिज्यिक  प्रतिनिधियों  का

 महत्वपूर्ण  सम्मेलन  श्र  उनसे  श्रपनी  कठिनाइयां  बताने  के  लिये  कहा  सन

 कि  यदि कहा  था  कुछ  वित्तीय  रूकावटें  अवरोध  हैं  तो  में  सहायता  के  तैयार

 मैंने  उन्हें  बताया  कि  1978-79  हमारे  व्यापार  में  कम से  कम  15  प्रतिशत  की  वद्ध

 होनी  चाहिये  ।  मुझे  WI  वाणिज्यिक  स्टाफ  के  सदस्यों  श्रौर  अपने  मन्त्रालय  के

 15 एक  as  पूर्वी  एसिपा  के  देशों  के  हमारे

 प्रतिशत  को  वद्ध  क  उस  लक्ष्य  को  कर  लिया

 और  fee  मण्डी  की  जागरूकता  at  भी  समस्याएं  gi  सारा  ही  यन्त्र  छिन्न-भिन्न  ढंग  से

 कार्य  कर  रहा  था  ।  अतः  जहां  तक  सम्भव  सका  हमने  झपने  सभी  कार्यालयों  को  एक  a
 स्थान

 पर
 लाने  oat  प्रयत्न  पेरिस अर  न्यूयाक॑  के  aah  कार्यालयों  को हम  एक  ही

 छत  क  नीचे  ले  TIT  शीघ्र  ही  ज फ़ कफत  एकजूट  होकर  काम  करने  सामान्य+

 aan  &  afar  एक  प्रबन्धक  के  साथ  झाशुलिपिक  बस  और  कोई  नहीं  ।  जब

 चह  दौरे पर  जाता है  तो  कार्यालय  में  कोई  नहीं  हम  इन  देशों  के  qu  a  ag
 विश्वास  कंसे  सकते  हैं  कि  हम  एक  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य  कर  सकते  यदि  हम  श्रपने
 सभी  साधनों  को  इसमें  जुटाएं  हम  इसमें  सफलता  प्राप्त  हैं  यह
 निश्चित  है  कि  इकठ्ठा  काम  करने  के  लियें हम  इन  कार्यालयों  को  एक  जगह  आयेंगे

 we  केवल  मेरे  मन्त्रालय  के  श्रधीनस्थ  विभिन्न  अभिकरणों  तक  ही  सीमित  नहीं  परततु  यह  तो
 समग्रतः  भारत  सरकार  के  सभी  afar  पर  लागू  होता  हू  तथा  दम  एक  प्रकार के  सम  कय
 को  में  प्रयत्नशील कू  इसका  विदेशों

 में  अच्छा  प्रभाव  जमाने  में  बड़ा  ही  योगदान  tal  है  ।

 प्रचार  श्रौर  मेलों  की  भो शक  समस्या  ati  फिर  जैसा  कि  to  मावलंकर जी
 ने  इंगित  किया  म  फिर  से  बताता  कि  गत  और वर्षों  में  हमने  अपनी  प्रदर्शनियां

 के  ही  ore  प्रयल  नहीं  अपितु  वस्तुओं  क
 मानक  में  सुधार  लाने  तथा

 यह  देखने
 के  लिये  कि  वे

 लोगों
 की  पर  भी  चढ़ते  ent  sare  fae  जहाँ

 तक
 मास्को

 में  होने  मेले  का  सम्बन्ध  20  लाख  से  भी  लोगों  ने  we  देखा
 यह  भी  बेजोड़  gare  था  ।  इसको  बड़ा  गया  site  इसकी  सदायंता

 भो  को  ।  मुझसे  फिर
 प्रश्न  किया  गया  कि  दि  में  arafaa  किये  जानें  वाले  मेले  भी  सहायक  होते  हैँ  ॥

 172



 30  Wa  1901  अनुदानों  की  19

 —

 मुझे  इसके  बारे  में  किसी  प्रकार  का  संदेह  नही  है  क्योकि  यह  एक  ऐसा  प्रचार  माध्यम  है  जिसके  द्वारा  हम  यह  प्रचार
 कर  सकते  है  कि  भारत  क्या  हैं  ।  फ़ांस

 जंसे  देश  में  भी  कंवल
 कुछ  ही  लोग

 ऐसे  है
 जो

 यह  जानते  है
 कि  भारत क्या  हूँ  ।

 में  जब  फ्रांस  गया  तथा  da  फ्रांस  के  प्रधान  मंत्री  के  साथ  fear fara  किया तो  मुझे  kd  जानकर
 बहुत  हैरानी हुई

 हम  अभी  तक  उन्हें  भारत  के  बारे  में  श्रपेक्षित  जानकारी  उपलब्ध  करवाने  में  gare  रहे  है  ।  मैंने
 उन्हें  सुझाव  दिया

 की  श्राप  झपने  विभिन्न  उद्योगों  तथा  विभिन्न  क्षेत्रों
 के

 प्रतिनिधियों  को  प्रतिनियुक्ति  पर  भारत  में  क्यो  नही भेज

 तदनुसार  उन्होंने  22  वरिष्ठ  प्रतिनिधियों  का  एक  शिष्टमंडल  भारद  भेजा  तथा  भारत  म्रमण  के  बाद  जब  मंनें  उनसे

 बातचीत  की  तो  उन्होंने  स्पष्ट  रूप  से  यह  स्वीकार  किया  कि  वह  भारत  द्वारा  की  गई  इस  प्रगति  से  ag  galas  |

 ग्रचेक एं से  क्षेत्र  जिनमें भारत  त्या  फ्रांस  मिलकर कान  कर  सकते  हैं  ।  जहां तक  फ्रांस  के  साथ  हमारे  व्यापार  का  सम्बन्ध
 सदन  को  यहू  जानकर  हैरानी  होगी  कि  यह  100  करोड़  रुपय से  भी  कम  का  है  ।  क्या  फ्रांस सक  aa  श्रपन  farefta

 व्यापार  में  वृद्धि  करना  हमारे  लिए  सम्भव  नहीं  ऐसा  कर  पाना  भिस्चय  ही  सम्भव है  परन्तु  यह  इस  प्रकार  की
 जानका

 इस  प्रकार  के  नये  सम्बन्धों  त्या  इस  प्रकार  की  चौकसी  परत  कर  ही  किया  जा  सकता है  |

 इसके  बाद  नकद  मुग्रावज़ों  की  पय उ मय  ५ ४ मि ््द्य  त र टु। ५  ताद बू =  जाती हैं  इस  सम्बन्ध  में  डा०  पं  ए  क  मसले  का  उल्लेख  किया
 गया  था  श्र  उन्होंने  कहां  कि  इससे  सिले  सिलायें  acal  क  निर्थात  करने  वालो  पर  इसका  प्रभाव  पड़ा  है  ।

 में  इस  के  सम्बन्ध  में  नीति  को  स  दन  के  समक्ष  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  ।  चह  क्या  कारण है  जिन  के  श्राघार पर  नकद
 ama  समयन  दिया  जाता  है  |  यह  सनयं न  झपने  चिर्यातिकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मंडी  में  चल  रही  स्पर्धा  में  पुरा  उतारने

 की  दृष्टि  से  दिया  जाता  है  ।  हमारे  कराधान  ढांचे  तथा  परिवहून  व्यपस्था  परिणामस्वरूप  उनका  बोझ  कुछ  बढ

 जाता  है  जितके  लिए  उन्हें  तकद  मुम्नावज़ा  सहायता  दी  जाती  हैं  ।  जहां  तक  सूती  कपड़े  या  aq  वस्त्रों  का  सम्बन्ध

 जो  कि  अच्छी  तया  नाजक  किस्म  के  डोल  जस  कि  स्त्रियों  लाउंज  तया  कमीज़  उन  पर  कई  निर्यातक  बहुत  धन

 कमा  रही  |  पिछले  वर्ष  हमन  जो  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  किया  वह  12  रुपये  प्रति  पीस  था  जवकि  अब  यह
 मल्व  28  या  29  रुपये  प्रति  पीस  हो  गया  है  |  प्रथम  तीन  महिनों  के  दौरान  निर्यात

 alas  fret  aw  की  तुलना
 60  करोड़  से भी' ग्रघिक  है  ।  हमें  भला  मंडियां कहां  मिली  है  तथा  सहायता  क्यो  दी  यह  यता  तो  कवल

 ऐसे  लोगो  तथा  ऐसे  क्षेत्रों  कं  लिए  जाती  है  जिन्होने  कि  विदेशी  मंडियो  में  झपने  aa  स्थापित  करना  हो  तथा

 जिन्हें  इसकी  झावश्यकता  हो  ।  जो  लोग  अपनी  मंडियां  स्थापित  कर  चूक  उन्हें  यह  सहायता  उपलब्ध  नहीं  करवायीं
 जा  सकती  ।

 जहां  तक  कृषि  उत्पादों
 का

 सम्बन्ध  उनके  बारे  में
 मन

 पिछले  ae  एक  निणंय  लिया  था  ।  जहां  तक  केले
 के  फल  के  निर्यात,का  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  गत  वर्ष  400  रुपये  प्रति  टन  की  राजकीय  सहायता  दी  गई  थी  जिसे

 हमने  इस  बढा कर  500  रुपये  कर  दिया  हैं  ।

 जहां  तक  फलों  का  सम्बन्ध  उनक लिए  हमने  15 प्रतिशत  तक  नकद  मश्रावज़ा  सहायता  देने का  नणय  किया  है
 यदि  ag  1  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  निर्यात  करते  है  तो  हम  उन्हें  15,000  रूपये  देगें  ।  कृषि  उत्पादकों को  इस  कार्य  में  लगे

 रहना  चाहिये  तथा  श्रन्तराष्ट्रीय मंडियो  में  जमे  रहना  चाहिये  |  वह  एसा  भला  कर  सकते  है
 ?

 जहां  तक  मंत्रालय
 के  31  मोच  के  पत्न  का  सम्बन्ध  मेनें  कहा  ही  है  कि  कोई  निदेश  मही  दिया  गया  था  ।  वर्तमान  नियमो के
 ग्रन्तस त  इस  नकदी  पिञ्ावज़  सहायता  को  किसी  भी  समय  वापिस  लिया  जा  सकता  है  पौर  जब  ser  अभ्यावेदन
 दिया  था  तो  उसी  समय  मैंनें  उन्हें  यह  स्पष्ट  कर  दिया  यदि  उन्हें  इसमें  हानि  होती  है  या  श्रपेक्षित  लाभ  नहीं  होता
 तो  उन्हें  अपने  मूल्य  को  सम्बद्ध  तथ्यों  के  साथ  प्रस्तुत  करना  चाहिये  प्रौर  में  उन  पर  बिचार  करने  के  लिए  तैयार

 हूं  ।  में  यह्दी  समझता  कि  एऐता  कर  पाना  उनक  लिए  सम्भव  हो  ना  क्योकि  में  यह  तो  जानता  ही  हूं  कि  लाभ  किस  प्रकार  कमाया a
 जाता  हैं  ।

 हमने  संप्रस्त
 उद्यमों  पर  काफी  ज़ोर  दिया  हैं

 ।
 समय  बहुत  तेजी  से  गुजरता  जा  रहा  है  ।  सदन  कों  यह  जानकर

 खुशी  होगी
 कि

 हम  संयुक्त  उद्यमों
 को

 इतनी  शीघ्रता
 से

 मंजूरी  देते  रहे  है  कि
 इस

 समय  केवल  यही  मामले  लम्बित  पड़े  है

 श्र  वह  भी  केवल  इसलिये  प्राथियों  ने  पुरी  जानकारी  नहीं  दी  है  ।  जितने  भी  मामलें  हमे  भेजें  गये  उन  सभी का

 mee

 req  ह  क  ा  प  अय  मशीनरी  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ar  यदि  हम

 चाहते  है  कि  वह  मशीनरी  बाहर  भेजी  जाये  तो  ऐसा  संयुक्त  उद्यमों  के  माध्यम  से  ही  सम्भव  हो  सकता  है
 ।

 हम
 यह  चाहते  है  कि  संयुक्त  उद्यम  मशीनरी  तथा  तकनीकी  जानकारी  के  देश  से  निर्यात  पर  ही  श्राधारित  होने
 चाहिये  ।  अतः  इन  निर्यात  माध्यमों  से  ही  हम  विदेशी-मुद्रा कमा  सकते  है

 तथा
 aes  उपभोक्ता  प्राप्त  कर  सकते  है  ।

 यही  कारण  है
 कि

 हमने  संयुक्त  उद्यम  पर  भ्रधघिक  ज़ोर  दिया  है  ।  इसके  साथ  ही  हम  इस  बात  की  श्रोर भी  ध्यान  दे

 है ंकि  हमारी  लम्बी  श्रवधि  वाली  नीति  केवल  हमें  ही  मान्य  न  हो  झपितु  वह  इसके  पक्ष को  भी  मान्य  हो  ।  यदि हम
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 मोहन  धारिया

 लम्बी-ग्रवधि  वाले  केरार  करने  में  सफल  हो  जात  है  तो  ag  हमा  ry
 विदेश  व्यापार  में  स्थिरता  लाने  में  सहायक  हो

 सकता हैं  ।
 सदन में  श्रम  की  प्रधानता  के  बारे  में  भी  कुछ  सदस्यों  ने  प्रश्न  उठाय  थे  ।  पत  पहले  भी  कहा  था  कि  श्रम-प्रधान

 उत्पादों  पर  काफी  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।  यह  ठीक  हैं  कि  अनेक  क्षेत्र  ए  से  है  जहां  कि  इसका  उपयोग  श्रधिक  नहीं  किया

 जा  सकता  परन्तु  फिर  भी  हम  विश्व  में  इसक  स्पर्धा  में
 भाग  ले  सकत

 है  क्योंकि  हमारे  देश  में  जनशक्ति  काफी  है  और

 हम  उसका  उपयोग  करने  के  लिए  सम्भव  उपाय  कर  रहें  है
 |

 कल  उद्योग  मंत्री  ने  कहा  कि  हम  प्रशिक्षण  केन्द्र  खोलने  पर  भी  ज़ोर  दे  रहे  हैं  ।  1977  में  जब  हमने  कार्यभार

 संभांला था  तो  उस  समय  देश  में  दरियां  बूनन  के  कवल  10  या  12  प्रशिक्षण  केन्द्र  थे  परन्तु  प्रजि  ऐसे  केन्द्ो  की  संख्या

 700  से  भी  wae  है  जहां  कि  30,000  से  भी  अधिक  लड़के  व  लड़कियां  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  रहे  है  और  जब  वह

 प्रशिक्षण  समाप्त  करक  बाहर  अआयग  तो  बहू  10  से  15  रुपये  प्रतिदिन कमा  लेंगे  तथा  इस  के  साथ  ही  दरियों  के  निर्यात

 में  भी  वृद्धि होगी  |

 श्री  मोहम्मद शफी  कुरेशी  :  उसके  लिए  श्राप  बधाई  से  पात्र  है  |

 श्री  सोहन  धारिया  :  धन्यवाद  |  में  जानता  हूं  कि  कुछ  लोग  ऐसे  भी  है  जो  इस  areas  लोगों  के  प्रति  न्याय  करते

 हैं  ।  eo  अन्य  समस्यायें  भी  है  ।  जबਂ  हम  विदेश  व्यापार  की  बात  करते  है  तो  हमें  यह  भी  नहीं  भूलना  चाहिये  कि

 हमारी  प्रन्तर्राष्ट्रीय मंडियों  के  साथ  स्पर्धा  है  ्ौर
 उसके  लिए  हमें  wes  देशों

 का  अधिकाधिक  सहयोंग  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न

 करना  चाहिय े|  लौह-श्रयस्क  की  हमारी  अपनी  समस्या  है  ।  सदन को  यह  जानकर  होगा  कि  इस्पात  की

 मंडी  में  मंदी  at  गई  थी  श्रौर  लौह-अयस्क की  भी  मंदा  चल  रही  थी  ।  जब  झास्ट्रेलिया  के  प्रधान  मंत्री  यहां  थे  तो

 उनके  साथ  बातचीत  की  थी  तथा  साथ  ही  मेंने  भ्रन्य  निर्यातक  देशो  के  साथ  भी  बातचीत  की  थी  क्योकि  में  लौह-झयस्क

 का  निर्यात  करने  वालें  देशो  के  संघ  का  श्रध्यक्ष  था  |  मन  प्रधानमंत्री  को  बताया  कि  हम  उत्पादक  संघ  बनाने  के  पक्ष  में

 तो  नहीं
 हैं

 परन्तु  जब  खरीदारों  द्वारा  श्रपने  खरीददार  संघ  बनाये जा  रहे  है  तो  फिर  हम  सब  को  अपने  देश  के

 हितों की  सुरक्षा  हेतु  मिलकर  उन्हें  तोड़ने  का  प्रयटनਂ  करना  चाहिये
 |

 गेहूं  या  कपास  की  तरह  ऐसे  वस्तु  तो

 नहीं  हैं  जिस  का  मूल्य  ait  बार  तह  किया  जाये  फिर  भला  यह  उचित  दामों  पर  क्यों  न  बिक  में  at उन

 मित्रों  के  साथ  भी  सहमत  जो  यह  कहते  हैं  कि  हम  का  निर्यात ही  क्यो  करते  यदि हम  श्रपने  ही

 देश  में  लगे  इस्पात  सयंत्रों  में  लौह-प्रयस्क की  खपत  कर  तो  यह  मेरे  लिए  बहुत  ही  खुशी  की  बात  होगी  ।  परन्तु

 sere-aaat F Ist में  पंजी  निवेश काफी  अधिक  करना  पड़ता है  तथा  उसक  लिए  हमारी  अलग  प्राथमिकतायें  है  ।

 हमें  कुछ  समय  तक  मजबूरन weep  का  निर्यात  करना ही  sw  |  इसक  साथ  ही  यह  प्रश्न  भी  है  कि  खानों  में

 लगें  हज़ारो  मज़टूरों  का  क्या  किया  जाये  ?  क्या  हम  खानों  को  बंद  करके  उन्हें  बेरोजगार  कर  सकते  है  ।  एसा  नहीं  किया

 जा  सकता  ।  wa:  इन  परिस्थितियों में  हमारे  लिए  यही  उचित  होगा  कि  लौह-शअयस्क  का  निर्यात  करने  वले  सभी  देशों

 को  इकट्ठा  करके  हम  के  लिए  मूल्य  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 सदन  को  AS  जानकर  खूशी  होगी  कि  पिछले  ag  की  उतनी  ही  मात्रा  के  में  इस  ag  हम  कम  से  कम  25

 करोड़  रूपया  अधिक  कमायेंगें  प्रौर  ऐसा  लौह-अयस्क  निर्यात  करने  वाले  विभिन्न  देशों के  साथ  arcs  करने  सेही  हो

 पायेगा |  हमनें  इस  नई  संभावना  का  पता  लगाया है  ।

 केवल  ही  नहीं  अपितु  अरन्य  aaa  वस्तुये  जसे  कि  तम्बाक हैं  जिनक
 बारे  में  उनका  उत्पादन  करने  वाले  देशो  के  साथ  ताल-मेल  बिठाया  जा  है  ।  अराज  हमारे  यहां  उत्पादक  की  स्थिति

 हैं
 ?

 पटसन  का  उत्पादन  करने  वाले  की  स्थिति  कया
 ?

 अराज  हम  उन्हें  समर्थन  a  भी  नही  दे  रहे  है  ।  कया

 हम  पटसन  तथा  पटसन  के  उत्पादों  के  लिए  मू  लय  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  है  श्रौर  कया  हम  पटसन  उत्पादकों  को  लाभप्रद

 मूल्य  उपलब्ध  नहीं  करवा  सकते  है
 ?

 सम्भव  है  तथा  इसके  लिए  हम  पटसन  या  उत्पादन  करने  वाले  बंगला  देश

 बर्मा  तथा  अन्य  मित्र  देशो  के  साथ  बातचीत कर  सकते  है  |  हमने इस  दिशा  में  पहल  कर  दी  है  |  सदन  को  यह
 जानकर  ख़शी  होगी  कि  भारत  ने  इन  सभी  मामलो  में  पहल  कर  दी  है  ।  मेरे

 मित्र  श्री  झारिफ  frst  ana’  के
 है  ।  faa  का  तात्पयं  मसालों  का  निर्यात  करने  वालें  देशो  से  है  ।  इस  प्रकार  हमने  पहल  कर  दी  है  तथा  इससे  निर्यात  की

 जाने  वाली  वस्तुझों  के  लिए  हमें  श्रच्छे  मूल्य  मिलने
 की

 काफी  संभावना  है
 ।

 इसी  प्रकार
 श्रनेक  वहु-शाखी  निकाय  भी  हैं

 ।  जैसे  कि  ToUFo#tozloTosto, ०  कि  <Yotodtozlo  तथा

 FowIoh  oT oto  श्रादि  निकाय है  जिनमें  कि  कुछ  देशों  ने  मिल  कर  श्रधिक  समुदाय  सा  बचा  लिया है  वहू  विवार
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 fara  करके  निर्णय  लेते  रहते  है  ।  यह  भी  हमने  श्रपन  तकनीकी  निर्यात  व्यक्ति  नियुक्त  किये  हुये  है  ।  हम  सभी  fra  देशो

 कौ  सहायता करते  है  एक  दूसरे के  साथ  सहयोग  करते  हुये  झ्ापसी  मामलों
 को

 सही  ढंग  से  प्रस्तुत  करते  है  ।  यदि

 एशियाई  क्षेत्र  के  मंत्री  मंत्रियों  का  कोलम्बो  में  सम्मेलन  हो  या  विकासशील  देशों  का  वर्ष  1977  का  सम्मेलन  7  मई

 से  होने  वाला  मनीला  मैँ  श्रापकों  यह  विश्वास  दिलाना  चाहता  हूं
 कि  भारत  faze  के  सभी  विकासशील  देशो

 ure  दिलाने  के  लिए  पहल  तथा  भरसक  प्रयत्न  करता  रहेगा  ।  इस  प्रकार  से  यह  सब  कुछ  हम  कर  रहे  है  ।

 मंत्रालय  में  श्र्तगंत  काय  करने  वाली  एजेसियों
 क  बारे  में

 भी  प्रश्त  उठाया  गया  था  ।  यह  कहा

 जा  रहा है है  कि  आशिया  जो  झपका  साम  राज्य  तो  बहुत  व्यापक  है  एस०  टी  एम०  एम०  टी०  सी  ०,  एन०

 Uo  एफ०  i  एनं०  सी०  डी०  सी०  चाय  बोर्ड  काफी  was  ५ भी बॉड  ale  अनेक  एजेसियां  के  मंत्रालय
 ~

 a  अन्तगंत  आती  है  ।  व्यापार  विकास  भारतीय  मानक  सेट  का  त्रादि  सभी  कुछ  मेर  मंत्रालय

 के  अन्तगंत  आता  है  |  क्या  यह  सभी  निकाय  नये  दायित्वों  को  नई  जागरूकता  के  साथ  guard  के  लिए

 तैयार  है
 ?

 में  उस  माननीय  सदस्य  के  साथ  सहमत  हूं  जिसने  मूझसे  यह  प्रश्न  पुछा  था  कि  क्या

 मेरा  मंत्रालय  साधारण  व्यक्ति  के  जीवन  में  सुधार  करने  के  लिए  मंत्रालय  में  कुछ  प्रमल ८  चूक  परिवर्तन
 a  ? चहता  जी  हमने  सभी  संस्थानों  तथा  निगमों  को  निर्देश  द  दिये  है  कि  उन्हें  सपन  om

 को  नई  चनौती  के  अ्रनरूप  टालना  चाहिये

 अनूसूचित  जनजाति  तथा  अनुसुचित  जाति  के  किसी  मेर  मित्र  ने  भी  एक  सामला  उठाया  था  ।  सदनਂ

 कों  यह  जानकर  प्रसन्नता  होंगी  कि  इस  मत्नलालय  का  कायभार  संभालने  के  शीघ्र  बाद  मन  यह  mea  जारी

 किये थे  फि  अ्रनूसुचित  जातियों  तथा  अनसुचित  जनजातियों  के  लिए  afer  पदों  को  तब  तक  न  भरा

 जाय  ज्  तक  कीं  ं  जातियो  के  उपलब्ध  न  हो  और  इन  पदो  के  were  तौर  पर  भी गेर«

 greed  पद  त  बनाया  जाये  |  में  समझता  हूं  कि  एसे  पदों  को  खाली  रखना  ही  ठीक  है  ।  मे  चाहता हूं
 कि  चाहे इन

 पदो
 के

 उन  लोगों
 को

 प्रशिक्षण  क्यों
 न  देना  पड़े  परन्तु  में  ag  नहीं  चाहता कि  उन्हें

 FT  जातियों  या  जन-जातियो  के  लोगों  द्वारा  भरा  जाये  |

 इसी  प्रकार  मने  राज्य  व्यापार  निगम  को  भी  बताया  कि  श्रनेक  ऐसे  है  जन  का  सम्बन्ध

 ऐसे  के  लोंगो  से  >
 ्  जो  चप्पलों तथा  अन्य

 चमड़े
 क

 उत्पादों  के  व्यापार  में  लगे  हुये  है  1

 इसलिए  इस  mera  के  निदेश  भी  दिये  गये  है  कि  इस  उद्योग  में  लगे  मोधचियों  तथा  उनकी  सहकारिताओं
 को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  इस  में  अगर  ate  कुछ  करने  की  शअ्रावश्यकता  था  साननीय
 सदस्य  कुछ  त्रौर  सकारात्मक  सुझाव  दना  चाहते  तो  उन  पर  विचार  मूझे  प्रसन्नता  होंगी

 झावास  के  लिए  भी  हमने  व्यापक  कायंक्रम  तेयार  किया  हैं  ।  जहां  तक  इस  श्रावास  कायंक्रम  का  सम्बन्ध  है हैं
 यदि  वह  श्रावास  काफी  are  के  कमंचारियों  के  लिए  हो  या  चाय  बोड  श्रथवा  चाय  बागान  के  कर्मचा र  हैं  के  लए  या  पिं
 राज्य  व्यापार  निगम  या  खनिज  तथा

 धातु
 व्यापार  निगम  के  उन  सब  को  मेंने  यह  निदेश  दे  दिया  कि  अनुसूचित

 जातियों  तथा  अनुसुचित  जनजातियों क  लोगों  तथा  पिछड़ें  वर्ग  के  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।  याद
 हम  वास्तव  में  भारत

 का
 निर्माण  करना  चाहतें  है  तो

 हमे  इसी  प्रकार
 के

 निरण
 य

 करने  होगें  प्रौर  यह  भी  सुनिश्चित करना
 होगा  कि  उन्हें  कारगर  ढंग  से  क्रियान्वित भी  किया  जाये

 ।  मैं  सदन
 को  यह  झ्राश्वास न  देना  चाहता  हुं  क  नागरिक

 पूति  तथा  सहकारिता  मंत्रालय  इस
 काय  में  पीछे  नहीं  रहेगा

 ।  यदि
 सरकार  यह

 सब
 करना  चाहती  है  तो  फिर  हर  मंत्री

 तथा  अ्रधिकारी  को  भी  ऐसा  ही  करना  होगा
 ।  यदि  एक  भी  मंत्री  या  अधिकारी ऐसा  नहीं  करता  तो  सामाजिक-श्रथिक

 पुरन  उत्थान  कभी  सम्भव  नहीं  हो  सकता  ।  इस  सन्दर्भ  में  हम  अपने  दर्शन  की  नई  दिशा  प्रदान  कर  रहे रह ेहै  ।

 यह  खेद  की  बात  है  कि  इस  समय  सदन  में  नहीं  है  ।  उन्हें यह  जानकर  खूशी  होती  क्योंकि  वह  हमारी  Tawar
 समिति

 के  सदस्य  भी  है
 ।

 मनें  यह  सभी  बाते
 परामशंदायी

 समिति  को  अनेक  बार  स्पष्ट  कर  दिया  था  और  श्री  जाज को
 भी बह  मालम ही  होगा  कि

 एक  माननीय  सइस्प  :  ae  किस  जाज  की  बात  कर  रहे  क्या  अप  जज  फर्नाडीस  की  बात  कर

 at  सोहन  धारियां  :  में ए०
 सी०

 जाजें  की  बात
 कर

 रहा  हूं
 ।  .  ,  (start)

 श्री  मोहन  घारिया े  इन  दोनों  में
 कुल  तुलना  हो  सकती  हूं

 या  बिलकुल  किसी  प्रकार
 नहीं  खेर  में  श्री  wo  सी  ०  जाज॑  का  डी  weiss  कर  ter  उन्होंने  था

 कि  मवालय  को  निर्यात  की  कोई  चिता  नहीं  यह  ala  नहीं  इन  सभी  कठिनाईयों

 175
 12__173  LSS  ND/79



 पथ  BAA.  1979
 अनुदानों  को  19  79-

 अन

 मोहन
 ए

 बावजूद  कजकत्ता  बम्बई  दोनों  तल  न  पर  हड़ताल  पटसन  मिलों  में  हड़ताल  हुई च्च्

 परिवहन  सम्बत्धी  कोई  सुविधायें  उपलब्ध  नहीं  कोयले  की  कमी  बिजली  की  इन

 सभी  कारणों  के  बावजूद  क्या  यह  प्रसन्नता  की  बात  नही ंहै  कि  यद्यपि  श्न्य  देशों  में  मूल्य

 गिर  रहे  हमारी  उत्पादन  यह  सब  अंकुश  थे  तो  भी  ह्म  स्वदेशी  मांग  को  पुरा

 क  wad  में  ay  1978-79  के  दौरान  4.  5  प्रतिशत  की  वद्ध करने  बाद  हमारे

 हुई
 >
 @  शर  इसके  साथ  ही  में  को  यह  शभ्राश्वासन  भी  चाहता

 a
 fe  बर्ष  1979-80

 के  दौरान  हमारे  निर्थात  श्रांकड़ो  में  शर  अधिक  afe  हो  शौर  वह बढ़  कर  से  भी

 अधिक
 >

 an  अ्रपती  निपंत्रणों  से  भली  wife  अवगत  है हो  जाये  ।  यह  निर्णय  हमने  कर  रखा  ष

 परन्तु  इसके  बावजुद  भी  हमें  भ्रपने  कार्यकरण  पर  भी  भरोसा  हम  इसके  पूरी
 ्

 तरह  से  दुढ़  संकल्प  है
 ।  जो

 लोग  चुनौतियों  को  स्वीकार  करने  क्षमता  रखते  ए  केघल

 देश  में  शासन  कर  सकते  देश  के  लोगों  को  बताना  चाहते  हैं  । चह  ही  इस  ate  यहं  हम

 जहां  व्यापार  निगम  तथा  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  का  सम्बन्ध

 =>
 इससे  सम्बन्ध  प्रतिवेदन  मैं  प्रस्तुत  कर  &  झर  ma  fra रूप  से  उनक  बारे  कुछ  नहीं

 व्यापार  में चाहता  राज्य  व्यापार  निगमों  क  क,ऑ्ांकड़ों  से  स्पष्ट  fe  इसक

 प्रतिशत  की  बद्धि  हुई  @  at  यह  1,070  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  1,127  करोड़  हो  गया  हैਂ

 तथा  इसके  निर्यात  में  भी  9  प्रतिशत  की  afa  हुई  राज्य  व्यापार  निगम  दारा  कियें  मये

 निर्वात  को  देखने पर  सदन  को  खुशी  होगी  fe  निगम  द्वारा  उद्योग  क्षेत्र  के  उत्पादों

 तथाਂ  न  कि  परम्परागत  उतपदों  का  निर्वात  ही  लगभग  119  करोड़  रुपये  का  किया  है

 at  मावलंकर ने  इसके  बारे  में  प्रश्न  पुछा  था  ।  मंत्रालय  के  अन्तगंत  art  वाली

 इन  सभी  विभिन्न  उपायो  को  नयी  fam  निदेश  देनेका  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 ५
 चाय  तोडे  सहित  अनेक  ate  है  उनके  समस्याओं  से  सम्पूर्ण  देश  प्रगत  है  ।  एक  आर  हमने  देश  म

 खपत  क  लिए  भ्रपेक्षित  लाभ  को  दुष्टिगत  रखता  होता  है  तथा  दूसरी  श्रोर  हमें  निर्वात  का  भी  ध्यान  रखना

 पड़ता  केसे  किया  जा  सकता
 ?

 केवल  उत्पादन  शल्क  को  हटा  कर  ही  इसे  नहीं  fear  सकता

 परन्तु  इसके  लिए  हमें  मूल्य-योगਂ  प्रणाली
 पर

 अधिक
 वल

 देना  होगा
 ।

 सदन  को  यह  जानकर  खुशी  होगी कि  जंब
 मेने  इस  मंत्रालय  का  कार्यभार  संभाला  at  तो  उस  समय  सुल्य-पोग  कि ि उ पंकज  प्रणाली  के  grata  15  करोड़  रुपये

 का  निर्यात  किया  जाता  था  जब  कि  31  art  1979 तक  यह  निर्यात  67  करोड़  रुपय ेसे  भी  atan  बढ़

 है  जिसके  परिणामस्वरूप  afar  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  करवाया  जा  रहा  है  तथा
 अधिक  विदेशी  मुद्रा  श्रजित  की  रही

 इतना  ही  हमने  चाय  ate  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  है  ।  हमने  चाय  उद्योग के  साथ  विचार

 विमश  करके  ऐसा  संभाव्य  आ्रायोज॑न  तेयार  किया  है  जिसके  फलस्वरुप  वर्ष  2,000  तक  लाभ  का  उत्पादन  चाय
 के  570  मिलियन  किलो  से  बढ़कर  लगभग  1,400  मिलियन  किलो  हो  जायेगा  ।  चाय  बागानों  के  षुनरोपण  तथा

 नये  बागान  लगाने  के  लिए  राजकीय  सहायता  तथा  अन्य  अनेक  प्रकार  की  सुविधायें  उपलब्ध  करवाई  जा  रही  है  ।

 यह  सुविधायें  केवल  परम्परागत  चायवागान  वाले  क्षेत्रो  में  ही  उपलब्ध  नहीं  करवाई  जा  रही  श्रपितु
 परम्परागत  क्षेत्रो  मं  उपलब्ध  करवाई  रही  है  ।  इसी  प्रकार  की  प्रणाली

 मसालों तथा
 aN

 vat  मैं  श्रन्तगंत  झ्राने  वाली  अन्य  बोर्डों  के  बारे  में  vt  श्रपनाई  जा ~
 रही  अपने  नई  नये

 aN  प्रयासों  के  फलस्वरूप  हम  इन  सभी  कार्यों  नई  fem  gar ~ स्वरूप  दन  at  प्रयटन  कर  रहे  तथा  उससे  राज्य  सरकारो  तथा  केन्द्र  सरकार  क
 मंत्रालयों  को  सम्बद्ध  करने  का  प्रयत्न  जा  कृषि  उत्पादों  पर  भी  यथासम्भव

 घ्यान  दया  रहा  है  तथा
 इन  सब

 प्रयत्नी  के  फलस्वरूप  हम  समझते  है  कि  samt
 कुछ  समय  में  निर्वात  में  वृद्धि  करना  तथा

 भ्रधिक  विदेशी  war  श्रजित  करना  सम्भव  हो  जायेगा ।
 भुझे  श्राशा  है  जिस  जिस  वेज्ञानिक  तथा  सुनियोजित  ढंग  से  मंत्रालय  नें  यह  कार्य  करने  की  नीति
 झपनाई  दर्शन  प्रतिपादित  करने  का  प्रयत्न  किया  सदन  इसकी  सराहना  करेगा  ।
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 इसके  नागरिक  पूर्ति  सहकारिता  विभाग  ते  हैं  ।  जहां  तक  नागरिक  पूति  विभाग
 >  ~

 सम्बन्ध  ट्  उसके  बारे  में  सदन  avd  विश्वास  में  लेना  चाहता  gi  में  यह ~
 जानता  64  करोड़  का  जनसंख्या  वाले  ब्रहद  देश  में  जन  साधारण  को  उचित  मूल्य  पर हुं  कि

 अवश्यक  वस्तुग्रों  उपलब्ध  करवाने  काय  pat  कठिन  है । जब जब  मूल्यों  में  वद्धि  होती  है  तो

 उसका  असर  किस  पर  पड़ता  a  ?
 जहां  तक  श्रौद्योगिक  तथा  संगठित  क्षेत्र  के

 ~
 कर्मचारियों  का

 > सम्बन्ध  जहां  तक  सरकारी  तथा  wey  कमंचारियों  का  सम्बन्ध  वह  कई  प्रकार  से  श्रान्दोलन

 कर  सकते
 = ट  यह  मांग  कर  सकतें  है  कि  जीवन  ज्ञापन  में  हो  चद्धि ्  के  श्रनुरूप

 महंगाई  भत्ते  में  भी  वृद्धि  जानीं  चाहियें  ।  परन्तु  जहां  an  भझ्रसंगठित  तथा  ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  रहने  बाले  श्रमिको  कृषि  श्रमिकों  सम्बन्ध  जब  मूल्यों  में  वृध्दि

 होती  हैं  तो  इन  लोगों  को  सबसे  अधिक  परशानी  उठानी  पड़ती  चूंकि  ऐसी  लोगों  को  सब

 से  अधिक  परेशानी  >
 होती  1.0  इन्हीं  लोगों  को  दुष्टिगत  wat  हुये  मेरे  मन  में  सावंजनिक

 प्रणाली  का  विचार  शाया  #1  यह  केवल  वितरण  प्रणाली  ही  नहीं  २  यह  घितरण

 क  ।  इस साथ  साथ  उत्पादन  प्रणाली  भी  है  प्रणाली  के  पांचਂ  पहलू ह  भ्रर्थात  उत्पादन
 भंडारण  ,  परिवहन  तथा  वितरण  wa  यह  ay  धारिया  की  योजना  नहीं  है  ।  हां  जब  में

 ले  के  ों  का  उत्तर  दे  रहा था  तो  निश्चय ही  यह  एक  व्यक्ति  विशेष या एक या  मंत्री

 की  योजना  थी ।  किन्तु  अब  इस  योजना  को  केन्द्रीय  मंत्रि-मंडल  ने  ofr  कर  लिया  ह्
 + इस  योजना  को  योजना  झ्रायोग  ने  भी  श्रतमोदित  कर  लिया  ए  !

 इस  योजना  के  कार्यान्वयन के  लिए  राज्यों  के  ठोस  सहयोग  की  जरूरत है
 5  1979  को  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  का  सम्मेलन  श्र  सभी

 मुख्य  मंत्रियों  ने  इस  योजना  के  प्रति  श्रपनी  सहमति  प्रकट  की  कि  यह  योजना  शब  नागरिक

 git  मंत्रालय या  श्री  धाया  के  की  नहीं  बल्कि यह  समूचे  देश  की
 योजना है  ।  यह

 एक  राष्ट्रीय  योजना  है  श्रौर  wa  हम  इसे  पहली  1979 से  कार्यान्वित  करने  जा  रहे

 ह्म  इसे  कसे  श्रारम्भ  करेंगे  ?
 हमने  कुछ  agar  को  ले  लिया  zt  इनके  साथ  साथ

 हमने  झौद्योगिक  को  लेने  के  लिए भी  उद्योग  मंत्रालय  के  सचिव की  TETeTAT  में  एक

 समिति  नियुक्त  at  ti  ative  में  कंट्रोल  at  कपड़ा  का  तेल  ak

 अन्य  वस्तुएं भी  सकती  हैँ  ।  हम  इन  विभिन्न  वस्तुप्नो  वितरण  प्रणाली  के  श्रन्तर्गत

 लाने  यथासंभव  प्रयास  करेंगे ।  प्रारंभ  में  हम  बहुतसी  acl  नहीं  लेंगे  क्योकि  श्रसली
 समस्या  इनके  लिए  व्यवस्था  करने  देश  वासियो  at  घिश्वास  प्राप्त  करने  की  है  ।  इस  योजना

 में  यह॒  की  गई  है  fe  2000
 जन

 संख्या  के  लिए  एक  वितरण  के त्द्रं  हो  ।  सुदूर  क्षेत्रों था
 Taare  क्षेत्रो  अथवा  पिछड़े  क्षेत्रो  में  यदि  जन  संख्या  2000  से  भी  कमहों  तो  भी  aet  वितरण

 ae  हमें  उनकी  झोर  कुछ  विशेष
 ध्यान  देना  है। अत  ऐसे  geet  क्षेत्रों में

 यदि  गांव  की  जन  संख्या  1000 भी  होगी  हम  वहां  वितरण  केन्द्र  खोलेंगें  ।  हम  वितरण

 ee  जाल  देंगे

 am  देश  में  2,4000  उचित  दर  दुकाने  ह  इसके  श्रतिरिक्त  कई  ऐसी  दुकान  हैं

 ait  मिट्टी  क  at  कंट्रोल  का  कपड़ा
 बेचती  isa  श्रनुमान  है  कि  हमें  समूचे  देश

 म
 ~

 लगभग  3,50,000  केन्द्रों  की  पड़ेगी  श्रौर  हमने  सभी  मुख्य  मंत्रियों  को  यह  सुनिश्चित ~
 करने  क  लिए  लिख  दिया है  कि वे  ५  राज्य  में  जनसंख्या  के  agar  वितरण  sal  की

 करें

 जनता
 को  गुमराह  करने  के  लिए  कुछ  गलत  प्रचार  किया जा  तथापि  हमन

 कह  है  कि  यदि  गर
 सरकारी  क्षेत्र  की  उंचित  दर  दुकानें  श्रपना  सहयोग  देना  चाहें

 हम  उसे  स्वीकार  कर  किन्तु  उन्हें  कुछ  नियमों  को  मानना  जनता  क

 ख्याल  रखना  होगा  ।  जहां  तक  उचित  दुकानों  सम्बन्ध  उन्हें  श्रनुशासन ~
 पालन  करना  होगा  ak  यदि  वे  ऐसा  करती  हैँ  तो  हम  चाहेंगे  कि  वे  wae  इसमें  भाग  लें  ।
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 जहां  तक  दुकानों  का  सम्बन्ध  1,80,000  दुकानों  गैर  सरकारी  व्यापारियों  के

 ्र
 मे ंहैं  60,000  दुकानें  सहकारी  समितियों  के  हाथों  में  |  नई  दुकानें  सहकारी  समितियों  के

 निय॑त्ण  में  होनी  चाहिएं ।  किन्तु set  कहीं  यह  संभव  नहीं  है  वहां  ये  दुकानें  ग्राम  पंचायतों

 को  सौंप  दी  जानी  चाहिए  ।  यह  सुझाव  कल  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  ने  fear  है  जो  कि  एक  श्रच्छा  सुझाव  है  ।

 हम  एक  tar  ढांचा  dare  करेंगे  जो  कि  समूची  वितरण  प्रणाली  की  देख  माल  करगा  |  हम  राज्य

 सरकारों  के  साथ  बतचीत  कर  रहे  वे  भी  तन  arty  योजनाएं  तैयार  कर  रहे  सौभाग्य  से  देश  में

 कुछ  ऐसे  राज्य  जिनमें  वितरण  प्रणालीਂ  बहुतही  सुचारू  सरुप  से  कार्य  कर  रही  ्र @  |  मैं  यह  कहकर

 सम्माननीय  सभा  को  विश्वास  में  लें  रहा  हूं  कि  हमारे  देग  में  कतिपय  ऐसे  निहित  स्वाथ  हैं  जो  इस  प्रणाली  से
 a 2  |  उन बहुत  क्षुब्ध  हैं  ।  उन्होने  समाचार  पत्नो  में  कई  लेख  तथा  सम्पादकीय  टिप्पणियां  लिखना  शुरू  कर  दी

 लेखों  में  वे  लिख  रहे  हैं  कि  यह  प्रणाली  इस  देश  में  सफल  नहीं  हो  सकती  wate  यह  प्रणाली  श्रवश्य  असफल

 होनी  चाहिए  यह  aT  लिए  तथा  मेरे  लिए  भी  एक  चुनौती  है  ।  हम  इस  देश  के  जन  साधारण  को  संरक्षण

 प्रदान  करना  चाहते  हैं  हम  उन्हें  बताना  चाहते  हैं  कि  चाहे  कीमतें  कहीं  तक  भी  जहां  तक  श्रावश्यक  वस्तुझ्ो
 का  सम्त्रन्ध  हम  उन्हें  जनसाधारण  को  समुचित  या  सिर्धारित  मुल्यों  पर  उपलब्ध  करेंगे  क्या  हम  चाहेंगे  कि

 हम  प्यून  या  दिल्लो  में  रहते  वाले  लोगों  को  हो  संरक्षण  करें  met  लोगों  को  wer ।
 ह

 वही  संख्या  में  ऐसे  लोग  हैं  जोकि  बहुत  ही  पिछड़े  हुए  क्षेत्रो  में
 a  |  उन्होने  उन  क्षेत्रों  में  जन्म  लेकर  कोई  अपराध

 तो  नहीं  किया  है  ।  अतः  क्या  हम  यह  नहीं  चाहेंगे  कि  ये  mae  वस्तुएं उन  लोगों  को  भी  उपलब्ध  हो ?

 श्री  श्रार०  ato  स्वासोनाथन  :  वहां  जन  साधारण  को  मिट्टी  का  उपलबन्ध  नहीं  होता !

 श्री  मोहन  धारिया  :  मैं  इस  विषय  पर  भी
 a ग्सि  |  कृपया इस  बत  को  मत  भलीए श

 te  मिट्टी  के  तेल  का  दश में  पर्याप्त  उत्पादन  नहीं  होता है  ।  हमें  इसका  यात  करना  पड़ता है  ।

 रसायन  और  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा )  :  उस  मंत्रालय  की

 दानो  की  पर  चर्चा  होने  वाली  है  ।

 at  मोहन  धारिया :  यह  सही  बात  है  ।  ५  aes  कही  है।मुझे  विश्वास  है  कि

 मेरे  साथी  श्री  aga  इस  पर  farcry  रखेंगे ।  मैं  श्रापकों  विश्वास  दूं  कि  जहां be
 भ्रच्छी  नਂ  हो  जहां  कहीं  कोई  समस्या  उस  पर  बहुगुणा  ध्यान  देंगे

 आपको  यह  mamas  दूं  कियह  योजना  देश  के  हित  में  ही  इससे  जनसाधारण  के  हितो को

 ही  ध्यान  में  नहीं  war  बल्कि  देश  में  मूल्यों  पर  भी  नियंत्रण  रखा  जा  सकेगा  ।  जब  arte
 ् बढ़ती  र  तो

 क्या  है  ?  भ्रधिकाधिक  महंगाई  भत्ते  की  मांग  जाती  यदि  महंगाई
 भत्ता  दिया  जाता  पेसा है  तो  वह  पुनः  बाजार में  जाता  अर  उससे  मुद्रा  स्फीति  बढ़

 जाती  a
 kd  ।  यदि

 हम  देश  में  मुद्रा  स्फीति पर  faa  पाना  चाहते  हं  तो  फिर  इसके

 साथ  अन्य
 वित्तीय

 या  मुद्रा  सम्बन्धी  करने  श्रावश्यक  gi  मुझे  कोई  संदेह  नहीं है  कि  इस
 योजना

 x
 से  भी  कीमतों  पर  काफी  नियंत्रण  सकता  है  ।

 इस  बारे  में  में  सभा  से  पुरे  सहयोग  की  wer  करता  में  चाहता  हूं  कि  सदस्य  हि र
 झपने  निर्वाचन  क्षेत्रों  में  इस  योजना को  लोक  प्रिय  वनाएं  क्योंकि  ome  जिलों  में  सलाहकार
 समितियां

 बनेगी  उनमें  श्राप  महत्वपूर्ण  सलाहकार
 माने

 मैं  मुख्य  मंत्रियों  पहले  ही

 कह  चुका  हूं  कि
 में  इन

 निर्वाचित  प्रतिनिधियों  को
 राज्य  जिलास्तर तथा  स्थानीय  निकायों  के

 स्तर  की  इन  विभिन्न  समितियों  में  प्रतिनिधित्व  चाहूं  ।  श्राप  इसमें  रुचि  लेंगे
 हमें

 सफलता
 है

 ।
 यदि  उत्पादन  श्रधिक  नहीं  होगा  तो  वितरण  संभव  नहीं  हो  सकेगा

 उत्पादन  के  वितरण  नहीं  हो  सकता  ।  यह  उत्पादन  वितरण  प्रणाली  हमें  उत्पादन से
 लेकर  परिवहन  तथा  वितरण  पर  पुरी  निगरानी  रखनी  है  ।  केवल  तभी  हम  aet  न्याय
 कर  सकतें  हम  श्रपने  उत्पादकों  को  लाभप्रद  मूल्य दे  पायेंगे शर  ऐसा  करके  हम  जनसाधारण को
 mas  वस्तुएं  समुचित  मूल्यों पर  उपलब्ध  कर  सकेंगे इस  को  कायम  रखते  हुए  हम  विचौलियों a.
 को  भी  ह्
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 मेरे  faa  ने  सहकारिता  उल्लेख  है  ।  जहां  तक  सहकारिता  सम्बन्ध  यह

 एक  ऐसा  श्रान्दोलन  2  जिसे  हमारे  देश  में  एक  गतिशील  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभानी  है  मैंने

 हमशा  ही  इसमें  विश्वास  किया  है  |  जहां  तक  सहकारिता  आन्दोलन  सम्बन्ध  जैसा  कि  श्री

 fore  नें  कहा  इस  दिशा  में  हमारे  देश  ने  निस्संदेह  काफी  प्रगति  की  हमारे  देश  में  बड़ी

 संख्या  में  हकारी  समितियां  जिनमें  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सदस्य  हा  भ्रावश्यकता  इस  बात  की  है

 कि  सहकारिता  आन्दोलन  बेहतर  ढंग  से  र  क  किया  जाये  ।  यदि  इस  दंग  से  सहकारिता

 झान्दोलन  मजवूत  जाता  है  तो  फिर  इससे  हमें  जनता  सामाजिक  न्याय  में  बहुत
 कॉ मद  द  भि  ले  भी  ।  इतना  ही  नहीं  इससे  हमे  देशवासियों  अधिक  न्याय  भी  दे

 अधिकार  के  विकेन्द्रीकरण  से  हमें  देश  में  लोकतांब्रिक  शक्तियों  के  स्थिरीकरण  में  भी  सहायता  मिलेंगी । =.
 हम  शक्ति  at  विकन्द्ीकरण  चाहते  हम  श्रघं  व्यवस्था  का  faaeetncoy  चाहते  हम  चाहते  हैं  कि

 ः  व्यवस्था  पर  राज्य  का  नियंत्रण  at  ak  में  इसमें  विश्वास  भी  करता  2
 किन्तु  Wa  हम

 as रहे  है ंकि  हमें  घाटा  हो  रदा  तथा  सरकारी  क्षेत्र  के  एकक  भली  भांति  ma  नहीं  कर  we  हैं  तो
 >  at फिर  st  इस  विचाराधारा  में  घिश्वास  करता  फिर  उसे  यह  नहीं  कहना  चाहिए  कि  हम  सरकारी

 करतें  |  वास्तव क्षेत्र  में  विश्वास  नहीं  में  हमें  यह  सुनिश्चित  करने  का  प्रयाप्त  करना  चाहिए  दोष

 ह्म  चाहत  त  कि  सरकारी  aa दूर  किए  जापें  ।  करे  ।  इतना  ही  नहीं  हम  चाहते

 @  fe  सहकारी  क्षेत्र  में  उन्हीं  उद्देश्यों  को  लेकर  सफलता  पूर्वक  कायें  करे  ।

 श्रीमान  महाराष्ट्र  में  चीनो  सहकारी  समितियों  का  उल्लेख  गया है  ।  मैं  जानता  हूं  कि  वहां

 चंद  ऐसे  लोग  हैं  जिन्होंने  जनता  के  ह  में  सही  काम  नहीं  किया है  faq  इसका  अर्थ  यह  नहीं

 है  कि  हम  सहकारिता  ग्रा न्दोलन  ar  विरोध  करें  ।  उसमें  कुछ  कमियां  हे  हमें  चाहिए

 fe  हम
 उन  को  दूर  करें  जहां  तक  चोनी  सहकारी  समितियों  का  सम्बन्ध  में  चाहता

 हूं  कि  माननीय  सदस्य  महाराष्ट्र  जायें  और  स्वयं  सब  कुछ  देख  चीनीਂ  सहकारों  समितियों  के
 Sorr  द (| कारण  ही  न्  किसानों  में  इतनी  क्रांति  जाई  21  इसके  जो  कुछ  श्रच्छे  परिणाम  निकले  क्या  हम

 wa नहें  नष्ट  कर  2  फिर  हम  उन  दोषों  को  दुर  करके  यह  कहें  कि  यह  झान्दोलन जारी
 रखा  जाना  चाहिए  ?  मेँ  सहकारी  समितियों  राप्ट्रीकरण  नहीं  चाहता  ।  जब  तक  मैं  मंत्री  रहूंगा
 मैं  यह  सुनिश्चित  wen  कि  चीनी  सहकारी  समितियों  at  राष्ट्रीकरण  न  मैं  केवल  यह  चाहुंगा

 कि  जो  या  कमियां  उन्हें  दर  कर  जाये  ।  उन्हें  उत्पादकों  तथा  श्रमिकों
 ax  a के  हित  में  काम  ्  |  मजे  खुशी  क्  एन०  FTo  डी०  नी ०  ने  देश  की  विभिन्न  सहकारी  समितियों

 दन  के  लिए  30  करोड़  रुपये  क  वर्षों में को  सहायता  प्रावधान  रखा  किन्तु  गत  दो

 यह  प्रावधान  बड़कर  69  करोड़  न् ् स्पये  हो  गया  मैंने  उन्हें we  दिया  है  कि  चाहे  बे  पूर्वी  क्षेत्र

 के  छोटे-छोटे  राज्य  यदि  ह्म  चाहते  है  कि  oz  Mirarqt  उस  क्षेत्र  में  कायें  करे
 तै तो  उन्हें  समान  आधार  feat  जाना  ्  |  एन०्सी०डो०्सी०  को  उन्हें  समान  ment  चाहिए  श्रौर  यह

 क्षत्रों सुनिश्चित  करना  चाहिए  fa  उन  में  सहकारिता  का  विकास हो  ।  आसाम  के  किसानों

 की  कया  स्थिति  प >  जो  नारंगियों  का  उत्पादन  करते  हैं  उन्हं  समुचित  a  नहीं  मिलता  है  ।  क्यों  ?  इसका

 है  कि  उस  क्षेत्र  में
 उन्पादकों  al  सहकारी  समिति  नहीं  है  ।

 एन०  सी०  डो०  वी०  के  प्रलावी  हमारे  पास  aes  भी  है  ।  यह  इस  देश  में  विपणन  संघों  का  एक
 रो

 प्रमुख  निकाय  है  ।  नाफेड  काय  करे  यह  संभव  नहीं  ahs  की  माफंत  खरीददारी  क  ्

 लेकिन  यहां  कौन  भ्रादमी भेजे  ।  नाफेड  द्वारा  यथा  संभव  सहयोग  उस  राज्य  कें  विपणन  संघ  को

 दिया  सकता  21  हम  भेजे  जा उन्हें  पैसा  दे  सकते  श्र कुछ  तकनीकी  जानकारी  वाले  कार्मिक

 सकते  हैँ  किन्तु शेष  mat  को  उस  राज्य  के  विपणन संघ  को  करना  है  किसी  विशेष  क्षेत्र

 वस्तु  का  ध्यान  जा  सके  ।  जहां  तक  Aes के  कार्यों  सम्बन्ध  है  एक  वर्ष  qa  इससे
 60  करोड़  थ स्पये  aaa  थे  जबकि  श्राज  इसकी  आ्राय  100  करोड़  स्पये  मुझे  मध्य  प्रदेश  का

 उदाहरण  देने  दीजिए ।  गत  वर्ष  इसने  सोथाबीन के  फुल  500  टनों  की  वसूली  की  थी  किन्तु  इस  वर्ष

 इसने  उत्पातकों  के  साथ  न्याय  करते  हुए  65,000  टन  सोयाबीन  की  वसूली  को  &  fe  जॉ

 लोग  पटहुले  इस  के  थ  q
 ~  में

 देखता

 विरोधी  at  इसका
 समर्थन

 कर
 रहे  gt
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 20  अश्रल  1978 अनुदानों  की  19.0
 ाा 1

 [at  सोहन  धारिया
 ये  विभिन्न  अ्रभिकरण  इस  कार्य  को  आग  बढ़ाने  तथ  इसे  सफल  के  fav  ग्रपना  भरसक

 > म्रयास  कर र  हूँ  और  मैं  चा  हूं कि  यह  सभा  उनके  प्रति  सहानभति  दिखाये  ।  यदि  किसी

 कौर  क  कुछ  दोष  अथवा  कमियां  as  उन  दोषों  को  करने  की  खुशी  होगी  किन्तु
 उन हम  लोंगों  को  हतोत्साहित  नहा  करन  चाहिए  जो  कि  गत  दो  वर्षों  से  कठोर  परिश्रम  कर  रहे

 हैं |  alg  वाणिज्य  नागरिक  तथा  सहकारिता  q  नई  प्रव त्तियों  तथा  परिवर्तन  देख  रहे

 ह  alt जब  में  सभा से  इसਂ  मंत्रालय  की  मांगों  कन  स्वीकार  करने
 का

 भ्रनुरोध  करूंगा  तो  में  केवल
 भ्र शवासन  चाहूंगा  कि  हमने  जो  लध्य  निर्धारित  किए हे ंह  पूरा  करने  में  हम  किसी

 प्रकार  की  कसर  ye  नहीं  रहने  देंगें  ।  धन्यवाद  ।

 प्रो०  पी०  जी०  प्रापार  जोन  का  ल्लं  किया सावलंकर  मैंने  कांडला  मसक्त

 था  किन्तु  मंत्री  जा  न  इस  बारे  में  एक  भी श  नहें  कहां  ।  में  जानना  कि चाहता  ्
 मुक्त  व्यापार  जोन  क  विकास  के  fag  क्या  कुछ  किया  गया  oa रे

 श्री  मोहन  धारिया
 :  श्रीमान  मुझे  मालूम  है  कि  दो  aaa  व्यापार  जान  हैं  अ्र्धात  एक  कॉडला

 उन  क्षेत्रों ar में
 है  तथा  दूसरा  संताशुज  में  ।  मैं  उनकी  प्रगति  से  खुश  नहीं  इसीलिए  मेंने

 दौरा  था  ।  हमनें  उन  पर  विशेष  निगरानी  रखी  >  ।  पड  |  मन ण  वहां  कई  प्रबंध  करने

 बारे  में  नौवहन  तथा  a  |  मेंने  उनसे परिवहन  मंत्री से  बातचीत  की  कई  एक  वापस  जाना  चाहते
 अनुरोध  किया  है  कि  एसा  न  करें  ।  में  चाहता  =

 g  कि  एकक  अधिकाधिक  हों  ।  मेरा  faa  को  कहना

 सही  है  कि  इसक  लिए  कुछ  faeray  की  श्रवश्यकता  है  और  इसके  लिए  विधायी  उपाय

 किया  रहा  है  ate  हम  यह  करेंगे  कि  कांडला  मकक्‍्त  व्यापार  जोन  की  सहायता  दी

 जाये
 ।

 मैं  चाहता  हुं  किये  मुक्त  व्यापार  जोन  सफल  हों  ताकि  मैं  मंत्रि-मंडल  के  समक्ष  afar

 मुक्त  व्यापार  जोनों  at  मांग  कर  aa  किन्तु  ये  दोनों  जोत  जिप  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  उस  ध्यान  में

 रखते  हुए  मैं  अधिक  मुक्त  व्यापार  जोनों  को  मांग  नहीं  कर  सकता

 थ्री  चौधरी  बलबोर  fag  हमारे  जो  लोग  ब्रिदर्शों  में  काम  करते  उनको  यहां  फारन-एक्सचन्ज  लॉन

 द म  कुछ  सुविध  ।  इस  से  यह  फायदा  होगा  कि  बहत  सी  चीजों  जिन  की  हमारे  मलक  में
 जरूरत  नक  उन  का  पड़गा  म  चाहतों  = =  fe  जो फारन-एक्सचन्ज  कमाने  लिप  बाहर  नहीं  भेजना

 Gar  q  यहां  पर  उस  में  इन्कम  टन  इदारे  ayer  जा  म्कॉवट  ह  उन  को  दर  किया  नस

 तरह  का  इन्तजाम  किया  जाय  तो  जितना  फारन-एक्सघेज  इस  घं  Gr  जप  न् ह्  सकतों  a  |

 दूसरा  सवाल  यह  कि  oe  Om  सब्जियों  तत  बाहर  भजन  लिये  परम  इन्तजाम

 होना  चाहिये  ।  उन  लोगों  को  यह  कहना  है  कि  जिप  बचत  न्यय ह  जरूरत  हाती  उत  रकत  नहीं

 हमें  इस  वात
 का

 यकीन  होना  चाहिये  कि  हम  को  मुस्तकिन  तौर  पर  मिलेगा  ।  ज  समारे  यहां  ्रॉल  ज्यादा

 ग पैदा हो
 तो  हम  कहते  है  कि  ar  को  ह्  भे ंपे  जो  जिंस  वकत  प्याज  ज्यादा  पद्  हो  गया

 उस  प्याज  भेजने  क  लिये  कहते  हैं  ।  लेकिन  श्रगर  ware  इंतजाम  हो  जाय  तो  इस  से  किसानों

 न्गा  यह  सामान  हम  को का  भा  नुकसान
 नहीं  होगा  शौर  साध  ही  उन  लोगों  को  भी  भरोसा

 मस्तकिल  तौर  पर  मिलेगा  |

 at  मोहन  धारिया  सभापति  जी  इस  al  सवाल  उठाय  गय  हैं  जन्न  तक  प्ले  सवाल

 ताल्लुक  है--इस  का  Ata  फाइनेन्स  मिनिस्ट्री  से  भी  a +,  अर  इस  क  लिये  हमारे  फाइनन्स
 मिनिस्ट्री ने  कुछ  tay  चालू  भी  की  लेकिन  जहां  तक  सुविधायें  मिलने  का  ताल्लुक  है--अगर  आप

 के  पास  कोई  खास  सुझाव  हों  तो  श्राप  मुझे  में  जरूर  फाइनेन्स  मिसिस्टर  साहब  से  चचा  कर  गा  ।

 सवाल  है--में  माननीय  सदस्य  की  भावनाओं  की  इज्जत  करता
 हमारा  एक्सपो  इन  नहीं  चाहिये  ।  बाहर  के  मुल्कों  में  ऐसा  श्रम  नहीं  होन  चाहिये
 कि  कभी  भेजेंगे  झ्र  कभी  नहीं  भेजेंगे  |  इस  बारे  में  मरी  बरनाला  साहब  से  aaa  हुई
 है--जेसे  जिस  वकत  अआल  प्दा  होता  e—eq  यह  कह  सकेंगे  कि  इतना  आलू  या  1  लाख  टन  ma
 ati  लाख  aq  प्याज़  भेजेंगे

 इस
 se  की  गारी  कहां  भी  दी  जानी  चहिये  ate  यहां  भी  दी

 जानी  चाहिये  कि  कितना  भजना  यह  काम  हमें  श्रच्छे दिल  से  करना
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 36  चतर  1901  अनदानों  क़ो  19  79-
 एला

 . . जनादन  पुजारी  पति  जहां  तक  जमाखोरों  ar  काला  बाजारी

 क्ररन  वालों  का  सम्बध  @)  म  जानना  चाहता  कि  झावश्यक  वस्तु  श्रधिनियम  के  अ्रन्तगत

 श्यान  वाल  states  अपराधियों  को  विशेष  न्यायालय  के  क्षेत्राधिकार  क  श्रन्तर्गत  दंड  दिया

 थी  सोहन
 धारिया

 :  जहा  कहों  वे  के  अन्तर्गत  त्रात  हमने  पहल
 ey  मख्य  मंत्रियों को कौ

 लिख  दिया
 कि

 श्रावश्यक  वस्तु  प्नधिनियम
 के  श्न्तगत  ऐसे  श्रपराधियों

 क  चिस्द्ध  कड़ी  कार्यवाही  करें  ।  हम  चाहते  कि  अपराधियों  के  fate  कायवाहों

 की  जाये ।  यह  कार्य  राज्य  सरकारों  ने  करना  डाल  सकता हैं । मं  उन  पर  दबाव  नहीं  हू  हम

 इस  दंश  सरकार  क  राज्य-कन्द्र  चाहिए ।  इस  बारे  में  मैँ  राज्य  सरकारों ढांचे  को  नहीं  भूलना

 हर  प्रकार  के  सहयोग  श्रपेक्षा  करता  ।  साथ  मैँ  चाहता  हूं  fe  मेरे  माननीय far

 mares  पुजारी  अन्य  सदस्य  श्रन्य  सामाजिक  कार्यकर्ता  उपभोक्ताओं  में

 इस  तरह  की  भावना  पैदा  करें  ताकि  ऐसे  शअ्रपराध  ह  सक  |  इस  कार्य  म॑  सरकार  उन्हें  यथा

 संभव  सहयोग  देने  के  लिए  तयार

 qe  माननीय  मंत्री  जी  को श्री  विजयਂ  amt  एन०  )  कुछ  समय
 सीमेंट  वितरण  प्रणाली  के  बारे

 में  लिखा  था
 ।  हमें  कि  इसमें  पंचायत  समितियों

 के  चेयरमैन  होते  मैंने  उनसे  निवेदन  fe  उनमें  संसद  सदस्य  भी  जाने
 मुझे  यह  उत्तर  मिला  fe  qe  विषय  राज्य  के  ्  भ्राता  है  शर  मैंने  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों

 > को  श्रपेक्षित  कार्यवाही  करने  की  सलाह  दे  दी  ।  किन्तु  श्रीमान  अभी  तक  कछ  भी  नहीं  किया

 गया
 श्रौर  भ्रब  मंत्री  जी  कह  रहे  हैं  कि  जिला स्तर  पर  सलाहकार  की

 स्थापना  की
 जायेंगी  ।  श्रीमान  यदि  उन्हें  राज्य  के  मंत्रालयों के  हाथों  में  रहने  गया  फिर  में  नहीं

 समझताਂ  उन  समितियों  में  संसद  सदस्यों  को  भी  जायेगा  उन  में  केवल  विधायकों  तथा

 पंचायत  समितियों  के  को  ही  रखा  जायेगा ।  मैं  जानना  चाहता  हुं  कि  मंत्री  जी

 है  कि  संसद  सदस्या  में  सम्मिलित किया दिमाग
 में  यह  बात है  को  भी  जिला  स्तर  के  इन  निकायों

 जांये
 क्योंकि  स्थानीय  स्तर  पर  भी  वे  जनता  के  प्रतिनिधि  हें

 मोहन  धारिया  म  इस  मामल  पर  राज्यों  के  प्ख्य  मंत्रियों  से  बात  करूंगा में  अवश्य

 यह  चाहता
 a ्  कि  इन  सब  बातों  में  संसद  सदस्यों  को  भी  सम्मिलित किया  क्योंकि वे  भी

 za जनता  के  प्रतिनिधि  ह। म में  मानता  &  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  को  इनमें  सम्मिलित  किए  बिनो

 निकाय  सफलता  पुवकਂ  कार्य  नहीं  कर  सकत |

 श्री  इकबाल  fag  ढ्ल्लिं  मैं  एक  प्रश्न  You  चाहता  gi  हमारी  योजना  के  प्रारम्भिक

 लक्ष्यों  की  प्राप्ति  के  लिए  हमें  भ्रपने  कृषि  तथा  आद्योगिक  क्षेत्र  में  afew  उत्पादन  की

 संसद  दट्रारा  पारित  काननों  के  अन्तमंत  कई  के  लिए  काफी  चाय  तम्बाक

 इलायची  ५  झादि  जैसे  बोर्डों  कर  रखी  में  चाहता  हूं  कि  क्या

 मंत्री  पी  एक  आल  ae  की  स्थापना  करना  चाहते  हें  जो  कि  aro  के  विकास  oie

 में  सहायक  हों  ।  श्रीमान  ब्रिटेन  तथा  हालैंड  जैसे  छोटे-छोटे  देशों  में  भी  ग्राल  ae  इन  बोर्डों

 के  साध्यम  से  वे  अपनी  ाल  की  खेती  का  विकास  करतें  श्र  झाल  को  निर्यात  करतें

 इसलिए  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मंत्री  जी  संसद  द्वारा  किसी  कानून  को  पारित  करक  ara

 ae  की  स्थापना  करेंगे ?

 मोहन  धारिया  माननीय  सदस्य  नें  सुझाव  बहुत  समय  पहले  दिया  था  ।  हम  इस
 बात की  जाच  कर  रहे  ह  कि  क्या  एक  पथक  mat  न 4 वाड  की  स्थापना  की  जा  सकती  है  अ्रथवा

 नही ं।

 सभापति  महोदय  :  इससे  पहले  कि  मैं  नागरिक  पूति  श्र  सहकारिता  मन्त्रालय की

 अनुदान
 मांगों पर  पेश  किये  गये  कटौती  प्रस्तावों  को  सदन  में  मतदान  के  लिये  मैं  यह

 =
 जानना  चाटता  ह्  कि  कोई  सदस्य  झपने  कटौती  प्रस्तावों  को  वापिस  लेना  चाहते  हैं

 श्री  सकुन्द  मण्डल
 (aEerg

 :  सभापति
 महोदय

 नागरिक  aft  और  सहकारिता  wearer

 से  सम्बन्धित  लट  में  दर्शाये अपने  सारे  कटौती  प्रस्तावों  को  मैंने  कल  प्रस्तुत कर  दिया
 मेर  अन्य  प्रस्तावों  के  साथ-साथ  रे  प्रस्ताव  सं०  56  को  भी  उपर्युक्त  सुची
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 अनूदानों  को  20  अध्रल  1979

 [  श्री  मुकुन्द  area

 स्थान  दिया  गया  था  ।  कल  मन  नियम  210  ौर  211  के  श्रन्तगत  इत  सभी  प्रस्तावों

 को  > पेश  कर  दिया  था  |  परन्तू  की  बात  कि  झ्राज  की  सूची  में  मेरे  कटौती  प्रस्ताव

 To  56  को  नहीं  रखा  गया  है  ।  मरा  कटौती  प्रस्ताव do  56  सीमेन्ट  के  वितरण  में  हो  रहे

 मनाफा  जिसके  परिणाम  स्वरुप  कीमतें  बढ़ी  ्र  अन्य  श्रनतियमितताओओं  को  रोकें  में

 असफलता  से  सम्बन्धित  ् ठ  |

 सभापति  महोदय  यहं  पहले  ही  चुका
 घ्
 ए  कि  अ्ापको  कटौती  प्रस्ताव  ao  56,  इस

 wart  से  सम्बन्धित  नहीं है  मैं  श्री  राजगोपाल  नायड़ू के  कटौती  प्रस्तावों  को  विचारार्थ  रखता

 हूं  उनके  कटौती  प्रस्ताव  सं०  उ  से  37  तक  है  ।  वे  भ्रनपस्थित  wa  में  उनके  सब  कठौती  प्रस्तावों
 a को  सदन  के  मतदान  के  रखता  &  ।

 सभापति  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  सभा  में  मतदान  के  लिये  रखे  गये  श्रौर  अ्रस्वीकृत  हुए ॥

 कथन  र  fe  wat श्री  कृष्णचन्द्र  हाल्दर  मुकुन्द  मण्डल  का  यह
 छ चह  l

 सुची  में  सम्मिलित  कटौती  प्रस्ताव  go  56  को  पहलें  ही  प्रस्तुत  कर  चुक

 मन्त्रालय  से  सम्बन्धित सभापति  महोदय  :H  पहले  ही  वता  चुका  हूं  कि  वह  विषय

 सं०  39 से  55,57  58  को  लेता  हूं  । हुछ। अब at  में  श्री  मुकन्द  मण्डल  के  प्रस्तावों

 बया  प्राप  अरपन  कटौती  प्रस्तावों  को  वापिस  ले  रहे

 श्री  मुकुन्द  मण्डल  म  तो  अपने  कटौती  प्रस्तावों  पर  जोर  दे  tel  2  ।

 सभापति  महोदय  अरब  मैं  श्री  मुकुन्द  मण्डल  के  कटौती  प्रस्ताव  सं०  39  से  56,  57  58
 a

 को  सदन  के  मतदान  के  रखता  g  |

 सभापति  महोदय  द्वारा  कटौती  wets  मतदान  के  लिये  रख  गये  शौर  अस्वीकृत  हु  |

 सभापति  महोदय  :  मैं  अनुदान  की  मांगो  को  मतदान  क  लिए  रखता  हूं  प्रश्न यह  है
 कार्य  सुची  के  स्तम्भ  4  में  दिखाई  गई  नागरिक  पूर्ति  और  सहकारिता  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  संख्यों

 11  से  13  के  सम्बन्ध में  31  1980  को  समाप्त  होने  वालें  के  दौरा न  होने  वाले
 खर्चों को  पुरा  करने क

 काय  सूची  के  स्तम्भ  «4  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लखा  राशियों  से  wafers  राशियां
 न्

 भारत  की  संचित  fata  में  सें  राष्ट्रपति  को  दी  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 रसायन  ौर  उर्वरक  मंत्रालय

 सभापति  महोदय  सदन  रसायन  तथा  उर्वरक  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  मांग  do  69  से  71  कों

 जिसके  लिये  पांच  घन्टे  का  समय  दिया  गया  चर्चा  ौर  मतदान  के  लिए  हाथ  में  लेगा  ।  प्रश्न  यह  है  :

 कार्य  सुची  के  स्तम्भ
 2

 में  दिखा  रसायन  ५ प्रा  उवरक  मंत्रालय  संबंधी  मांग  संख्या  69  से  71

 क  संबंध म  31  1980  को  समाप्त  होन  वाल  कद  न  होने  वालें  खर्चों  पूरा  करने  के

 कार्य  सूची  के  स्तम्भ  3  में  दिखाई  गई  राजस्व  लेखा  तथा  पूंजी  लेखा  राशियों  से  श्रनधिक  राशियां  भारत

 संचित  निधि  में  से  राष्टपति  को  दी  जाये  व्

 रसायन  उर्वरक  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  निम्न  लिखित  अनदानों  की  मांगे  AeAT  को  गई

 माग  शोर्षक  राशि
 wat  ee

 राजस्व  पंजी

 69  प  रसायन  तथा  उं  रक  मंत्रालय  .
 70  पटोलियम  we  पंटो-रसायन  उद्योग  थक  23.61,  54,000  65,  56,006
 14.0  रसायन  झ्रौर  उवरक  उद्योग  ह  .  48,82,32,000  56,38,60,000

 वे  माननीय  सदस्य  जिनक

 सदर  की  गाती  परद  कठौत गा यासय  मात
 Gi

 किये  जा  चुक  यदि  ada  कटौती

 प्रस्तावों  को  प्रस्तुत  करना  चाहते  हें  पर  दह  मिनट  के  जिन  कटौती  प्रस्तावों  को  वे
 प्रस्तुत

 करना  चाहते
 उनकी  HHT  सूचित  करते  पटल  पर  पाचियां  भेज  दें  ।  केवल  वे  ही  कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  हुए  समझे  जायेंगे  ।
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 30  त्  1901  अनदानों  की
 ———

 at  एस०  एस०  सोमानी  :  सभापति  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  मुझे  बोलने  का  अवसर
 प्रदान

 करने
 के

 लिये
 मैँ

 ग्रापका  ्राभा  री  हूं
 ।

 मैं  इस  मंत्रालय  के  झनुद।न की  मांगो  का  समर्थन  करता  हूँ  ।  उवरक
 मंत्रालय  कं  aaa  गतिविधियां  शौर  उत्पाद  आत ेहै  जो  देश  के  विकास  झौर  भ्रर्तित्व  के  लिये  बहुत  महत्व  रखते  दें

 इसकी  कार्यकुशलता  पर  टिप्पणी  करने  से  किसी  व्यक्ति  को  रोकनें  के  स्वयं  इसकी  विशालता  और  eat

 पर्याप्त  ह  ।  परन्तु  फिर  में  इस  मन्त्रालय  के  दो  पहलूओं  क्रमशः  ड्ग्स  एण्ड  फारमास्यूटिकल्स  तथा  उवरक  पर  बोलना

 चाहता हूं  ।

 में  ही  मैं  29  1978  को  सभानपटल  पर  रखी  नवीन  औषध  नीति  उनके  द्वारा  कठोरता

 लागू
 करने  के

 लिये  मन्त्री  महोदय  को  हार्दिक  बधाई देता हूं  ।  इस  नीति  देश  के  ates  उद्योग  की  उन्नति  और

 के
 विकास  एवं  नियंत्रण हेतु  रूपरेखा  प्रस्तुत  की  गई  है  देश  के  औषध  उद्योग  इस  नवीन  नीति  के  सम्पूर्ण  भाव

 को  areal  सम्भवतः  बहुत  ही  जल्द  बाजी  कही  जायें  |  परन्तु  कुछ  ऐसे  मुद्दे  मिले  जो  पहले  से  ही  दृष्टिगोचर  होरहे
 ह
 हु

 श्रौर  यहां  उल्लेखनीय  हैं  ।  वे  केवल  उल्लेखनीय ही  नहीं  हैं  :  परन्तु  चिन्ता  का  कारण
 भी  हैं  में  उन्हें  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत

 चाहता  क्योकि  प्रारम्भिक  अवस्था  में  ही  उनपर  ध्यान  न  देने  की  राष्ट्र  पौर  इसके  लाखो  मकतभोगीयों यों

 के  साथ  एक  ग्रपराध  होगा  |

 इस  अचस्था म  मझे  झापके  1978-79 से  1983-84 की  योजना  अवधि  के  लिये  भेषज  तर  rata  उद्योग

 पर  QYHAT-MTANT F BTA A-SOT के  का्यसम्पादन-दल  के  .  प्रतिवेदन  के  कुछ  तथ्य  रखन  दिय  जायें  |  प्रतिवं  दन  में  देश  में  1982-83  वक्त

 भारी  मात्रा  में  झ्रौषधियों  और  स्वरूप-सुत्नो  की  ्रांवश्यकता  पर  जोर  दिया  है  |  अरर  मांग  को  पुरा  करने  क  लिए  WITT

 निकेश  की  भी  वात  कहीं  गई  है  ।  इस  प्रतिवेदन  के  श्रनुसार :

 (1)
 1982-83  विपुल  झ्ौषधियों

 के
 लिये

 कुल
 ्रावश्यकता

 625  करोड़  रुपये  श्रौर  a  के  स्वरूप के  सिए

 900  करोड़  रुपये  रखी  गई  है  ।

 (  )  1977-78  में  भारी  मात्रा  में  प्रौषधियों  के  उत्पादन  के  लिये  164  करोड़  रुपये  और  सत्रों  को
 स्वरूप

 दन

 के  लिये  900  क  रुपय  |

 (3)  wa  योजना  काल  में  1978-79  से  (1982-83)  उनका  उत्पादन  ढाई  गुणा  बढना
 यर्दि  देश

 जीवनदायी  औषधियों  के  उत्पादन  में  आत्म  निरभर  बनना  चाहता  है  ।

 इस  परिमाण  की  वृद्धि  को  पुरा  करने  के  का्यचालन-दल  ने  उस  अवधि  ये  alates

 के  भी  प्राक्कलन  तेयार  किये  है  ।  तथानसार

 (4)  भारी  मात्रा  में  ्रौषधियों  के  उत्पादन  पर  370  करोड़  रुपये  और  दवाईयों  के  उत्पादन  पर  265  करोड़  रुपय
 में  150  करोड़  जमा  कार्याचालन  पूंजी  में  स्वयं  के  योगदान  स्वरूप  115  करोड़  का

 ग्रतिशिक्त  अ्धात  1982-83  तक  635  करोड़  रुपये  का  कुल  निवेश  (370  करोड़  जमा  265  करोड़

 किया  जाना  चाहिये  |

 (  )  औषध  उद्योग  विद्यमान  पूंजी  निवेश  लगभग  450  करोड़  रुपये  का  श्रनमानित  किया  गया  जिसमें

 विदेशी  कम्पनियों  की  निवेश  राशि  लगभग  200  करोड़  रुपये है  ।

 अ्रच्छा  अव  उन  खतरनाक  संकेतों  वात  उठाते  जिनका  जिक्र  में  पहले  ही  कर  चुका  हूं  ।  प्तिरिकत

 {aaa FY Sa =~ को  इस  मांग  की  अआआवश्यकता के  जेसा  कि  माननीय  मन्त्री  जी  की  मांग  1-71  में  दिया गया  वष  1978-

 9  1979-50  सरकारी क्षेत्र  का  वास्तत्रिक  /  प्रस्तावित निवेश  कितना  है
 ?

 हम  wearers  की  मांगो  क

 29-30  और  31-32  को देखें  ।  aq  1979-50  के  प्रौष घियं  are  sam  के  लिये  पंजीगत  व्यय  तथा  ऋण

 कमश  19.  19  करोड़ रुपये  बौर  21,  81  करोड़  रुपये  रखे  गये  हैं  पी  झौषध  ae  भेषज  लिमि
 की  शोर  पृष्ठ  17  पर  10  करोड़  रुपये  का  प्राक्कलित  झान्तरिक  ग्रधिशेष  दो  वर्ष  का  कुल  निक

 51.30  करोड़  रुपये  हो  जायेगा  ।  इसमें  हम  गत  एक  वर्ष  की  अवधि  में  नवीन  ala  नीति  की  घोषणा के

 दियें  गये  लाईसेनसो के  सम्बन्ध  लाईसेन्सो  निजी  निवेशो  के  मूल्य  को
 भी

 जोड़
 दे  ।  इस  सम्बन्धमें  जो

 कुछ  थोड़ी
 भी  सुचना  सदन  में  रखी  गई  उसमें  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सार  साल  अतिरिकत  निवेश  के  लिये  दस

 करोड़  रुपय  से  प्रधिक  क  नहीं  दिये  गयें  |

 इसी  में  तो  खतरा  है  ।
 यदि  नई  श्रौषध  नीति

 के
 घोषित  उ उद्देश्य  देश  को  प्रात्म  निरभर  बनाना है

 1982-83 तक  स्रौषघ  उद्योग  में  635  करोड ़रुपय  का  अतिरिक्त  निवेश  लगना  चाहिये  1  जेसा  कि  इसके  विरुद्ध
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 watt  की  19  20  1  979.

 भो  एस०  एस०  atatat  |

 किया  गया है  ।  गत  दो  वर्षों  सरकारी  क्षेत्र  में  कुल  निवेश  केवल  57  करोड़ का  किया  गया हैं  ।  निजी  क्षेत्र  को  भीਂ
 केवल  10  करोड़  रुपये  का  निवेश  करने  दिया  गया  जिसका  कुल  जोड़  61  करोड़  रुपये  तक  पहुंचता  है

 कृपया  मे  रे  शब्दों  पर  ध्यान  मेरा  कहना  है  कि  निजी  क्षेत्र  को  केवल  10  करोड़  रुपये  निवेशित  करन  को

 अनुमति  प्रदान  की  गई  है  ।  इसका  यह  मतलब  नहों  है  कि  भारतीय  ate  विदेशी  कम्पनियों  को  मिलाकर  बना  यह

 कोई  निवेश  करने  से  कतराता  है  ।  इसके  विपरीत्‌  वे  तो  श्रौषघियो  के  निर्माण  में  अत्म-निभेरता  प्राप्त  करने  के

 लिये  अरपना  सहयोग  देने  के  तत्परता  से  राह  जोहते  रहे  हैं  ।  नये  निवेशों  के  लिये  साधन  गतिशीलताक  महान  प्रयास

 इस  उत्तरदायित्व  को  उठाने  झर  सहयोग  देने  तथा  भाग  लेने  वे  इच्छुक  हैं  ।  उन्होने  इस  मन्त्रालय  को

 नेक  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किये  परन्तु  उनके  ग्रावेदन-पत्र  वर्षों  से  पड़े  शास्ती  भवन  में  धूलचाट  रहे  नि  मन्त्री  महोदय  मेरी  इस
 बात  से  सहमत  होग  कि  यह  इस  उद्योग  के  विकास  wie  वृद्धि  को  भगवान  के  भरोसे  छोड़  कर  नई  नीति  के  विविਂ

 यात्मक  तथा  नियन्त्रण  सम्बन्धी  पहलूओं  के  प्रति  ही  जान  पड़ता है  ।  निणंय  लेने  में  विलम्ब के  कारण

 परिणामस्वरूप  नये  निवेशों  में  कमी  के  कारण  गत  दो  वर्षों  भारी  माता  में  का  mara  द्विगणित  हो  गया  है  ।.

 जो
 कि  1976-77 में  82  करोड़  से  हटकर  1977-78  में  147  करोड़  रुपये  हो  गया है  ।  सच्चाई  तो  यह  है  गत
 के  मूकबले  वर्षा  1977-78  में  भारी  संख्या  में  श्रौषघियों  की  कुल  खपत  के  लगभग  50%  श्रौषघियां

 निदेशों  से  ग्रायातित  होंती  रही  है  ।  उत्पादन  वृद्धि  के  संन्दभं  में  श्रायातो  में  झौषधियो  की  मात्रा  में  भ्रद्वितीय

 ढंग  से  वृद्धि  हुई  तथा  न  ही  तो  सरकारी  क्षेत्र ने  और  न  ही  wea  क्षेत्र ने  ऐसा  कियां  है  ।  विभिन्‍न  क्षेत्रों  की

 क्षेत्रीय  की  वृद्धि  का  मूल्यांकन  निश्चित  करते  समय  कोई  भी  यह  बात  भूल  जाता  है  कि  wer  क्षेत्रों  की
 कीमत

 “  नवीन  औषध  नीति  के  क्या पर  ही  ग्रायात  व्यापार  को  लाभ  Gare  |  कया  इस  सदन  से  पूछ  सकता  हूं

 उद्देश्य है  ?  क्या  वे  (1)  स्वदेशी  उत्पादन  की  जगह  को  प्रोत्साहन  देते  हैँ  ?  (2)  वैकत्पिक  उत्पादन  सुविधाएं
 स्थापित  किये  बिना  ate  उत्पादन  शुरू  किये  बिना  and  एकको  का  उत्पादन  कम  करना  चाहते  हैं  शर  (3)  तथाकथित

 विदेशी  कम्पनियों  को  देश  में  ही  उन  भारी  मात्रा  की  श्रौषधियो  के  उत्पादन  से  रोकना  इनका  उद्देश्य  है  जिन्हें  ger  प्राया

 तित  करना  पड़ता  इनमें  से  किसी  एक  कारण  से  में  उस  स्थिति  को  नहीं सह  जहां  भारतीय  या  सरकारी

 या  किसी  भी  क्षेत्र  के  स्वदेशी  निर्माता  से  श्रायातो  पर  श्रधिकाधिक  निभंर  करने  की  प्रवृति  जोर  पकड़ती  जा  रही

 है  ।  वृद्धि  की  कोई  परवाह  किये  नई  नीति  के  केवल  विनियम-विषयक्र  पहलू  को  ही  लागू  करने  यही  खतरा  है  ।  यह

 को  एक  संकतक  जो  इस  सदन  के  लिए  चिन्ता  का  विषय  होना  चाहिए  |

 में  उबंरक  विभाग  के  वारे  में  बताता हूं  मैं  इसके  कार्य  सम्पादन  के  केवल  दो  geal  पर  ही  यथा  (1)
 नये  संयन्त्रों  की  स्थापना  अर  (2)  विदेशी  प्रौद्योगिकी  का  उपयोग  ।  मेरे  पास  एक  ऐसा  विवरण  जिसमें  ay

 1078-794  रवी  की  फसल  के  प्रत्येक  राज्य  में  फसल-पोषण  के  उवंरकों  की  शवश्यकता  का  ब्यौरा  है  ।

 इस  विवरण में  में  देखता  हूं  कि  देश  की  कुल  श्रावश्यकता  में  से  राजस्थान के  हिस्से  में  केवल  3.  4  की  मांग  है--जो  कि

 Saran  के  बिल्कुल  नीचे  है  ।  उवरक  के  उपयोग  को  प्रोत्साहन देने  का  एक  मात्र  च् ्रार
 अत्यन्त  ही  प्रभावशाली

 ढंग  यह  है  कि  इसके  संयन्त्र  को  उसी  राज्य  में  खोला  जहां  कम  खपत  होती  हो  ।  जहां  कहीं  भी  उन्हें  स्थापित

 किया  जता  उर्वरक  संयन्त्र  की  उस  क्षेत्र  को  महत्वपूर्ण  बनायें  रखती  है  ।  त्र्त  मैं  मन्त्री  महोदय  से  इस

 सुझाव  को  मस्तिप्क  रखने  का ,  आग्रह  करूंगा  कि  नये  सयन्त्रों  को  स्थापित  करते  जहां  मूल  कच्चे  माल  या  साज-सामान

 की  समस्याएं  मुख्य  ्राधार  पर  नहीं  बनती  हों  कम  उपभोक्ता  वाले  राज्यों  को  वरीयता  zat  की  नीति  अपनाया  जाना

 चाहिये  ।  राजस्थान  सरकार  ने  चितौड़गढ़  में  एक  उवंरक  संयन्त्र  लगाने  का  सुझाव  दिया  है  ।  इस  पर  अमल  कियां  जानों

 चाहिये  ।  कच्चा  माल  तो  वहां  पर  उपलब्ध  है  ।

 इस  विभाग  के  दूसरे  पहल  पर  ala  में  यह  स्वीकार  करता  हूं  कि  मन्त्रालय  द्वारा  विदेशी  सहयोग  के  प्रश्न  पर
 अपनाई  गई  नीति  में  भ्रामक  ह  ऐसा  लगता  है  कि  यहां  दो  अतिवादिताओं  को  अपनाया  गया है  :  औषधियों  के
 बिर्माण  जो  विदेशी  नयां  यहां  झौषधियां  तयार  कर  रहीं  उनके  साथ  का  सा  व्यवहार  किया  जाता  है

 नई  श्रौषधिया  तेयार  करने  के  उनकी  जानकारी  श्रौर  कौशल  पेश  कश  को  स्वीकृत  नहीं  किया  जबकि
 उवरक  के  क्षेत्र  हमार  स्वयं  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  ढारा  विकसित  प्रौद्योगिकी  विदेशी  प्रौद्योगिकी  को  वरीयता

 प्रदान  को  जाती  है
 ।

 इस  मामलें  को  लेकर  प्रेस  श्र  अन्य  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  मतभेद  रहे  हैं  ।  अतः  में  मन्ती  महोदय  से
 अनुरोध  करुंगा  कि  वे  धिंदेशी  प्रौद्योगिकी  के  मामले  में  चाहें  यह  श्रीपघियों  के  क्षेत्र  में  झथवा  उर्वरको  के  क्षेत्र  में-एक
 क्षम  ag  झ्ौर  एक  रुप  नीति  का  विकास  करें  ।  एक  ऐसी  नीति  को  विकसित  करें  जो  राष्ट्र  के  भारी  हित  में  हो  झ्र

 जिसके  दो  उददे  हो  :  सर्वोत्तम  प्रौद्योगिकी  ate  oie  विश्वास  ।  इस  शब्दो  के  इन  टिप्पणियों  के  साथ  मैं
 अनुदान  की  मांगों  का  समर्थन  करना  झापकों  तथा  मन्दी  महोदय  को  धन्यवाद  देते  हुए  वात  समाप्त  करता  हूं  ।
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 अनदानों  को  साग ०
 39  चतर  1901

 श्री  के०टी०  कोसलराय  )  :  सभापति  म अझपन  माननीय  मित्र  श्री  बहुगुणा  डीजल  क  अभाव

 केबारे  में  कुछ  बातें  सुझावा  देना  चाहता  हूं  ।  मन्त्रिमण्डल  निस्सन्देह वे  एक  गतिशील  मन्त्री  है  इस  बात को  तो  हरकोई

 जानता  है  ।  डीजल  का  श्रभाव  तो  सारे  ही  देश  में  विशेषकर  मेरे  जिले में  हैं  ।  मैं  कल  ही  प्रपने  जिले  से  हो  कर

 ae  पर  तो  इतना  अधिक  प्रभाव  है  कि  वितरण  प्रणाली  बहुत  ही  ढंग  तक  fans  गई  है  ।  वे  इस  समस्यों

 को  केसे  दूर  कर  रहे  हैं  ।  कृषकों कों  यहां-वहां वहां  भागना  पड़  रहा है  |  उन्हें  पांच  लीटर  भी  डीडल  नहीं मिल  tel  है
 श्रौर

 यदि  पेट्रोल पम्पों  वाले  10  लीटर  देने  लगते हें  यह  तुरंत  हो  भमिगत  हो  जायेगा  ।  मोटर-लारी  मालिकों को  तों

 10  लीटर  पट्रोल ढे  रहे
 त्रौर  बस  मालिकों

 को
 20-  25  लीटर

 ।
 प्रत्येक  बस  मालिक  जिसे  कुछ

 मील
 तक

 जाना  पड़ता

 है  उसे  70  लीटर  तक  भी  डीजल  नहीं  मिल  जिससे  यात्रियो  को  मुसीबतें उठानी  पड़ती  हैं
 ।  डीजल  तेल  के

 पेट्रोल  पम्पों  पर  ard  वे  तुरंत  उसे  ड्मो  में  भरकर  किसी  दसरे  स्थान  पर  रखवा  देतें  हैं  वे  काले-बाजार  में  4  रुपय

 प्रति  लीटर  की  दर  से  डीजल  विक्रय  कर  रह ेहै  ।  परसों  aa  जिल ेके  कलक्टर  से  बतिचीत  की  थी  ।  यह  एक  बड़ी

 ही  दुभ  Taq  बात  है  कि  ऐसी  स्थिति हर र  कहीं  व्याप्त है  ।  जहां  तक  कृष को  का  सम्बन्ध  उन्हें  अपने  डीजल  इंजनों

 के  लिए  कम
 से  कम

 20  लीटर  डीज़ल  की  ४ श्रावश्यकता हैं  ।  उन्हें  तो  एक  सप्ताह में  यहां  तक  कि  एक  at  डीज़ल  नहीं

 मिल  पा  रहा है  एसी  बातें  हो  रही  यही  मामला हैं  ।  झप  इस  वितरण  प्रणाली  की  समस्या  से  कसे  निपटने

 जा  रह
 श्राप  इसका  राशन  कसे  लागू  करेंगे  |  आपकों  तो  तुरंत  राशन  लागू  कर  देना  चाहिये  ।  श्रन्यथा  वितरण

 प्रणाली  पर  नियंत्रण  नहीं  रख  सकते  |

 दूसरी  बात  में  मिट्टी  के  तेल  के  बार  चाहता हूं  ।  तमिलनाड  में  लोग  यह  कहते  हें  कि  यह  तो

 कोम्बूਂ  घोडे  के  सींग  जैसा  लभ  हो  गया है  ।  जहां तक  Ql o facet  के  तेल  का  सम्बन्ध  गांवो  में  तो  लोगों  को  यह  मिल  ही

 नहीं  रहा  है  ।  गांवों  में  तो  बिजली भी  नहीं  है  शर  बहुत  से  गांवों  में  ग्रामीणों को  बिजली  तक  भी  नहीं  दी
 जाती

 ।
 झाम

 गरीब  जहां  तक  कि  किसान  faced  के  तेल  को  प्रयोग  में  लाते  परन्तु  उन्हें  यह  मिलता  नहीं है
 |

 झाप  इस  समस्या  को  कस  हल  करेंगे  ?  आपकों  यह  दखना  होगा  कि  वितरण  प्रणाली  ठीक  प्रकारसे  काम  कर  रही  है

 Ale  सरकार  का  इस  पर  नियंत्रण  चाहे  किसी  भी  अधिकरण  के  ट्वारा  ।

 श्री  श्रो०  बी०  ग्रलग शन  )  :  व ेतो  गतिशील  अदमी  है  |

 श्री  क०  टो०  कोसलराम  :  हम  उन्हों  जानते  हम  जानते हैं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  अपने  मुख्य  मन्त्री काल  में  उन्होंने

 ही  अ्राश्चयंजनक  काम  किये  हैं  ।  इस  बात  को  तो  हरकोई  जानता  है  ।

 ar  | श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  इसीलिए  मझे  वहां  से  भागना  पड़ा  प्रौर  Wa  यहां  मैं  ate  &

 एक  म्टाननीय  सदस्य  :  उनका  वापिस  जाने  का  कोई  इरादा  नहीं

 उ श्री  के०  टी०  कोसलरास  र  जिले  एक  भी  है  मेर  fha  जी को  यह  पता

 |  a  ||  इतमें  द  रोडा  सुपनां  लगाता  गया  है  तों  eqeaaS Fi
 के है  ।  यह  संयुक्त  क्षेत्र  में  कायथ  कर

 बको  में  जमा  कर  दिया  गया  जो  की  निजी  क्षेत्र  मे  इच  एकक  का  शोपण  करक  काया  है  ।  उभ्होंने  ईसका  दुरुपयोग

 किया  है  ।  सौभाग्य से  श्री  बहुगुणा  ने  भारतीय  नेवा  के  एक  अधिकारी  को  वहां  नियुक्त  कर  दिया  है  |

 अब  यह  ठीक  प्रकार  से  चल  रहा  a  परन्त  अब  डि  पिछले  तन  या  चार  मास  से  बन्दे  कर  गया  है  कारण

 मझ  पता

 हए | श्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  कोयले  प्

 ars श्री  के०  टी०  कोसलराम  :  अपक  सहदार्मी  बय  इसके  बारे  से  बतायेंगे  कि  उनके  पास  लाखों  टन

 कोयला है  ।  है  ।  वे  दोष  aa  के  माथे  मढ़  देंगे  ।  रेल  मन्दी  Tip  दण्डबते  कहेंगे  कि  जितने  भी  के  डिब्ब  झ्रापको  वे

 दन  का  तयार  ह  ।  इस  ढंग  हम  प्राखिर  जा  कहां  रहे  है
 ?

 परन  एस०  पी०  आई०  सी ०  तो  कोयले के  प्रभाव

 में  बन्द  हो  ही  गया  ।  मन्त्री  महोदय  को  एस०  पी०  झ्ाई०  की  जांच  करानी  चाहिये  ।  यह  एक  श्रत्यन्त ही
 a

 मामला  |  इस  बारे में  उनसे  पहले  ही  मिल  चका  है  ।  श्रन  का  प्पयोः  करके  उसे  स्विस  sal  में  जमा  करा

 दिया  गया है  ।  aa  से  वाद  उन्हें  यह  अ्रपनी  नीति  वना  लेनी  चाहिये  कि  सयुक्त  क्षेत्र  की  प्रशासनिक

 fea  प्रायवेट  निजी  क्षेत्र  के  व्यक्तियों  के  हाथ  में  नहीं  दी  जानी  चाहियें  सरकार को  चाहिये  कि  वह  संयुक्त

 क्षेत्र  पर  नियन्त्रण  निजी-उद्योगपतियों  पर  नहीं  |  उन्हें  एस०  पी ०  ्राई०  सी०  H  मामले  कार्यों की  पूर्ण  जांच
 करानी  चाहिये  ।  जिन  लोगों  ने  धन  की  ठगी  की  उनके  विरुद्ध  उचित  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये  ।  कावेरी  कराईकल

 क

 समुद्र-तटीय  खुदाई  क्षेत्र  में  क्या  क्या  घटित  हुम  है
 ?

 कुछ  समय  उनक  मन्त्रालय  ने  कहा  था  कि  इसमें
 सफलता

 मिली है  ।  अचा नक  सभी  लोग  कहीं  ~  चलें  गये  हैं  मैँ  नही  जानता  कि  कया  लोग  वहां  पर  काम  कर  रहे  हें  या  नहीं
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 अम दानों  को  1979-  20  1979

 न

 [  श्री  के०  टी०  कोसलराम

 और  अब  यह  किस  में  मैं  चाहत  हू ंकि  थ्री  बहुगुणा  गी  बह  देखें  कि  कावे  री-कराईकल क्षेत्र  में  उचित  ढंग
 से  खुदाई  होनी  चाहिये  ।  मिट्टी

 के
 के  तेल  झर  श्रौषधियों के  बार ेमें  उचित  कार्यवाही  करनी  चाहिये

 घटने  के  दवाईयों  की  की  मतों
 में  वृद्धि  हो  रही  इस  पर  नियन्त्र  ण  किया  जाना  चाहियें  और  कीमतें  बढ़नी  नहीं  चाहिये  ।

 अपनी  बात  समाप्त  से  मैं  मन्त्री  महोदय  से  निवेदन  करूंगा  कि  वें  मेरे  चुनाव  क्षेत्र  के  साहूपुरम  अरुमुगानेरी  के

 प्लास्टिक  ate  राल  एककों  को  ग्रावश्यक  सुविधाएं  प्रदान  फिर  से  चलवाएं  ।

 aatiara,  रसायन  श्रौर  उर  मंब्रालप  के  सम्बध  से  निम्न  लिखित  कहोति  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  गए  ।

 माग  क्रम  प्रस्तावक  का  नाम  कटाोतो  का  झ्राधार  कटौती

 se

 राशि

 ह (2)  (3)  (4)  (5)

 श्री  क०  Zo  कोसलराम  e

 69
 श्री,के०'टी sho

 कौसलराम
 तमिलनाडु

 में
 श्ररुमुगनेरी में  पिछले  तीन  वर्ष  से  बन्द  राशि को  कम

 पड़े  प्लास्टिक  श्रौर  राल  के  कारखानों  को  अवश्यक  मात्रा  कर्रक  एक

 रुपया  किया में  कच्चा  माल  सप्लाई  करने  में  असफलता  |
 जाय

 69  श्री  के०  टी  ०  कौसलराम  प  केमिकल वर्क्स  को  हाथ  में  लने  प्लास्टिक  अर  राल  a

 के  रुणण  कारखान  को  चलान  म  असफलता  |

 €9  श्री,क०:टी०  कौसलराम  अरुमगनेरी  स्थित  पी०  श्रार०  सी०  फैक्टरी  जो  बन्द  पड़ी  है  i

 अवश्यक  कच्चा  माल  उपलब्ध  करने  में  श्रसफलता  |

 69  श्री के०  do ०  कौसलराम  तीन  वर्ष  से  बन्द  पड़ी  अरुमगनेरी  प्लास्टिक श्र  राल  कम्पनी  मांगस  100

 को  हाथ  में  लेने  में  असफलता  जिसके  परिणाम  स्वरूप  1000  रुपय  कम
 क्रमचारा  वकार  पड़ &  |  fart  जाय  ॥

 70  श्री.के ० mo  ठी ०  कौसलरा म  के  I & fara aq a ay  जिलें में  पेट़ोल  और  मिट्टी के  तेल  राशि को  कम

 लिए  ax  afer  वितरण केन्द्र  स्थापित  करने  की  करके  1  रुपया

 पकता  |  किया  ॥ हैं  |

 70  9  श्री  के०  ही०  कौसलराम  काबरा क  बासन  शीर  कारासण्डल  तट  प  for  काय  को  चाल  शै
 py रखने  क्त  |

 Yo  के ०
 राय

 :

 89.0  16  शा ए०  Ho  राय
 itd

 एफ  पी  एल  सिन्दरी  ्  निर्मित  केटेलिस्ट  की  किस्म  में

 निरन्तर  गिरावट  और  अनसंधान  श्र  विकास  डिविजन  में

 तत्व  का  ग्रभाव  1

 69  17  Fo  राय  भारतीय  sate  निगम के  सिन्दरी का  रखाने  के  कोयला  a

 यन्त्र  को  वी  ०सी  ०सी  ०एल०  को  बेचने  का  प्रयास  ॥

 69  18  श्रा  To  कठ  राय  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  प्रशिक्षण  jeg  को  सिन्दरी  से  ्

 नान्तरित  करना  एफ०डी०पी०एल०  के  कृषि  अनुसंधान
 और  फार्म  सम्बन्धी  गतिविधियों  को  करना  |

 69  19  श्री  ८०  ०  राय  भारतीय  उर्वरक
 निगम  के  मुख्यालय

 को  विशेषरूप से  st
 सिन्दरी में  स्थानान्तरित  करने  में  विलम्ब  |

 69  20  श्रा  ए०  Fo  राय  देश  में  उपलब्ध  एफ०डी ०पी०एल०  fared  की  तकनीकी  ब
 कारी

 की  पवट्रेलन  करके  बम्बई  हाई  से  मिलने  वाली  पैट्रोलियम
 गैसो  के  ग्राधार  पर  विदेशी  सहयोग  से  4  सुपर  उर्वरक  कारखाने
 स्थापित  करना

 पि  21  श्राए०  Ho  राय  WHotloGToM7Ao  frat  के  कार्य  में  धीरे-घीरे  गिरावट  ara  a
 जिसके  परिणामस्वरूप  इंजीनियर  श्रौर  तकनीशियन  बिना

 किसी  न्  के  खाली रहते  है  । =e  नन  ह  का  क द

 136



 30  1901  अनुदानों  को

 1  2  3  4
 धि  ह

 69  68  के  उर्वरक  उद्योग  के  लिए  नए  aaa  बोर्ड  के  बारे  में  कर्मचा  रियों  के  राशि को  कम

 साथ  बातचीत  अ्रारम्भ  करने  की  श्रावश्यकता  |  करके एक  रु०

 किया  जाये  1.

 69  69  श्री  To  कठ  राय  फर्टिलाइजर  फेडरेशन  ा फ  इण्डिया  को  मान्यता  देने  से  a

 इन्कार  उसके  विरुद्ध  भेद-भाव  पुर्ण  रवैया  अपनाना

 69  70  श्री  ए०के०  राय  कारखानों  आर  उनके  के  गांवों  के  बीच  सम्बन्धों  गौ

 का  विकास  करनें  में  विफलता  ताकि  उर्वरको ंके  ठीक  उपयोग

 द्वारा  वैज्ञानिक  टंग  से  खेती  को  प्रोत्साहन  मिल  सके  ।

 69  71  श्री ए०  के ०  राय  सिन्दरी  के  माडर्नाइजेशन  श्रौर  रेशनेलाइजेशन  प्लान्ट  चालू  n

 करने  और  वहां  उत्पादन  झ्रारंभ  करने  में  विलम्ब  ।

 69  72  श्री  के०  ए०  राजन  ्  Ww मिट्टी  का  तेल  लोक  वित्तरण  व्यवस्था  के  माध्यम  से  उचित  मूल्य

 पर  उपलब् व्ध  कराने  में  विफलता
 |

 71  73  विभिन्‍न  उपक्रमों  में  निरम्तर  चलने  वाले  कार्यों  के  लिए  रुके  a श्री,ए०  के०  राय

 श्रमिकों  उन्हें  विभागीय  कमंचारी  वनाए  अथवा

 नियमित काम  पर  लगाना |

 71  74  श्री  ए०  क्र ०  राय
 *  दिल्‍ली में भारतीय में  भारतीय  vara  निगम के  year  पर  किया  जाने  ”

 वाला  भारी  व्यय  ।

 71  75  श्री ए०  के०  राय  भारतीय  उवेरक  निगम  प्रौर  भारतीय उर्वरक  श्रायोजन तथा  विकास  राशि  में  सें

 निगम  के  सिन्दरी  का  रखाने  की  सहायता  से  बलियापुर  खण्ड  का  100  रु०  नेम

 विकास  करने  की  ।  कर  दिए  जाए

 71  76  श्री  To  कण  राय  सिन्दरी  के  भारतीय  उवेरक  निगम  कारखानें  में  अ्रमोनिया  तैयार  at

 करने  के  लिये  कोयला  पर  श्राधारित  पुराने  तरीके  शर  नेपथा

 पर  ग्राधारित  नये  तरीके  का  समन्वय  मेल  ।

 71  77  श्री ए०  ho  राय  भारतीय  उर्वरक  निगम के  fared  कारखाने  में  टार  fecctara  डे

 प्लांट का  लगाया  जाना  उसका  विकास ॥

 71  78  श्री ए०  Fo  राय  faratt  के  रेशनेला  इजेशन  प्लांट  से  निकलने  वाली  गैस  के  aro  जड

 mana के  जिन  किशानों की  फसल  क्षतिग्रस्त  हो  जाती  है

 उन्हे  मुग्रावजा  देना  ॥

 71  79  श्री  To  कृ०  UT  fared
 के

 निकट  रोहड़ाबन्द के  ग्रामीणों  की  28
 वर्ष

 में  दुसरी

 बार  पुनर्वास की  समस्या  |

 71  80  श्री ए०  कठ  राय  ह  भारतीय  उर्वरक  निगम  के  च  कारखाने के  कर्मचारियों  की

 सम्बन्धी  समस्याएं  | श्री  TINT  दास

 78  22  श्री  रेणपद  दास  ...  aera ra  उपादानों  की  प्रगति  की  गति  को  नियंत्रण  में  राशि को  घटा

 जो  पिछले  वर्ष  की  तुलना  में  10  प्रतिशत  श्रधिक  है  ।  कर  रु०

 करदिया  जाए  |

 76  23  श्री  रेणपद  दास  सरकारी  क्षेत्र  की  उवेरक  उद्योग  को  बहुराष्ट्रीय फर्मों  को  बेचने  ”

 का  विरोध  करने  में  असफलता |

 76  24  भरी  रेणुपद  दास  सुदुर  स्थित  स्थानों
 श्र  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  मिट्टी

 के  तेल  की  में

 बिक्री  के  लिये  राज  सहायता  योजना जो  लम्बें  समय  से  100  रु०  कम

 सरकार के  विचाराधीन  लागू  करने  में  प्रसफलता  ।  कर  दिए  जाए  ।.
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 70  25  श्री  ITs aA दास
 डीजल  में  मिलावट  के  लिये  मिट्टी  के  तेल  का  अचेत  उपयोग  राशि  में  सें

 रोकने  तथा  इस  श्नकार  की  मिलावट  व  100  रु  कम वाले  ate

 खोरों  को  दण्ड  देने  में  असफलता  |  कर  दिए  जाए

 70  26  श्री  रेणपद  दास  देश के  बहुत  से  भागों  विशेपकर  पश्चिम  बंगाल  wie  त्रिपुरा  1

 में  डीजल  तौर  मिटटी  के  तेल  की  सामान्य  सप्लाई  को  बनाने

 में  असफलता  |

 70  27  श्री  WIE  दास  देश  के  झधिकतर  भाग  में  डीजल  शर  मिटटी  के  तेल  की  बढ़ी  मी

 हुई  मांग को  पुरा  करने  में  झ्सफलता

 69  28  श्री  रेणपद  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादुन में  240  दिन  का  राशि  को  घडा

 कर  1  रुठ  कर काल  पुरा  होने  पर  नैमित्तिक  कर्मचारियों  की  सेवायें  नियमित

 करने  की  अ्वश्यकता |  दिया  जाए  ॥

 69  29  श्री  दास  कै हल्दिया  में  एक
 पेट्रो-रसायन

 समूह  की  स्थापना  करने  की

 श्यकता  |

 69  30  श्री  WTS  दास  पश्चिमी  बंगाल  में  गंगा  के  बेसिन  में  चुने  हुए  क्षेत्रों  में  छिद्रण  oF

 करने  की  ।

 69  31  श्री  रेणपद  पश्चिम  बंगाल  के  बोदरा  मी

 श्रौर  देवग्राम  स्थानों  पर  पांच  हजार  मीटर  तक  गहरा  fort

 करने  के  लिए  झधिक  संख्या  में  शक्तिशाली  रिंग  प्राप्त  करने  की

 अवश्यकता ॥

 69  32  श्री  रेगपद दास  राशि  में  से भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादुन  के  सभी  कर्मचारियों  की

 पदोन्नति  के  लिये  समान  नीति  सुनिश्चित  करने  में  ।  100%o  कम

 कर  दिए  जाए  ।

 69  33  श्री  MIs दास  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादुन  के  नैमित्तिक  ड

 समेत  सभी  कर्मचारियों रायलटी  का  समान  वितरण  किये  जाना

 सुनिश्चित करने  में  झ्सफलता

 69  34  श्री  WTS दास  4  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादुन  में  रिक्त  पड़े  पदों  को  भरने  1.0

 में  असफलता 1

 69  35  श्री  TTS दास  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादुन  के  अधिका  रियों  द्वारा  ”

 चारियों  का  दमन  किये  जाने  से  रोकने  में  ।

 69  36  श्री  रेणपद  दास  भारतीय
 पेट्रोलियम  कर्मचारी  संघ के  पदाधिकारियों को  6

 निलम्बित  कर  सामान्य  कार्मिक  संघ  गतिविधियों  का  पालन

 करने  में  झसफलता

 69  37  श्री  चक  दास  भारतीय  पेट्रोलियम  देहरादुन  क  अधिकारियों  द्वारा  ”
 भारतीय  पेट्रोलियम  संस्थान  कर्मचारी  संघ  के  साथ  बातचीत

 द्वारा  विवाद  को  हल  करने  श्र  राष्ट्रीय  पेट्रोलियम  संस्थान  के

 कार्यकरण  में  सामान्य  स्थिति  लाने  में  ॥

 69  38  थी  wre )  दास  रेत  झादि  मिलने  के  वावजूद  gat  संख्या  ह ह  पश्चिमी

 बंगाल  का  कार्य  आगे  बढ़ाने  में  श्रसफलता  ।
 69  39

 थी  UE  दास  एक  लाख  रुपया  व्यय  करके  झावश्यक  श्राघारभूत  ढांचा  तैयार  a
 करने  पर  भी  संख्या  3  शर  4  कुझों की  खुदाई  का  काम  शुरू x  ~
 करन  म  श्रसफलता ।
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 69  40  श्री  रेणुपद  दास  देवग्राम  में  राधाकान्तपुर  कुएं  के  छिद्रण  कार्य  में  गति  लाने  में  राशि  में  a

 असफलता  |  100  रु०  कम

 कर  दिए  जाए ।

 69  41  श्री  रेणपद  दास  विशेषज्ञों  की  राय  के  श्रनुसार  कार्य  करने  में  असफलता  जिसके  बैरे

 परिणामस्वरूप  अक्सर  दुर्घटनायें  हो  रही  हें  शौर  पश्चिम

 बंगाल  में  विभिन्‍्त  स्थानों  पर  sara  गहराई  तक  छिद्रण

 q  किया  जाना

 69  A2 ८  ” श्री  रेणपद  बिहार में  वोदरा  कुद्मां  संख्या  1  झ्र  पूर्णिमा  में  असफल  छिद्रण

 करने के  समान  ही  पश्चिम  बंगाल  में  बकुलताला  के  स्थान

 पर  तेल  श्रौर  प्राकृतिक  गैस  आयोग  के  अ्रधिकारियों  द्वारा

 शक्तिशाली  for  का  उपयोग  करने  में  असफलता

 69  43  श्री  रेण  पद  दास  पिछले  दस  वर्षों  से  बंगाल  में  तेल  are  प्राकृतिक  गैस  ”

 आयोग  के  कार्यकरण  की  जांच  स्वतंत्र  विशेषज्ञों  द्वारा  कराने  में

 असफलता  ।,

 69  44  श्री  Te  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  कार्बनिक  रसायन समूह  कीਂ  स्थापना  शै

 करने  की  अझ्रावश्यकता  |

 69  45  श्री  रेणुपद  दासਂ  जैसा  कि  पहले  निर्णय  किया  गया  था  पश्चिमी  बंगाल  के  पिछड़े  क्षेत्र
 में  हिन्दुस्तान  काबेनिक  रसायन  का  दूसरा  कारखाना  स्थापित

 करने  में  असफलता

 69  46  श्री  CTS  दास  पश्चिमी बंगाल  में  षधि  श्र  भेषज  उद्योग  के  विकास  में  गति  ”

 लाने  की  ।  |

 69  47  हिन्दुस्तान  एरोनाटिक्स  लिमिटेड  द्वारा  पश्चिमी  बंगाल  में  एकਂ  a श्री  रेणुपद  दास

 नया  कारखाना  स्थापित  किये  जाने  की  ऑ्रावश्यकता  ।

 69  48  श्री  tye दास  oat  बंगाल  में  कीटनाशकਂ  निर्माण  उद्योग  का  विकास  करने  श

 की  झ्रावश्यकता

 69  49  पश्चिमी  बंगाल  में  पा  लिस्टर  रेशे  का  निर्माण  करने  वालें  कारखानों  ”

 की  स्थापना  करने  की  अ्रावश्यकता

 69  62  af}  रणुपद  दास  भारतीय  उर्वरक  तथा  लिमिटेड के  एक  पृथक
 कम्पनी  बन  जाने  के  बाद  भी  प्रबन्ध  निदेशक की  नियुक्ति  करने

 में  ATHTAT | |

 69  63  श्री  x WIT  दास  घहुराष्ट्रीय  कम्पनियों द्वारा  ६  उदोग  में  पुरा  नियंत्रण  प्राप्त

 करने  को  रोकने  में  असफलता 1!

 69  64  श्री  wae aa दास  पिछले दशक  में  भारतीय  उर्वरक
 श्र  निगम

 ढारा  gars  गई  निर्माण  क्षमता  और  संयंत्र  तथा  उपकरण

 डिजाइन  उपलब्ध  होने  के  बावजूद  900  टीपीडी  क्षमता  वाले

 aia  at  विकास करने  तथा  उसे  संरक्षण  प्रदान  करने  में

 असफलता  |

 69  65  श्री  रेणुपद  च् दाप  e  पश्चिमी तट  पर  4  गैसों  पर  आाधारित  उवरक  परियोजनाओं  शी

 के  रख-रखाव  के  लिये  विदेशी  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  स्थान

 पर  भारतीय  =  श्रौर  निगम  को

 मुख्य  ठेकेदार  के  रूप  में  नियुक्त  करने  में  असफलता  1
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 अनुदानों की
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 ६३  66  भारती  उर्वरक  झौर  निगम  को  विदेशी  राशि  में  से श्री  CTA  दास

 प्रविधि  झर  तकनीकी  ज्ञान  सीधे  खरीदने  की  श्रनूमति  देने  10080  कर्म
 की  झ्रावश्यकता |  कर  दिए  जाए

 67  भारतीय  सरका री  उद्यमों  में  विदेशी  गेर-सरका री  क्षेत्र  के  प्रबन्धकों  ” (9  श्री  Cop yz  दास

 शर  कथित  तकनीकी  जानकारी  की  घुसपैठ  रोकने  में

 सफलता  ।

 श्री  मण्डल

 65  50  श्रेणी  1,  2  झर  3  में  अ्रनुसूचित  अनुसुचित  जनजातियों श्री  मुकुन्द  मण्डल

 तथा  अन्य  पिछड़े  वर्गों  को  उचित  प्रतिनिधित्व  देने  में  असफलता

 ठ  51  श्री  मुकुन्द  मण्डेल  बिदेशी  aire  कम्पनियों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  में  असफलता  |

 69  52  श्री  मुकुम्द  मण्डल  बहुराष्ट्रीय  निगमों  द्वारा  चलाये  जा  रहे भ्रौषध  उद्योगों  का

 करण  करने  में  असफलता ।

 | है+  53  मण्डल  ” आौषध  उद्योग  में  नई  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  के  प्रवेश
 की  श्रनुमति

 न॑  देने  की  |

 70  54  श्री  मुक्न्द  मण्डल  थोडी  सी  खुदाई  के  बाद  किसी  स्थान  पर  प्रौर  खुदाई  न  करने  पै

 के  स्थान पर  तलਂ  तथा  प्राकृतिक  गैस  झ्रायोग द्वारा  गहरी

 खुदाई  करने  कीਂ  झ्ावश्यकता  |

 70.0  55  मण्डल  ध श्री  मुकन्द  मिट्टी  के  तेल  के  मूल्य  श्रौर  वितरण  के  संबंध  में  व्यापक

 नीति  बनाने  की

 56  श्री  मुकुन्द  मण्डल  गरीब  ग्रामीणों को  सिट्टी  का  तेल  रियायती  दरों  पर  देने  की  (14

 अवश्यकता  ॥

 57  श्री  मुकुर्द  मण्डल
 तेल  के

 निक्षेपों
 के  लिये  प्रसिद्ध  बंगाल  की  खाड़ी  के  तट  दुर

 ry

 क्षेत्र  में  तेल  की  खोज  करने  की  ATTSFHT

 71  58  श्री  मुक्न्द  मण्डल  भेषजों  आषधियों  की  उपलब्धता  के  लिये  विशिष्ट  नीति  ”)

 अपनाने  की  आवश्यकता  |

 79  59  श्री  मुकुन्द  मण्डल  दवाइयों  के  देश  में  उत्पादन  को  बढ़ावा  देने  की  आवश्यकता |  3

 71.  60  श्री  गुकुन्द  मण्डल  उर्वरकों  के  मूल्यों  में  वृद्घि  रोकने  में  TART T  |

 61 71  श्री  मुकन्द  मण्डल  दवाइयों  की  लोक  वितरण  व्यवस्था  सुदुढ़  बना
 ने

 की
 श्रावश्यकता

 |  क्
 —  ह  अ

 श्री  घर्मसिह  भाई  पटेल  (qlizaaz) :  :  सभापति  qethraa,  रसायन  श्र  उर्वरक  मंत्रालय  की  मांगों  का

 समर्थन  करने  के  लिए  मैं  खड़ा  हुमा हूं  मैं  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  सौराष्ट्र  में  जिन  फर्टिला  का  इस्तेमाल

 होता  है  वह  हँ  डी०ए०पी०  यूरिया  ate  भ्रमोनियम सल्फेट  ।
 1971

 में  टन  डी०ए०पी०  का
 1345

 रुपये  थ  ।

 1972  में  1402  1973 में  1817  74  में  2617  77  में  2900  रुपये  AI  अ्रभी  78  में  इसका भाव

 2600  रुपये  है  ।  डी०ए०पी०  के  भाव  प्राठ  साल  में
 1345

 से
 2600

 रुपए  यानी  दोगुने  हो  गए  यूरिया  का  भी
 1971  में  950  रुपए  1977 में  1300  रुपए  था झ्रौ  1979  में  1400  रुपए  हो  गए  ।  इसी  तरह  से  श्रमोनिया

 कय  भाव  भी  बढ़ा  है  ।

 19  1979  को  मेरे  प्रशन  सं०  3610
 के

 उत्तर  में  कृषि  श्री  सुरजीत  fag  बरनाला  ने  बताया  था  कि
 हमारे  देश  में  1978-79  क  दौरान  खपत  हुई  रासायनिक  उर्वरकों  की  मात्रा  इस  प्रकार  है  :

 34.  09  लाख  मी०  टन
 10.  50  पै

 पोटाश  6.  26  पह

 50.
 85  लाख मी  ०  टन

 A980



 30  901  (3m)  अनदानों  को

 अपन  उत्तर  ard  उन्होंने  बताया कि  1982-83 तक  उ्वंरकों  के  पोषक  तत्वों  की  बढ़कर  78

 लाख  do  टन  हो  जायगी  ।  लेकिन  यह  कैसे  हो  जायेगी-इसका  कोई  भी  इशारा  रिपोर्ट  में  नहीं  है  ।  सरकार ने  उर्वरक

 पर  50  प्रतिशत  एक्साइज  डयूटी  कम  की  है  लेकिन  कम्पनी  वालों  ने  तीन-चार महीनों  में  6  से  8  परसेंट भाव  बढ़ा  दिए

 an  एक  तरफ  श्राप  एक्साइज़  ड्यूटी  कम  कर  रहे  हें  लेकिन  कम्पनी  वाले  प्रपा  मुनाफा  बढ़ा  रहे  हैं  ।  तो  इसकी  जांच

 होनी  चाहिए  ।  फटिलाइज़र  का  दाम  अभीतक  एक  हंजार  किलोग्राम  का  कम  से  कम  800  रुपया  है  और  ज्यादा  से  ज्यादा
 > 2200  रूपया  ्  |  एक  किलो  फर्टिलाइज़र का  दाम  एक  रुपए  से  लेकर  दो  रुपए  तक  तता  है  ।  मेरी  राय  में  फटिला

 इज़र  का  दाम  800  से  घटाकर  400  2000 से  घटाकर  1000 रुपए  होना  चाहिए  ।  एक  किलो  अनाज  का  जितना

 दाम  है  उससे  ज्यादा  फर्ट्लाइज़र  का  भाव  नहीं  होना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं  जानना  चाहता  हूं  दाम  कम  करने  के  लिए

 श्रापका  मंत्रालय  क्या  कदम  उठा  रहा  है
 ?

 मेरा  दुसरा  प्वाइंट  सौराष्ट्र  क्षेत्र  में  ताप्ती  गेस  पाइप-लाईन  के  बारे  में  है  ।  गूजरात  सरकार  की  मांग  है  कि  ताप्ति
 मैस  क्षेत्र  की  स्थापना  हो  जाती  है  तो  सौराष्ट्र  में  विद्युत  उत्पादन  आदि  के  उपयोग  के  लिए  इस  गैस  को  सौराष्ट्र  में  कोई

 एक  स्थान  तक  पाइप  द्वारा  पहुंचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठायेंगे  ?  गजरात  खासकर  सौराष्ट  में  बिजली  उत्पादन

 की  बहुत  कमी है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  क्या
 श्राप  कोई  टाइम  करना  चाहते  हें  कि  कबतक  ताप्ति गैस  गुजरात  को

 मिलनी  शरू  हो  जायेगी  और  अगर  मिलेगी  तो  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  मिलेगी  या  नहीं
 ?

 जरात  सरकार  न  इसी  प्रकार  से  बाम्बे  हाई  से  मिलने  वाली  गेस  के  सम्बन्ध में  भी  श्रपनी  मांग  रखी है  ।  में  श्रधिक

 न  कहत  हुए  इतना ही  जानना  चाहता  हूं  कि  बाम्बे  हाई  की  गेस  मिलनी  तो  वहू  कब  मिलेंगी  तर  किस  स्थान  पर

 मिलेगी  ।  हमारी  सरकार कहती  है  कि  1979  में  मिलेंगी  और  are  कहते  हें  कि  1981 या  1982 में  मिलेंगी  ।  इसलिए

 अ्राप  सच  बात  बतायें  कि  कब  मिलेगी  ale  कहां  मिलेगी  ।

 एक  बात  में  गैस  कनेक्शन के  बारे  में  भी  कहना  चाहता  हूं  हमारे देश  की  80  प्रतिशत  जनता  गांवों  में  रहती  है

 श्रौर  20  प्रतिशत शहरों  में  रहती  है  ।  अ्रभीतक  गस  का  जो  वितरण  sal  है  उसमें  20  प्रतिशत  शहर  में  रहने  वालों  को

 90  प्रतिशत  मिली  ।  यानी  ata  जो  गस  के  कनेक्शन  दे  रहे  हें  वह  20  प्रतिशत  लोगों  को  90  मैस  दे  रहे  है  ।

 80:  परसेन्ट  ग्रामीण  लोगों  के  लिये  10  परसेन्ट  दिया  sare  उस  में  भो  जो  लोक  गांवों में  रहते  वे  अपना

 नाम  शहरों  में  लिखवाते  तब  उन  को  मिला  है  ।  इस  लिये  ae  are  जो  नई  एजेंसिया  सारे  देश  में  देना  चाहते  है  ar

 गजरात  में  देना  चाहते  उन  में  50  प्रतिशत  एजन्सियां  देहातों  में  दीजिये  |  यह  काम  कसे  किया  जायगा-में  ाप  को

 बतलाना  चाहता  हूं-हमारे  यहां  देहातों  में  हर  जगह  सहकारी  समितियां  ताल्लुका  सहकारी  संघ  डिस्ट्रिकट  सहकारी

 संघ  झप  उन  की  मारफत  मैस  का  वितरण  कर  सकतें  है  झ्भी
 थोड़ो  देर  पहले  हमारे  मोहन  धारिया  साहब  ने  कहा

 देश  में  एक  नई  वितरण  प्रणाली  शुरू  होनेवाली  है-मेरा  ख्याल  है  कि  उस  के  साथ  श्राप  इस  का  कुछ  तालमेल  aor  दीजिये

 ar  सहकारी  समितियों  की  मारफत  इस  का  वितरण  होना  चाहिये  तथा  देहातों  का  हिस्सा  इस  में  50  प्रतिशत

 होना  चाहिय े।

 जनजीवन  की  सुरक्षा  के  लिये  दवाझ्ों  का  उत्पादन  होता  है  ।  1976-77  में  150  करोड़  रुपये  के  बल्क-डग का

 उत्पादन द्  प्रायात  82  करोड़  का  हुस्न
 |  1977-78

 में  164  करोड़  रुपये  के  वल्क-ड्रग  का  उत्पादन  हुआ  श्र

 श्रायात  147  करोड़  रुपये  का  हुआ  |  1978-79 में  उत्पादन  180  करोड़  रुपयें  का  रायात  की  फिगर्स  अभी  उपलब्ध

 नहीं  |  इन  झांकड़ों  की  देखने  से  मालम  होता  है  कि  तीन  वर्षे  में  बल्क-ड्रग  का  उत्यादन  कवल  20 प्रतिशत  यानी  30

 करोड़ रुपये  का  बढ़ा  जब  कि  ्रायात  श्रगले चार वर्षों चार  वर्षों  में  आप  चाहते  हूं  कि  445  करोड़  तक  बढ़

 तब  दवाइयाँ मिल  सकेगी--में  समझता  हूं  ऐसा  नहीं  हो  सकेगा  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  श्राप  1982-83 तक

 श्राप  625  करोड़  का  उत्पादन  करना  चाह्ते  1978-79 में  180  करोड़  रुपये  का  gal  बाको  चार  सालों में  445

 करोड़ रुपये  का  करना  इस  के  लिये  हर  साल  111  करोड़  का  उत्पादन
 बढ़ाना  होगा--में  नहीं  समझ  पा  रहा  हूं  यह

 कैसे  हो  सकगा  ?

 इस  में  दिक्कत  यह  है  कि  are  नें  जो  जीवन  की  जरुरी  खास  25  दवायें  उन  को  पब्लिक  सैक्टर  के  लिये  रिज

 कर
 दिया  है  1,  wa  पब्लिक  सेक्टर की  हालत  को  देखना  जरूरी  है  पब्लिक  सैक्टर में  1975-76 में  43  करोड़ का

 ड्रग  को  उत्पादन  जिस  में  पूंजी लगी
 115

 करोड़
 1976-77

 में
 48

 करोड़  का  उत्पादन  जिस  में  पूंजी
 लगी  1:28  करोड़  रुपये  ।  1977-78  में  45  करोड़  का  उत्पादन  gu,  जिस  में  पूंजी  लगी  146  करोड़  रुपये  ।  1978-

 79  के  आंकड़े aa  तक  नहीं  मिले  लेकिन  ऐसे  ही  होंगे  wa  से  स्पष्ट  पता  चलेंग  कि  पब्लिक  सैक्टर  में  जहां  31

 करोड़
 की

 पूंजी  बड़ी  है-वहांਂ  उत्पादन  में  कवल  करोड़
 की

 बढ़ोत्तरी  हुई  है-इस  तरद  से  काम  कैसे  चलेगा  ।  दुसरी  श्रोर
 -
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 प्राइवट  सैक्टर  में  झप  के  पास  50-60  एप्लीकेशन्स  पड़ी  हुई  लेकिन  श्राप  उन  को  मन्जूरी  रहीं  देते  झाउ  पब्लिक

 सैक्टर की  जो  हालत  उस  को देखते  हुए--मेरे  ख्याल  से  जैसा  कागज  में  लोहे  में  सीमेन्ट  में  4  सालों

 में  दवाओं के  मामले में  भी  वही  हालत  पैदा  हो  जाएगी-इस में  मुझे  कोई  शंका  नहीं  है  ।

 हिन्दस्तान  टाइम्स  में  20  अधघल  1979  के  अखबार  में  एक  लेख  > a FT  श्रादेश  भ्रव्यवहारिक--र्म  इस

 को  पुरा  नहीं
 लेकिन

 कुछ  बातें  पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हू ँ।
 दि  इंडियन  ड्रग  मैन्युफेक्चरस  fe  अल  इंडिया  fe  फार्मेस्यूटिकल  ak

 झलाइड  मैग्युफेक्चरसे  एण्ड  डिस्ट्रीश्यूटसे  एसोसिएशन  लिमिटेड  और  दि  शफ  फार्मेस्यूटिकल  ऑफ

 इंडिया--इन  चार  संस्थानों  ने  श्राप  के  पास  श्र।वेदन  पत्र  भेजे  हैँ  ।

 हिन्दुस्तान  टाइम्स  के  18  श्रत्रैल  क॑  पत्र  में  लिखा  है
 उत्पादन  में  नियेश  मंदी ''

 निवेश  का  सभी  श्रौषधि  एककों  पर  कप्रभाव

 इस  में  भी  इस  का  बहुत  जित्र है  ।

 इस  के  बारे  में  में  यहं  सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  wart  wan  area  के  लिए  दवाइयों  की  जो  रिजब्डं  लिस्ट  बनाई

 वह  रद्द  कर  दी  जाए  और  इस  में
 दो

 लिस्टें  होनी  एक  टेक्नोलाजी वाली  दवाइयों की  श्रौर  दुसरी  लो

 टेक्नोलोजी  वाली  दवाइयों  की  ।  इस  के  अलावा  में  यह  भी  कहना  चाहुंगा  कि  लाइसेन्सों  के  लिए  जो  50  60

 एप्लीकेशनस ot  afer  पड़ी हुई  उन  को  मंजूर  करने  में  क्या  दिक्कतें  उन  को  खत्म  करना  चाहिए  ate  उन

 को  मंजर  करना  चाहिए ।

 ।  में  सदन  के  सामने  एक  छोटी  सी  बात  रखना  चा अन्त में  में  पेटोलियम क  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता

 हूं  ।  श्राज  श्राप  यह  देखें  कि  पेट्रोल
 और

 डीजल  का  भाव  देश  में  कितना  है  श्र  देश
 में

 जो
 11,000

 छोटे  छोटे  पेट्रोल
 डीलर्स  उन  को  कितना  कमीशन  मिलता  है  ।  जहां  तक  पेट्रोल  का  सवाल  कम्पनी  का  भाव  एक  लीटर

 पेटोल को  1.  03  रु०  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एक्साइज  75  रु०  लीटर  पेट्रोल पर  गजरात  सेल्स  टैक्स  0.50  रुपये

 है  शर  डीलसं  कमीशन  0.  05  रु०  इस  तरह  से  जूनागढ़  में  एक  पेट्रोल  लीटर  का  मूल्य  4.
 33

 रु०  पड़ता  वहां

 4.  33  Ra  में  पेटोल  बेचा  जाता  है  ।  जो  खुदरा  काम  करने  वाले  पेट्रोल  डीलर्स  उन  को  एक  लीटर  पर  सिफ  5  पैसे ही

 मिलते हैं

 इसी  तरह  से  हाई  स्पीड  डीजल  के  दाम  देखें  ।  उस  का  कम्पनी  रेट  86  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  एक्साइज

 50  सैल्स  टैक्स
 18

 पैसे
 a  ire Shera  कमीशन  2  पैसे  है  श्र  इस  तरह  से  एक लीटर  हाई  स्पीड  डीजल

 1.56  to  में  बेचा  जाता
 > a

 ग्रब मैं  आपक  सामने  यह  रखना  चाहता हं  कि  सन्‌  1955  at  1979  में  बी  में  कितना  इन्क्रीज  और  feats

 gard  1955 में  जो  एक  लीटर  पेट्रोल
 55  पैसे

 में
 मिलता  वहू  1-4-79 को  4.  33  रु०  हो  गया  ।  तो  यह  कितने

 प्रतिशत  इन्क्रीज  हुमा
 ?  675 पर  सेन्ट  हाई  स्पीड  डोीजलਂ  जो  एक  लीटर  23  पैसे का  1955 में  मिलता  उस  के  दाम

 1-4-79 को  1.  56  रु०  हो  गय  यानी  580  प्रतिशते  इस  के  दाम  बढ़  गये  |  पेटोल  डोलसं  का  जो  कमीशन  1955  में  7.  5

 प्रतिशत था  ag  श्रब  1.  15  प्रतिशत रहू  गया  है  यानी  850  प्रतिशत  उन  का  कमीशन  कम  हो  गया  है  ।  हाई  स्पीड  डीजल

 पर  1955  में  जो  उन  को  7.  4  प्रतिशत कमोशन  मिलता  वहू  अब 1.  30  प्रतिशत  हो  गया  है  ।  यानी  825  प्रतिशत

 कमीशन कम  हो  गया  है

 अन्त  में  में  अपनी  कुछ  मांगें  रखना  चाहता
 ।  बहुगुणा  साहब  ने  तो  सदन  के  सामने  बहुत  मागें  रखी  में  fag

 7,  8  छोटी  मांगें  ही  आप  के  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।

 (1)  फास्फेट  शर  पोटाश  युक्त  फर्टीलाइजस  के  प्रति  टन  जो  wa  800  से  2200  रुपये  तक
 दाम  इन्हें  कम  कर  के  400 से  1000  रुपये तक  लाना  चाहिए

 (2)  कीटनाशी  ate  रोगनाशी  दवाइयों  के  जो  अब  दाम  इन  को  भी  ava  करना

 (3)  ताप्ती  नेस  योजना  का  काम  तुरन्त  चालू  कर
 क

 गुजरात  के  सौराष्ट्र  क्षेत्न  को  विद्युत  उत्पादन  के  लिए  गस

 दिया  जाये  ।

 (4)  बम्बई  हाई  में  से  गुजरात  को  गेस  देने  के  लिए  गुजरात
 की

 भूमि  में  पाइप  लाइन
 ले

 जाने  का  स्थान  श्रौर  समय
 ahaa रूप  से  जाहिर कर  के  गुजरात

 की
 जनता  श्रौर  सरकार  की  श्राशाएं  पूरी  करें  ।
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 5)  दिये  जानें  वाले  नये  गैस  कनेक्शनों में  से  50  प्रतिशत  हिस्सा  ग्रामीण जनता  के  लि  ए  रखा  जाये  श्र  सहकारी
 के  माध्यम  से  नई  डीलर्स  एऐंजेन्सियां  दीः  जाएं

 (6)  दवाइयों  के  उत्पादन  क  बारें  सें  जो  करीब  66  एप्लीकेशन्स  चर  सालों  से  पेन्डिंग  पड़ी  हुई  उन्हें  उत्पादन
 की  अनुमति  दी

 (7)  पेट्रोल  ake  हाई  स्पीड  डीजल  के  wae  दाम  देख  कर  11,000  पेट्रोल  डीलसे  के  कमीशन  को  दर  को
 जाए  ।

 (8)  फर्टीलाइजसं  al  कीटनाशी  तथा  रोगनाशी
 दवाइयों  फर  जो  एक्साइज  ड्यूटी  है  उस  को  कर  दिया

 ताकि  इन  का  ज्यादा  इस्तेमाल  किसान  कर  सकें  |

 मेरी  ये  कुछ  मांगें  जिन्हें  मैं  AT SAT »—A  करता  हूं
 कि

 हमारे  मंत्री  जी  स्वीकार
 उनका  नाम ही  बहुगुणा जी  है

 झर  वे  झपने  गुणों  के  प्राधर  पर  इनको  स्वीकार  ऐसी  मरी  अश  है  ।

 श्री  पो०  राजगोपाल
 नायड़ू

 :  हमारे  यहां  कच्चे  मिट्टी  के  तेल  शर

 अन्य  चीज़ों  की  कमी  है  ।  हमें  ये  awe  देशों  से  प्राप्त  करनी  हैं  ।  भ्रारम्भ  से  ही  हम  उनका  समर्थन  करतें
 ~

 रहे  हैं
 ।

 हम  तीसरे  विश्व  के  देशों  में  से  हैं
 ak

 हमें  सहायता  की  श्रावश्यकता  हैं  ।  उन्हें  मदद  करने  क

 हमारे  उनके  साथ  होने  के  बावजूद  भी  हमें  उनसे  कोई  सहायता  अथवा  रियायत  नहीं  मिली  है  ।

 केवल  हमें  ही  नहीं  किन्तु  किसी
 भी

 श्रविकसित  विकासशील देश  को  उनसे  कोई  भी  ऐसी

 सहायता  नहीं  मिली  है  जेसी  कि  हम  उनसे
 oa

 करते  थे
 ।

 विकसित  देशों  की  उन्होंने  काफी
 भ्रप्रत्यक्ष

 रूप  से  मदद  है
 ।

 केवल  तीसरे  विश्व  के  देशों  को  ही  तेल  की  कीमतों  में  वृद्धि  के  कारण

 हानि  हुई  है
 ।

 मुझे  श्राशा  है  कि  हमारी  सरकार  तथा  तीसरे  विश्व  के  देश  उनके  पास  इस  बात  को

 जहां  तक  पेट्रोल  का  सम्बन्ध  मुझे  इस  बात  की  प्रसन्नता  है  कि  मंत्रालय weer  काम  कर  रहा  है

 मुझे  नहीं  मालूम  कि  उनके  पास  खोज़  के  लिए  काफी  धनराशि  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  उन्हें  धिक  धनराशि

 दी  जानी  चाहिए  ताकि  वे  तेल  की  खोज  कर  सकें  शर  इसे  निकाल  सकें  ।  मूझे  विश्वास  है  कि  बंगाल  की

 हिन्द  महासागर  श्र  श्ररब  सागर  में  ऐसे  कई  स्थान  हें  जहां  से  हमें  पेट्रोल  मिल  सकता  है  ।

 हमें  भ्रन्वेषघण  को  प्रघिक  महत्व  देना है

 मुझे  प्रसन्नता  है
 कि

 हमने  रूस  के  साथ  कच्चे  तेल  के  श्रायात  के  लिए  एक  करार  किया  है  ।

 दोनों
 झर

 से  हमारे  लिए  लाभदायक  है
 ।

 एक
 पोर

 हम  उन्हें  चावल  निर्यात  कर  रहे  दुसरी  श्रोर  हमें
 कच्चा

 aa  मिल  रहा  है
 ।

 हमें  यह  भी  देखना  है  कि  हम  क्या  हम  दुसरे  देशों
 से  भी

 कच्चा  तेल  प्राप्त  कर  सकते हैं  ।

 सभाषति  महोदय  :  सोमवार  को  अपना  भाषण  जारी  रखे ं।

 विधेयक  पुरःस्थापित

 सभापति  महोदय  सभा  अब  गेर-सरकारी  सदस्यों  का  विधायी  काय  लेगी

 (1)  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  सर्वजन-प्रसारण  दिधेयक

 श्री  पी०  राजगोपाल  ह  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  भारत  में  प्रारम्भिक  शिक्षा  का  ° TaAT-

 प्रसारण  का  उपबन्ध  करने  वाल  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  .)  दी  जाये  ।
 >

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  ्

 भारत  में  प्रारम्भिक  शिक्षा  को  सर्वेजन-प्रसारण  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  शभ्रनमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 श्री  पी०  राजगोपाल  नायडू  :  मैं  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 (2)  अनन्तिम  कर-संग्रह  विधेयक

 1931  का  शर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  मैं  प्रस्ताव  करता  ह  कि  श्रनन्तिम  कर-संग्रह
 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 समापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 mafia  कर-ंग्रह  1931  का  श्रौर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को
 पुरःस्थापित  wt  की  अनुमति  दी  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
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 श्री  हरि  fas  कामत
 :

 मैं  विधेयक  पुरःस्थापित करता  हूं  ।

 यदि  यह  विधेयक  इस  बर्ष  कानून  बनता  है  तो  वर्ष  मंत्रालयों  की  मागों  के  लिए  गिलोटिन  का

 प्रयोग न  करना  पड़  ।

 (3)  सरस्वती  महल  पुस्तकालय  विधेयक

 श्री  श्रो०  ato  ७ प्रलगशर  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  तंजावब्र  स्थित  सरस्वती  महलਂ  पुस्तकालय
 को  राष्ट्रीय  महल  का  संस्थान  घोषित  करने  तथा  इसके  प्रशासन  तौर  कतिपय  अन्य  सम्बद्ध  मामलों

 उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  गश्रनुमति  दी  जायें

 सभापति  महोदय  प्रशन  यह  है  :

 तंजावुर  स्थित  सरस्वती  महल  पुस्तकालय  को  राष्ट्रीय  महल  का  संस्थान  घोषित  करने  तथा  इसक

 प्रशासन  wit  कतिपय  wer  सम्बद्ध  मामलों  का  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित
 करने  की  अनुमति  दी  जाये  ग

 प्रस्ताव  cana  gat  ।

 at  ato  ato  mam में  विधेयक  geese  करता  हूं  ।

 (4)  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  विधेयक

 125  और  127  का  संशोधन

 श्री  जी०  एस०  बनातवाला  )  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  दण्ड  प्रक्रिया  ae

 संशोधन  करने  वालें  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की  श्रनुमति  दी  जायें  ।

 सभापति  महोदय  1  प्रश्न  यह  है

 दण्ड  प्रक्रिया  संहिता  ,  1973  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  eater  ।

 =  \ wt  जी०  एम०  बनातवाला  :  विधेयक  पुरःस्थापित  करता  g
 वामा ee  es

 सभापति  महोदय  श्री  रामजेठमलानी  यहां  उपस्थित  नहीं  है

 अलीगढ़  मुस्लिम  विशर्वावद्यालय  विधेयक |
 सभापति  महोदय  i  अब  हम  अलीगढ़  (  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  विधेयक  पर  आगे  विचार

 करेंगे  ।  श्री  बनातवाला  अपना  भाषण  जारी  रखेंगे  ।

 श्री  जी०  एस०  बनातवाला
 :

 सभापति  महोदय  इस  बात  की  पुष्टि  करने  वाले  सदस्यों  की

 कमी  नहीं  है  कि  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  मुस्लिम  स्वरूप  का  विश्वविद्यालय  है  ।  श्राप  तिल-तिल  पर

 का  इतिहास  देखिए  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जायेगा  कि  इस  विश्वविद्यालय  का  स्वरूप  BIT

 रूप  से  स्वरूप  है  ।  यह  पहले  श्रलीगढ़  में  मोहम्मडन-एंग्लो  ओरिंटियल  कालेज  था  ।  जिसे  बाद  में

 विश्वविद्यालय  का  रूप  दे  दिया  गया
 ।

 डेविड  लेज़ीवेल्ड  ने  भ्रपनी  पुस्तक  MASE THA F TS 146 जनरेशन  के  पष्ठ  146

 में  इस  प्रकार  कहा  है  :--

 सैयद  wend  ने  इस  बात  पर  दबाव  डाला  कि  मुसलमानों  में  शिक्षा  की  प्रगति  तथा  प्रचार  का
 कार्य  होना  चाहिये  ।  ग्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  विशिष्ठ  रूप  से  MeASrt-Oe oiefere rae ariਂ कालेज  था  ।”

 सभापति  जब  प्रधानाचार्य  श्री  बेक
 1833

 के  tia  में  श्रलीगढ़  पहुंचे  तो  उत्होंने  इस  संस्था  को

 भारतीय  मुसलमानों  ढारा  स्थापित  नए  की  संज्ञा  दी
 ।

 1898
 में  श्रखिल  भारतीय  मुसलमान  शिक्षा  सम्मेलन  लाहोर  में  [ar  उसमें  एक  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  स्वीकार  किया
 गया

 |
 इसके  पश्चात्‌  इस  संब्मेलन sr  अधिवेशन

 नई  दिल्‍ली में  हुआ
 था

 तो  सर  सुल्तान  मोहम्मद शाह  थागा  ने  इस  विश्वविद्यालय की
 मुस्लीम
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 30  1901  अलीगढ  सस्लिम विश्वविद्यालय  fates
 की

 के  रूप  में  कल्पना  की  थी  ।  1911  में  भारत  सरकार  द्वारा  राज्य  सचिव  को  भेजें  गए  एक  संदेश

 से  इस  विश्वविद्यालय  को  मुस्लिम  स्वरूप  मिला  ।  मैं  चटर्जी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के  पृष्ठ  111 सें

 उद्धरण  देता  हूं  ।  संदेश  में  जो  कुछ  कहा  गया  था  में  उसके  बारे  में  कहा  गया  है  झ्र  यहू  विश्व

 विद्यालय  के  मुस्लिम  स्वरूप  को  बिल्कुल  स्पष्ट  करता  है  :--
 नया  रूचिकर  शैक्षणिक  जिसे  सरकार  तथा  मुस्लिम  समुदाय  के  विश्वास  से  समर्थन  मिल

 रहा  इस  समुदाय  के  लिए  प्रबोधन  तथा  समृद्धि  का  स्त्रोत  होगा  और  यह  सर  सैयद  भ्रहमद

 खां  के  आदर्श  कार्य  को  अग  बढ़ायेगा  तथा  उनकी  ऊंची  areal  को  पूरा  करने  में  सहायक
 होगा  कक

 9  अगस्त  1912  को  तल्कालीन  शिक्षा  सदस्य  दवारा  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की  संविधान
 ~

 समिति  के  प्रेजीडेंट  को  एक  संदेश  भेजा  गया  ।  उसमें  इस  प्रकार  कहा  गया  था  ——

 झंत  के  वर्षों  में  सर  सैयद  अहमद  खान  का  यह  स्वप्न  रहा  है  कि  श्रलीगढ़  में  मुसलमानों  के  लिए

 एक  विश्वविद्यालय की  स्थापना  की  जाये

 जब  मैं  इस  विशेष  संदेश  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  तो  एक  महत्वपूर्ण  बात  ध्यान  में  रखी  जानी
 9  1912  के  इसी  संदेश  में  गवर्नर  जनरल  तथा  अन्य  एककों  की  शक्तियों  के  बारे  में  कुछ  श्रनुबन्ध

 किए  गए  ।  यह  भी  श्रनुबन्ध  किया  गया  कि  विश्वविद्यालय  का  नाम  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  रखा  जायेगा  न

 fe  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  ।  इस  पर  ate  प्रक्रिया  हुई  झ्र  संविधान  समिति  जिसकी  dow  11  तथा

 12  अगस्त  को  इस  शर्त  को  यह  कहकर  श्रस्वीकार  कर  दिया  कि  ae  विश्वविद्यालय  मुसलमान

 संख्यकों  की  संस्था  समझी  जायेगी  श्रौर  इसका  नाम  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  ही  होगा  ।

 1920  के  मूल  श्रधिनियम  के  प्राक्कथन  को  देखिए  ।  इसमें  विश्वविद्यालय  को  शिक्षण  तथा  श्रावासीय
 ज

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  बताया  गया  a  |  इसे  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  कहना  श्रौर
 विश्वविद्यालय

 के  श्रल्पसंख्यक

 स्वरूप  के  होनें  से  ६न्कार  करना  विवादास्पद  है  ।

 इस  विश्व  विद्यालय  का  मुस्लिम  स्वरूप  इतना  शझ्रधिक है  कि  वहा  के  प्रत्येक  कर्मचारी को  विश्वविद्यालय  के

 मुस्लिम  स्वरूप  के  प्रति  निष्ठावान  होनें  की  शपथ  लेनी  होती  है  ।  चटर्जी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  के

 पृष्ठ  105 में  निष्ठावान  होने  के  लिए  ली  जाने  वाली  शपथ  की  शब्दावली  इस  प्रकार  है

 & (१०  सप्यनिप्ठा  से  घोषणा  करता  हूं  कि  में  कहने  या  stacy  से  कोई  ऐसा  कोई  काम  नहीं  करूंगा

 जो  कि  मस्लिम  संस्था  के  रूप  में  विश्वविद्यालय  के  स्वरूप  के  fees  हो  ।”

 त्र्त  aq  की  बात  है  कि  इन  सब  बातों  के  बावजूद  भी  इस  के  अ्रल्पसंख्यक  तथा  मुस्लिम
 >

 स्वरूप  के  होने  से  इन्कार  किया  रहा  टा  ।

 इतने  ऐतिहासिक  प्रमाणों  के  बावजद  भी  gata  की  बात  है  कि  अज़ीज  बाशा के  मामलें  में  उच्चतम

 न्यायालय  नें  निर्णय  दिया  कि  विश्व  विद्यालय  की  स्थापना  मुसलमानों  द्वारा  नहीं  की  गई  थी  बल्कि  1920  के

 अधिनियम  के  atic  इस  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  उच्चतम  न्यायालय  नें  कहा  कि  मस्लिम  विश्व  विद्यालय

 की  स्थापना  केन्द्रीय  विधान  मंडल  ने  की  थी  ।  यह  विचार  स्पष्टया  बहुत  ही  संकोर्ण  सिद्धांत  तथा
 ~

 शब्द  के  ग्र्थ  पर  आधारित  है  ।  प्रमुख  संवैधानिक  वकील  श्री  सीरावाय  ने  टिप्पणी  की  कि  यह

 पहला  मामला  है  जिसमें  उच्चतम  न्यायालय  ने  ऐसे  संकीण  सिद्धांत  के  mere  पर  अपना  fata  दिया  ।
 x

 sy  सीरावाय  ने  ऐसा  श्राफ  ला  के  खंड  में  कहा  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  मुसलमान  लोग  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  विधायी  प्रक्रम  का  सहारा  लेकर  कर
 सै  |  मैं  देल्सबरी  के  लॉज  AE सकते  थे  ।  उनके  पास  केवल  ara  यहीं  उपाय  था  ।  कानून  बिलकूल  eqe’  ig

 तीसरा  खंड  XU,  पृष्ठ  707  उल्लेख  करता  हूं  ।

 यह  स्पष्टरूप  से  cage  किया  गया  है  कि  किसी  विश्व-विद्यालय  का  श्रनिवार्य  लक्षण  यह  है  झसे

 सर्वोच्च  सता  दारा  संस्शपित  किया  जाता  है  ।  अनेक  WHat  को  उल्लिखित  किया  गया  हैं  ।  हेल्सबरी

 के  कानून  में  उपाधियां  प्रदान  करने  के  afratt # ATZ-aTzT के  साथ-साथ  किसी  विश्व-विद्यालय  के  aaa  गुणों  की  चर्चा

 की  गई  हैं  ।
 परन्तू  फिर  इसमें  पृष्ठ  107  से  कहा  गया  जिसे  मैं  उद्धृत  करता  हूं  ।

 विश्व-विद्यालय  बनाने  की  सर्वोच्च  सत्ता  की  किसी  प्रकार  की  व्यक्त  इच्छा  की  श्रनुपस्थिति
 इन  गणों  की  किसी  संस्थान  को  नहीं  बना  देगी
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 1979 20  अप्रेल
 antes

 मुस्लिम  farce fererterer  विधेयक

 धि

 [sit  जी०  एस०  बनातवाला
 जब  वस्तु  स्थिति  यह  है  कि  किसी  विश्व-विद्यालय  का  श्रावश्यक  लक्षण  यह  है  कि  इसे  सर्वोच्च  सत्ता  द्वारा

 विंश्व-विद्यालय  के  रूप  वैधानिक  प्रक्रिया  संसद  के  अ्रधिनियम  द्वारा  संस्थापित  किया  जाता  है

 मेरा  निवेदन  है  कि  विश्व-विद्यालय  की  स्थापना  के  लिये  मुसलमानों  के  पास  केवल  यही  रास्ता

 कि  वे  सब  चीज़े  जुटाने  के  बाद  वेधानिक  प्रक्रिया  को  भी  अपनाते  ।  सच  बात  तो  यह  है  fe  1920  के

 अधिनियम  नें  जो  कुछ  किया  ag  यह  था  कि  उसके  द्वारा  अलीगढ़  का  सोहम्मडन-्रांग्ल-प्राच्य  विद्यालय

 विद्यालय  बना  fear  गया  ।  एक  महत्वपूर्ण  मुद्दे  को  भी  मास्तिष्क  में  रखना  होगा  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेद

 30  के  खण्ड  [|  श्रल्पसंख्यकों  द्वारा  श्रपनी  पसन्द  का  शिक्षण  संस्थान  स्थापित  करने  के  श्रधिकार  की  बात

 कही  गई  है  ।  fasa-faaraa  के  रूप  में  निगमन  किये  किसी  शिक्षण  संस्थान  द्वारा  प्रदान  की

 जाने  वाली  उपाधियों  की  वैधानिक  मान्यता  के  किसी  श्रल्पसंख्यक  समुदाय  द्वारा  स्थापित  at  स्थापित

 जाने  अपनी  पसन्द  के  शिक्षण  संस्थान  उनकी  पसन्द  के  वास्तविक  उद्देश्य  को  यूरा

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  किसी  मामले  अनुच्छेद  30,  खण्ड  1  के  अधीन  दिये  गये  श्रधिकार

 प्रभावकारी  ढंग  से  कार्यान्बिंत  नहीं  किया  जा  सकता  ।  उपाधियीं  को  वैधानिक  मान्यता  मिलनी

 चाहिये  ।  भ्रनुच्छेद  30,  खण्ड  1,  के  अधीन  मिले  श्रधिकार  को  प्रभावी  gt  से  प्रयोग  में  नहीं  लाया

 जा  सकता  ।  जब  बधानिक  स्थिति  येह  है  कि  किसी  विश्व-विद्यालय  की  स्थापना  कंबल  संसद  के  अधिनियम

 ara  ही  की  जा  सकती  है  संविधान  का  यह  कहना  एक  धोखा  है  कि  श्रल्पसंख्यक  समुदाय  श्रपता  ta

 का  विश्व-विद्यालय  स्थापित  कर  सकता  है  ।

 न्यायालय  द्वारा  ag  fava  दिया  गया  है  कि  संस्थानਂ  शब्द  में  विश्व-विद्यालय  भी  सम्मिलित

 है  iad  हमें  यह  देखना  है  कि  हमारे  समक्ष  क्या  स्थिति  है
 ?  एक  प्रोर  तो  हम  कहते  हैं  कि  कोई

 संख्यक  विश्व-विद्यालय  शिक्षण  संस्थान  स्थापित  कर  सकता है  शौर  दुसरी  शोर  हम  इस  विशेष

 रवैये  को  श्रपनाते  है  कि  किसी  विश्व-विद्यालय  की  स्थापना  केवल  संसद  के  श्रधिनियम  द्वारा  ही  की  जा  सकती

 है  ।  मेरा  कहना  है  कि  इस  प्रकार  का  संविधान  के  धोखा  है  ।  ग्र्त  AAT  बाशा के  मामले
 उच्चतम  न्यायालय  के  fara  एक  न्यायिक  गलती  हुई  है  ।  इसने  अ्नच्छद  30,  खण्ड  I,  के  श्रधीन  मिले

 सच्चे  भ्रधिकार  को  एक  दुःखेदायी  एक  श्रवास्तविक  वायदा  बनाकर  छोड़  दिया  है  ।  अ्रावश्यकता
 ञ इस  बात  की  है  कि  इस  गलती  को  ठीक  करना  श्रनिवायं  हो  गया  @  त्रौर  ्  विधेयक  इस  उद्देश्य  की

 + सि  ।  में  एक  are  फिर  उसी  बात  पर  ्राता  य्य्  की पूति  भली-भांति  जो  कुछ  सीखई  भ्रपनी

 संवैधानिक  विधिਂ  पुस्तक  के  पृष्ठ  614  पर  कहते  हैं ।

 सभापति  महोदय  :  श्राप  पहले  ही  20  मिनट  का  समय  लें  चुक  हैं
 ल्

 श्री  जी०  एम ०
 बनातवाला  यह  अ्रत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक  जिसे  राग्य-सभा  पहले  ही

 > पारित  कर  चुकी  2  ।  विधेयक  के  अनेक  पहल  हैं

 एक  माननोय  सदस्य  समय  जाये  |

 श्री के  ०  Tate  ऐसे  बहुत  से  सदस्य  हे जो  इस  विधेयक  पर  बोलना  चाहते  ् ठ  |  अत: ,  समय  बढ़ा  दिया  जाये  ।
 > में  सीरवई  को  उद्धृत  करता  हू  कहना  ्

 तक  न्यायालय  द्वारा  शब्द  को  दिये  गये  aa  का  सम्बन्ध  यह  निवेदन  किया  जाता है
 कि  aa  सही  नहीं  है  ।  इस  बात  पर  कोई  विवाद  नहीं  उठाया  जां  सकता  कि  स्थापना ਂ  शब्द

 का  एक  ay  * स्थापित  करनाਂ  भी  है  श्रौर  यह  निवेदन  किया  जाता  है  कि  इस  सन्दर्भ  में  यही

 इसका  सही  अर्थ  है  i  जसा  कि  करनाਂ  शब्द  की  नामशः  स्थापित

 स्थापना  विशेषकर  धमंदाय  aye  है  ।  मस्लिम  समुदाय  ने  एक  विश्व-विद्यालय  की

 स्थापना  की  श्रौर  उसे  सम्पूर्ण  ‘ger’  प्रदान  किया  ।  चाहे  न्यायालय  द्वारा  दी  गई  परिभाषा  नामशः

 किसी  विश्व-विद्यालय  को  Tq RQ  प्रदान  करनाਂ  सही  भी  क्यों  न  हो  यह  निवेदन  किया  जाता  है  कि  मुस्लिम

 समुदाय  ने  faze-faaraa  को  उसी  ढंग  से  स्वरूप  प्रदान  जिससे  कोई  विशव-विद्यालय  खडा  किया
 जाता  प्रक्रिया  को  इसकी  वेधा।निक  शक्ति  ने  सर्वोच्च  सत्ता  द्वारा  इसकी  स्थापना  की  ।

 मुस्लिम  समुदाय  ने
 विश्व  वद्यालय  के  लिए  महा-विद्यालय  और  धमदाय  प्रदान  किये  श्रौर

 इनके  विश्व-विद्यालय  एक  निकाय  के  रूप  अयथार्थ  कल्पना  ही  dar  ।”
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 an ne Enea

 £.2 है  यह  मामला  बड़ी  ही  स्पष्ट  प्रकृति  का  है  ।  जैसा  कि  में  पहले  ही  कह  चुका  अज़ीज  बाशा  a

 मामले  मेरा  ag  कहना  a  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  ऐसा  संकुचित  श्रौर  अमान्य  wad  स्थापना  शब्द  को

 देकर  श्रनुच्छद  30,(1)  के  साथ  बड़ा  ही  श्रपहित  किया  है  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  है  यह  कहना  परस्पर

 विरोधात्मक  है  कि  एक  श्रल्पसंख्यक  समुदाय  विश्व-विद्यालय  की  स्थापना  कर  सकता  शौर  ठीक  उसी  के

 साथ-साथ  ag  कहना  कि  fasq-faaraa  की  स्थापना  तो  कंवल  संसद  के  श्रधिनियम  से  की  जा  सकती  है  ।

 मैँने  एक  प्रतिष्ठित  संवैधानिक  अधिवक्ता  श्री  सीकाई  के  मत  का  भी  पारायण  किया  है  ।

 श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्व-विद्यालय  के  प्रशासन  की  स्थिति  का  भी  हमें  जांच  करनी  चाहिये  ।  यह  Fel
 far जाता  रहा  है  कि  प्रशासनिक  शक्ति  कभी  भी  पुर्णरूपेण  मुस्लिम  समुदाय  पास  नहीं  रही  ।  श्ौर  इस

 जैसा  कि  श्रनुच्छेद  30,  खण्ड  (1)  में  कहा  गया  यह  विश्व-विद्यालय  कोई  ग्रल्पसंख्यक-स  स्थान
 न्हीं  है

 वर्ग ने  जो मैं  यह  कहता  हूं  कि  प्रशासनिक शक्ति  को  हस्तगत  के  मुस्लिम  weer
 से  गवाही  देता

 साहस
 दिखाया  acing  मुस्लिम  विश्व-विद्यालय  का  समस्त  इतिहास  इसकी  प्रभावपूर्ण  ढंग

 लय  के
 है

 ।  एक  उदाहरण  के  रूप  में  उस  घटना  वर्णन  करता  wife  अलीगढ़  महाविद्या

 विद्यालय  बनने  से  पूर्व  घटित  हुई  ।

 22  1909  Bq-TaTZ  श्री  जॉन  gaze  ने  मुस्लिम  महा-विद्यालय  का  दौरा  किया  शौर

 श्रध्यापकों  तथा  प्रन्य  लोगो  ने  एक  प्रशस्तीपत्र  प्रस्तुत  किया  झपना  उत्तर  देते  धन्यवाद

 प्रकट  करते  गवर्नर  कहीं  यह  कह  बेठे  कि  एक  कक्षा  में  60  से  श्रधिक  छात्र  नहीं  होने  चाहिये  र

 अध्यापक  द्वारा  लिये  जाने  art  पढ़ाई  के  पीरियड़ों  की  संख्या  चार  से  झधिक  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 नबाब  ०  जो  कि  उस  समय  महा-विद्यालय  के  सचिव  समय-सारिणी  की  मांग  करते

 प्रिन्सीपल  महोदय  को  एक  पत्र  लिख  दिया  । प्रिसीपल  महोदय  ने  समझा  कि  यह  उनके  काम  में  हस्तक्षेप

 है  झर  उन्होंने  एक  प्रतिलिपि  उप-राज्यपाल  को  भेजते  हुए  नवाब  वक्त  मुल्क  को  अपना  त्याग-पत्न  भेज  दिया

 aaa उप-राज्यपाल  ने  फेसला  दिया  ।  उन्होंने  नवाब  मुल्क  को  बुला  प्रिन्सीपल  के  पक्ष  का  से

 किया  sie  एक  mite  जारी  किया  और  फिर  नवाब  मुल्क  से  भी  उस  श्रादेश-दिशेष  पर  हस्ताक्षर

 करधाये  ।

 तब  मैं  श्री  रामगोपाल  द्वारा  लिखित  पुस्तक  मुसलमानਂ  से  उद्घरण  प्रस्तुत  करता  हूं
 :

 के  श्रात्मसन्मान  को  ठेस  पहुंची  है  श्रौर  श्रान्दोलनकारी  प्रवृत्ति  बनी  है  |  eaiaaeat  न

 एक  बेठक  की  शौर  इस  fasay  पर  पहुंचे  कि  उप-राज्यपाल  संरक्षक  के  रूप  महाविद्यालय

 के  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  का  कोई  श्रधिकार  नहीं  है  ।  भारत  में  कई  कस्बों  में  मुसलमानों

 की  साव  जनिक  goat  में  विरोध  व्यक्त  किया  गया  तर  बैठक  के  कायंवाही  वृत्तान्त  को  प्रतियां

 उप-राज्यपाल  को  भेजी  जा  रही  विरोध  के  इस  प्रदर्शन  पर  वह  झुक  गये  जिसकी  उसने

 निष्ठावान  मुसलमान  नेताओं  से  कभी  gra  नहीं  की  थी  ।  स्वयं  उनके  सुझाव  पर  एक  प्रतिनिधिमंडल

 उनसे  मिला  ae  उन्होंने  अपना  आदेश  वापस  ले  लिया  ह

 यह  सब  उल्लेख  करने  का  प्रयोजन  इस  बात  की  पुष्टि  करना  है  कि  मुसलमानों  ने  बड़े  उत्साह के

 साथ  श्रपनी  प्रशासनिक  शक्तियों  की  रक्षा  की  है  ।  मैंने  पहले  ही  शिक्षा  मंत्री  के  9  1912  के

 संविधान  समिति के  mea  को  भेजे  गये  पत्र  का  veda  किया  है  ।  इस  विशेष  ca  में  सरकार  के  तत्कालीन

 शिक्षा  सदस्य  जेसा  कि  मैंने  पहले  कहा  जहां  तक  गवर्नर  जनरल  ake  दुसरों  की  शक्तियों  का  सम्बन्ध

 लड कई  अनुबन्ध  ।  इन  अनबन्धों  से  गतिरोध  पेदा  gat  जो  श्रनेक  वर्षों  तक  चला  ।

 जब  हम  प्रशासनिक  शक्तियों  के  स्रोत  पर  विचार  कर  रहे  हे  तो  यह  बात  भी  ध्यान में  रखी

 जानी  चाहिए कि  1920  के  मूल  श्रधिनियम  1951  में  इसमें  किये  गये  संशोधन  से  पूर्व  यह  व्यवरू  थी

 fe  न्यायालय  के  सदस्य  केवल  मुसलमान  ही  होगे  ।  वास्तव  में  वाइसराय  जैसे  बाहरी  प्राधिकारी  को

 शक्तियां  दी  गई  थी  किन्तु  यह  नहीं  wer  जा  सकता  है  कि  ऐसी  शक्तियों  का  यह  oa  है  कि  मूसलमानों

 के  पास  ही  पुरी  तरह  से  प्रशासनिक  शक्तियां नहीं  इस  बारे  में  स्थिति  1957  के  केरल  शिक्षा  ~ fTaaH

 में  उच्चतम  न्यायालय  के  निणंय  से  बिल्कुल  स्पष्ट  हो  जाती  है  मुख्य  दास  ने  ठीक  ही  श निष्कष

 दिया  हैं  कि  किसी  शिक्षा  संस्थान  के  प्रबन्ध  करने  की  शक्ति  का  ad  इसके  कुप्रबन्ध  करने  ९  शक्ति  से

 नहीं  है  ।  उचित  प्रबन्ध  के  लिए  सरकार  का  नियंत्रण  होना  जरूरी  है  ।  झट  मेरा  निवेदन  है  कि
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 बनातवाला  |

 अधिनियम  में  किसी  बाहरी  प्राधिकारी  की  शक्तियों के के  बारे  में  जो  विभिन्न  उपबन्ध  हैं  केवल  यही
 प्रयोजन  है  कि  रेक्टर  और  विजिटर  यह  देखें  कि  विश्वविद्यालय  की  सर्वोच्च शासी  निकाय  कुप्रबन्ध  न  करे  ॥

 ऐसी  शक्तियों  का  यह  wt  नहीं  है  कि  इस  समदाय  के  पास  प्रशासन  नहीं  है  ।

 राज्य  सभा  में  माननीय  मंत्री  डा०  पी०  सी०  चन्द्र  ने  यह  तके  दिया  कि  विश्वविः  वलय  में

 गर-मुसलमान  विद्यार्थियों  को  भी  प्रवेश  दिया  गया  है  अतः  इसका  श्रल्प  समुदाय  स्वरूप  नहीं  रह  गया  है  और

 इसका  मुस्लिम  स्वरूप  नहीं  रह  गया  है  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय
 को  इस

 बात  का  श्रेय  जाता  है
 कि

 इसने  प्रवेश  के  मामले  में  उदार  नीति  श्रपनाई  है  ।  इस  संस्थान के  इस  उदार  ake  धमंनिरपेक्ष रूख

 से  उसक  श्रल्पमत  स्वरूप  का  श्रपमान  नहीं  होता  है  ।  वास्तव  में  सहिष्णुता  के  सिद्धांत  का  यह  wt  नहीं

 हैं  कि  इससे  aafacterar  के  सिद्धांत  atc  श्रल्पमत  के  स्वरूप  का  निराकरण  अथवा  तालमेल  नहीं  बिठाया  जा
 सकता  है  ।  इस  मामले  को  भी  उच्चतम  न्यायालय ने  स्पष्ट  रूप  से  निपटा  दिया  जब  उसने  केरल  शिक्षा
 1957  क

 सम्बन्ध  में  agar  निणय  दिया  ।  राज्य  सभा  में  शिक्षा  मंत्री  ने  जो  बात  उठाई  थी  वह  पुरानी  पड़
 गई

 है
 ।

 में  यह  इस  कारण  कहता  हूं  कि  न्यायाधीश  ने  पहले  ही  कहा  है
 इसमें  किसी  गर-सदस्य  को  प्रवेश  देकर  अ्रल्पमत  संस्थान  ग्रपन  स्वरूप  को  खो  नहीं  देता  है  तथा  उसका

 ग्रल्पमाः  संस्थान  का  श्रस्तित्व  समाप्त  नहीं  हो  जाता  है  ।  वास्तव  में  TATA  की  श्रलग  लिपि  शौर

 संस्कृति  की  उससे  किसी  विशेष  समदाय  के  गेर-सदस्यों  में  प्रचार  करनें  से  भ्रधिक  अच्छी  सेवा  होती

 है  ।  हमारे  विचार  से  इस  शर्त  को  संविधान  के  अमच्छेद  30.0  (1)  में  पढ़ना  सम्भव  नहीं  है  ।

 एक  श्रौर  गलत  कल्पना  की  जांच  करने  की  श्रावश्यकता  है  ।

 यह  तक  गया  है  कि  हमारे  संविधान  की  सातवीं  पनुसूची  में  एक  संघ  सूची  है  ।  संघ  सूची  की श  उं  ड

 दे  सशि  क
 ह  और

 दर  रीय  सयन  कहा  मरा
 हए

 मे  असीग
 विश्वविद्यालय  का  भी  नाम  है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  संसद  acing  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध

 में  कानून  बनाने  के  लिए  सक्षम  है  ।  यह  anita  ad  दिया  जाता  है  कि  nN AT rOS ~}  30(1)
 >  FY के

 श्रनुसार  सभी  शक्तियां  समुदाय  की  हैं  और  संसद  का  नियंत्रण  नहीं  आता  ः  |  ऐसा  नहीं  होता  प

 सातवीं  अनुसूची  सभा  की  केवल  सक्षमता  निर्धारित  करती  है  श्र  एसा  तक  सही  नहीं  है  ।  उच्चतम  न्यायालय
 नें  कई  मामलों  में  अर्थात्‌  केरल  शिक्षा  विधेयक  का  सिद्धराजभाई  बनाम  गजरात  (1963)
 3  एस०  सी०  आर०  837,  सेंट  एक्सेवियरर्स  कालेज  सोसायटी  बनाम  गजरात  राज्य  Vo  1974

 एस०सी०  1389,  में  बार-बार  कहा  है  कि  प्रशासन  करने  के  श्रधिकार  का  ्य  कुप्रबन्ध करना  नहीं  है  1  यदि

 आप
 अलीगढ़  मूस्लिम  विश्वविद्यालय  को  एक  श्रल्पमत  संस्थान  मानते  हो  तो  भी  इस  संसद  को  कानून  बनाने

 का  अधिकार  होगा
 ।  किसी

 भी  प्रकार  कानूनी  विनियमन  की  शक्ति  प्राप्त  होगी  ।  ian WI Oo ~~)  30  इसमें  परिपूर्ण

 है
 ।

 किन्तु  न्यायालयों  ने  AT X-ATT  यह  निर्णय  दिया  है  कि  शिक्षा  में  स्वच्छता

 आदि
 के

 हित  में  उचित  रोक  लगाई  जानी  चाहिए  ।  श्रधिकार  सार  केवल  इसका  रोक  मुक्त  होना  है  ।

 ऐसी  कोई  गलतफहमी  नहीं  होनी  चाहिए  fe  श्रलीगढ़  मुस्लिम  farvaftarea  के  ade  रूप  को
 कानूनी  मान्यता

 देने  से  इस  संबंध  में  कानून  बनाने  का  संसद  को  कोई  प्राधिकार  नहीं  रह  जाता  ।  इसका  स्वरूप  वही

 बना  tem  जिसका  मैंने  अभी  उल्लेख  किया  है  तथा  जो  उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  में  उल्लिखित  है  ।

 भ्रनुच्छेद
 30

 का  भी  यह  wy  नहीं  कि  एक  विशिष्ट  प्रकार  की  शिक्षा  ही  दी  जानी  चाहिए  ।

 कुछ  लोगों  को  श्रचम्भा  होता  हैं  कि  इंजीनियरिंग  के  शिक्षण  में  चिकित्सा  विज्ञान  के  शिक्षण में  अल्पसंख्यक

 स्वरूप का  प्रश्न  कहा  है धर  वे  ५  है ंकि  इंजीनियरिंग  के  शिक्षण  चिकित्सा  विज्ञान  के  शिक्षण  tak  इन  सभी

 विषयों  के  शिक्षण  में  t(aq  का  प्रश्न  कहां  झाता  है
 ?

 यहां  एक  और  महत्वपूर्ण  बात  जिसे  हमें  समझना
 चाहिए  तथा  जिसकी  श्रोर  मैं  सदन  का  ध्यान  करुंगा  वह  है  श्री सीरवई की  पृष्ठ  603  पर  दी  गई  टिप्पणी  है  :

 | ह ी  पसन्द  के  शिक्षा  संस्थान  स्थापित  करने  का  frat  यहीं  तक  सीमित  नहीं  है  कि  केवल  श्रपनी

 भाषा  या  ata  धमं  की  भिक्षा  दी  जाए  ।  ऐसे  शिक्षा  संस्थानों  में  पढ़ाए  जाने  वाले  विषयों  पर

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाए  गए  हैं  ।  अल्पसंख्यक  ऐसे  संस्थानों की  स्थापना  करना

 चाहेंगे  क्योंकि  इससे  उनके  दोनों  अर्थात्‌  wad  भाषा  शर  संस्कृति  के  संरक्षण  gk

 अपने  बच्चों  को  अच्छी  सन्मान्य  शिक्षा  देने  का  उद्देश्य  पूरा  हो  जाएगा  द
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 30  1901  wane  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  (aaa)  विधेयक

 स्थिति  बिल्कुल  स्पष्ट  है  ।  एक  ही  ah  बीच  में  arm  वह  है  भाषा  के  मामले  में

 उच्चतम  न्यायालय  का  नि्णय  ।  परन्तु  में  माननीय  शिक्षा  मंत्री  से  यह  पूछता  हूं  कि  यदि  उनके  विचार  में

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  श्रल्पसंख्यक  स्वरूप  को  फिर  स्थापित  करने  शौर  मान्यता  दिलाने  में  ait

 भाषा  के  मामले  में  दिया  गया  निर्णय  बाधा  है  तो  क्या  यह  तथ्य  नहीं  है  कि  यह  सदन  उच्चतम  न्यायालय

 के  इस  निणंय  को  जिसने  देश  को  गम्भीर  क्षति  पहुंचाई  है  यहां  तक  कि  श्री  सीरवई  ने  भी  कहा  है  कि  यह

 निर्णय  शरारतपूर्ण  है  शौर  इसे  किया  जाना  चाहिए  ।  इसे  श्राप  किसी  भी  दृष्टिकोण  से  देखे
 और

 किसी
 भी

 विचार  से  परखें  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  श्रल्पसंख्यक  स्वरुप  की  स्थापना  करने  और  मान्यता

 दिलाने  का  मामला  बहुत  ही  पक्का  है  |

 सभापति  स्थापना  के  दृष्टिकोण  प्रशासन  के  दृष्टिकोण  विश्वविद्यालय  के  दृष्टिकोन

 शिक्षा  तत्व  के  दृष्टिकोण से  तथा  प्रत्येक  दुष्टिकोण  से  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अ्रल्पसंख्यक  संस्थान
 इस

 मामले  में  gavel  झर  बहकाए  हुए  विचारों को  श्राड़े  नहीं  ara  देना  चाहिए  ।  भ्रजीज  भाषा  के  मामले  में  उच्चतम

 न्यायालय  का  निर्णय  पूर्णतया  भ्रांतिपूर्ण  है  ।  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  waizez 30(1) F vfeafar 10.0  (1)  में  उल्लिखित
 निरपेक्ष की  धारणा  का  उचित  रूप  से  सम्मान  किया  जाए  परिवतन  लाना  जरुरी  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के

 से  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की  बहुत  क्षति  पहुंची  है  ।  इससे  मुस्लिम  भ्रल्पसंख्यकों  शर  संविधान  के

 अनुच्छेद  30  में  उल्लिखित  धमं  निरपेक्ष  की  धारणा  को  काफी  धक्का  लगा
 >  ।  इससे  अनुच्छेद  30(1)  के

 बड़े  भाग  को  निष्क्रिय  कर  दिया  है
 ।

 अनुच्छेद  30  श्रल्पसंख्यकों  के  शैक्षिक  श्रौर  सांस्कृतिक  अ्रधिकारों  का

 शानदार  कथन  है  श्रौर  यह  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  परिसर  में  at  सम्पूर्ण  रूप  में  विद्यमान  है
 ।

 परम्पराएं  राष्ट्रीय  परम्पराझों  से  कोई  भिन्न  नहीं  हैं  ।  सभापति  में  ae  सुनिश्चित  करने  के

 लिए  सदन  के  समक्ष  बोलने  के  लिए  खड़ा  हूं  कि  श्रावश्यक  न्याय  हो  सके  ।  तथ्य  मौजूद  हू  मामला  बिल्कुल
 स्पष्ट है

 ma  सभापति  समाप्त  करने  से  yd  में  सदन  का  ध्यान  श्री  हंटर  के  धाब्दों  की  श्रोर  खींचना

 न्ञाहता  हूं  ।  में  कठ  नाज़मी  द्वारा  लिखित  सैय्यद  खान  नामक  पुस्तक  में  से  उद्धरण  देता  हुं
 ।

 श्री  हंटर  ने  इस  संस्था  के  विषय  में  जो  कहा  उसे  मैं  उद्धृत  करता  ह
 ae

 जिन  सज्जन  पुरुषों  ने  इस  महाविद्यालय  का  निर्माण  किया  उन्होंने  भावी  पीढ़ी  को  एक  बहुत  ही

 ग्रच्छा  स्मारक  वसीयत  में  दिया  है  ।  उन्होंने  sod  पीछे  एक  शानदार  स्मारक  छोड़ा  है  यह

 स्मारक  विभिन्‍न  जातियों  में  परस्पर  फूट  का  नहीं  बल्कि  समन्वय  का  द्योतक  है  ।  यह  स्मारक

 लाभकारी  शक्ति  का  द्योतक  है  न  कि  विध्वंसक  शक्तियों  का  ।  यह  भारत  के  समक्ष  एक
 ऐसे  मस्लिम  संस्थान  के  रूप  में  खड़ा

 >  जो  शिक्षा  के  धार्मिक  पहलू  का  धर्मनिरपेक्षता  साथ

 समन्वय करता  है  ।”

 मेरा इस
 सदन  से

 केवल  यही  wade  है  कि  वह  इस  बात  का  ख्याल  रखे  कि  इस  उदाहरण  को  नष्ट

 न  कर  दिया  कुचल  न  दिया  जाए  ।  वह  दिन  इतिहास  में  काला  दिन  माना  जाएगा  कि  जब  यह  सदन

 अनुच्छेद 30(  1)  में  उल्लिखित  धारणा  को  श्रपना  लेता  है  जो  कि  संकीर्ण  fare  तर्कसंगत  नहीं है  ।  में  सरकार

 से  सभा  के  प्रत्येक  वर्ग  से  adler  करता  हूं  कि  ag  पार्टीगत  विचारों  से  उपर  उठें  श्र यह  देखे  कि

 संख्यकों  के  अ्रधिकार  सुरक्षित  रहे  ।  अजीज  बशा  के  मामलें  में  तथ्यों  का  पता  नहीं  लगाया  गया  ।  जहां

 तक  तथ्यों  का  सम्बन्ध है  तथ्य  स्वीकार  किए  गए  हें  ।  तथ्यों  की  कानूनी  तौर  पर  बहुत  ही  संकुचित  व्याख्या

 की  गई  है  ।  टम  यह  नहीं  कर  सकते  कि  विश्वविद्यालय  केवल  संसद  द्वारा  बनाए  गए  कानून  से  ही  उत्साहित

 किया  जा  सकता  है  ।  साथ  ही  यह  कहें  कि  श्रल्पसंख्यक  श्रपने  विश्वविद्यालय  स्थापित  कर  सकते  हें  ।  यह

 नहीं  हो  सकता  में  सभा  से  श्रनुरोध  करता  a
 श्  fe  इस  विधेयक  को  कानूनी  रूप  दिया  जाए ।  यह

 विधेयक  राज्य  सभा  में  श्री  सिंह  द्वारा  पेश  किया  गया  और  इसकी  राज्य  सभा  में  काफी  प्रशंसा

 हुई  ।  arm  है  कि  यह  सभा  दलगत  चिवारों  से  ऊपर  उठकर  इस  गेर-सरकारी  विधेयक  का  समर्थन  करेगा

 तथा  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  का  स्वकषप  बताए  रखने  के  उद्देश्य  से  geval  अपना
 >  घन्यवाद देगा  ।  यह  विश्वविद्यालय  देश  के  शिक्षा  जगत  में  एक  उत्कृष्ठ  संस्था  ए

 समापति  महोदय  :  प्रस्ताव  पेश  किया  गया

 atte  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  1920  का  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 राज्य  सभा  द्वारा  पास  किए  गए  रूप  में  विचार  किया  जाए  ।”
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 भलोगढ  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  (ates)  विधेयक  20  1979-

 at  go  ato  जाज॑  (qaraqer) : aarti :  सभापति  इस  विधेयक  के  पीछे  जो  भावना  है  वह  है
 अल्पसंख्यकों  क  संस्थानों  के  wid  स्वरूप  को  बनाए  रखना जो  सदस्य  इस  विधेयक  का  अस्थायी  तौर  पर

 विरोध  कर  रहे  हँ  वे  भी  यह  जानते  हैं  कि  श्रल्पसंख्यक  संस्थाओं  ने  इस  देश  में  शिक्षा  का  विकास  करने

 महत्वपूर्ण  योगदान  किया  है  ।  यह  सभी  जानते  हैं  कि  विशेषकर  भारत  जैसे  देश  में  ग्रल्पसंढ्यकों  के

 कल्याण
 प्रौर

 उनकी  सद्भावना  पर  भ्राधारित  है  ।  इसीलिए  पिछले  30  वर्ष  में--कांग्रेस शासन  में

 संख्यक  भारत  को  वास्तविक  antacyet  देश  समझते  थे  श्र  उनमें  यह  भावना  बन  गई  थी  कि  भारत

 में  हिन्दु  ate  पारसी  में  कोई  wae  नहीं  है
 ।

 इस  विषय  पर  मैं  इसी  ज  में
 चर्चा  करूंगा  ।

 पिछले
 दो

 वर्षों  में  उनका  विश्वास  टूटता  गया  है  ।  वतंमान  सरकार  के  सदस्य  श्र  उसका  मार्गदर्शन

 करने  वाली  शक्तियां  उनके  विश्वास  को  ता  देखती  रही  हैं  ।  यह  भी  सवविदित  है  कि  प्रल्पसंख्य कों  द्वारा

 चलाए  जा  रहे  शिक्षा  संस्थाएं  के  amar  श्रौर  शिक्षा  का  स्तर  कितना  ऊंचा  है  ।  उनका  जीवन  के  प्रति

 सामान्य  दृष्टिकोण भी  स्वेविदित  है  ।  ये  संस्थान  उन  स्थानों  पर  काफी  महत्वपूर्ण  काम  कर  रहे  हैं  जहां  भ्रल्पसंख्यकों

 की  संख्या  श्रधिक  है  ।  इन  संस्थाग्रों  का  स्वरूप  बनाए  रखना  देना  चाहिए  तथा  उन्हें  विकास  के  अवसर

 प्रदान  किए  जाने  चाहिए  ।  वर्तमान  सरकार  विशेष  रूप  से  सत्ताधारी  दल  कभी  कभी  ऐसा  रूख  भ्रपनाते  हैं  जो

 राष्ट्रीय  स्वयंसेवक  संघ  की  विचारधारा  से  प्रेरित  होता  है  ।  हमें  शिक्षा  संस्थानों  श्रौर  मानव  प्रयासों  में  इन
 विचारधाराओं  को  महत्व  नहीं  देना  चाहिए  ।

 मैं  केरल  राज्य  का  हूं  जहां  साक्षरता  प्रतिशत  so  से  अधिक  है  ।  वहां  भ्रल्पसंख्यक

 मिशनरी  संस्थाश्रों  द्वारा  शिक्षा  जगत  में  बेहतरीन  काम  किया  जा  रहा  है  ।  बहुधा  उनकी  स्वतंत्रता
 झ्रौर

 श्राजादी  में  दखलभंदाजी  की  जाती  है  जिससे  उनका  विकास  रुक  जाता  है  ।  कई  राज्यों  में  सरकार  के  रुख
 के  बावजूद  शिक्षा  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  पड़ा  है  ।  मैं  भी  सत्ताधारी दल  में  रहा  और  उसकी  सरकार  का

 छः
 वर्ष  तक  सदस्य  रहा  हूं  ।  सरकार  के  रुख  के  बावजूद  उत्तरपूर्वी  क्षेत्रों  में  शिक्षा  का  प्रसार  gat  है

 ।

 भ्रल्पसंख्यक  संस्थाएं  हमेशा  इसਂ  बात  का  ध्यान  रखती  हैं  कि  शोषित  वर्ग  तक  को  शिक्षा  की  Wor  से  weet

 सुविधाएं  उपलब्ध  हो  ।  पर  शासक  वर्ग  की  हमेशा  यह  कोशिश  रही  है  कि  श्रल्पसंख्यकों  श्र  निम्नवगं  को

 सामाजिक  हेसियत  ate  सामाजिक  मान्यता  a  मिले  ।

 इस  ty  में  में  विधेयक  शभ्रौर  उसके  पीछे  जो  भावना  है  उसका  स्वागत  करता  हूं  ।  हमारे  जैसा  देश

 जहां  लोकतंत्र  है  और  जो  धमंनिरेंक्ष  है  विश्व  को  यह  विश्वास  दिला  सकता  है  कि  यहां  भ्रल्पसंख्यकों  के

 श्रधिकारों  को  कुचला  नहीं  जाता  ।  यह  वह  देश  है  जो  धर्मनिरपेक्षता  में  विश्वास  रखता  है  ।  यहां  की  शिक्षा
 संस्थाएं  सतत  विकसित  होती  रहेंगी  श्रौर  शिक्षा  जगत  में  श्रपना  महत्वपूर्ण  योगदान  करती  रहेंगी  |

 डा०  घो०  ए०  सेंयद  मोहम्मद  सभापति  कई  कारणों  से  बिना  भावावेश  में  ag

 इस
 विधेयक  पर  कुछ  बोलना  संभव  नहीं  है  श्रौर  ag  भी  विशेषकर  मेरे  जैसे  व्यक्ति  के  लिए  जो

 कि  इस

 महान  संस्था  का  छात्र  रहा  है  ।  यह  मेरी  मातृ  संस्था  है  ।  किन्तु  फिर  भी  मैं  प्रयास  करूंगा  कि  भावावेश
 में  न  ms ।

 यह  विधेयक  शभ्रज्ञीज  वाशा  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  दिए  गए  निर्णय  के  कारण  अवश्यक
 हो

 गया  है
 ।

 संविधान  के  WAS  30  में  श्रल्पसंख्यकों  के  लिए  शब्द  की  afwortec  की  व्याख्या
 करत

 हुए  उच्चतम  न्यायालय  ने  बहुत  ही  विस्मयकारी  तथा
 गलत  व्याख्या  दी  है

 ।
 में  उस  पहलू  पर  बाद  में  |

 श्री  बनातवाला  ने  इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  के  विचार  तथा  इसे  कार्यान्वित  करने
 के तक  के  इसके  समचे  इतिहास  के  बारे  में  बता  दिया  है  ।  उन्होंने  इस  विश्वविद्यालय  के  1870  के  बाद

 समूचे  इतिहास  के  बारे  में  विस्तार  से  सबकुछ  बता  दिया  मैं  अधिक  विस्तार  में  नहीं  जाऊंगा  ।

 किन्तु  जहां  कही  श्रावश्यक  मैं  श्रलीगढ़  मुस्लिम  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  चाहने  वालें  लोगों

 द्वारा  किए  गए  कार्यों  के  वारे  में  बताऊंगा  ।  संविधान  के  भ्रनुच्छेद  30  में  निहित  विचार  की  भावना  तथा
 धर्मनिरपेक्ष शब्द  के  अर्थ  नथा  क्षेत्र  के  बारे  में  विभिन्‍न वर्गों में काफी वर्गों  में  काफी  गलतफहमी है  ।  जितने  बेहतर  ढंग
 से  इसे  महान  fafiraat  श्री  एस०  ग्रार०  दास  ने  केरल  शिक्षा  मामलें  पर  बातचीत  करते  हुए  पेश  कियाः

 उससे  बढ़िया  ढ़ंग  से  में  इसे  पेश  नहीं  कर  सकता  ।  उन्होंने  कहा  कि  भारत  देश  ने  हजारों  वर्षों  से

 असंख्य  जातियों  मंगोलों  तथा  कई  oa  जातियों  का  भाषागमन  देखा  है  ।  यहां
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 व्यापारी  तथा  wer  लोग  sae  जो  अपने  यहां  की  परम्परा  आदि  को  भी  अपने  साथ

 यहां  लाये  ।  a  are  इस  देश  में  उन  लोगों  द्वारा  लाई  गई  acai,  परम्परा  विचारों  को  स्थायी  स्थान

 मिल  चुका  है  ।  धीरे-धीरे  इस  देश  में  इन  संस्कृतियों  का  और  विकास  हुमा  ।  एक  दुसरे  की  संस्कृति  के

 प्रति  सहिष्णुता  बढ़ी  ।  इस  दिशा  में  लोगों  को  प्रोत्सहन  मिला  ।  श्र  विभिन्‍न  संस्कृतियों  का  यह  विकास
 भारतीय  संस्कृति  का  आधार  बना  |  श्री  एस०  ग्रार०  दास  ने  उल्लेख  किया  है  कि  यही  विचार  टैगोर  तथा  भारती

 जैसे  हमारे  महान  कवियों  के  संगीतों  तथा  कविताओं  में  है  ।  यहीं  विचार  हमारे  राष्ट्रीय  गान  में  भी  है  ।

 उन्होंने  कहा  है  कि  इसी  महान  विचार  को  संविधान  के  अनुच्छेद  30  में  निगमित  किया  गया  है  ।  ऐसी  बात

 नहीं  है  कि  इस  देश  में  किसी  विशेष  अल्पसंख्यक  समुदाय  के  साथ  विशेष  व्यवहार  करने  के  लिए  तत्कालीन
 राजनीतियों  ने  संविधान  में  यह  उपबन्ध  किया हो  ।  stat  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  इस  देश  के  सांस्कृतिक

 अस्तित्व  तथा  परम्पराश्रों  को  संविधान के  भ्रनुच्छेद  30  में  निगमित  किया  गया  है  |

 यदि  कोई  यह  सोचता  है  कि  यदि  ~ WAS  30  के  उपबन्धों  का  आशय  किसी  समुदाय  कोई

 विशेषाधिकार  देना  हो  या  उसके  साथ  विशेष  प्रकार  का  व्यवहार  करना  हो  तो  यह  इस  देश  के  इतिहास  को

 विकसित  करने  वाला  विचार  होगा  ।  साथ  ही  यह  इस  देश  की  सांस्कृतिक  ऐतिहासिक  तथ्यों  तथा

 संविधान  के  भ्रनुच्छेद  30  में  निहित  भावना  के  विपरित  होगा  |

 भूमिका  के  रूप  में  यह  सब  कहने  के  बाद  मैं  ग्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  विकास  में  हुए  महत्वपूर्ण

 प्रमाणकों  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  मुझे  याद  है  1870  में  न्यायाधीश  महमूद  की  weal

 में  एक  समिति  की  स्थापना  की  गई  थी  ।  उन्हें  इस  देश  का  एक  महान  विधिवेता  समझा  जाता  है  ।  उस

 समिति  ने  ही  इस  देश  में  एक  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  सिफारिश  की  थी  ।  उसके  पश्चात्‌
 जब  मोहम्मडन  एंग्लों  ओरिंटियल  कालेज  का  शिलान्यास  किया  गया  था  तो  सर  संयद  तथा  aa  लोगों  ने

 इस  देश  में  एक  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  की  झ्ावश्यकता  महसूस  की  ।  श्री  बनातवाला  ने  इस

 बारे  में  कई  राजनीतिक  तिथियों  भ्रध्यायों  आदि  के  उदाहरण  दिए  हैं  ।  यह  विचार

 लगभग  we  शताब्दी  श्र्थात्‌ थ  1870  से  1920  तक  बनता  रहा  ।  प्रयास  किए  जाते  रहे  ।  और  1920

 में  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अस्तित्व  में  grat  ।  उस  समय  तीन  समितियां  पहले  ही  काम  कर  रही  थी

 ह अरथ ात ९  WH oVoWto  कालेज  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  पसोसियेशन  तथा  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  फाऊंडेशन

 कमेटी  ।  ये  तीनों  समितियां  कई  वर्षों  तक  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  के  विचार  का  प्रचार  करने  तथा

 इसके  लिए  धन  एक'ब्रित  करने  का  कार्य  करती  रहीं  |  उस  समय  एक  श्रोर  भारत  सरकार  के  साथ  बातचीत

 चल  रही  थी  तथा  दुसरी  wie  सेक्रेटरी  ग्राफ  स्टेंट  अर  मुसलमान  समुदाय  के  बीच  इस  बारे  में

 हो  रहा  था  ।  सभी  दलों  को  पता  था  कि  इन  सब  बातों  का  उद्देश्य  एक  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना  करना  है  ।  भारत  सरकार  तथा  मुसलमानों  के  बीच  उस  समय  तो  बातचीत  हुई  उसे  मैंने  देख

 लिया  है  ।  5  वर्षों  तक  सभी  सम्बन्धित  दलों  ने  समझ  लिया  कि  उद्देश्य  केवल  एक  ही  है  कि  एक  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  जाये  |  इस  उद्देश्य  के  लिए  धन  एकत्रित  किया  गया  |  1920 तक  20  लाख
 रुपये  एकनल्रित  किए  जा  चुके  थे  तथा  एम०  ए०  श्रो०  कालेज  पर  लगाये  जा  चुक  थे  |  सरकारने  जोर  दिय

 कि  यदि  इस  कालेज  को  विश्वविद्यालय  में  >  या  एक  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करनी  है  at  त्रौर

 30  लाख  रुपये  की  झवश्यकता  पड़ेगी  ।  इसके  लिए  मुसलमान  समाज  के  .  गरीब  तथा  मध्यम  वर्ग  के

 लोगों  नें  उदारता  से  योगदान  दिया  ।  ae  श्रल्पकाल  में  ही  30  लाख  रुपये  एकब्रित  कर  लिए  गए  ।  जो

 भाषण  दिए  गए  उनसे  याद  रा  जाथेंगा  कि  भारत  सरकार  का  योगदान  केवल  एक  लाख  रुपये

 का  था  |  कालेज  की  इस  20  लाख  तथा  30  लाख  की  सम्पत्ति  के  बल  पर  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की  स्थापना हुई  ।

 मेरे  विद्वान  साथी  ने  विस्तारपुंबेंक तथा  बड़ी  ही  योग्यता  से  श्री  की  टिप्पणियों  की  सहायता  से

 ह. पवश्लपण  किया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  का  feta  कितना  बेतुका  था  ।  श्री  सीरवाय  ने  कहा  था  कि
 उच्चतम  न्यायालय  ने  प्राविधिकताओं  के  आधार  पर  निर्णय  दिया  ।  किन्तु  प्राविधिकताओओं  को  भी  तो  ठीक

 क्या  जाना  चाहिए  ।  किसी  मामले  का  प्राविधिकताशओं  के  आधार  पर  निर्णय  करने  तब  तक  उचित  नहीं  है

 जबतक  कि  स्वयं  प्राविधिकताओओं  में  गलती  हो  ।  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  संविधान

 में  निहित  ग्रभिव्यक्ति  को  ही  ध्यान  में  रखा  ate  उसीके  grave  पर  यह  कहा  कि  इस

 विद्यालय  की  स्थापना  इस  अ्रधिनियम  के  द्वारा  ही  की  गई  है  ताकि  यह  कहा  जा  सके  कि  इसकी  स्थापना

 मुसलमानों  ने  नां  की  है  ।
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 वो०  ए०  Tag  सोहम्मद
 उदाहरण के  लिए  कन  बारिकियों  को  देखे  बिना  कम्पनी  अ्रधिनियम  के  अन्तगंत  किसी  कम्पनी

 की  स्थापना की  जाती  तो  यह  तो  एक  का  निगमन  ही  हुआ  ।  उस  कम्पनी  की  स्थापना  तो  प्रवर्तकों

 द्वारा  की  जाती  है  ।  यह  ध्यान  में  रखना  श्रावश्यक  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  ने  इंसकी  तकनीकी  बातों
 क

 बावजूद  भी  कई  बार  उन  लोगों  का  उल्लेख  किया  जो  कि  धन  एकत्रित  कर  रहे  थे  तथा  विश्वविद्यालय  की

 स्थापना  कर  रहे  थे  ।  वे  ही  विश्वविद्यालय  के  प्रवर्तक  है  ।  moet  विधि  विशेषज्ञ  या  विधि  पंडित  बनने  की

 अवश्यकता नहीं  fee  प्रवर्तकों  रूप  में  जो  लोग  कम्पनी  की  स्थापना  करते  है  ak  कम्पनी  श्रधिनियम

 के  अन्तर्गत  जो  कुछ  किया  जा  है  वहीं  कम्पनी  का  तकनीकी  निगमन  है  ।  मैंने  कई  परिभाषाएं देखी  हैं  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  कहा  है  कि  स्थापना का  अर्थ  किसी  aeq  को  अ्रस्तित्व  में  लाना  है  ।  feed  वाल्टन  तथा

 झन्य  शब्दकोषों  में  स्थापना  के  तीन  प्र्थ  या  परिभाषाएं  हैं  ।  उनमें  से  एक  अर्थ  है  पता  दुसरा है  निर्माण

 करना  तथा  तीसरा  श्रारम्भ  करना  है  ।
 ५

 सभी  परिभाषाएं  अलीगढ  मस्लिम  विश्वविद्यालय  को  संविधान

 निदित  अभिव्यक्तियों  के  क्षेत्राधिकार  के  श्रन्तगंत  ला  देंगी  ।  कवल  इस  परिभाषा  में  लाना

 ऐतिहासिक
 तथ्यों  के  विरुद्ध  है

 ।
 वे  कहते  है  कि  इसकी  स्थापना  संविधि  से  हुई  है

 ।  यह  ऐतिहासिक
 भावनाओं  तथा  ata  के  विरुद्ध है  ।

 ५ म अरपन  साथियों  से  एक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं  ।  यदि  इसे  स्थापित  करने  का  कोई  इरादा  ही  न
 था

 तो  फिर  इसे  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  करने  का  क्या  अरथ  था  ।  फिर  बनारस  विश्वविद्यालय  को  हिन्दु  विश्व

 विद्यालय  कहने  का  क्या  ata  ।  इस  देश  में  कई  विश्वविद्यालय  हैं  ।  यहां  लगभग  एक  सौ  कुछ

 विद्यालय  हैं  यदि  इसकी  स्थापता  मुसलमानों  ने  नहीं  की  तो  इसे  इस  तरह
 का

 विशेष  नाम  देने  का
 अरथ  था  ।  यदि  इसे  मुसलमानों  द्वारा  स्थापित  नहीं  किया  गया  तो  फिर  इसे  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  क्यों  कहा

 गया  ।  इसी  तरह  यदि  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय की  स्थापना  हिन्दुओं ने  की  तो  उसे  हिन्द  fazafaar-

 लय  कहने  में  क्या  तुक  है  ।  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  धन  एकब्रित  किया  प्रयास  किए  गए  शौर

 फिर
 इस  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  की  गई  |  एक  बात  कंवल  यह  है  कि  निगमन  तंत्र  माध्यम  के  झलावा

 किसी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  नहीं  की  जा  सकती  ait  ज्योंही  निगमन  होता  यह  कानूनी  रूप  से

 झास्तित्व  में  आ  जाता  है  ।  क्षमा  कीजिए  मत  ्रधिक  समय  ले  लिया  है  ।

 aaa  महोदय  बोलने  वाले  सदस्यों  की  लम्बी
 सूची  है

 |  जबतक  श्राप  मेरे  साथ  सहयोग  नहीं

 करेंगे  तब  तक  प्रत्येक  सदस्य  को  श्रवसर  देना  मेरे  लिए  संभव  नहीं  हो  संकंगा  ।

 थी  कंठ  गोपाल  :  समय  बढ़ाया  जाना  चाहिए  |

 समापति  महोदय  श्री  यदि  समय  बढ़ा  भी  दिया  जाता  है  तो  भी  बोलने  वालें  सदस्यों  की

 सख्या  40  र न्  ।
 मैं  प्रत्येक  सदस्य  को  समय  कैसे  दे  सकता  g  ।  मैं  किसी  भी  सदस्य  को  10  मिनट से

 अधिक  समय  नहीं  दे  रहा  हूं  ।  मैंने  उन्हें  15  मिनट दिए  हैं
 डा०  घो०  ए०  सयद  मोहम्मद  में  अधिक  समय  मांगकर  झपको  संकट  में  नहीं  डालना  चाहता  ।

 यह  कहकर वैठ  रहा
 za
 g  कि  में  इस  विधेयक  का  पूरे  जोरों  से  समर्थन  करता  हूं  ak  इस  सभा  के  सभी

 सदस्यों  से  निवेदन  करता  हूं  कि  वे  दलगत  भावनाओं  से  दूर  रहकर  इस  विधेयक  का  पूरा  समर्थन

 थी  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  :  सभापति  इस  बिल  के  मुतालिक  कानूनी  राय  या  दलायल

 दना  या  कानूनी  तरीके  से  बहस  करना  एक  तरह  तो  ठीक  है  लेकिन  यहां  पर  जो  होगा  वह  फैसला  हम  सब

 की
 मर्जी  से  होगा  ।  काननी ५  जो  पेचीदगियां  इस  में  सुप्रीम  कोर्ट  के  सामने  उस  पर  बहस  हुई  a  एक  फैसला

 दिया  गया  ।  लेकिन  ora  पालियामेंट  में  हम  को  वोटों  की  बुनियाद  पर  ag  फैसला  करना  है  कि  यह  बिल  पास

 होगा या  नहीं  ।  राज्य  सभा  ने  इस  बिल  को  पास  किया  है  ।  वहां  पर  वहस  हुई  aa  यह  जो  बिल  यहां

 पर  wat  है  मं
 बड़े  ated  तरीके  से  हमारे  जो  साथी  सामने  बेठे  हैं  उन  से  करूंगा  कि  वे  बड़े  ठंडे

 दिल  से  इस  पर  गौर  करें  और  इस  बिल  के  पास  होने  में  मदद  करें  ।

 सर  सैयद  ग्रहमद खां  ने  1857  के  बाद  जो  माहौल  हिन्दुस्तान  में  देखा  उस  से  उन्हें  बात  पर  यकीन हो
 चुका

 था  कि  हिन्दुस्तान  का  मुसलमान  प्रपनी  श्राजादी  के  लिए  श्र  आजादी  के  बाद  मुल्क  की  तरक्की  के  लिए

 कोई  काम  करना  चाहता  है  तो  जब  तक  उस  को  माडने  किस्म  की  तालीम  नहीं  दी  श्रंग्रेजी र  साइंटिफिक  तालीम

 नहीं  दी  जायगी  तब  तक  वह  एक  रोल इस  मुल्क  में  अदा  नहीं  कर  सकता  |  इस  खयाल  को  महे  नजर  रखकर

 उन्होंने  एक  छोटा  सा  बीज  बोया  था  जो  ar  में  पौधा  बना  aT  एक  बहुत  बड़े  दरख्त  की  सूरत  में
 हमारे  सामने  मौजूद

 है  जिसको  हम  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  ग्रलीगढ  का  नाम  से  याद  करते  हैं  ।  aaa  सुनकर  ताज्जुब  होगा  कि  जब
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 30  चन्न  1901  (x13)  मलीगढ़  मूस्लिम  विश्वविद्यालय

 विधंयक

 कालेज  को  बुनियाद रखी  गई  तब  सिफं  तीन  तालिबइल्म  सारे  हिन्दूस्तान  में
 मिले  जोकि  तीनों  गैर-मुस्लिम  थे  |  sai

 एक  भी  मुस्लिम नहीं  था  ।  ज़ाहिर  है  जब  उन्होंने  इस  इदारे  की  बुनियाद  रखी  तो  मकसद  यही  था  कि  जहां

 मुसलमान  कोशिश  करेंगे  ७ अपन  लिए  te  एक  यूनिवर्सिटी  कायम  करें  जैसा  कि  बनातवाला  साहब  ने

 इस  इदारे के  दरवाजें  तमाम  लोगों  के  लिए  खुले  रहेंगे  ।  अरब  इन्होंने  यहां  पर  तमाम  दलीलें  दी  हैं  ।  भ्रंग्रेज

 जिसके  कि  हम  गुलाम  उन्होंने  इस  इदारे  के  मुताल्लिक  क्या  कहा
 ?  उन्होंने  भी  हमारे  साथ  eo  सुलक

 किया  लेकिन  oa  हम  गैरों  से  नहीं  बल्कि  भ्रपनों  से  बात  कर  रहे  हैं  ।  गैरों  ने  भ्रच्छा  सुलूक  किया  है

 तो झ्पनों से  भी  carat  उम्मीद  है  कि  वे  उससे  भी  सुलूक  करेंगें  ।

 बहुगुणा  साहब  यहां  से  चले  मुझे  याद  है  जब  हमारी  हुकमत  थी  तो  यह  बिल  लाया  गया
 था  |  मुझे  अच्छी  तरह

 से  याद  है  एक  ही  wars  थी  बहुगुणा  साहव  उन्होंने  बगेर  किसी  खोंफ  बगैर  किसी  डर  के  प्राइम  मिनिस्टर

 थे  कट्ठा था  कि  हमने  यह  वायदा  हिन्ट्स्तान  के  मुसलमानों  से  किया  है  कि  इस  इदारे  का  माइना  रिटी  करेक्टर  बरकरार

 रखा  जौंएगा  ।  वे  यहां  से  उठ  कर  चले  गए  लेकिन  मुझे  यकीन  है  वे  वायदे  पर  कायम  हैं  श्रौर  उस  वक्‍त भी  थे  ।

 उस  उन्होंने  बड़ी  हिम्मत  का  काम  किया  था  ।  मिसेज़  बहुगुणा  यहां  पर  हूँ  इसलिए  उम्मीद है  उनतक

 यह  बात  पहुंच  जायेगी  ।

 जनता  र  ने  कुछ  गल्तियों  को  दुरुस्त किय  उनको  सुधारा  है  इसांलए  मैं  महसूस  करता  हूं  अगर  पहले

 कोई  गलती  हुई  है  तो  उसको  शझ्राज  वे  कैसे  ी अ  कर  सकते  है  ।
 जनता  सरकार  का  यह  दावा  है  कि  जो  भी

 गल्तियां  हुई  जहां  भी  बेइन्सा  फी  हुई  ख्वाह  वह  हमारे  बक्ट  में  हुई  या  उससे  केवल  हुई  उसको  वे  टूर  करेंगे  श्राज  हिन्द

 स्तान  की  नजरे  इस  पलेमन्ट  की  तरफ  लगी  हुई  खास  तौर  पर  माइनारिटीज़  वें  देखना  चाहते हैं  कि
 जनता  सरकार  यह  जो  दावा  करती  है  कि  वह  हमेशा  इन्साफ  हक  की  तरफदारी  करेगी  उस  पर  श्रमल  करती

 है  ।  जो  बिल  यहां  पर  आया  है  इसपर  श्राप  पार्टी  लेविल  से  ऊपर  उठकर  इसके  जरिए  से  अगर  माइनारिटीज़

 की  दिलजोई  हो  सकती  ere  उनके  भ्रन्दर  कांफिडेंस  और  एतमाद  पेदा  हो  सकता  है  तो  मैं  समझता  हूं  जनता
 सरकार  का  यह  एक  बहुत  बड़ा  काम  होगा  |  हम  इसके  लिए  उनको  पहलें  से  ही  मुबारकबाद  देते  हैं  हालांकि  ञ््भी

 पता  नहीं  है  वे  क्या  करने  वालें  हैं ।

 एक  बात  में  और  अजें  करना  चाहता  जेसा  कि  मैने  पहले  भी  द  किया
 कि  झगर  माइनारिटी

 नलिस्ट  हो  जाए  तो  वह  avd  को  ही  नुकसान  पहुंचा  सकती  है  लेकिन  ore  मेजारिटी  उस  तंग  नजर से  देखें

 तो
 उससे  सारे  मुल्क  को  नुकसान  पहुंच  सकता  है

 ।
 त्विलोकी  सिंह  जी  का  जो  बिल  राज्यसभा  में  पास  हम्ना  है

 उसकी  नवैयत  को  श्राप  देखें  तो  उसमें  कुछ  भी  नहीं  उसमें  एक  ही  तजवीज़  है  कि  झ्रलीगढ़  मुस्लिम  aft
 को  बनानें  का  जब  खयाल  श्राया  था  उसमें  यही  था  कि  मुसलमानों  के  लिए  मुसलमानों  की  तहज़ीब

 श्रौर  तम  हन  कायम  रहेगी  ।  उसके  बाद  उसमें  तब्दीली  श्राई  1920  में श्रौर  1971  वा  एक  ही  बात  जिसको  दोहराया

 जाता  यह  कहना  कि  यह  कम्युनेलिस्ट  इसका  कम्युनल  करेक्टर  हो  जायेगा-मैं  समझता  हूं  यह  बात  बिल्कुल

 सही  नहीं  है  ।  हमारी  जो  मौजूदा  सरकार  है--यहां  पर  हमारे  बहुत  से  साथी  बैठे  हुए  मैं  उन  को  याद

 दिलाना  चाहता  gag  के  इलेक्शन  मैनिफेस्टों  में  इस  बात  को  दोहराया  गया  था  कि  अलीगढ़  मुस्लिम  afa-

 वर्सिटी  के  माइनारिटी  करेक्टर  को  खत्म  करने  की  जो  कोशिश  की  गई  उस  को  बहाल  करनें  के  लिये  जनता

 पार्टी  पूरी  कोशिश  करेगी  ।  मैं  इसी  वायदे  की  श्रापको  याद  दिलाना  चाहता  हूं  प्र  मुझे  यकीन  f—-—SATT

 तालीम  यहां  पर  बेठ  हुए  समझता  हूं  उन्होंने  भी  उसी  मेनीफेस्टो  को  लेकर  इलैक्शन  लड़ा  होगा--तो  जनता
 ने जो  एऐतामद  श्राप  को  दिया  उस  में  यह  बात  शामिल  है  कि  श्रलीगढ़  यूनीवसिटी  के  माइनारिटी  करैक्टर

 को  बहाल  करेंगे
 ।

 मैं  कानूनी  बहस  में  नहीं  जाना  क्योंकि  कानूनी  बहस  से  निकलनेवाला  कुछ  नहीं  है  ।

 यह  बिल  श्रगर  श्राप  चाहगे  तो  यहां  पास  हो  सकता  है  नहीं  चाहेंगे  तो  पास  नहीं  होगा  ।  ATH  तमाम

 हिन्दुस्तान की  नज़रे  श्राप  की  तरफ  लगी  हुई  हैं  ae  बहुत  से  ऐसे  मसले  हैं  जहां  पर  सैकुलर  करेक्टर को  cea

 करने  के  लिये  arg  को  बहुत  कोशिश  करनी  पड़ी  है  श्रौर  प्राग  भी  करनी  पड़ेगी  लेकिन  यह  एक  ऐसा  मौका  श्राप  को
 मिला  है--जिस  में

 पार्टी  इस  बिल  को  सपोर्ट  कर  के--जिस  से  किसी
 को  कोई  नुकसान  नहीं  पहुंचता

 यह  साबित  कर  सकती  है  कि  हिन्दुस्तान  में  सेकुलरिज्म  की  बुनियाद  बहुत  मज़बूत  है  ।  इस  लिये  मुझे  यह  ate  है  कि  इस  बिल
 को  अझाप  इस  ऐवान में  जरूर  पास  करायेंगे--इस  से  न  fers  हिन्दुस्तान  में  श्राप  का  विकार  बुलन्द  बल्कि  बाहर
 की

 दुनिया  में  जो  श्राज  हमारी  तरफ  नज़र  उठा  कर  देख  रहे  की  नज़र  में  भी  श्राप  का  विकार  बुलन्द  होगा  ।  में

 इस  में  कोई  सियासी  age  नहीं  करना  चाहता  लेकिन  एजुकेशन  मिनिस्टर  साहब  मैं  श्राप  से  at  करूंगा--थापਂ
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 20  1979 सलोगढ़  मुस्लिम  ( weet)
 विधेयक

 मोहम्मद  शफी  कुरेशी

 कानूनी  दांव-पेज  में  न  पड़े  are  यह  देखिये--श्राप  एक  सियासी  आदमी  महकमा  तालीम  झप  को  दिया  गया  है--श्राप

 को  ठण्डे  दिल  से  यह  सोचना  चाहिये  कि  श्राप  को  इस  में  क्या  कदम  उठाना  है  ।

 मुझे  मालूम  है--जब  हम  ने  गलती  की  तो  उस  का  खमियाजा  हम  को  उठाना  पड़ा  ।  यह  बात  याद  झलीगढ़

 मुस्लिम  यूनीवर्सिटी  का  मसला  उस  एक  बहुत  बड़ा  मसला  जिस  ने  जनता  की  राय  में  तबदीली  पैदा

 की  थी  ।  क्या  श्राप  भी  इस  वही  गलती  करना  चाहते  हैं  ?  क्या  आप  भी  उसी  गलती  को  दोहराना  चाहते

 हम  तो  ag  से  यह  तवककौ  रखते  है  कि  जो  गलती  हम  से  हुई  है--हमें  उस  गलती  को  मानने  में  कतई

 ऐतराज़  नहीं  है--लेकिन  श्राप  उस  गलती  को  न  जिस  से  श्राप  की  क्रेडिविलिटी कमजोर  हो  खतरे  में  पड़

 जाय  |  wits  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी ने  एक  बहुत  शानदार  रोल इस  मुल्क  में  सैकुलरिज्म को  बनाने  में  gat  किया

 है  ।  डा०  कर्ण  सिंह  साहब  यहां  पर  मौजूद  हैं--ये  उस  ज़माने  में  हमारे  सदरे-रियासत  हालांकि  उन  के

 वबलूगियत  पर  पहुंचने  में  कुछ  टाइम  लेकिन  उस  से  पहले  जो  फैसला  हुमा  कि  काश्मीर  हिन्दूस्तान  का  हिस्सा

 यह  फैसला  उन  लोगों  नें  लिया  जिन  में  95  परसेंट  वे  लोग  जो  श्रलीगढ़  यूनीवर्सिटी  में  पढ़े  हुए  थे  ।

 उनमें  शेख  मुहम्मद  अ्रब्दुल्ला  जनाब  गुलाम  मुहम्मद  सादिक  सैयद  मीर  कासिम  दूसरे  बहुत  से  लोग  जो  उन

 में  शामिल थे  sa  लिये  यह  इलज़ाम  लगाना  कि  इस  से  फिरकेवा  राना  नज़रिये  को  बढ़ावा  मिलता  है--उन्होंने  उसे  गलत
 साबित किया  श्रौर  जब  मौका  झाया-एक  प्रह |  फेंसला  करने  एक  तरफ  मज़हब  की  पुकार  थी  प्रौर  दूसरी

 तरफ  डेमोक्रेसी  हिन्दुस्तान  की  एकता  की  पुकार  थी--उस  set  लोगों  ने  सही  फैसला  जो

 वहां  तालीम  पा  चुके  थे  ।  लीजिये  साहब  भरा  गये  हैं  .
 सभापति  महोदय  वह  तो  गप  को  सपोर्ट  करते  हैँ  |

 श्री  हेमवती नन्दन  बहुगुणा  श्राप  और  में  तो  इकट्ठे  जब  वह  बात  हुई  थी  ।

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी  ।  ह... कि.) पेने  मिसिज़  बहुगुणा  से  यही  कहा  है  कि  वह  श्राप  को  उस  की  याद  दिलायें  ॥

 लेकिन  उन  को  शिकायत  है  कि  श्राप  बहुत  कम  मिलते  हैं  ।  बहुगुणा  साहब  उस  aaa  कैबिनेट  मीटिंग  में  मौजद

 थे  झ्र  मै  यकीन  से  ag  बात  कहता  हूं--जब  यह  मसला  पेश  किया  गया  तो  किसी  की  जुबान  नहीं  खुली  ।  wae  किसी

 ने  जुवान  खोली  तो  ag  बहुगुणा  साहब  थे  श्रौर  जो  अलफाज़  श्राप  ने  उस  कहें  q—a  मुझे  याद  हैं  ।

 मैं  बहुगुणा  साहब  को  अपने  उस  वायदे  की  याद  दिलाना  चाहता हूं  ।  यह  भी  ara  इन  से  कहिये  कि  हम  ने  बड़ी

 गलती  कर  के  उस  का  खमियाजा  उठाया  गप  वह  गलती  मत  करना  |

 श्रीमती  हेमबती  नंदन  बहुगणा  :  उठानें  श्राप  क्यों  परवाह  करते  हैं  ।

 श्री  मोहम्मद  शफी  कुरेशी
 :

 मैं  तो  यह  चाहता  हूं  कि  कम  से  कम  एक  बार  हिन्दुस्तान की  पालियामेंट

 तमाम  इन  झगड़ों  इनफितनों  १ ग्रौर  इन  छोटी  छोटी  बातों  से  ऊपर  ve  कर  यह  बात  साबित  करे  कि  जहां

 पर  माइनोरिटीज  के  हकूक  का  मसला  ग्राता  उस  हम  सब  लोग  उन  RTP nN  कीं  हिफाज़त  करने  के  लिए

 एक  हो  जाते  हैं  श्र  हम  में  कोई  नहीं  रहता  है  ।  मुझे  यकीन  है  कि  मैने  जो  श्राप  लोगों से  श्र्जदाश्त  की

 अप  इस  को  कबूल  फरमाएंगे
 a

 यह
 जो

 बिल  झ्राया  चन्द्र  साहब  श्राप  भी  खुदरा  जरा  सोचिये
 व्यौरोक्रेट ब्रीफ  लें  कर  मत  अपनें  दिल  की  बात  कहिये  और  जो  फाइल  कहती  उस  को  छोड़ कर  अप

 दिल  की  जबान  से  यहां  पर  बोलिये  ।  मुझे  यकीन  है  कि  झ्रगर  आप  यहां  पर  श्रपने  दिल  की  जबान  से

 तो  a  बिल  पास  हो  जाएगा  |

 डा०  कर्णसिह  :  सभापति  महोदय  कश्मीर  से  कन्याकुमारी  तक  तथा  गुजरात  से  अ्रासाम  तक  अलीगढ़

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय  भारत  के  मुसलमानों  की  प्राशाओं  तथा  mete  तथा  साथ  ही  उनके  भय  तथा  wars

 का  झाज  एक  प्रतीक  बन  गया  है
 ।

 जब  इससे  इतनी  अल्पसंख्यक  समुदाय  ज  हो  तो  फिर  यह  प्रश्न  केवल  उसी

 संख्यक  समुद।य  तक  ही  सीमित  नहीं  tem  बल्कि  यह  एक  राष्ट्रीय  बन  जाता  है  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  मामला  है  श्रौर

 हमे  इसी  दृष्टिकोण  से  इस  पर  विचार  करना  चाहिए
 |

 हमारे  ५  डा०  जाकिर  हुसैन  ने
 जो

 कहा  मैं  उसका  उद्धरण  देता  हूं

 ढंग  से  श्रलीगढ़  राष्ट्रीय  जीवन  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  भाग  लेता  है  उससे  भारत  के  राष्ट्रीय  जीवन
 में  मुसलमानों  का  स्थान  निर्धारित  होता  है  atc  जस  ढंग  से  भारत  अलीगढ़  से  व्यवहार  करता

 उससे  भविष्य  में  हमारे  राष्ट्रीय  जीवन  का  स्थान  निर्धारित  होता  है  ।”

 मुझे  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  से  डाक्टरेट  की  उपाधि  पाने  का  गौरव  मिला  है  शौर  इसलिए  मेरा  इस

 विश्वविद्यालय  से  घनिष्ठ  लगाव  है
 ।

 निस्संदेह  बनारस  हिन्दू  से  श्रौर भी  घनिष्टता है
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 क्योंकि  मैं  इस  विश्वविद्यालय  का  कई  वर्षों  तक  कुलाधिपति  रहा  हूं  ।  समस्या  के  भावनात्मक  पहलुओं  के

 अतिरिक्त यदि  कोई  म्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  विकास  के  इतिहास  का  श्रध्ययन  करेगा  तो  यह  बिल्कुल  स्पष्ट

 हो  जायेगा  कि  इसकी  स्थापना  करनें  का  विचार  मुसलमान  समुदाय  से  ही  प्राया  है  जैसे  कि  मर  साथी  श्री  क्रेशी  ने

 बताया  है  कि  प्रथम  भारतीय  स्वतंत्रता  संग्राम  के  पश्चात्‌  कुछ  प्रतिक्रिया  हुई  श्र  कुछ  मुल्लों  ने  फतवा  दिया  कि

 मुसलमानों को  wast  या  अंग्रेजी  माध्यम वाले  विद्यालयों  में  शिक्षा  नहीं  लेनी  चाहिए  ।  सर  सैयद  अ्रहमद  ने

 पहले  ही  इस  बात  की  कल्पना  कर  दी  थी  कि  जब  तक  मुसलमानों  को  शैक्षणिक  दृष्टि  से  राष्ट्रीय  जीवन  की  मुख्य  धारा  में

 नहीं  लाया  जायेगा  तब  तक  वे  हमेशा  के  लिए  पिछड़े  हुए  रह  जायेंगे  ।  इसलिए  1870  में  मुस्लिम  विश्वविद्यालय
 का  विचार  उनके  दिमाग  में  झ्राया  ।  वह  पहले  मुसलमान  थे  जिन्होंने  भ्रपना  लड़का  बैरीस्टरी  पास  करने  के  लिए

 इंग्लैण्ड  भेजा  :  जबर  वहू  वापस  झ्राया  तो  सर  सैयद  म्रहमद  एक  प्रसिद्ध  न्यायाधिश  थे  झर  अपनी  अध्यक्षता  में

 उन्होंने  भारत  में  एक  मुस्लिम  या  कैम्ब्रिज  की  स्थापना  की  संभावना  पर  विचार  करने के  लिए  एक
 समिति  की  नियुक्ति  की  ।  अलीगढ़  में  एक  भूखंड  खरीदा  गया  वहां  एक  जूनियर  हाईस्कूल  खोला  गया  ।

 1870  में  तत्कालीन  वायसराय  लाड  लिटन  ने  मोहम्मडन  एंग्लो  ओरिटिंयल  कालेज  का  शिलान्यास  किया  ।  wa

 भाषण  में  सर  सैयद  ने  कहां  कि  इसे  एक  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  रूप  में  विकसित  करना  है  ak

 वायसराय  ने  भी  इस  बात  का  स्वागत  किया  |  उसके  पश्चात  20  वर्षों तक  सर  श्रहमद  इस  स्नातकोत्तर

 कालेज  के  लिए  धन  एकब्रित  करते  रहे  ।  1894 में  उनका  देहांत हो  गया  ।  कुछ  वर्षों  के  पश्चात्‌  1910  में

 मेरे  विचार  से  सर  हरकोटें  बटलर  शिक्षा  मंत्री  थे  ।  उन्होंने  महमूदाबाद  के  को  इस  विचार  का  पुनः  सजीव
 करन ेके  लिए  मनाया  ale  1911  में  झागाखान  की  weg  में  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय की  संस्थापक
 समिति का  गठन  किया  गया  ।  महमूदाबाद  के  राजा  उस  समिति  के  सचिव  थे

 ।
 यहं  बात  ध्यान  में  रखने  योग्य है  कि

 भारत  सरकार  ने  ग्रपने  विधि  मंत्रालय  से  नहीं  बल्कि  orm  खां  की  श्रध्यक्षता  वाली  समिति को  संभावित

 विश्वविद्यालय  के  लिए  पक  विधेयक  तैयार  करने  लिए  कहा  ।  वे  एक  चार्टर  चाहते  थे  ।  वायसराय  ने  कहां  कि

 इसकी  स्थापना  किसी  श्रधिनियम  द्वारा  की  जानी  चाहिए  ।  सरकार  श्रौर  मुसलमान समुदाय  के  प्रतिनिधियों  के

 बीच  बातचीत  चलती  रही  ।  यह  सब  रिकार्ड में  है  set  समय  वहां  समानान्तर  घटनाएं  हुई  ।  1915 में  बनारस

 हिन्दू  विश्व-विद्यालय की  स्थापना  की  गई  श्र  1920  में  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  अघिनियम  पारित  किया  गया  ।

 में  यह  दिखाने  के  लिए  सभा  के  केवल  पांच  मिनट  लूंगा  कि  जब  तत्कालीन  शिक्षा  ager  मोहम्मद  शफी  ने  भारतीय

 विधान  परिषद  में  विधेयक  किया  तो  लाईं  चेम्सफोड  ने  स्वयं  उस  बैठक  की  श्रध्यक्षता  की  ag  उस  समय

 वायसराय थे  ।  उस  समय  वायसराय कभी  ही  ऐसा  करता था  क्योंकि  बैठक  की  श्रध्यक्षता  गृह  सदस्य  करता था

 जब  शिक्षा  सदस्य  ने  विधेयक  पुरःस्थापित  किया  तो  उन्होंने  क्या  कहा  ।  उन्होंने जो  कुछ  कहा  था  मैं  उद्धरण देता  हूं  :--

 गराज  श्रापकी  सरकार  मुसलमान  समुदाय  को  एक  ऐसी  मूल्यवान  aeq  सौंप  रहे  जिससे  प्राप्त

 होने  वाले  अ्रसंख्य  लाभ  उन्हें  ही  नहीं  बल्कि  उनके  बच्चे  के  बच्चों  को  भी  प्राप्त  होंगे  ।  इससे

 भारतीय  मुसलमानों  की  वर्तमान  पीढ़ी  को  ही  लाभ  नहीं  पहुंचेगा  बल्कि  उनकी  भ्राने  वाली  पीढ़ियों  को  भी  भविष्य
 में  लाभ  पहुंचेगा  2.0

 इससे  भ्रधिक  स्पष्ट  क्या  हो  सकता  है
 ?

 ate  विधेयक  पारित  हो  जाने  के  वायसराय  ने  स्वयं  कहे al ा

 विधेयक  के  पारित  होने  पर  मैं  मुसलमान  समुदाय  को  बधाई  देता  हूं  ।”  इसको  पढ़ने  से  यह  बिल्कुल  स्पष्ट

 होਂ  जाता है  कि  इसकी  स्थापना  मुसलमानो  ने  ही  की  है  श्रौर  यह  अवश्यक  रूप  से  एक  मुस्लिम  संस्था  है  |

 मैं  इसके  लम्बे  इतिहास  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  झतः  1965  में  कुछ  झरप्रिय  परिस्थितियों के  कारण  शझ्रधिनियम  का

 निरसन  किया  गया  इसक  cara  पर  श्रध्यादेश  जारी  किया  गया  श्रौर  उसके  पश्चात्‌  अ्रज्ीज  बाशा  के  मामले

 में  उच्चतम  न्यायालय का  यह  निर्णय  सामने  श्राया  कि  इसकी  स्थापना  मुसलमानों  ने  नहीं  की  बल्कि  इसकी  स्थापना

 एक  झधिनियम द्वारा  की  गई  थी  ।  श्रीमान मैं  अपने  विशिष्ठ  साथी की  तरह  एक  वकील  नहीं  हूं  किन्तु  एक  साधारण

 व्यक्ति की  इस  बात  को  समझ  सकता  है  कि  वित्त  अधिनियम  के  are  किसी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  नहीं  कर  सकते

 ह  फिर  इसका  मतलब  यह  gar  कि  कोई  अल्प  संख्यक  समुदाय  किसी  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  नहीं

 गर  सकता  ?.  यह  स्पष्ट  लगता  है  |  किन्तु  श्रीमान  यदि  कहीं  कोई  कानूनी  कमजोरी  भी  हो  तो  इस  विधेयक  का  उद्देश्य

 उस  कमजोरी  या  त्रुटि  को  दूर  करना  है  ।  उच्चतम  न्यायालय  के  की  वास्तविकता  में  गए

 बिना  यदि  यह  सभा  इस  विधेयक  को  पारित  कर  देती  है  तो  फ़िर  जो  कानूनी  झ्रापत्ति  उच्चतम  न्यायालय  ने  उठाई  स्वयं

 टूर  हो  जायेगी  ।  यह  स्वतः  ही  एक  अल्प  संख्यक
 संस्था बन  जायेंगी  श्रौर  AT  30  के  grata  इसे  लाभ  प्राप्त  होंगे  ।
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 writes |

 में  इसके  राजनीतिक  cea  में  नहीं  जाना  चाहता  |  1971
 के  प्रपन अ ल  घोषणापत्र  में  हमने  कहा  था

 कि
 हम  इसे

 पुर्व  स्वरूप  प्रदान  कर  देंगे
 ।  1977  के  चुनाव  घोषणा  पत्न  में  उन्होंने  इसे  पुर्व-स्वरूप  देने  का  वचन  दिया  था  श्रौर वे  इसे

 हल  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  ।  यह  प्रश्न कोई  कानूनी  नहीं  है  ।  यह  बिल्कुल स्पष्ट  है  ।
 संख्यक  श्रायोग  ने  भी  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  यह  एक  oer  संख्यक  समुदाय  की  संस्था  हैं  ।  उनके  प्रतिवेदन

 में  भी  इसी  तरह  का  विचार  व्यक्त  किया  गया है  ।  कई  निणंय  ह  जिनका  मे  उद्धरण  दे  सकता  gi  जब देश में

 सैकड़ो  विश्वविद्यालय  है  तो  हम  एक  मस्लीम  विश्वविद्यालय  के  लिए  इतना  शोर  शराबा  क्यो  मचाये  ?  ससलमानों

 की  संख्या  6  या  7  करोड़  है  ।  यदि  105  विश्वविद्यालयों  में  से  एक  विश्वविद्यालय  मुसलमानों  के  कल्याणाथ

 उन्हें  दे  भी  दिया  जाये
 तो

 उसमें  कया  श्रापत्ति
 ?

 हमें  इतना  निलंज्ज  क्यो  बनाना  चाहिये
 ?

 हमें  वंधानिकताओओं  झौर  अन्य  वाक्छलों  की  ओर  में

 छिपी  का  खेल  कयों  खेलना  चाहिये
 ?

 क्यों  नहीं  हम  छाती  खोलकर  सामने  प्राकर  कहते  कि  यह  तों  aga  ही  से

 संख्यक  AT  का  संस्थान  रहा  है  श्रौर  हम  इस  विधेयक  को  पास  करके  उसी  बात  पर  अटल  हैं
 ?

 ऐसा  न  हो  कि  लोग  यह  कहें  कि

 स्वतंत्र  भारत  के  इतिहास  हमने  अवसर  के  अनकल  कल्पना  ate  बद्धिमानी  समझ  का  प्रदर्शन  नहीं  किया

 मनोवेगों में  बात  उलझी  ए  सही  रूप  न  कि  गलत  रूप  में  तो  में  यह  नहीं  कहता  कि  जहां  कहीं  मनोवेगों  की  बात

 हमें at  जाना  चाहिये--जहां  तथ्यो  पर  टिके  मरा  विचार  है  कि  हमें  अपन  art  से  हटकर  भी

 कुछ  काम  कर  डालने  चाहिये  |  इस  सम्माननीय  सदन  से  राष्ट्र  यहीं  प्राशा  रखता  है  ।  अतः  संसद  में  अनुरोध करता  हूं  कि

 वह  लोगों  की  जनाभिवकता के  रूप  निभय  होकर  काम  कर  ।  श्री  ल्लिलोकी  fee  द्वारा  राज्य  सभा  में  पुरःस्थापित  किया

 गया  यह  विधेयक  तो  पारित  हो  चका  लोक  सभा  को  भी  इस  काय  में  पीछे  नहीं  रहना  चाहिये  ।  wal हम

 चेष्टा  एक  बार  फिर  सबसे  बड़े  श्ल्पसंख्यक  वग  हृदयों  में  समझ  प्रौर  खुशी  की  भावना भर  दें  ।

 श्री  सी०  एम०  स्टीफन  (  इदवकी )  मे  व्यक्तिगत रूप  में  झ्र  अपने  दल  की  अर  इस  विधेयक  का

 anda  करने  के  लिए  खड़ा  हुम्रा  मेरे से  पूव॑  के  सभी  प्रतिष्ठित  वक्ताओं  न  इस  संस्थान के  इतिहास  पर  बड़े

 ही  विस्तार  से  प्रकाश  है  ।  में  उस  क्षेत्र  में  पदाप  ण  नहीं  करना  चाहता  ।

 इस  विधेयक-विशेष  द्वारा  विश्व-विद्यालय  इसका  जो  स्वरूप  उसे  दिलाने  की  मांग  की  गई  है  ।

 ora हम  इसे  मुस्लिम  कहकर  पुकारते  हम  इसके  साथ  शब्द  तो  जोड़ते  परन्तु

 शब्द  को  बिना  किसी  शरथ  के  जाड़ा  जाता  है  केवल  शीष  क  मात्र  से  कोई  संस्थान  नहीं  बन  जाता  |  कोई  मस्लिम

 यदि  उसे  कोई  मुस्लिम  विश्व-विद्यालय बनना  है  इसे  वह  स्वरूप  मिलना  जो  श्रनच्छेद  30  के  संरक्षण

 के  भ्रघीन  पड़ता  हो  ।  वह  संरक्षण  तो  कवल  तभी  उपलब्ध  हो  सकता  यदि  संस्थान को  समुदाय

 विशेष  द्वारा  स्थापित  माना  जायें  ।  समुदाय  द्वारा  किसी  संस्थान  की  का  वास्तव  में  क्या  अथ  यह

 मामला  at  न्यायिक  का  विषय  है  ।  यह  बात  तो  कई  मामलों  में  उठाई  गई  है  कि  किसी  संस्थान  को

 अल्प  संख्यक  वग  संस्थान  कहां  जाने  के  लिये  इसे  समस्त  समुदाय  द्वारा  स्थापित  किया  जाना  यह  मामला

 कई  बार  उच्चतम  न्यायालय  के  समक्ष  उठाया  गया  तौर  उच्चतम  न्यायालय  ने  उस  मामले  को  बराबर  किया  है  ।

 ग्रघिनियम  दरा  यह  घोषणा  करना  कि  संस्थान  को  मुसलमानो  दवारा  संस्थापित  संस्थान  माना  यह  एक  Tar

 अधिनियम  जो  मुसलमानों  द्वारा  संस्थान  की  स्थापना  के  लिए  उसी  प्रकार  भा  री  पड़ेगा  जिस  प्रकार  के  पहले  भी  झ्धिनियमਂ
 की  समस्त  व्याख्या  के  बावजूद  पड़  चका  है  ।  श्रौर यह  इस  प्रश्न  पर  निभर  कि  क्या  कोई  विश्व-विद्यालय  अल्पसंख्यक

 स्वरूप का  है  भी  ।  यही  बात  यह  विधेयक  स्थापित  करना  चाहता  है

 संक्षेप  में  बात  यह  है  कि  नेतिक  रूप  में  विधिकरूप  में  इसे  मुस्लिम  विश्व-विद्यालय  के  रूप  में  मान्यता  दिए  बगर
 किसी  विश्व-विद्यालय  को  विश्व-विद्यालयਂ  बतंमान  परिस्थिति  में  कहना  अपधिम  है  या  कहे  कि  निर्थक  है  ate  ऐसी

 बात  होनी  नहीं  चाहिये  ।  या  तो  शब्द  को  ही  हटा  दिया  जाना  फिर  शब्द  को  रखना

 ही  है  तो  इस  बात  को  स्पष्ट  कर  दिया  जाये  कि  शब्द  को  बनाए  रखने  का  wet  है  कि  संस्थान  की  स्थापना

 मुसलमानों ने  की  ।  तब तो  संविधान  द्वारा  श्रल्पसख्यक वग  क  संस्थानों  को  दिये  जाने  वाल  सभी  विशेषाधिकार  या
 संरक्षण  स्वाभाविक  तौर  से  इसे  मिलने  चाहिये  यही  वह  सामान्य  सी  बात  है  जिसे  इस  विधेयक  द्वारा  प्राप्त  करने  की  कोशिश

 को  गई  है  ।

 जेसा  कि  मे  रे  मित्र  डा०  करणसिंह  नें  इंगित  किया  जब  कोई  संस्थान  किसी  महा  न  समुदाय  की  qTaTAaTay,  कल्पनाशों
 ौर  श्राकांशाशओं  का  प्रतीक  बनकर  श्राता  है  जब  उस  संस्थान  को  कुछ  होता  है  तो  उससे  हमारे  देश  के  लाखों
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 ही  लोगो  की  भावनाओं  को  ठेस  पहुंचती  है
 ।

 जब  उस  संस्थान  के  विरुद्ध  किसी  कार्यवाही  को  प्रतीकरूप  में  उस

 समुदाय  के  विरुद्ध  कार्यवाही  माना  जाता  है  विश्व-विद्यालय  की  प्रतीष्ठा  के  awe  कोई  कार्यवाही  झर  उससे

 बढ़कर  समुदाय के  हित  में  किये  गये  किसी  कार्य  को  उस  समुदाय  की  सेवा
 क

 रूप  में  स्वीकार  किया  जाता  है  |

 जब  तक  हम  मनोवेगों
 को

 नहीं  भावनाओं
 को  मान्यता  नहीं  देते  श्र  समुदाय  के  सपनो  We

 के  श्रनुसार  विधान  तैयार  नहीं  करते  धर्म  निरपेक्षता  का  कोई  wet  नहीं  होगा  ।  श्र  यही  सब  तो  इस  विधेयक

 में  किया  गया  है  ।  विगत  ऐसा  लगता  है  कि  हर  काय  समुदाय  की  भावनाओं के  विपरित  हुआ  है  ।  प्रायश्चित
 करना  पड़ेगा  श्रौर  श्रलीगढ़  विश्व-विद्यालय  विधेयक  में  संशोधन  करके  प्रायश्चित  किया  ज  सो  भावन

 से  मै ंइस
 विधेयक

 का
 qed  ही  qe  प्रौर  शक्तिशाली  रूपਂ  में

 समन
 करता  हूं  और  मुझे  श्राशा

 है  कि  यह
 सभा  सर्वसम्मति  से  इस  विधेयक  को  पास  करेगी  यह  सिद्ध  कर  देगी  कि  भारत  ait  भी  एक  धर्मनिरपेक्ष
 राज्य  att कि  मुस्लिम  समुदायसहित  हर  एक  सुरक्षा की  भावना  में  सांस  ले  सकता  है  at  यह  कि

 TE  संरक्षण  सात्र  आरक्षण  की  भावना  बिना  किसी  संकोच  के  नहीं  दिया  जा  अ्रपितु  उसे  हार्दिक  प्रसन्नता  के  साथ

 ag  सर्मथन  दिया
 जा

 रहा  है
 ।

 इस  विधेयक को  स्वीकृत  इस  सन्देश को  इस  सदन  से  बाहर  जाने  देनी
 चाहिय े।

 में  इसे  विधेयक  का  समथंन  करता  हूं  ।

 श्रीमती  कमला  बहुगुणा  ae  अफसीस की  ara  2  fe  om  अजादी  के

 30  साल  बाद  भी  हमको  इस  बिल  को  डिस्कस  करना  पड़  रहा  है  |  यह  यूनिवर्सिटी  जिंस  दिन  ख्याल  में  get
 ि  बाद  इसको  लड़ना  पड़ा  शर  80  साल  बाद  भी  इसको  लड़ना  पड़  रहा  इससे  ज्यादा  ad  की  बात

 इस  देश के  लिये  ak
 क्या  हो  सकती  है

 ।
 मेरे  समझ  में  एक  बात  नहीं  art  कि  जो  यूनिवर्सिटी  ख्याल  में  मुसलमानों

 के  जिसके  लिये  25  साल  उन्होने  संघष  किया  ak  उस  संघष  के  बाद  उसका  नाम  मुस्लिम  यनिवर्सिटी

 उस  पर  वह  बहस  हो  रही  है  कि  उसका  मुस्लिम  करेक्टर  है
 या  नहीं  ।  श्रलीगढ़  यूनिवर्सिटी  कोई  साधारण  यूनिवसिटी

 नहीं  है  ।  इस  यूनिवर्सिटी  के  साथ  करोड़ों  इन्सानों  के  इमोशन्स  जुड़े  हुए  हैं  ।

 इस  यूनिवससिटी का  जिस  ख्याल  श्राया  उस  इतिहास  में  मैं  जाना  नहीं  उस  हिस्ट्री  में  मैं

 एन्टर  नहीं  करना  क्योंकि  हमारे  कई  साथियों  ने  उसकी  हिस्ट्री  रिपीट  की  है  ।  एक  बात  तो  सच  है  कि

 डेपुटेशन डपूटेशन  25  साल जब  इस  यूनिवर्सिटी  के  रेकरनीशन  के  लिये  जाते  तो  हिन्दुस्तान  के  हर  कोने

 हर  प्रांत  से  उसमें  ced  नेशनलिस्टस्‌  एजूकेशनिस्टस  भी  मुस्लिम  कम्यूनिटी  के  थे  जो  वाकई  लड़ा  T ई

 लड़ते थे  ।  यह  कहना  कि  arr  उसे  मुस्लिम  करक्टर  देने  में  कोई  डर  तो  मैं  तो  डर  समझती  नहीं

 मोहम्मद  श्रली  जेसे  areal  उसमें  थे  जो  कि  नेशनलिस्ट  थे  are  ्राज्ञादी  की  लड़ाई  में  उन्होने  बड़ा  हिस्सा  लिया

 हम  कसे  कह  सकते  हैं  कि  वह  किसी  दिन  एंटी-नेशनल  थे  ?

 इसके  प्रलावा  श्राप  देखे  कि  इस  यूनिवर्सिटी  के  कायम  करने  में  यही  नहीं
 कि

 sett  लड़ाई  शरू  में

 एक  शर्तें  लगाई  गई  थी  कि  30  लाख  रुपया  जब  श्राप  इकट्ठा  तब  बात  कंसीडर  करेंगे  ।  उस  30  लाख

 रुपये को  सिर्फ  इस  कम्युनिटी ने  इकट्ठा  किसी  श्रौर  का  इसमें  कंट्रीब्यूशन  नहीं  रहा  ।  जब  इस  बात  को  रखा

 कि  हमकों  इंस  यूनिवर्सिटी  को  दिया  जाये  तो  उसको  हर  शर्त  पुरी  की  गई  थी  ।

 यह  बात  सच  है  कि  जिस  उस  यूनिवर्सिटी  की  बात  arg  तो  कहा  गया  था  कि  इसका  नाम  श्रलीगढ़

 बूनिवर्सिटी किया  जायेगा
 |

 उस  हमारे  श्नानरेबल  में  म्बर  ने  बताया  कि  किस  तरह  से  लड़ाई  की  गई  थी  ath  मुस्लिम

 बड़  उसमें  द्न्सट  किया  गया  था  ।  तो  मुस्लिम  ce  जब  उसमें  लगा  दिया  गया
 तो

 मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  तो  वह  हो  ही

 उसका  ख्याल  था  मुस्लिम  मुस्लिम  उनको  माडरनाइज्ञ कर  जैसा  सर  सैयद  का  ख्याल  एक  स्ट्रीम

 लाइन  लगाया  जाये  ।  इसमें  कोई  शक  है  कि  माइनो  रिटीज  के  डिस्टिंक्ट  कल्चर हँ  इस  कंट्री  वह  कल्चर  रिप्रैजट  करते

 चाहें  वह  क्रिश्चियन  चाहे  मुस्लिम  चाहे  बौद्ध  हो
 श्र  यह  कंट्री  तो  मशहूर  रहा  है  हजारों  बरसो  से

 रेस  के  बारे में  ।  कभी  रिलीजन  के  नाम  पर  इस  मुल्क में  ज्यादा  झगड़ा  नह्दीं  यह  हमको  लीगेसी है  ब्रिटिश  एम्पायर

 की  और  ब्रिटिश  रूल  की  जिसने  हमको  इतना  झगड़े  में  डाला  |

 मैं  arate  करती  हूं  कि  यह  श्राटिकल  30  जो  सब  कम्यूनिटीज  की  तमाम  इंस्टीट्यूशनस  कों  झाज  मान  रहा  उसको  इसे

 ware  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी को  मुस्लिम  करेक्टर  देने  में  क्या  तकलीफ
 शौर  क्यो  नहीं  मान  रहा  यह  बात  समझ

 में  नहीं  श्राती है  ।
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 कमला

 जनता  पार्टी  ,  इस  देश  के  इन्सानों  के  जजबात  पर  ताई  एक  यकीन  लेकर  झ्राई  यह  जरूर  है  कि  गलती

 तो  उसी  दिन  हो  गई  थी  जिस  दिन  इसके  करक्टर  को  बदला  बदलना  नहीं  चाहिये  र  उसी  दिन  से

 मस्लिम  इन्टैलीजेन्सिया के  दिल  att  दिमाग  में  वह  चीज  कांटे की  तरह  चभ  गई  ।  अगर  ६म  चाहत ेह  कि  मस्लिम

 कम्पनिटी की  वाकई  हमदर्दी  वाकई  यकीन  बाकई  हम  उनके  साथ  इन्साफ  तो  इस  कांटे  को  जनता
 ~

 पार्टी  को  निकाल  कर  फेंक  देना  चाहिये  और  हमशा  के  लिये  शौर  हमेशा  के  लिये  मस्लिम  माइनोरिटी  के

 करेक्टर इस  यूनीवर्सिटी  को  दे  कर  के  इस  चेप्टर  को  क्लोज  कर  देना  चाहिये  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  अप न  पुरा-पुरा  समथन  इस  fact  को  देती  हूं  और  mia  करती  हूं  कि  जनता  पार्टी

 इस  देश  के  हर  वंग  की  भावनाओं  को  छयाल  करते  हुए  इसका  पुरा  समथन  |

 श्री  तेज  प्रताप  सिह  (@AzT  सभापति  मुझे  बड़ी  खुशी  है  कि  मुझे  इस  बिल  पर  बोलने  का  श्रवसर

 मेंकुछ  ofa  नहीं  कहना  चाहता  लेकिन  में  सारे  साहबान  का  ध्यान  इस  बात  की  शोर

 चाहता हूं  कि  इस  समस्या  के  साथ  हमारे  मुसलमान  भाइयों  की  महान  भावनायें  जुड़ी  हुई  ह  ।  हमारा  इतिहास  यह

 gata  है  कि  फिर्कावाराना  भाव  हमारे  देश  में  कभी  नहीं  रहे  ।  हमारे  यहां  यह  ट्रेडीशन  रही  है  कि  हमेशा  एक

 दुसरे  का  बराबरी के  साथ  ख्याल  रखें  |  यह  एक  महत्व  की  बात  है  प्रौर  इसी  लिए  हमारे  देश  का  नाम  सारे

 संसार में  प्रसिद्ध  पौर  हम  इस  पर  फख्र  कर  सकते  ह  ।

 श्री  प्रौर  दूसरे  मेंबरों ने  सब  बातों  पर  विस्तृत  रूप  से  प्रकाश  डाला  है  ।  अलीगढ़  मुस्लिम  faza-

 विद्यालय  के  साथ  मुसलमान  भाइयों  को  भावनायें  जुडी  हुई हे  हम  मुस्लिम  कल्चर  को  बहुत  बड़ा  समझते  हैं  झर

 उसकी कद्र  करते  हं  |  जब  उसकी  कद  करते  तो  यह  समझ  में  नहीं  झाता  है  कि  कोई  मुस्लिम  यूनीवर्सिटी

 के  नाम  के  खिलफ कसे  हो  सकता  यह  काननी  की  बात  समझ  में  नहीं  झ्राती  है  कि  मस्लिम  यनिवर्सिटी

 ्रार्टकिल  30  कें  ग्रन्तगंत  संरक्षण  नहीं  पा  सकती

 सुप्रीम  कोटें  का  हवाला  दिया  जाता  हैं  ।  सुप्रीम  कोट  at  कानूनी  हिसाब  से  उसकी  बारीकियों  में  जाती  है  ॥

 लेकिन  यह  पालियामेंट  उन  बारीकियों  में  न  जा  कर  करोड़ो  जनो  की  भावनाओं  का  शदर  करती  है--और  उसे

 करना  चाहिए  ।  खास  तौर  से  हिन्दुप्नों  का  यह  फर्ज  जो  यहां  बहुमत  में  कि  हम  श्रपने  ईसाई

 शर  बौद्ध  भाइयों  में  यह  भावना  पदा  करें--भ्रपने  व्यवहार  से--कि  वे  हम  पर  विश्वास  करें  शर  उन्हें  यह  भरोसा

 रहे  कि  वें  ग्रपने  कल्चर  को  बढ़ा  सकतें  हैं ।  are  कोई  भावना  उनके  खिलाफ  नहीं  यह  हमारा  फ्ज़्  =

 इस  बारे  में  ज्यादा  कुछ  कहने  का  न  तो  समय  और  न  उसकी  कोई  वजह  है  ।  मैं  सिफं  इतन  ही  कहना

 चाहता  हूं  कि  हमें  सवे-सम्मति से  इस  faa  को  पास  करना  चाहिए  ।  जैसा कि  डा०  कर्ण  सिंह  ने  कह  अगर

 इस  बारे  में  कोई  कानूनी  ७  हे  तो  हमारा  ज्यादा  कज़  हो  जाता  है  ।  अगर  सुप्रीम  कोट  का  कोई  व्यू
 तो  उस  व्यू  को  हम  बदल  सकते  ह  पालियामेंट  सब  से  बड़ी  संस्था  सारे  देश  की  जनता  की  भावनाओं  को

 प्रदर्शित करनें  वाली  संस्था  है  ।  तो  जब  हम  इन  भावनाओं  से  हैं  atk  सब  सिल  कर  के  चाहते  बड़ी  खशी

 की
 बात

 है  कि
 सब  लोग  इधर  के  ओर  उधर क  भी  दलगत  भावनाओं से  उपर  उठ  कर  इस  असली  बुनियादी  चीज  को  भहसुस

 करते  हूं  कि  हमें  इस  का  समयंन  करना  चाहिए  तोः  हमें  सबंसम्मत्ति  से  इसे  पास  करना  चाहिए  ।  यह  मुस्लिम  यूनिवर्सिटी  भी

 ही  हमारे  देश  में  है  जिससे  उन  की  भावनाएं  जुली  हुई  जिस  में  ag  श्रपने  कल्चर  को  डवलप

 कर  सकत
 ह  ।

 अपने  लिट्रेचर  को  डेवलप  कर  सकते  अपनी  को  डेवलप  कर  सकते  है  ।
 तो  हम  को  इस  में  कोई  ग्रापत्ति  नहीं  बल्कि  हमारा  सहयोग  है  और  हम  चाहते  हैं  कि  वह  भी  संस्कृति

 फले  फुले  ताकि  सारे  देश  में  सारे  भारत  वर्ष  में जो  तरह  तरह  के  गुलदस्ते  सजे  हए  हें  भिन्न  भिन्न  संस्कृतियों  के

 भिन्न-भिन्न
 भाषाओं  वे  वे  क्यारियां  फूल  फल

 ।
 इस  में  हमारे  देश  की  शान  है

 अर  तरक्की

 भी  इसी  में  जुली  हुई  है  |  इन  शब्दों  के  साथ  में  आशा  करता हूं  कि  छोटी-मोटी  भावनाओं  कानूनी

 दावपेंच  की  भावनाओं  से
 ऊपर

 उठ  कर  हम
 इस

 को
 सब

 सम्भत्ति  से
 पास

 करेंगे  ताकि  हम  श्रपने  भाइयों  में  ऐसी
 भावना पदा  कर  सकें  कि  वे  यहां  सुरक्षित  ही  नहीं  है  बल्कि  बराबर  से  agg  कल्चर को  भी  डेवलप  कर  सकते हैं  ।

 उस  seat  से  हम  भी  बहुत  सी  बातें  सीखते  हैं
 ।  इन

 शब्दों  के  साथ  में  चाहता  हूं  कि  हम  सब  पार्टी  भावनाओं
 से

 ग्रलग  हो  कर  जो  बुनियादी  बातें  हैं  उस  से  ओतप्रोत हो कर इस हो  कर  इस  बिल  को  ania  प्रदान  करें  wit

 सम्मत्ति  से  एक  इतिहास  कायम  करें  कि  जो  गलती  चाहे  वह  किसी  से  भी  हुई  उस को  हम  दूर  जिस
 में  एक  ऐसे  समाज  की  रचना  हमारे  यहां  हो  जो  aa  घ्म॑  समभाव  की  भावना  से  Pata  हो  कर  श्रागे  बढ़  |
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 st  अर्जुन  सिह  भदौरिया  (Sarat)  सभावति  जो  बिल  यहां  पर  जिस  रूप  में  उपस्थित  किया  गया

 है  मे ंउस  का  समथंन  करता हूं  इस  आशा से  कि  जो  भावनाएं  झाज  देश  में  चल  रही  देश  के  अंदर  जिस  तरह  से

 कुछ  लोग  विष-वक्ष को  पेदा  कर  रहे  हू ंउस  को  जड़  मूल  से  नाश  करना  इस  बिल  के  द्वारा ही  संभव  होगा  ।

 जिन  व्यक्तियों  tar  एक  श्रविश्वास  की  भावना  हमारे  faat  के  दिलों  में  पदा  कर  दी  उस  भावना  को

 करना  ही  जनता  पार्टी  का  सब  से  बडा  काम  होगा  ।  में  बहुत  ही  मुक्तसर  में  बात  रखना  चाहता  हूं ।

 पता  नहीं  मेरा  नाम  ्  श्राया  ।  में  तो  इस  पर  बोलने  के  लिए  तैयार  नहीं  लेकिन  जेसे  भी  में  इस

 बिल  का  समथंन  करता  हूं  और  arn  करता
 '

 कि  ad  सम्मति  से  इसे  हम  लोग  षास  करेंगे

 डा०  रामजी  fag  सभापति  जनता  पार्टी  का  यह  और  दुर्भाग्य  दोनों  है  कि

 जो  कम  यह  करना  चाहती है  उस  का  श्रेय  इसको  मिलता  नहीं  है  ।  हमारे  शिक्षा  मंत्री जी  ने  अलीगढ़  मुस्लिम
 विद्यालय  के  स्वरूप  को  फिर  से  पुन-प्रतिष्ठित  करने  के  लिए  श्रौर  सहायता  को  लौटाने  के  लिए  पहले  ही  एक

 बिल  का  प्रारूप रखा  वह  सब  अ्राप  लोगों  के  सामने  है  ।  झभी  जो  लोग  इस  बिल  का  ante  कर  रहे  थे  ये

 वही  लोग  हे  जिन्होंने  उस  की  स्वायत्तता  का  अपहरण  किया  था

 इस  बिल  में  तो  केवल  दो  बातों  की  ्रार  थोड़ा  सा  इशारा  हमारे  माननीय  faa  श्री  बनातवाला  ने  किया  है  ।  एक

 यह  किया  है  कि  इस  का  अल्पसंख्यक  चरित्र हो  पौर  एक  थोड़ासा  झर  उन्होंने  संशोधन  किया  है  ।  हम  जब  देखते

 है  weirs  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  इतिहास  को  तो  art  हमारे  माननीय  Sto  कण  fag  अर  स्टीफेन  साहब  कितनी

 बड़ी  बड़ी  गच्छ  बातें  कह  रहे  हम  तो  चमत्कृत  हो  रहे  थे  कि  इस  कालावधि के  इतने  कम  समय  में  उनकी  स्मृति  किस

 तरह  से  ट्टती  are  पलटती  शायद  हो  सकता  है  कि  यह  स्यान  का  दोष  होता  है  ।

 प्रो०  नूरुल  हसन  साहब  ने  जब  metas  विश्वविद्यालय  की  स्वायत्तता  पर  प्रहार  किया  था  तो  कहा था  :

 मुस्लिन  विश्वविद्यालय  को  अ्रत्पसंख्यकों  का  संस्थान  घोषित  करने  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं  चूंकि
 केंन्द्रीय  सरकार  यह  निश्चित  करने  की  इच्छुक  है  कि  मुसलमान  भी  राष्ट्र पकी  मुख्य  जीवन  धारा  का

 at  बनें  ।  वह  बह  नहीं  चाहते  कि  ८2 हु०  मु०  वि०  मुस्लिम  सम्प्रदायिकतां  का  दहकता  हुआ  झावा  बन  ग्रडडा द
 बन  जाये  ।

 अर  भी  बातें कही  गई  हैं  थ्री  के०  सा ०  मिनिस्टर  श्राफ  स्टेट  होम  wo ने  भी  उस  समय  कहा  था  :

 संसद  विधेयक  पर  चल  रही  बहन  में  हस्तश्लेप  किया  और  यह  बताया  कि  यदि  इसे  अल्पसंख्यकों
 we संस्थान  बनना  है  नो  संसद  इस  पर  कानून  नहीं  ant  सकती  ह

 उसके  बाद  कहां

 भारत  हिन्दू  तथा  मुस्लिम  भारत  में  विभाजित  नहीं  करना  चाहते  प

 में  इतना  ही  कहूंगा  कि  जिन्होंने  श्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  के  झल्पसंख्यक  चरिव  को  निगल  लिया  जिन्होंने

 उसकी  अ्राजीदी  को  खत्न  कर  दिया  wid  देर  से  ही  सही  पर  उसका  समर्थन  कर  रहे  मुझे  इस  बात

 की  खुशी  है  ।  में  इतना  ही  कहना  चाहुंगा  कि  इस  बिल  के  पीछे  एक  राजनीति  है  ।  क्योंकि  मुस्लिम  विश्व-विद्यालय

 की  स्वायत्तता प्रकट  करने  के  लिए  इस  बिल  में  कोई  Fas  नहीं है  हमारे  बनातवाला साहब  कुछ  परिश्वम  किए  अलीगढ़

 मुस्लिम  विश्वविद्यालय की  जो  छीन  ली  गई
 प्रो०  नूरूल हसन  की  कांग्रेस  के  सदस्य  यहां पर  बेठे  हुए  हैं  जिन्होने

 उसकी  ग्राजादी  को  खत्म  कर  दिया  उस  आजादी  को  लाने  के  लिए  कुछ  भी  नहीं  है  लेकिन  वोट  की  चिन्ता  है  ।

 श्री  त्रिलोकी  fag  का  बिल  पास  हो  जाता  है  तो  उसका  श्रेय  मिलेगा  उनको  श्र  अगर  पात  नहीं  होता  है  तो  जनता

 पार्टी  बदनाम हों  जायेगी  ।  इसीलिए  मेंने  कहा  कि  बदनसीबी  है  जनता  पार्टी  की  ।  जो  बिल  पहले  ग्राना  चाहिए था  वह

 झाया  wa  सांप  छछुंदर  स्थिति  लड़ाई  है  ।

 मैं  जव  विश्वविद्यालय की  चर्चा  करना  चाहता  हूं  तो  यह  जरूर  कहना  चाहुंगा--डा०  कर्णासिह  जी  बड़े  विद्वान

 आदमी  है--चाहे  श्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  हो  या  हिन्दू  विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालय  विश्वविद्यालय  gat  करता

 है  विश्वविद्यालय  किसी  राजपूत  या  ब्राहमण  का  नहीं  होता  है
 ।

 यहीं  कारण  है  ग्जेंद्रडड़कर  कमीशन
 की

 जो

 रिपोर्ट है  :

 और  महा-विद्यालयों  के  प्रबन्ध के  बारे  में  समिति  का  प्रतिवंदन (ह  वह  amr  a  लोगो  ने

 बनाया  हमने  नहीं  ।  उन्होंने  यह  बात  कही  थी
 :

 गेसे
 दोनों  विश्वविद्यालय  राष्ट्रीय  संस्थान  हैं  और  सदेव  रहने

 " ी
 all  qv  से  ही  चाहियें  ।

 यह  श्रनिवारय है
 केन्द्रीय

 विश्वविद्यालय  श्रपने  राष्ट्रीय  चरित्र  को  बनाये  रखें  ।”
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 अलीगढ  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  विधेयक  20  1979

 [Sto  रामजी

 इसका  कया  ae  श्राप  जानें  ।  चटर्जी  कमेटी  की  रिपोर्ट  भ्रभी  प्रस्तुत  की  गई  है  ।  चटर्जी  कमेटी
 न

 भी  बहुत

 स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  ।  जब  वहां  के  वाइस  चांसलर  wet  यावर  जंग  पर  कातिलाना  हमला  था  डा०

 ज़ाकिर  हुसेन  साहब  को  शभ्रलीगढ़  छोड़कर  जामिया  बनाना  पड़ा--वह  सारा  इतिहास  हमारे  सामने  है  ।

 तब  चटर्जी  कमेटी  बनी  थीਂ  जिसने  कहा  है  :

 मतानुसार  उन  बातों  को  पुरा  करते  प्रत्येक  विंश्वविद्यालय  विश्वविद्यालयी न
 शिक्षा  के  |सच्चे-उद्देश्य

 की  पूर्ति  करनी  चाहिए  ।  इसे  तो  उस  शिक्षा  के  विकास  शौर  अ्रध्ययन  पर  जोर  देना  जिसे  हम

 राष्ट्रीय  संस्कृति  ate  सत्यरूप  में  विश्वभर  की  मानवता  संस्कृति  की  मिश्रित  पद्धति  में  मुस्लिम  सम्प्रदाय

 के  म्रंशदान  के  रूप  में  देखते  हैं  ै

 ay  साहब  ने  नोट  ग्राफ  दिया  था  जिसमें  are  हाल्डेन  का  का  बयान  था  |

 हम  मुस्लिम  ARR  ay  की  बात  नहीं  कर  रहे  शर  हम  ना  ही  संस्कृत  पाठशालाओं  की  बात  कर  रहे  हैं  1

 शिक्षा  ग्रौर  शिक्षण  संस्थायें  यदि  सम्पत्ति  की  दासी  होती  है  तो  वह  मुक्त  नहीं  रहती  वह  निस्तेज  ate  fata  हो  जाती

 मंध्य  युग  में  जब  wage  चर्चो  मंदिरों तथा  मस्जिदों  में  शिक्षा  बन्द  थी  तो  उसका  तेज  प्रकट  नहीं  हुमा  था

 इसलिए  शिक्षा  को  साम्प्रदायिकता  के  साथ  ar  किसी  भी  परिधि  में  बांधना  शिक्षा  के  साथ  श्रन्याय है  ।  इसीलिए

 यूनिवर्सिटी के  विषय  में  wer  जाता  है  :
 तो  शोध का  एक  ऐसा  स्थान  जहां  नवीन  तथा  श्रावश्यक  ज्ञान  का  विकास  होता  है  बै

 कोई  विश्वविद्यालय  ना  ही  हिन्दू  होता  ना  ही  मुस्लिम

 यह  भारत  का  दुर्भाग्य  रहा  है  प्रौर  यही  कारण  है  कि  हिन्दुस्तान  का  विभाजन  हुआ  ।

 हिन्दू  विश्वविद्यालय  को  मालवीय  जी  ने  विश्वविद्यालयਂ  कहा  हिन्दू  शब्द  उस  को  नहीं  दिया  यह

 तो  उन  लोगों  ने  जोਂ  साम्प्रदायिक  welt  जोड़ा  था  |

 इस  सभापति  जैसा  शफी  साहब  ने  कहा--पयह  बात  ठीक  है  कि  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  के  साथ  fas

 हिन्दस्तान की  ही  बल्कि  बाहर  के  मुसलमानों  की  भी  ग्राकांशायें जुड़ी  हुई  है--इस  का  में  grat  करता  इस  का  में

 स्वागत  करता  लेकिन  इतिहास  के  सत्यों  को  केवलਂ  बातें  बनाने  से  उलझाया  नहीं  जा  सकता है  ।  लेजिस्लेटिव  कौन्सिल  कीਂ

 प्रोसीडिग्न हमारे  सामने  1920  में  यह  विश्वविद्यालय बनाया  गया  था  ।  यह  किसी  अ्रादमी  ने  नहीं  बनाया  सदन  ने

 बनाया  लेजिस्लेटिव एक्शन  से  बना  था  ।  इस  लिये  यह  कहना  गलत  कि  किसी सी  एक  आदमी मे  बनाया  था  |

 सुप्रीम  का  डिसीज़न  हमारे  सामने  o_o  ate  के  पांच  जजों  ने--जिन में  हमारे  हेगड़े  साहब  भी

 थे
 श्र  दूसरे  जजेज  भी  थे--पांचों  जजों  ने  स्वे-सम्मत  फैसला  दिया  था--उस  जजमेंट  के  सम्बन्ध  में  कहा  गया  है

 कि  मिसचीवस  जजमेंट  गलत  जजमेंट  था  ।  art  हम  ऐसा  कह  सकते  चंकि  आप  को  ये  चीजें  सूट  नहीं
 करतीं  ।

 लेकिन  में  यह  सत्य  इस  लिये  रखना  चाहता  हूं  कि  लोगों  की  नजर  में  साफ  चीज़  at  इस  का  हल  अवश्य

 होना  चाहिये--मैं इस  का  विरोधी  नहीं  हूं--लेकिन  राजनीतिक  लाभ  उठाने  के  लिये  हमारे  विरोधी  दलों  के  लोग  जो

 कह  रहे  हे--मैं  उन  को  प्रणाम  करता  श्राप  के  राजनीतिक चित्र  को  हम  भी  समझते  हैं  ।  लेकिन  अपन  शिक्षा  मंत्री

 जी  से  भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  सचमुच  में  हिन्दुस्ता  न  के  मुसलमानों  की  भावना  का  श्रादर  करते  उन  की  ones

 का  प्रादर  करते  हुए--यह  बिल  जो  बनातवाला  साहब  लाये  यह  एक  शो-पीस  इस  के  अ्रतिरिक्त कुछ  नहीं  केवल  दो

 शब्दों  का  बिल  है  जिस  में  उस  की  genet  को  बनाये  रखने  की  बात  भी  नहीं  है  ।  लेकिन  जो  बिल  मंत्री  ने  रखा
 था--उस

 में  कितनी  देर  कर  ऐसी  हालत  में  संशय  होना  स्वाभाविक  है  ।  सभापति  जब  में  चुनाव  लड़

 रहा  मेरे पास  पेसा  नहीं  श्रलीगढ़  विश्वविद्यालय  के  नौजवानों  ने  श्रा  कर  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में काम  किया--इंसे  में

 कसे  भूल  सकता  हूं
 ।

 सचमुच  में  बहुत  देर  हुई  दो  वर्षों  की  देरी  से  संशय  श्रौर  अविश्वास  उत्पन्न  होना  उचित

 हो  इस  लिये  रचनात्मक  दृष्टि  [fe  ag  iat  श्रली  गढ़  विश्वविद्यालय  का  मुसलमानों  कीं  एसपिरेशन्ज का  सवाल

 उर्दू  का  सवाल  है--मैं  उर्दू  की  भी  इस  के  साथ  जोड़ता  हूं--इन  सवालों  को  लेकर  श्राप  उन्हें  श्राश्वस्त  सदन

 को  श्राश्वस्त  करें
 कि

 अरब  इस  में  देरी  नहीं  बल्कि  इसी  प्रत्  में  इस  बिल  को  पारित  कर  दें  श्रौर  हम  सब

 लोगों  का  पूरा  सहयोग  श्राप  के  साथ  ताकि  श्रलीगढ़  विश्वविद्यालय को  न  केवल  श्रल्प-संख्यक  चरित्न  प्राप्त  हो

 बल्कि  उस  की  oral  भी  वापस  हो  जाय  ।  में  ब  नातवाला साहब  से  भी  यह  ame  करूंगा--वे  भी  ova  बिल  को  इसी

 शत  पर  वापस  जब  कि  शिक्षा  मंत्री  जी  इस  सदन  को  करें  कि  इसी  aa  में  इस  को  पास

 भन्यया  वे  कभी  वापस
 न

 करें
 ।

 यदि  हमारे  शिक्षा  मंत्री  जी  श्राश्वस्त  करते  हैँ  कि  arenetragt  बिल  को  इसी  aa  में  पास
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 30  Wa,  1901  (3)  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  (aie):
 विधेयक

 तब  इस  में  एक  भी  व्यक्ति  विरोध  न  करे  ।  यह  हिन्दू-मुस्लिम  एकता  का
 ऐतिहासिक

 प्रमाण  होगा  1  ह्म

 लोग  सब  मिल  कर  बहुगणा  जी  से  भी  अ्रग्रिहू  करें  कि  इस  काम  में  सब  लोगों  का  साथ  श्रावश्यकता  हो

 तो
 विरोधी  दल  के  नेताओं

 को  भी  साथ
 ले  इस  बिल  को  इसी  सत्र  में  पारित

 करने  का  वचन  दें  |

 सभापति  महोदय  :  इस  विधेयक  को  दो  ad  का  समय  दिया  गया  था  |
 तक  एक  बन्टा  पचपन  मिनट  समाप्त

 च्  चुके  हैं  कंवल  पांच  मिनट  बचे  हैं  ।  सभा  की  कया  wear  है  ?

 कुछ  ala  सदस्य
 :

 समथ  बढाया जाए  |

 सभापति  महोदय  :  किसी  सदस्य  को  प्रस्ताव  पेश  करना  चाहिए  |

 प्रो०  दीलीप  चक्रवर्ती  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 समय  में  चार  घण्टे  की  अर  वद्धि  की  जाये  ्

 सभापति  महोदय :  गैर-सरकारी  सदस्यो ंके  विधेयकों  पर  ~ ofinar a केवल  चार  घण्टे  का  समय  दिया  जाता

 हम  चार  घण्टे  से  अधिक  समय  नहीं  ले  सकेत  |

 पेट्रोलियम  wit  रसायन तथा  उर्वरक  मंत्री  हेमवती  नन्दन  बहुगुणा  :  यह  एक  श्रत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  विधेयक
 तै a  तथा  बहुत  से  सदस्य इस  पर  बोलना  चाहते  लोगो ंके  विचारों  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  के  पास  पर्पाप्त

 समय  होना  चाहिए  तथा  यदि  अझावध्प्रक  समझा  जाये  तो  सरकार  Zi  लायें  जा  रहे  विधेयक  पर  विपक्ष  के  साथ  भो

 सलाह-मशविरा  किया  जाये  ।  मेरे  बिचार  से  इसमें  कोई  हानि  नहीं  यदि  समय  को  दो  घण्टे  ate  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 सामाजिक  कल्याण  तथा  संस्कृति  मंत्री  प्रताप  चन्द्र  चन्द्र  समय  nfo  से  afar  दो  घण्ट  और

 खढ़ा  दिया  जाये  ।

 सभापति  महोदय  :  क्या  सदन  इस  विधेयक  के  दो  ae  का  समय  बढ़ाये  जाने  से  सहमत

 अनक  साननीय  सदस्य  जी  हा  |

 सभापति  महोदय  :  विधेयक  पर  बहस  के  लिए  शर  दो  nee  का  समय  बढ़ाया  जाता  है  ।

 म अरपन  माननीय  मित्र  श्री  बनातवाला  दवारा  ag  किये  विधेयक  का  समय श्री  पी०  Fo  कोडियन

 करता  हू  ।  तज  बाशा  के  मामले  उच्चतम  न्यायालय  की  गहन  अ्रतर्गलता  को  समझने  किसी  के  विधि  wi  fa

 होने  अथवा  fafa  कार्यों  को  विशेषज्ञ  होने  को  झ्रावश्यकत  नहीं
 है  ।  जेसा  कि  मेर  माननीय  मित्र  श्री  बनातवाला  ने

 बताया  उच्चतम  न्यायालय  ने  एक  श्रश्य्त  ही  संकीर्ण  खपरा  की  है  और  जो  निर्णय  दिया  गया  था  बह  एक

 झ्रापत्ति  अथवा  तकनोकों  मद्द  पर  झ्ाधारित  था  ।  मेंने  जत्र  दूपरे  सदन  में  इस  विधेय  पर  बड़प  को  कार्पत्राही  पर

 दृष्टिपात  किग्रा  तो  मुझे  area  हुमा  कि  माननीय  शिक्षा  मंत्री  ने  एक  ऐसा  तक  प्रस्तुत  झर  में  तो  as  कहूंगा

 कि  उनक  सारे  भाषण  में  वहीं  एक  मुख्य  तक  था  कि  चूंकि  श्रजीज  बाशा  के  मामले  में  उच्चतम  न्यायलय  ने  व्यवस्या  दे

 रखी  है
 हैं  सरकार  इस  मामले  में  कुछ  भो  करने  की  स्थिति  में  नहीं  है  ale  यह  कि  संसद  को  उच्चतम  न्यायालय  को  व्यत्रस्थाਂ

 के  fatz  काम  नहीं  करना  चाहिए  ।  मके  यह  कहना  चाहिए  कि  यदि  उच्चतम  न्पाप!लय  की  ब्यवस्या  इतनी  हो  श्रधिक

 प्राव॑ंधिक  थी  तो  हमारे  शिक्षा  मंत्री  महोदय  तो  उस  प्रावंधिकता  को  पकड़े  रहने  के  लिए  एक  कडेम  तौर  आगे  बड़  गय

 हैं  ।  विधेयक  को  स  णएवट्ता  उपयोगितापर  ध्यान  दिय  मेरा  यह  कहना है  कि  wa  हुम  इस  मामले  पर

 चर्चा  कर  रहे  हूँ  हमें  देश  में  व्याप्त  स्थिति  पर  भी  विचार  करना  ।

 कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  का  विरोध  नहीं  करेंगा  कि  हमारे  दश  के  अल्प  संख्यक  में  निरन्तर  ग्रस रक्षा  poh ta

 अधिश्वास  की  भावना  फैलती  जा  रही  है--ऐसी  केक्ल  धार्मिक  सख्यकों  की  ही  स्थिति  नहीं  अपित

 सुचित  जातियों  तथा  जनजातियों  ate  oer  कमजोर  वर्गों  जसे  ग्रल्पसख्यक  वर्गो  में  भो  यह  पनप  रही
 है  ।  में

 नहीं  जानता  कि  सत्ताधारी  दल  क्यों  इस  श्रवसर  का  लाभ  नहीं  उठा  पा  रहा  ?  क्यों  नहीं  इस  विधेयक  को  उदारता  से

 करक  श्रौर  इस  प्रकार  अलीगढ़  मस्लिम  विश्व  विदशलय  के  अल्पसंख्यक  चरित्र  को  सरक्षित  ध्नयतछ्तके
 >

 वर्गों  के  मन  से  भय  को  ग  करने  क  इस  म्रवसर को  जकड़  कर  पकड़  लें  ।  मझ  वास्तव में  ही  होता

 कि  वे  एक  ऐसे  मार्ग  पर  ग्रग्रसर  हो  रहे  हैं  जो  मुझे  कहना  चाहिए  कि  हमारे  देश  में  ak  alas  मुसीबतें  खड़ी  कर  zap

 क्योंकि  धमंपरिव्तन  पर  सदन  में  पुरःस्थापित  किये  गैर-सरकारी  विधेयक  के  कारण  इसाई  समाज  की  नवीनतम

 भावनाएं इसका  प्रमाण  ह

 जसा  कि  में  समझ  पाया  हूं  सत्ताधारी  दल  की  सरकार  एक  ऐसी  दिशा में  बढ़  रही  है  जोकि  केवल
 संख्यक  वर्गी--धामिक  wear

 भ्रन्यथा--को  अधिकाधिक  शक्तिहीन
 बनाकर  छोड़गी  |  मैं  सत्ताधारी  दल  के  सदस्यों

 से  झपील  करता
 हूं

 कि  वें  इस  प्रकार  के  झ्ात्मघाती  पथ  से  बचे  और मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बनातलावा  द्वारा  प्रस्तुत
 किये  गये  विध्यक  को  स्वीकृति  प्रदान  करें  ।
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 सभापति  महोदय  श्री  राज

 ए०  अ  :  सभाप्ति  म  अखिल  य  अन
 ग  बड

 मुनेत्र  कषगम
 की  र

 बत  PIT  चाउना  1 में  अलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  संशोधन  विधेयक  के  बारे  में  कु  शः व्द  ा्ट्एਂ  Alot  2

 मुझे  पर्ण  विश्वास  है  कि  श्राप  मेरी  इस  बात  से  सहमत  म  कि  के  अनुच्छेद  30  में
 ं

 पुनरुक्तता

 समाई  हुई  है

 सभी  श्रत्पसंख्यक  वर्गों  चाहें  बे  धम  पर  या  पर  marta  उन्हें  प्रपनी  रूचि  के  शिक्षण  संस्थानों

 की  स्थापित  करने  और  उनका  प्रबन्ध  चलाने  का  afaniz  होगा  ।

 हमारे  देश  में  अल्पसंख्यक  वर्गों  को  तित  इस  मूलभूत  अधिकार  के  श्रल्पसंख्यक  वर्गों  के  vararaya न
 ऐसे  संस्थानों  को  वित्तीय  सहायता  के  मामल  में  कोई  भंदभाव  नहीं  बरतेगा  ।

 वर्गों  को  जीवन  शौर  सम्पत्ति  की  हानि  पहुंचाने  वाले  साम्प्रदाधिक  दंगों  की  एक  रूप  पुनरावृत्ति  से  यही
 ~

 fag  होता  है  कि  सरकार  श्रपनी  शक्ति  का  प्रभावपुर्ण  ढंग  से  प्रयोग  करने  में  असफल  रही  जेसे  कि  हमने  बहुमत

 समाज  की  भ्रनुसूचिते  जातियों  झौर  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  श्रारक्षण  के  प्रबन्ध  किये  वैसे  ही  रोजगार  के  अवसरों

 का  प्रारक्षण  श्रल्पसंख्यक  समुदायों  के  लिए  नहीं  किया  गया  ।  मुस्लिम wa  संख्या  कि  aga  संख्या  वाले  देशों  भारत

 का  विश्व में  ftetrer  स्थान  है  ।  जब  भ्रल्पसंड्यक सम  दायों  के  जन  श्रौर  सम्पत्ति  की  ही  रक्षा  करने  में  सरकार  ग्रस फल  रही

 है  हम  यह  श्राशा  कसे  रख  सकते  है  कि  वे  उनकी  सांस्कृतिक रूचि  या  शेक्षणिक  cafe  को  पोषित  करने  में  संफलਂ

 होगे  ।  में
 आशा

 करता  हूं  कि  यदि  श्रल्पसंख्यक  लोग  ऐसी  उचित  शंकाओं  को  प्राह्नय  देंगे  तो  हमारा
 भी

 यह  कतंब्य  हो

 जाता  है  कि  हम  उनका  निवारण  करे  ।  यदि  वे  सरकार  से  यह  पुछने  लगे  कि  wa  बनारस  हिन्दू  विश्वविद्यालय  है  तो

 वे  ating  मस्लिम-विश्वविद्यालय  क्यों  नहीं  रख  सकते  क्या  सरकार  कोई  संतोषजनक  उत्तर  दे  सकेंगी  ?  में  एक

 ौर  उदाहरण  देता  हूं  हमारे  यहां  ऐसे  सकल  भी  हैं  जिन्हें  भारतीय  वायु  भारतीय  नौसेना  तथा  भारतीय  थलਂ  सेनाएं

 चलाती  इन  विद्यालयों  क  प्रबन्धक  कवल  रक्षा  कार्मिकों  के  बच्चों  को  ही  वरीयता  तथा  अग्रता  प्रदान  करत॑  ह्  उसम

 क्या  बुराई  है  ?  इसी  प्रकार  ई  भो  बुराई  नहीं  अल्पसंख्यकों  के  प्रतिपाल्यों  बच्चों  को  )  अलीगढ़

 afters  विश्व-विद्यालय  के  महाविद्यालयों  में  प्रवेश  में  भ्रग्रता  प्रदान  की  जाये  |  हमनें  जम्म  शर  कश्मीर  को  विशेष

 दर्जा  क्यों  दे  रखा
 ?  सरकार को  डर  कि  यदि  जम्मू  at  कश्मीर  में  बाहर  क  लोगों  को  जमीन  खरीदनें  की

 sata दे  दी  गई  कश्मीर  को  जनता  की  परम्परागत  बन्धन  श्र  सांस्कृतिक  सम्पदा  नष्ट हो  जाएगी  ।  क्या हम  ऐसी

 ही  नीति  अ्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्व-विद्यालय  के  मामलें में  नहीं  अपना  सकते  ?

 हम  सभी  राष्ट्रीय  अर  उपलब्ध  मंचों  यह  उद्घोषणा  करते  रहते  हैं  कि  हमारा  एक  धमं  निरपे
 है  |  यदि  हम  अल्पसंख्यक  समदायों  की  aTaATAT  ale  संवेदनशीलता  का  नहीं  रख  सकते  हम

 यह  कसे  सुनिश्चित  कर  सकते  हे  कि  धर्म  निरपक्षता  हमारे  राष्ट  को  wer  ea  बने  ।  में  अल्पसंख्यक-प्रायोग  के  गठन

 का  रेवागत  करता  न्य श ||
 परन्तु  मुझे  खद  है  कि  सरकार  ऐसे  कदम  नहीं  उठा  सकी  मुझे  @qaz है  कि  सरकार  ने

 श्रायोग  जिसने  श्रलीगढ़ क  सांप्रदायिक  दंगों  की  जांच  की  की  सिफारिशों  को  faatfaa  करने  की  चेष्टा  नहीं  की

 इस  आयोग  की  एक  विशेष  सिफारिश  अलीगढ़  afer  विश्वविद्यालय  के  बारे  में  थी  मेरा  सुझाव

 है  कि  सरकार  को  इस  महान  संस्था  क
 ~

 दिन-प्रति-दिन  के  mat  में  अनावश्यक  बाधाएं  नहीं  डालनी

 चाहिए  ।  और न  अधिक  हस्ताक्षेप  करना  चाहिए  ।  में  ब्राने  के  बाद  शिक्षा  मंत्री  ने  सभा  को  श्राश्वासन

 दिया  था  कि  वह  इस  विश्वविद्यालय  के  अधिनियम  में  संशोधन  करके  इसे  की  संस्था  का  दर्जा

 दिलाएंगे  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  को  राजनीतिक  खिलबाड़  का  विषय  नहीं  बनने  देना  हम

 हर  बात में  चाहे  ये  शिक्षा  से  संबद्ध  राजनीतिक  से  हो  अ्रथवा  बेरोजगारी  पिछड़ेपन से  श्रल्प-संख्यकों  के

 व्यक्तियों  से  सम्बद्ध  राजनीति का  प्रवेश  कर  रहें हैं  |  सरकार  की  हमारे  देश  के  मुसलमानों  की  शेक्षणिक श्र
 सांस्क्र

 तिक
 को  सम्मान देना  चाहिए  ।

 1965  में  तदकालीन  शिक्षा  मंत्ीਂ  श्री  छगला  ने  aces  मुस्लिम

 विश्वविद्यालय  afafaar  में  संशोधन  किया  सात  वर्ष  पश्चात  उस  समय  के  शिक्षा  मंत्री  श्री  रल  हसन  ने  afufaar
 में  व्यापक  संशोधन  करके  श्रलीगढ़  मूस्लिम  विश्वविद्यालय  को  भारत  सरकार  की  संस्था  बनाया  |  अल्प  संख्यकों  क

 gan  श्रस्तिरव  की  श्राकांक्षा  के  साथ  यह  एक  उपहास  था  ।  श्रब  उस  के  सात  धज  पश्चात  हमें  alts  मुस्लोम

 ee  ae
 विश्वविद्यालय  को  अल्पसंख्यक  की

 संस्था  का  दर्जा  दिला  कर  उनके  साथ  श्रन्याय  को  समाप्त  करना  चाहिए  |

 *तमिल  में  दिये  गये  भाषण  के  अंग्रेजी  श्रनवाद  का  हिन्दी  रूपान्तरण  |

 212



 30  1901  )  मुस्लिम  fag

 यदि  हम  weTMeray BY Waza को  श्रत्यन्त  भ्रपेक्षित  सुरक्षा  तथा  इस  बार  में  अश्वश्त  करना  चाहते  हैं  कि  बहुमत  उन्हें  हड़प
 नहीं  तो  उनकी  उच्च  शिक्षा  संस्था  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  को  इस  विशेष  संशोधन  द्वारा  अल्प  yerTat

 की  संस्था  का  दर्जा  दिलाया  जाये  ||  मुलसमान  भाईयों  की  भावनाओं  का  श्रादर  करके  हम  अपना  आदर  करेंगे  ॥

 श्री
 तिवारो  +  सभापति  श्राज  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध में  एक

 महत्वपूर्ण  विघेयक पेश  feat  गया  है  ।  वैसे  मैं  इस  विधेयक की  WiIaqsTeRA  नहीं  समझता  था  क्योंकि  सरकार  की  तरफ से  एक

 विस्तत  विधेयक  श्रलीगढ  मुल्लिम  विश्वविद्यालय  के  सम्बन्ध  में  प्रा  गया  है  ake  1977  के  चुनाव  में  जनता  पार्टी  ने  देश

 के  जो  neem मुलसमान  उनसे  यह  वायदा  किया  था  कि  जो  कांग्रेस  सरकार  ढारा  1965  ate  1972 के
 aay  के  जरिये  जिस  प्रकार  से  acing  विश्वविद्यालय  के  चरित्र  और  उसकी  स्वायत्तता  को  श्राघात  पहुंचाया  गयाँ

 है  हम  उसे  वापस  ale  उसके  भझ्नुरूप  बिल  तैयार  हो  गया  है  ।  यह  मैं  जरूर  कहूंगा  जैसा  कि  हमारे
 डा०

 रामजी

 सिंह  ने  कहा  है  कि  सरकार  की  तरफ  से  जल्दी  ही  इस  बिल  को  लाकर  पास  कराना  चाहिए  ।

 मेरा  सम्बन्ध  तो  इस  श्रलीगढ़  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  के  बील  से  1973  में  ही  हो  जाता  है  कयों  कि  मैं  इसके

 में  सत्याग्रह  भी  कर  चुका  हुँ  और  मैं  जेल  में  गया  हूं  ।  जब  1965 श्रौर  उसके  बाद  1972 में  यह  ama  लाये
 गये  जिसके  जरिये  विश्वपद्यालय  के  अन्दरूनी  मामलों  में  सरकारी  हस्तक्षेप  किया  उस  समय  देश  क  मुसलमानों

 के  मन  में  यह  शंका  फली  कि  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  में  सरकार  का  हस्तक्षेप  क्योंकि  जैसा  कि  तमाम  वक्‍्तात्रों  ने

 कहा  शौर  यह  सही  भी  है  कि  श्रलोगढ़  विश्वविद्यालय  के  साथ  श्रपने  देश  के  मुसलमानों  की  भावनाएं  जुड़ी  हुई  हैं

 are  मकसद  भी  सर  सैयद  साहब का  यही  वह  चाहते  थे  कि  देश  के  मूसलमानों  में  नई  विज्ञान  को  तालिम

 नई  टेक्नालाजी  की  तालीम  और  जो  दुनिया  का  ज्ञान  उसकी  उन्हें  शिक्षा  मिले  ।  केवल  मदरसे  को  तालीम  से  या

 कंवल  कुरान  की  aaa  से  वह  न  तो  राष्ट्रीय  धारा  में  प्रा  सकते  हैं  पौर  न  देश  की  प्रगति  में  सहायक  हों  सकते  हैं  ।

 झ्ौर  जो
 श्रावश्यकता  उसको  भी  पूरा  नहीं  कर  सकते  हैं  ।  इसी  दृष्टि  को  रखकर  इस  विश्वविद्यालय

 की
 स्थापना

 की  aaa  को  गई  श्रौर उस  के  बाद  यह  सही  भी  है  कि  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  की  ara  देश  के  विकास  म  राष्ट्रीय

 श्रान्दोलन  में  पर  हर  क्षेत्र  में  wot  एक  भमिका  रही  हैं  ।  मं  यह  मानने  को  तैयार  नहीं  हूं  कि  ag  केवल
 क

 लिए  ही  सीमित  रहा  क्योंकि  जो  Fa  रिपोर्ट  देखने  को  मिली  उसके  मुताबिक  पहला  प्रेज्येएट  वहां का
 एक  हिन्दू  ही  था  ।  are  भी  sect  तादाद  में  वहां  हिन्द  विद्यार्थी  पढ़ते  ला०  श्रमरताथ  जैसे  खिलाड़ी  भी  वहां  पर

 हुए  हें  ate  दूसरे  लोग  भी  तरक्की  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  यह  बात  जरूर  मन  में  खटकती  है  कि  हमारे  विध्वविद्यालय  का

 जो  स्वरूप  वह  ग्राज  कसा  हो  उसकी  स्वायत्तता  के  बारे  में  सरकार  का  नज़रिया  केसा  हो  ।

 matte  जिसके  सध  देश  के  मुसलमानों  की  भावनाओं  सम्बन्ध  उसके  बारे  में  हमकों  यह  जरूर

 विचार  करना  होगा  कि  हम  उस  fasafaaraa  के  que  किरदार  को  कायम  रखें  श्रौर  इसमें  कोई  शक  नहीं  हैं  ae  यह

 बहुस  का  भी  विष्य  नहीं  है  कि  मुस्लिम  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  करने  में  सर  सैयद  साहब  ने  उस  समय  के

 का  सहयोग  तमाम  मूसलमानों  ने  उस  में  दान  जमीन  दी  अर  पैसा  जो  शर्तें  दी  उनकों  पुरा  किया

 की  स्थापना झौर  उनके  मन  जेसा  सर  सैयद  साहब  ने  कहा  कि  मैं  ऐसे  मुस्लोम  WlITKsS  ate  मुस्लिम  केम्बरिज

 करना  चाहता  यह  भावना  थो  ।  ग्गर  इस  मकसद  से  wa  विश्वविद्यालय  की  स्थापना  को  गई  थो  तो  इसके  विकास

 में  श्रौर  इसकी  तरक्की  में  सरकार  े  तरफ  से  जितनी  भो  मदद  दनो  जितना  भी  वातावरण  पदा

 करने  की  कोशिश  की  जानी  चाहिए  ।

 झाज  माइनोरिटीज  के  मन  में  जो  दहशद  उसको  हमें  दूर  करना  पड़ेगा  और  झपने  मनसुबे  श्रपती  ईमानदारी

 हमें  प्रदर्शित  करनी  पड़ेगी  कि  ag  जनता  सरकार  अ्रपत  वायदे  पर  दढ़  है  श्रौर  डो  उस  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  का  किरदार

 उसको  कायम  बयोंकि  उससे  झपने  देश  के  मुसलमानों  का  सम्बन्ध  उनकी  का  विकास  उतकों  जो

 faararit  उसका  श्रथ्ययन  हो  और  भी  तमाम  इस  प्रकार  के  शोध  हों  ।  श्रगर  ग्रलोगढ़  यूनिवर्सिटी  में  vai  होता  तो

 हम  संसार  के  मुस्लिम  देशों  के  साध  भी  श्रच्छे  सम्बन्ध  रख  सकते  क्योंकि  तक्षशिला  श्र  नालंदा  की  तरह  यह  faaa-

 विद्यालय  भी  एक  इन्सानी  बिरादरी  श्रौर  नये  ज्ञानका  केल  होगा--प्राज  भी  बनारस  विश्वविद्यालय  जड़ां  दुनियां

 के  तमाम  हिस्सों  से  विद्यार्थी  आ  कर  पढ़ते  थे  ।  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  में  भी  दुनिया  के  तमाम  हिस्सों  से

 छात्र  at  कर  पढ़ते हैं  ।  लेकिन  अगर  हम  उसका  स्तर  र  ऊंचा  वहां के  वातावरण  कों

 ate  स्वस्थ  बनाये  श्रौर  उसके  पुराने  किरदार  को  बदस्तुर  तो  काफो  लोग  बाहर  से  ar  कर  पढ़ेंगे उससे  हमारे

 miter  सम्बन्ध  भो  अ्रच्छ  शौर  हम  जिस  मिलो-जुली  संस्कृति  को  देश  में  वैदा  करना  चाहते  उसको  पैदा  करने  में

 सहलियत  बढ़ावा  मिलेगा  ।  यह  कंबल  एक  कम्यूमिटी  या  किसी  विशष  वर्ग  का  प्रश्न  नहीं  है  ।  यह  एक  राष्ट्रीय
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 20  1979 मुस्लिम  fade

 [ett  बजमषण ्  लियारी

 हित  की  ब।त  है  ।  इस  लिए  मैं  इस  बिल  की  भावना  से  पूर्णतया  हूं  कि  इस  विश्वविद्यालय  के  स्वीयत्तता

 आर  आज़ादी  को  बदस्टूर  कायम  रखना  चाहिए  ।

 सरकार  स्वयं  नत  बिल  ला  चुकी  है  a  चाहूंगा  कि  वहू  बिल  इसी  सत्र  में  पास  किया
 जाए  ।  वह  जिल

 समपुरण  देश  के  श्रल्पसंख्याकों  की  भावना  की  कड  और  इज्जत  करेगा  शर  उनके  सन  में  यह  विश्वास  तद  कि  उनकी

 arama  का  श्रादर  किया  जायेगा  ate  उनके  हित  और  उनकी  तहजीय  महफूज  रहेंगे  ।

 ह श्री  पी०  शिवशंकर  )  में  इस  विधेयक  का  पूर  दिल  से  समथन  करता  हूँ
 ।

 इस  विधेयक की  दो  प्रमुख

 विशेषताएं  हैं  ।  इसका  भावनात्मक  पहलू है
 श्रौर  दूसरा  इस  में  निहित  कानूनी  पहलू  है  ।

 मैं
 निवेदन  करना

 हूँ
 कि  aceite  मूस्लिम  विश्वविद्यालय  का  पूर्वे  रूप  मोहम्मदन  ऐंगलो  का  श्रोरयेन्टेल  कालेज  श्रलीगढ़

 था
 ।  उक्त

 संस्था  सोसाइटीज  1660  के  wee  पंजीकृत संस्था  थी  ।  ग्रलीगढ़  मूस्लिम  विश्वविद्यालय  श्रघिनियम
 1920

 के
 अधीन  सोसाइटियों  को  aq  भ्र  गया  तथा  सारी  सम्पत्तियां  इस  अधिनियम  के  ania  निर्मित  .  fancy al को
 स्थानान्तरित कर  गई  ।  यह  घटना  संविधान  बनने से  बहुत  पहले की  इसलिए  में  चाहता हूँ

 कि  जो

 सौसाइटियां  1920  ga  विद्यमान  थी  उन्हें  पुनः  चालू  किया  जाये  ताकि  वे  अपना  मौलिक  श्रधिकारों  का  दावा

 कर  सकें  ।  मैं  इस  पहलू  को  कुछ  बाद  में  लूंगा  ।  मेरा  निवेदन है  कि  1920  को  अधिनियम जोकि
 संविधान  से  पहले

 पारित  gar  जोकि  श्रल्मसंड्यक  संस्था  के  रूप  में  fazafaaraa & afeaca at के  अस्तित्व  को  पुरी  तरह  नकारता  है  क्योकि  उस  समय

 aerderay ay को  सौलिक  श्रधिकार  प्रदत्त  नहीं  थे

 यह  भली  प्रकार  विदित  है  कि  हम  इस  देश  के  लिए  धर्म  लोकतन्त्रीय  गणराज्य  चाहते हैं
 ।

 हम
 इस  देश

 की  सामाजिक  व्यवस्था  को  धर्म-निर्ेक्षता  पर  आधारित  करना  चाहते  संविधान  ae  उद्देश्य  इसी  उद्देश्य  को  प्राप्त  करना  है  ।

 संविधान  निर्माताओं  ने  इसी  उद्देश्य  के  लिए  संविधा न  में  विभिन्न  व्यवस्थाएं  की  हैं  ताकि  धरमं-निर्पेक्षता  वास्तविक रुप
 से  झा  सके  |

 इसी  उद्देश्य  से  ग्रनुच्छेद  25  को  संविधान  में  सम्मिलित  किया  गया  ताकि  लोग  ग्रपनी  इच्छानुसार  धर्म  का  म्रतुकरण  सकें  |

 25  से  28  का  सबन्ध  धार्मिक  स्वतंत्रता  से  है  ।  ये  भ्रल्प  संख्यकों  तथा  अन्य  व्यक्तियों  के
 का

 संरक्षण  करता  है  जिससे  कि  लोग  इच्छानुसार  TA  का  पालन  तथा  मनचाहा  उपासना  का  माध्यम  अपना  सकें  |

 च्छेद
 29

 शौर  30  का  संबंध  संस्कृति  से  है  तथा  इसके  TAT  अल्प  संख्यकों  की  शिक्षा  संस्थाश्रों  की
 स्थापना  का

 अधिकार  दिया  गया  है  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  विशेष  संशोधन  क्यों  लाया  गया  ।  मेर  मित्रों  ने  किया  है  कि  asi  श्राशा  के  मामल

 में
 उच्चतम  न्यायालय  के  निर्णय  से  यह  स्थिति  पैदा  हुई  ।  निर्णय  को  देखने  से  यह  स्पष्ट  होता  है  कि  श्रजीज  श्राशा  के  मामले  में

 अलीगढ़  मूस्लिम  विश्वविद्यालय  ग्रधिनियम  1965  को  चुनौति  दी  गई  थी  ।  तब  यह  प्रश्न  रिट  अपील  द्वारा
 गया  कया  30  (1)  के  अतगत  यह  संस्था  ग्रल्पमतों  द्वारा  स्थापित  की  गई  थी  इस  उन्हें  इसके

 संचालक का  अ्रधिकार  है  ।

 उच्चतम  न्यायालय के  समक्ष यहीं  समस्या  आई  है  ।

 जेसा
 कि

 में  पहलें बता  चुका  हूँ  खेद का  विषय है  कि  1920  के  अधिनियम  ने  श्रल्पमत  द्वारा  स्थापित  इस  संख्या की
 संरचना  को  पूरी  तरह  बदल  दिया  श्रल्प  संख्यक  समुदायों  को  अपनी  संस्थाए  स्थापित  करने  का  सांवेधानिक  अधिकार
 और

 उन्हें  यह  मौलिक  झधिकार है  कि  वे  प्रपनी  संस्थाएं स्थापित  कर  सके  तथा  उनका  प्रशासन चला  सकें  ।  इउ  मंदभ  में
 उच्चतम  न्यायालय  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  तथा  उच्चतम  न्यायालय ने  3  कारण  बताये  कि  यह  संरक्षण  संविधान  के

 अनुच्छेद  30  (1)  के  श्रंतगंत  नहीं  ्राता  है  ।  उनके  न्  का  प्रथम  अधार  यह  था

 1920  की  धारा  (6)  के  wie  विश्वविद्यालय  द्वारा  प्रदत्त  उपाधियां  सरकार  द्वारा  स्वीकृत

 इससे  यह  aa  निकलता  है  कि  अलीगढ़  विश्वविद्यालय  जब  स्थापित  हा  तब  ae  अल्पसंख्यकों  द्वारा  स्थापित  नहीं  art

 निवेदन  है  कि  उच्चतम  न्यायालय के
 निणंय

 के
 विरुद्ध

 बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  उच्च्

 न्यायालय  का  निर्णय  तदकालीन  कानून  के  ग्तसार ्  था  शौर  रहेंगा  ।  1920  के  अधिनियम  पर  ध्यान  देते  हुए कि  oer
 संख्यक  समुदाय  यह  wae Tet नहीं  कर  सकते  कि  उनकी  उपाधियों  को  सरकार  मान्यता दे

 मेरा
 इस

 बारे
 में

 उच्चतम  न्यायालय
 से

 मत  बेभिन्य
 है

 ।
 यह  प्रश्न  व्यक्तिगत  राय  का  है  ।  न्यायालय  ने  निर्णय  दिया  है

 अतएव  हमें  उसे  स्वीकार  करना  चाहिए ।  परन्तु  मं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  net  संख्यक  सरकार  से  उपाधियों को  मान्यता
 देने  की

 क्यो  नहीं  कर  सकते  परन्तु  उच्चतम  न्यायालय  ने  इसी  श्राधार  पर  aq  तक॑  दिये  हैं  ।  मेरी  राय  में  यह
 gatagt  है  ।
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 1901  अलिगढ़  मस्लिम  विश्वविद्यालय  frre

 गए
 एएएएाडन

 उच्चतम न्यायालय  ने  दूसरा  rae  ईस्टेन्लिशमैंट  शब्द  की  व्याख्या  के  ग्राधार  पर  दिया  हैं  |  विभिन्न  शब्दकोशो ंमें

 गई  उसकी  परिभाषाओं का  अध्ययन  किया  गया  है  और इस  Wat
 में  इसका  रथे  है  में  लाना

 जहां  तक
 तो

 तरह  ठीक  अल्पसंख्यको  को  पुरा  श्रधिकार है  कि  वे  किसी भी  संस्था  को  श्रस्तित्व में  लायें
 ।  वे  इसे  सींच

 कर
 बड़ा  कर  सकत है  ताकि यह  संस्था  समाज  को  लाभान्वित कर  सके

 तीसरा  ग्राघार यह यह यह  दिया  गया है  ।  1920  के  अधिनियम की  घारा  23  के  अधीन  विश्वविद्यालय के  उच्च  उच्चतम

 प्रशासनिक  निकाय  कोर्ट में  केवल  मुसलमान ही  1920  के
 ग्रधिनियम  विशेषता  विजीटर  atte  के  वारे  में

 उप

 बन्धों  से  प्रकट  होता  है  कि  विश्वविद्यालय  का  प्रबन्ध  मुस्लिम  समुदाय  को  नहीं  सौंपा  गया  था  ।  यह  संविधान  के

 30(1)  के  झ्रंतगंत  नहीं  हैं  ।  अनुच्छेद  30  (1)  के  महत्वपूर्ण  शब्द  है  करना  तथा  संचालन करना

 अल्पसंख्यकों को  संस्था  की  स्थापना  करने  तथा  उनका  संचालन  करने  का  घिकार  है  |  अल्पसंख्यकों को  शिक्षा  संस्थाएं

 स्थापित करने  का  श्रधिकार  है  ।  यह  इसका  पहला भाग  है  ।  तब  1974  में  उच्चतम  ग्यायालय  के  9  न्यायाधीशों ने  सेंट

 जिवियर के  मामले  में  मत  व्यक्त  किया था  कि  इस  देश  में  श्रल्पसंख्यकों  को  अपनी  इच्छानसार  संस्थाञ्मों  की  स्थापना  करनें  तथा

 उनका  सचालन  करन  का  जन्मसिद्ध  प्रधिकार है  ।  उच्चतम  न्यायालय  केरल  शिक्षा  विधेयक  पर  अनच्छद  143

 व्यक्त  राय  से  लकर कि  प्रशासन  के  मामले  में  सरकार  केवल  उसे  विनियमित कर  सकती  है  ।  यदि  विनियमन द्वारा

 प्रशासन को  हाथ  में  लिया  जाता  है  तो  यह  aa उस  सीमा  तक  गेर-काननी  अल्पसंख्यकों  संस्थाओं  के

 प्रशासन  के  afaare  को  सरकार  के  विनियमन  के  भ्रधिकार  से  विभेद  किये  जाने  की  है  ।  सरकार  द्वारा  गलत

 fafaaaay  का  उच्चतम  न्यायालय  द्वारा  1959  से  1978  के  वर्तमान  निर्णय  तक  निरन्तर  खण्डन  किया  जाता  रहा  है  ।

 विधेयक  द्वारा
 धारा  2(  1)  का  महत्वपूर्ण  संशोधन  लाने  की  चेष्टा  को  गई  है  ताकि  aerators संरचना  को

 बहाल  किया  जा  जिसमें  कहा  गया  है  विश्वविद्यालय  का  क ने  हं  उनकी  इच्छानुसार  स्थापित  भारत  क  मसलमानों

 द्वारा  स्थापित  संस्था  जिसका  मूल  Marsa  ए  श्रोरियन्टल  कालेज  में  था  ।  तथा  जिसे  बाद  में  श्रलीगढ़ ca  स्लिम
 विद्यालय  अधिनियम  में  सम्मिलित  ्रभिष्राय  यह  है  कि  इस  बात  को  स्वीकार  किया  जाये  कि  यह  भ्रल्पसंख्यकों

 की  संस्था  एक  बार  कानूनी  स्वीकृति  मिल  जाती  है  तब  बाकि  बातें  जेसे  उन्हें  इसक  प्रशासन  चलाने  का  afaare  होगा  ।

 में  इस  विधेयक  पर  माननीय  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  विचारों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  ।  एक  बार  यह  विधेयक  पारित

 हो  जाता  है  तब  सरकार  कोई  भी  ऐसा  उपबन्ध  करें  जिसे  सस्थां  के  प्रशासन  में  हस्ताक्षेप  माना  जा  संविधान  के

 च्छेद 30  (1)  का
 उल्लंघन  माना  जायेगा  |  इसलिए मेरा  निवेदन है  कि  इस  विधेयक के  पारित  होने  पर  wea  fara  की

 WlaM Ha>l  नहीं  रहेंगो  शेष  बातें  न्यायालय पर  छोडी  जा  सकती  हैं  ।  एक  बार  यह  स्वीकार  करने  पर  कि  यह  प्रल्प

 संख्यक  संस्था  ज़ो  घोषणा  कि  संशोधन  में  की  गई  शेष  बातें  कि  सरकार  किस  प्रकार  से  विनियमन  करती  क्या  वह

 विनियमन  ही  करती है  maar  प्रशासन  में  भी  हस्ताशेप  करती है  ,  यह  मामला  निश्चय  ही  न्याय  पलिका  पर  छोड़ा  जायेगा  ।

 श्रल्पसंख्यकों  क  किसी  भी  ग्रधिका  र  में  हस्ताक्षेप  को  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यायालय  संविधान  अनुच्छेद  30

 (1)  के  अंतर्गत  रद  कर  देगा  ।  झपना  भाषण  समाप्त  करने  से  qa  में  निवेदन करना  चाहता  हूँ
 कि  अनुच्छेद  30  के  श्रधीन

 अधिकारों  का  जो  कि  अल्प-संख्यकों  को  उपलब्ध  हैं  उन्हें  मुख्य  न्यायाधोश  श्री  एस०  lo  दास  द्वारा  केरल  शिक्षा  विधेयक ~
 के  मामले  में  व्यक्त  निम्न  राय से  afera  Teal  तरह  नहीं  किया  जा  सकता

 तक  संविधान  अपन  रुप  में  उसमें  संशोधन  नहीं  किया  पह qe  न्यायालय  का  कतब्य है है  कि  मौलिक

 अधिकारों जो  कि  अल्प  संख्यकों  जो  कि  हमारे  ही  लोग  जो  दिये  गये  उनका  संरक्षण  करें  ।  युगों से  विविध
 संस्कृतियो ंके  लोग  मुगल  इस  महान  देश  में  ae  तथा

 रसी
 का  अंग  बन

 गये  ।  भारत  की  श्रेष्ठ  परम्परा निम्न  श्रेष्ट  पंक्तियों  में  निहित  हैं  :
 rvs  रूपी  मानवता  के  इस  महान  सागर  से  किसी  को  भी  बाहर  नहीं  निकाला  जायेगा  ।

 > वास्तव  म  भारत  न  झपने  राष्ट्रगान  में  निहित  निम्न  सन्देश  विश्व  को  भेजा  दे

 जन  गण  मन  अधिनायक  जय  हे  भारत  भाग्य  विधाता

 पंजाब  सिन्ध  ग  जरात  मराठा  sae  उत्कल  बंगा
 *  ok  *

 तब  शुभ  झ्ाशिश  तव  शभ  नामे  जागे

 उच्छल  जलघि  तरंगा  |

 जय  1  जय ३  ।  भारत  भाग्य  विधाता  ।

 संविधान निर्मा  ताझों  के  संविधान  के  अन  ~ Oot  31  (1)  के  बारे  में  जो  कुछ  सोचा  यह यह  अत्यन्त  श्रेष्ठ  प्रककटीकरण है  |
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 we  की  चर्चा  20  197%

 लल

 [sit  पी०  शिवशंकर  ]

 मेरा  निवेदन  है  कि  सेट  जिवियर  के  मामले  में  उच्चतम न्यायालय ने  प्रनुच्छेद  30  (1)  का  निम्न  क्रथ  लिया
 :

 | ह  30  (1)  द्वारा  प्रदत्त  afpatz  वास्तविक  एवं  प्रभावी  हैं  ।

 ऐसे  शिकारों  का  विनियमों  द्वारा  हनन  किए  जानें  की  अनुमति  नहीं  दी  जा  सकती  गी

 इसलिएं  मेरा  निवेदन है  कि  इस  विधेयक  द्वारा  एक  बार  यह  घोषणा  किये  जाने  के  बाद  क्रि  इस  संस्था  की  संरचना

 संख्यक  है  तथा
 इसकी  स्थापना  श्रत्पसंख्यकों द्वारा  की  गई  अरन्य  बाने  ही  जाती  श्रनुच्छेद  30

 में  निहित
 अधिकारों

 का  किसी  के  are  दिये  जाने  का  प्रश्न  qe  है  ।  उक्त  घोषणा  मात्र  से  ही  यह  सं  विधा  निक  श्रधिकार  ara हो
 जातें  है  !

 इस श्रोर  क  मेरे  fret  ने सरकार  दारा रखे  जाने  वाले  fagan  की  चर्चा  की  है  परन्तु  मेरा  निवेदन है  एक  बार  इस
 संरचना

 कों
 स्वीकार  कर  लिया  जाता  है  तब  ak  किस  विधेयक  की  mlasapal Tay नहीं  है  ak  यदि  कीई  भी  विनियम  इन

 शक्तियों  का
 उल्लंघन  करता  है  तों  उसे  भ्रनुच्छेद  30  का  उल्लंघन  माना  जायेगा

 डा०
 रामजी  सिंह

 ने
 कुछ  पहलुझों  की  चर्चा  की  है  ।  विशेष  रुप से  उन्होंने कहा  है  कि  19204  ofufaaa A ara wa

 में  लाये  गये
 कानुन  से

 प्रकट
 किया  गया

 कि  इसमें कु  छ  भी  गलत  नहीं है  जैसा  कि  मैंने  बताया  कि  1920  के  कानुन  न  सोसाइटीज
 नियम  के  अतंत  पंजीकृत  सोसाइटियों को  पुर्णतः  समाप्त  कर  दिया  तर  मुझे  विश्वास  है  कि  यदि  1920  का  अधिनियम  न

 होता  तो  यह  संस्था  1950  के  बाद  अ्रत्पसंख्यक संस्था  होने  दावा कर  सकती  थी  श्रौर उस  स्थिति  में  विधेयक  श्नावश्यक
 होता  ।  इसलिए  हमें  इन प्रश्नों  पर  ध्यान  नहीं  देना  चाहिए  मेरा  निवेदन है  कि  पिछले  30  धज  में  श्रल्पसंख्यकों ने  बहुत
 कष्ट  सह  हम  राजनीतिज्ञों  ने  उन्हें  राष्ट्र  की  मुख्य  धारा  में  प्रविष्ट  नहीं  होने  दिया  ।  हम  उनका  उपयोग  स्वार्थपर्ण

 उद्दश्यों के  लिए  करते  रहे  ब् ह  यदि  श्रल्पसंख्यक नस  ofirarci  का  उपयोग  करेंगे  तो  देश  की  सम  द्धि  एवं  एकता  सुदृढ़
 र

 होगी  ।

 श्री  चित्त  बसु  विचारधीन  विधेयक  के  संबंध  में

 सभापति  महोदथ  :  श्राप  श्रपना  भाषण  बाद  में  जारी  रख  सकते  हूँ  ।  हम  ७५ ६१६2]  घंटे
 की

 चर्चा
 प्राम

 करेंगे
 ।

 BAY  घण्टे  Bl  चर्चा

 aaa  घाटी  के  fasta  की  योजना
 at  श्रजुंनसिह  भदौरिया  :  सभापति  संसदीय  इतिहास  में  यह  एक  संयोग  यह  एक  श्रनोखी  घटना

 है  संसदीय  इतिहास  में  जबकि[एक  प्रश्न  तीन  विभिन्‍न  रूपो  में  तीन  सप्ताह में  ती  न॑  बा  श्राया  है  ।  पहली  बार  जब  यह  सवाल

 सदन  में  ग्राया तो  इस  सवाल  को  देश  कें  पुलिस  मंत्रालय  या  गह  मंत्रालय  के  ays  करके  इसे  टालने  की  कोशिश
 की

 गई
 |  हमारा

 प्रश्न  सम्पूर्ण  चम्बल  घाटी  के  विकास  शर  उस  क्षेत्र  में  बहने  वाली  पांच  हिमालय  की  कोख  से  निकली

 राजस्थान  से  निकलने  वाली  चम्बल  झ्र  मध्य  प्रदेश  से  लिकलने  वाली  तीन  नदियां  पहुज  ate  सें  संबन्धित

 था
 ।  ये  पांच  नदियां  एक  ही  स्थान  पर  मिलती  संगम  करती  जिन  को  पंचनदा  कहते  हैँ  ।  पंजाब  में  सिर्फ  पांच

 नदिय

 बहती  हैं  ae  उत्तर
 प्रदेश  के  इटावा  जिले  में  ये  पांच  नदियां  एक  केन्द्र  पर  जुड़ती  मिलती  हैं  और  एक  संगम  बनाती

 इस  विकास  के  सवाल  को  ला  एण्ड  न्याय  और  व्यवस्था  का  सवाल  बता  कर  समाप्त  करने  की  कोशिश  की

 गई  लेकिन  मुझे  खुशी  है  कि  श्रध्यक्ष  जी  की  कोशिश  उन  के  हस्तक्षेप  से  इस  सवाल  को  गुह  मंत्रालय  की  हथिया  रबन्द  पुलिस

 के  दफतर से  निकाल  योजना  श्रायोग की  set  MoH  में  रखे  की  कोशिश  की  गई  ।  फिर से  यह  दूसरा  सवाल

 ठीक  एक  हप्ते के  बाद  28  माचं को  श्राया  ।  28  मार्च  को  हमारे  माननीय  राज्य  मंत्री ने  जो  उत्तर  वह
 तो

 उत्तर
 वही  देंगे  जो  ठंडी  अल्मारी  से  निकल  कर  योजना  श्रायोग से  झाएगा  ।  में  पहले  भी  कह  चुका  हूं  और  फिर

 क
 हना

 चाहता  हूं  कि  देश  का  योजना  श्रायोग  या  प्लानिंग  कमीशन  एक  सफेद  हाथी  है  श्रौर  इस  योजना  आयोग  में  सेवा  मुक्त

 होने  क  बाद
 जो  लोग  निष्क्रय  ite  साथ  ही  साथ  निस्तेज  afaarey  होते  उन  को  उन  के  पुराने  का  इनाम  दे

 कर  वहां  पर  बेठला  दिया  जाता  है  ।  उन  को  देश  की  श्राम  जनता  की  जिन्दगी  की  कोई  जानकारी  नहीं  रहती है  ।  उन्हीं

 लोगो  की  तरफ  से  स्वायल  कन्जेरवेशन का  सवाल  बना  कर  28  तारीख  को  जवाब  देने  की  कोशिश  की  गई  ।  कहां  यह

 गया कि  हम  5  वर्षो ंके  अन्दर  जमीन  को  हमवार कर  के  20  हजार  लोगो  को  काम  देंगे  लेकिन  इस  सवाल का  ज॑वाब  बनाने

 वाले
 यह  भूल  जाते  हैं  कि  झगर  5  वर्षों क  meat  लोगों  को  काम  देने  की  कोशिश  की  तो  अ्रगले  वालें  पांच  वर्षों

 क ग्रन्दर  20.0  हजार  लोग  वहां  दुर्घष  डाकुओं  की  गोलियों  के  शिकार  बना  दिये  जाएंगे  ।  मेरा  सवाल  स्सायल

 कन्जवंशन  से  ही  सम्बन्धित नहीं  है  ।  इतने  सालो  तक  से  जो  उजडा  ate  पिछड़ा  इलाका  उस  का  विकास  कैसे

 यह  सवाल  भी  था  लेकिन  इस  का  कोई  सही  उत्तर  न  दे  कर  दो  बारा  इस  को  टालने  की  कोशिश  की  गई  ।  तीसरी  बार

 ठीक  14  दिन के  बाद  cz  सवाल  11  woe  को  फिर  सें  सदन  में  जिस  का  उसर  भी  निराशाजनक  गया

 उस  उत्तर सें  उस  क्षेत्र  की  जनता  wie  उप  क्षेत्र  में  काम  करने  वाले जो  लोग  हैं  और  जो  निर्वाचित  लोक  सभा

 क  सदस्य
 हूँ  उन

 सभी  को
 aga  बड़ी  निराशा हुई  ।
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 36  1901  (sta)  आधे  ae  को  चर्चा
 लिलि  बना

 मैं  ay  के  माध्यम  से  सरकार  के  कानों  तक  यह  यह  खबर  पहुंचाना  चाहता  हूं  कि  यदि  यही  स्थिति

 >}
 वो  जिस  तरह  1907  में  उस  इलाके  मध्य  भारत  में  जो  हालत  पिंडारियों  की  वह  फिर  से  उस  इलाके  में  बनने  वाली

 ~~ तु  पिंडारियों  की  सी  स्थिति  aaa  वाली  हैं  यदि  सरकार  ने  इस  समुच  सवाल  को  ले  कर  उस  क  क  विकास  करने  का

 प्रयत्न  नहीं  किया  ।  इस  सवाल qt  मने  कहा कि  पन नभ  1907  में  वारन  हेस्टिंग  ने  ठीक  से  इस  का  ब्यौरा दिया  था  ।

 सभापति  जी  में  aoa  मध्यम  से  देश  के  सम्पूर्ण  वरिष्ठ  नतृत्व  झर  शासन  में  बेठ  हुए  सम्पूर्ण  वरिष्ठ  वर्तमान

 शासको  का  ध्यान  इस  तथ्य  की  तोर  अक्षित  करना  चाहता  हूं  कि  इस  महत्वपुण  राष्ट्रीय  समस्या  को  सफेद  हाथी  योजना

 कमीशन  को  सुपुर्द  कर  के  अपने  कतंव्य  की  इतिश्री  समझना  यह  राष्ट्र  हित  में  नहीं  होगा  ।  यह  सफेद

 हाथी  है--योजना  प्लानिंग  कमीशन  ।  जितने  भी  सेवा  मुक्त  और  afar  हिन  उच्च  नौकरशाह  होते  हैं  उन्हें

 ही  अपने  पुराने  भ्रष्टाचारों  के  लिये  पुरस्कार  दे  कर  योजना  आयोग  में  बेठा  दिया  जाता  है  ।  ऐसे  लोग  जिनको

 स्थिति  का  कोई  ज्ञान  जिन  का  देश  की  समस्याश्रों  स  कोई  लगाव  वे  समस्याओं  कया  तलाश  करेंगे  ?'

 चम्बल  का  प्रश्न  अज  देश  के  लिये  राष्ट्र का  गीत  है  ।  बिनों उस  क्षेत्र  के  विकास  के  देश  क  उस  बड़  हिस्स से
 जो  देश  के  मध्य  के  तीन  राज्यों  का  क्षेत्र  जो  देश  का  तीन  चौथाई  भाग  वहां  से  खुली  हिसा  श्रौर

 जंगलीपन  का  खात्मा  संभव  नहीं  है  ।  इस  हिसात्मक  मनोवत्ति  को  बेरोजगारों  को  काम  दे  अशिक्षितों  को  शिक्षा  दे

 संस्कारहीन  को  ने  संस्कार  यातायात  की  भ्रसुविधा  को  दूर  कर  के  उस  क्षेत्र  की  प्रतिवर्ष  नदियों  द्वारा  कटती

 हुई  मिट्टी  को  रोक  पंचनदे  पर  बांध  बना  सिंचाई  की  व्यवस्था  कर  भारी  बुलडोरों  से  जमीन  को  समतल

 नयी  सिंचाई  की  व्यवस्था  कत  से  कम  तीन  नई  रेल  लाइंन  उस  क्षेत्र  में  दे  कर  उबड़खाबड़  सैकड़ो  वर्षों  से  उपेक्षित  क्षेत्र

 को  एक  हरी-भरी  खुशहाली  दे  कर  उसका  सुन्दर  शांतिप्रिय  नागरिकों  की  घाटी  के  रूप  में  निर्माण  करें  ।

 सभापति  वहां  के  गरीर  भूखे  ate  बेकार  लोग  कब  तंक  दो  चक्कियों  के  पाट  के  बीच  में  पिसतें  रहेंगे

 एक  चक्की  का  पाट  वहां  का  निराश  पुलिस  द्वारा  बनाया  गया  बन्दूकधारी  डाकू  |  चक्की  का  दूसरा  पाट है  बंदूक
 और  संगीनधारी  डाकूओं  से  भी  बड़ा  डक  पूलिस  फोसं  ।

 चम्बल  के  क्षेत्र  में  साक्षरता  की  क्या  स्थिति  है  ?  org  ate  सदन  यह  जान  कर  श्राश्वयचकित  हो  जायगा कि  पूरे
 देश

 में  साक्षरता  29,  50  है  ।  इसमें  ग्रामीण  साक्षरता  ~ ah  22  प्रतिशत  है  ate  भ्रौरतों  में  साक्षरता  केवल  10  प्रतिशत है  |

 यह  पुरे  देश  की  स्थिति  लेकिन  चम्बल  के  इस  इलाके  में  कोटा  से  ले  कर  उत्तरप्रदेश  के  जालोन  बांदा

 ग्र  झांसी  के  बुन्देलखंड  क्षेत्र  में  साक्षरता  केवल  11  प्रतिशत  है  और  ग्रामीण  श्रंचल  में  नारी  जाति  साक्षरता  इतनी  चिंता

 ware है  जौ  कि  2.  5  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।  30  aul  तक  देश  की  स्वतंत्र  सरकार  ने  कुछ  नहीं  कांग्रेस  सरकार ने  जो
 कुछ  भो  वहां  पर  करनें  का  प्रयत्  में  बहुत  ही  भारी  मन  सभापति  जी  आपके  मध्यम  से  मंत्रियों  और  सरकार

 को  बताना  चाहता हूं  कि  उस  किये  हुए  को  यह  वर्तमान  सरकार  श्रौर  कम  करना  चाहती  है  ।

 सभापति  1969-70  उस  समय  भी  में  लोक  सभा  का  सदस्य  था  ।  केंन्द्रीय  सरकार  नें  72.50  लाख  रुपयें

 मध्यप्रदेश  ग्रौर  उत्तर  प्रदेश  में  उस  भयंकर  बीहड़  क्षेत्र  को  एक  दूसरे  से  जोड़ने  के  रोड  कम्घुनिकेशन  के

 सडकों  के  निर्माण  के  लिए  स्वीकृत  किया  था  ।  तत्कालीन  केन्द्रीय  सरकार  ने  यह  कर  के  कि  सड़कों  के  निर्माण

 झर  विकास  से  डाकुयों  के  प्रांतक  में  कुछ  कमी  होंगी  ।  70  से  लेकर  74  की  बनी  हुई  सड़कें  ग्राज॑  की  सरकार

 के  दो  वर्षों  के  कार्यकाल  के  लिये  फूट-फूट  कर  रो  = z)  बनी  ee  सड़के  बिना  मरम्मत  शर  देखभाल  के  टूट  रही  है  ।

 art  उन  सड़कों  की  देखभाल  हो  रही  है  श्रौर  न  मरम्मत  का  कोई  ख्याल  किया  जा  रहा  है  ।  जो  ग्रधबनी  हैं  वे

 सभो
 सड़कें  पत  भाग्य  के  लिये  रो  रही  है  ।  फूकचौरन  ts ड  जो  मध्य  प्रदेश  शौर  उत्तर  प्रदेश  के  बीच  में  वह  तो  gaat

 पड़ी  है
 ।  जो

 बनी  वह  भी  ee  रहीं  है  ।  मैं  ने  उम  सड़क  को  स्वयं  भी  देखा  है  ।

 सभावति  आज  जिस  क्षेत्र  को  चम्बल  घाटी  के  नाम  से  जाना  जाता  है  उसे  गुरिल्ला  शुद्ध  का  मानसिक  प्रशिक्षण

 इसी  ऐतिहासिक  पृष्ठभूमि  से  मिला  है  ।  जब  श्रराजकता  बढ़  गई  तो  लड़ाकू  जातियों  ने  श्रपनी  गुरिल्ला  लड़ाई  के  लिये  धन

 एकत्र  करने
 के  लिये  लूटपाट  शुरू  की  ।

 मुगल  साम्राज्य  के  पतन  के  बाद  frerfeay  ने  मध्य  भारत  के  इसी  क्षेत्र  में  ata  तंक  कायम  किया  ।  1907  में

 हेस्टिंग्स  ने  इसका  जिक्र  करते  हुए  एक  बहुत  ही  तफसील  से  ब्यौरा  fear  है  ।

 देश  के  इस  हिस्से  में  जब  जब  भयंकर  श्रकाल  प्राय  तो  वहां  के  लोगों  ने  श्रपने  क्षेत्र  से  बाहर  निकल
 कर  लूटपाट

 शुरू की
 ।  वहां  के  निवासी  चोरी  करने  को  हीन  और  डर्कती  को  साहसिक  काम  समझतें  हैं  उस  क्षेत्र में  राज

 भी

 स्वतंत्रता  के  30  वर्षों  के  पश्चात्‌  भी  जिसकी  लाठी  उसकी  भैंस  है  ।  उस  क्षेत्र  में  जहां  पर  गरीब  जनता  दुखी  है
 उन  में

 सरे  विशेष कर  हरिजन  तो  बिल्कुल  ही  बदतर  स्थिति  में  है  !
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 आधे  we  को  wat  20  1979

 ्श्रो  अर्जुनसिह  भदौरिया  ]

 सभापति  wat  तक  सामाजिक  arias  व्यवस्था  में  मौलिक  परिवतंन  नहीं  किया  जाता तब  तक  2,  4  दस्यु  दलों  का

 सफाया
 करने  से  कुछ  नहीं  निकलने  वाला  है  ।  चम्बल  घाटी  में  जब  तक  झ्रशिक्षा  और  बे  रोजगारी  है  तब  तक  चम्बल

 का

 aa
 इसी  प्रकार  से  धघकता  रहेंगा  ।  अब  उत्तर  मध्य  प्रदेश  शौर  राजस्थान  की  ty  मान  सरकारों  ने  डाकू

 समस्या

 पर  सोचना  ही
 बंद

 कर  दिया  ।  sala  सरकार  भी  चम्बल  घाटी  की  समस्या  की  कानून  श्रौर  व्यवस्था  की  निगाह  से
 ही  देखती  यह  सोचकर  पुलिस  की  संख्या में  मनमाने  ढंग  से  वृद्धि  की  जा  रही  है  ।  पुलिस  को  जितना  ज्यादा  अधिकार
 दिया  जा

 रहा  है  उतनी  afte  वह  जंगली  श्रौर  निरंकुश  होती  जा  रही  है  ।

 सभापति  चम्बल
 घाटी  की  भौगोलिक  स्थिति  ही  कुछ  ऐसी  है

 कि
 वहां  डाकुओं  के  लिये  श्रपने  को  छुपायें  रखना

 बहुत  ्रासान है है
 ।  सैंध  अर  श्रनेकों  सहायक  नदियों  से  fire  उत्तरी  सिर  पर  भयावह  बीहड़

 हैं
 तो

 दूसरी  तरफ  गुना  ate  इलाके  में  भारी  घनघोर  जंगल  है  ।  उस  क्षेत्र  की  जमीन
 पर

 श्रावादी  का  देबाव
 के  कारण  श्रत्यपघिक  बढ़ता  जाता  है  ।  उस  क्षेत्र  का  प्रमुख  व्यवसाय  जो  पशुपालन  था  उसे

 सरकार  के  जंगल  विभाग ने  लगभग  चौपट  कर  fear  हैं  नदियों  के  किनार  यह  पुरा  क्षेत्र  सरकार  की  जन  विरोधी
 नीतियों  के  कारण  दिन  दिन  उजड़ता  जा  सरकार  का  जो  कुछ  भी  वहां  पर  जमीन  को  बुलडोजरों

 ढारा  समतल  करने
 और

 भूमि  को  ग उन ष योग्य ढ. "९  बनाने
 का

 काम  है  बहू  केवल
 प्रचार  मात्र  ही  हैं  ।  9-  3-79  को  यू०एन  oMTEo

 के  संवादाता के  श्रनुसार  पिछले  20  वर्षों में  1  लाख  20
 हजार  हक्टेयर

 tare  में  से  केवल  1600  हेक्टेयर
 में  भूमि  को

 समतल  किया  गया  है  ।  भूमि  को  समतल करने  का  भी  7  हैक्टेयर पर  2,000  आता है  जिसे  छोटा  किसान
 या  भूमिहीन  लोग  खर्च  कर  के  जमीन  नहीं  खरीद  सकते  ।  इस  लिए  जो  किया  गया  वहू  कटता  जा  रहा  है  ।  बरबादी

 का  इससे  बड़ा  उदाहरण  तर  कया  हो  सकता है  ?

 उस  झभावग्रस्त  क्षेत्र  में  जितने  भी  area  होते  हैं  उसकी  तीन  चौथाई  जिम्मेदा रो  वहां  की  पुलिस  पर  पुलिस  का  उस

 क्षेत्र
 क ेनिवासियो ंके  साथ  व्यवहार  facgaset  प्रकार  से  ही  है  जिस  प्रकार  शिकारी  लोग  जंगली  जीव  जन्तुओं  के  साथ  करते

 हे  ।
 इसीलिये

 एक
 समपंण

 के
 बाद  दूसरा  समपंण,और  हर  समपं

 ण
 के

 बद  नये  डाकुओं के  पहले  से  अधिक  भयंकर  गैंग  बढ़ते  चले
 जा  रहे  प्रार्ज

 उससे  afore  समय  यहां  पर  फिर  पैदा  हो  चुके  हू ंजितनोंने  लोक  नायक के  सामने  समपंण  किया
 ॥

 जब  तक  सरकार  समाज  अपराधियों  के  मन  में  यह  विश्व।स  क परदा  नहीं  कर  देती  कि  उनके  अपराधों  के  कारणों

 को  तलाश  कर  क  दूर  किया
 जाये  अगर  कुछ  अज्ञा नव  अपराध  हो  भी  गया  हो  तो  उनको  सहानुभूति  रखते  हुए  अपने  में

 सुधार  क  लिये  ही  दन्डित  किया  जायेगा  शर  दंड  भोग  के  बाद  उन्हें  एक  अ्रौसत  नागरिक  के  रूप  में  ही  समाज  में  लिया

 जायगा  ।  यह  नहीं  होगा  कि  किसी  यू  वक  से  एक  बार  भूल  से  गलती  होने  पर  पुलिस  के  अपराधपूर्ण रजिस्टर  में  एक
 बार  नाम  दर्ज  हो  जाने  से  उसका  नाम  ada  के  लिये  अपराध  सूची में  लिख  लिया  जाएग  |  यदि  समाज  श्रौर  शासन  उस

 क्षेत्र  को  भूल  समस्याओं  को  समझ  कर  उनका  संभव  समाधान  ग्रगर  करें  तो  अपराधों  में  कमी  हो  सकती  है  यह  बात

 बहुत  ही  विश्वास  के  साथ  चम्बल  घाटी  के  उ  स  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  कह  सकता हूं  ।  पुलिस  यदि  समाज  के  प्रतिनिधियों

 की  द

 से  काम  करे श्रौर  उसका  मूल  लक्ष्य  प्रपराधों  की  रॉक  थाम  श्रौर  कमी  mare  तो  बहुत  कुछ  अ्रपराध  रुक  सकता
 |  पुलिस  यह  सोचती  है  कि  यदि  अ्रपराधों  में  कमी  होगी  तो  उनका  धंदा  रूक  जायेगा  ।  पलिस  को  tara  इसी  में

 ह

 ;

 और  जितने  ofan  अपराध  बढ़ेंगे  उतनी  अधिक  उनकी  आमदनी  बढ़ेगी  |

 में  यहां  पर  डाकुओं  के  नाम  का  कोई  जिक्र  न  करके  उन्हें  इतिहास  पुरूष नहीं  बनाना  चाहता  ।  में  कुछ  अब  सुझाव
 ना  चाहता हूं  ।

 ]  इस  उपेक्षा की  नीति  की  तरफ  सरकार  का  फिर  से  ध्यान  श्राकर्षित  कर  रहा  हूं  ।  झ्रावागमन के  साधनों  के

 लिये  जो  भी  घन  विश्व बैंक  ato  fo  fo  सी०  यूरोपीय  इकोनामिक  कम्युनिटी  से  जो  भी  सहायता  चली  झरा  रही  है
 उसे  भरपूर  उस

 क्षेत्र  में  खच  किया  जाय  ।  राज्य  सरकारें प्रगर  खर्च  न  करें  तो  केन्द्रीय  सरकार  इस  पर  ध्यान  ् नज  1
 2.  विश्व

 बैंक  की  तरफ  से  qaqa  पर  जहां  पांच  नदियों का  संगम  है  वहां  पर  जो  बांध  के  लिये  600  करोड़
 करीब  करीब  मन्जूर  जिसका पर्व  gar  उसका  पता  नहीं  चल  रहा  है  कि  उस

 पर
 क्या  हो  रहा  है  ।

 उस
 काम  को  शीघ्र  पूरा  किया  जाय  ।

 इसके  व्यय  करने  की  जिम्मेदारी  ९ श्स्प्रि  oe  डाली  जाये  ।  केवल  17  करोड़  रुपयों
 ही  श्रभी  तक  खर्च  हो  पाया  बह  भी  निरूदेश्य

 और
 निष्फल  सिद्ध  gare  ।  जो  भी  धन  केन्द्र  से  दिया  जाता  है

 वह  खर्च  नहीं  हो  पात  राज्य  सरकार  केवल  खामोश बैठी  a  उस  पर  ध्यान  नहीं  देती  है  ।
 3.  मेरा  सुझाव है

 कि  उस  क  जो  भी  राज्य  TeaAat,  राज्य  उस  क्षेत्र  के  विधायक
 झ्र  प्लानिंग  कमीशन  क  एक  इत  सब  की  एक  ति  बनाई  जिसमें  तीन-तीन  व्यक्तियों  की  एक-एक
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 टीम  कभी-कभी  वहां  जा  कर  काम  का  निरीक्षण  वहां  की  को  जिस  ढंग से  वहां  का  विकास

 संभव  उसकी  जांच  कर  के  श्रपनी  रिपोट  प्लानिंग  कमीशन  श्रौर  केन्द्रीय  सरकार  को  देती  रहें  ।

 4.  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  प्रधान  मंत्रित्व  काल  में  वहां  के  निर्माण  कार्य  को  देखने  के  लिये  एक  समिति  गठित

 हुई थी  ।  जनता  पार्टी  की[सरकार ने  उस  समिति को  भी  इन्दिरा  गांधी  की  योजना  समझकर  समाप्त  कर  दिया  ।  उस  समिति

 का  गठन  फिर  से  किया  जाये  |

 5.  हमारा  सुझाव  है  कि  तीन  राज्यों  के  उस  क्षेत्र  में  कम-से  कम  वहां  पर  प्रत्येक  राज्य  के  उद्योग  राजकीय

 स्तर  पर  सावंजनिक  क्षेत्र  में  स्थापित  किये
 जायें  ate  लघु  तथा  कुटीर

 उद्योगों  तथा  दस्तकारियों  के  प्रोत्साहन  के  लिए

 यहां  गहन  विकास  योजनाएं  शुरू  की  जायें  ।

 6.  केन्द्र  सरकार  की  शर  से  पुरे  क्षेत्र  के  शिक्षा  के  विकास  और  प्रौढ़  शिक्षा  के  लिए  पृथक  बजट  एलाट

 किया  जाये  हर  वर्ष  उस  क्षेत्र  में  100  प्राथमिक  50  पाठशालाएं  जुनियर  हाई  स्कूल  श्रौर
 30  हाई  स्कूल  तथा  5,5  टेक्नीकल  स्कूल  इन  तीन  राज्यों  में  पृथक-पृथक  स्थापित  किये  जायें

 7.  उन  तीन  राज्यों के  क्षेत्र  जो  भारतीय  सेना  के  सिपाहियों  का  क्षेत्र  जो  यद्ध के  दिनों  में  तोप

 की  खुराक  जो  युद्ध  के  समय  काम  में  उस  क्षेत्र  लिये  एक  सेनिक  सकल  की  स्थापना  की  जाये

 8.  इस  पूर  क्षेत्र में  पुलिस  को  हटाकर  सेना  के  सेवामुक्त  सैनिकों  एक  पुलिस  दल  गठित

 कर  क  रखा  जाय  ।  इस  नथ  फोस  को  भ्रष्टाचार  का  अनुभव  न  होने  के  कारण  वहां  पर  काम

 वीय  ढंग  पर  चलना  संभव  होगा  ।

 9.  एक  रेल  लाइन  भिंड  से  फरुखाबाद  तक  डाली  जाये  दूसरी  भिंड  से  सहसों  तक  चलाई  जाये

 10.  ara  से  वह  होकर  एक  रेलवे  लाइन  से  दिवियापुर  से  मिलाया  जाये  |

 11.
 कटी  हुई  भूमि  में  वन  लगाने  की  नीति  में  परिवर्तन  किया  जायें

 ।
 उद्देश्य  केवल  कटाव  रोकना

 ्य  वनों  से  वहां  के  बेरोजगारों  की  रोजी  दिलाना  भी  हो  ।  गांव  के  लोगों  का  सहयोग  लिया  wa  श्र

 पैदावार  में  उनको  हिस्सा  दिया  जायें  ।

 wort  म  न  राज्यमंत्री  श्री  फजलुर  रहमान  से  अपील  करूंगा  कि  वह  कमेटी  at  यहां  पर
 घोषणा  करें

 ्ौः
 जो  मेंने  एक  सिद्धान्त  बताया  है  साथ  ही  साथ  में  उनको  दो  दिन  के  faa

 उस  क्षेत्र  में  चलने  के  लिये  निमत्रित  करता  हूं  कि  वह  उस  क्षेत्र  को  चलकर  देखें  श्रौर  वहां  पर

 उनकी  क्या  दिक्कतें  उसको  महसूस  करें  ak  योजना  श्रायोग  श्ौर  केन्द्रीय  मंप्लिमंडल के  समक्ष

 उसे  उपस्थित करें  ।  इन  शब,दों के  साथ  में  उमीद  करता  हूं  कि  चम्बलघाटी  के  विकास  का  काम
 शुरू  होगा  बढ़ती  हुई  हिसा  रुक  wh  वहां  नागरिक  जीवन  व्यतीत  कर  सकें  |

 योजना  मंत्रालय  में  मंत्री  फजलुर
 सभापति  में  माननीय  सदस्य  का

 प्राभारी  इसलिये  हूं  कि  इनको  चिन्ता  बेचैनी  है  ake  क्षेत्रीय  प्रेम  इनके  दिल  में  इस  क्षेत्र  के  विकास

 के  लिये  उमड़  जो
 बातें  बताई  हं  कि  पहली  बार  यह  होम  मिनिस्ट्री  के  पास  aa

 दोबारा  जवाब  यह  मेरी  बदनसीबी  है
 कि

 यह  मेरी  बातों  से  स न्त्‌ष्ट  न  हो  सके  |

 यह  जगह  पर  मानी  हुई  बात  है  fe  यह  चम्बल  वैली  3  प्रान्तों  में  है--राजस्थानਂ
 मध्यप्रदेश  और  उत्तरप्रदेश  का  हिस्सा इसमें  शामिल  है  ।  सिफ  ला  एंड  arse  का  प्राबलम न
 इसके  श्राथिक  विकास  की  झावश्यकता  को  मद्देनजर  रखते  तीनों  राज्य  सरकारों  को  बलाकर

 ने कन्द्रीय  सरकार  की  श्रोर  उसकी  तरफ  ध्यान  दिया  उसके  लिये  योजनाएं  बनती  गईं  ।

 यह  माननीय  सदस्य  का  कहना  कि  कोई  काम  नहीं  ऐसी  बात  नहीं  है

 सभापति  शायद  आपने  कभी  उस  हल्केको  देखा  कि  पता  नहीं  पर  मैं  उन  लोगों  में  से

 जिन्होंने  प्लानिंग  कमीशन  में  आने  से  पहले
 उस

 क्षेत्र  का  दौरा  किया  था
 ।

 श्रौर  शायद  मेरा  वहीं

 दौरा  मुझे  यहां  लाया  है  ।

 qe  बरसों
 बरस

 से  पिछड़े  gat  झ्रावागमन का  कोई  रास्ता नहीं  ak  उस

 ufa  के  विकास कें  लिये  साधनों  की  श्रावश्यकता  है
 ।

 fee  रुपये  से  ही  उसका  विकास  नहीं

 यन्त्र
 मी  ले  जाने

 रे  र
 दिग  सामान  मा  ले  जाना

 et

 का  रास्ता  कुछ
 ७  टैढ़ा-मेढ़ा  है  कि  जिसमें  दिक्कतें

 ह द  और  aaY  दिक्कतें AUN  te!  हिन्  केनरा  cia  की  प्रगति  में  तेजी  लाने  म

 जाती wae जन  x
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 फजलर ह

 माननीय  सदस्य  नें  कहा  है  कि  डेवेलपमेंट कुछ  नहीं  हुमा  है  ।  मैं  उनकी  सुचना  के  लिए  बता

 दूं  कि  योजनाओं  से  लेकर  me  तक  राजस्थान में  लगभग  19  यू०  पी०  में

 लगभग  13  हज़ार  हैक्ड्यर  बौर  मध्य  प्रदेश  में  3.  61  हैक्टेयर  हज़ार  हैक्टेयर  जमीन  का  विकास  किया  जा

 चुका  है  और  उसपर  548.49  लाख  wa  खर्च  गये  जिससे  पावर  ak  इरिगेशन

 की  भी  सुविधा  दी  गई  है  ।  मैं  मानता  हूं  जितनी  प्रगति  होनी  चाहिए  ak  जिस

 रफतार  से  चाहिए  वह  नहीं  हो  लेकिन  हमारी  दिक्कत  यह  है  कि  हम  प्लान  और

 देते  और  राज्य  सरकारों  के  द्वारा भी  प्लान  ate  स्कीमें  यहां  झ्ाती  और

 मेरे  जैसे  शख्स  उन्हें  देख कर  काम  के  लायक  बातों  को  छांट  लेते  मगर  झाखिर  काम  तो  राज्य

 सरकारों को  ही  करना  है

 मैं  माननीय  सदस्य  की  सुचना  के  कहना  चाहता  हूं  fe  हम  चम्बल  ak  यमुना  नदियों

 के  वाटर-शैड के  fata  के  लिए  एक  इनटेम्रेटिड स्कीम  को  लागू  करने  जा  रहे  हँ  प्लानिंग  कमिशन  से

 हम  ने  उसको  क्लीयर  कर  इस  वह  स्कीम  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  में  मुझे  है
 कि  वह  स्कीम बहुत  जल्द  काम  में  लाई  जायेगी  ।

 जहां तक  सड़कों  ost  सम्बन्ध लगभग  220  किलोमीटर  सड़कें  बनी  हें  ।  मेंने  पहले

 ही  कहा  है  कि  वहां  पर  mana के  साधन  बहुत  कम  हैं  और  जमाने  पिछड़ापन  है

 राज  में  और  पिछले  कांग्रेस  के  राज  में  भी  वहां  कोई  खास  नहीं  हुई  जब  से  जनता

 पार्टी  सरकार में  me  वह  बड़े  जोर  से  यह  कोशिश कर  ही  &  कि  जितनी  जल्दी

 हम  चारों  और  sent  से  वहां  के  लोगों  की  मुक्ति  करा  दें  श्रौर  झावागमन की  सुविधा  दें  ।

 लेकिन  वहां  पर  सड़कों  रास्तों  की  कठिनाई  को  दूर  करना  कोई  श्रासान  काम  नहीं  है  ।  वहां

 पर  जिस  ज़मीन  काश्त  की  जा  सकती  >
 Qs  जहां  उपज  हो  सकती  वह  छोटे छोटें  नालों

 की  वजह  से  खराब  होती  जा  ही  उसकी  रोक-थाम  के  लिए  स्कीमें  ak  प्रोजेक्ट  चलाये

 गये  ।  कनजरवेशन  तआफ  सायल  की  स्कीम  भी  लागू  की

 को  विभाग से  शिकायत  है  ।  उन  शिकायतों  के  बारे  में  मैं  कुछ

 कहने  की  स्थिति  में  नहीं  हूं  ।  लेकिन  माननीय  सदस्य  ने  सरकार  की  नज़र  में  ला  दिया  है  कि

 aq  विभाग  की  तरफ  से  क्या  ग्रत्याचार  होता  जिसके  कारण  जानवरों  की  चराई  और  पालनपोषण

 में  कटिनाई  होती  है  ।

 जहां  तक  ला  एंड  झ्राडंर
 का

 सवाल  मैंने  उस  दिन  भी  कहा  था  कि  यह  मामला होम  मिनिस्ट्री
 से  सम्बन्ध  रखता  है  ।  असल  में

 चम्बल  वेली  का  सवाल  ऐसा  जिसमें  होम  एग्रीकल्चर

 मिनिस्ट्री  oie  एनर्जी  मिनस्ट्री  सब  की  सब  श्रा  जाती  हमारी  दिक्कत यह  है  कि  हम  चाहते

 a  कि  विभिन्न  विभागों  की
 स्कीमें

 जमीन  पहुंच  लेकिन  जब  यहां  से  स्कीमें
 मध्य  प्रदेश उत्तर  प्रदेश  की  सरकार के  पास  जाती  तो  हम  नहीं  जानते  कि  उनके  विशेषज्ञ

 किस  तरह  काम  करते  नहीं  करते  हैं। अगर  हम  सीधे  इन्टरफीयर तो  जायेगा
 कि

 केन्द्रीय  सरकार
 राज्य

 सरकारों  के  काम  ae  एडमिनिस्ट्रेशन  में  हस्तक्षेप  करती  है  ।

 में  माननीय  सदस्य
 को  यकीन  दिलाता  हूं  कि  उन्होंने  जो  सुझाव  श्रौर  दिये  में  उन

 तमाम  की  जांच-पड़ताल ज़रूर  शर  उनमें से  जो  बातें  श्रमल  के  लायक  सरकार  को ~

 उन्हें  लाने  में  कोई  दिक्कत  या  उज्र  नहीं  होगा
 ।

 उनकी  यह  इच्छा  है  कि  एक  कमेटी
 बना  कर  योजना  विभाग  के  किसी  विशेषज्ञ  के  या  में  उनके  aa  में  उस  सरजमीं

 पर  चलें  wk  वहां  की  हालत  को  देखें
 ।

 मुझे  इसमें  कोई  श्रापत्ति  नहीं  में  कोशिश  करूंगा

 कि  माननीय  सदस्य  जिनका  ag  हल्का  या  जो  लोग  इससे  सम्बन्धित  उनको  ले  कर  हम  TEC  चलें  |

 जहां  तक  कमेटी  का  सवाल  है  अ्रभी  शायद  वह  कार्यान्वित नहीं  प्लानिंग
 कमीशन

 के  लोग  अगर  इंसपेक्शन  में  जा  कर  देख  कर  आरा  उससे  पो  काम  होता  नहीं  है  ।
 काम  करना है  राज्य  सरकारों  को  या  केन्द्रीय  सरकार  के  fara fate  डिपार्टमेंट

 हैँ  कुछ
 सन  को  भी  करना  है  शर  वह  सब  प्लानिंग  कमीशन  के  में  नहीं  हमारे  यहां  के
 लोग  जा  कर  क  निरीक्षण  कर  के  यही  ज्यादा  से  ज्यादा  कर  सकते  @  कि  उस  की  प्रगति
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 या  उस  की  कमी  की  a  गति  की  रिपोर्ट  ते ्  सकते  है  ।  तो  यह  ती  एक  आप  का  सुका

 जिस  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  आप  को  विश्वास  दिलाता हूं  और  मैं  arta  धन्यवाद

 देता  भाप  को  इस  जमीन  से
 जो  लगाव  जो  श्राप  को

 इन
 स्कीमों  के  लिए  बेचैनी  ara

 धर्य  आप से  कम  बैचैन  OTT HY  बातों  को  सुन  कर  यह  लोकप्रिय  जो  art  की  सरकार

 हनहीं  लेकिन  श्रड़चनों  को  भी  जरा  सोंचें  कि  किन  asa  ak  दिक्कतों  में  इन

 साधनों  को  झाप  तक  जायेगा  शर  दिक्कतों का  सामना  करना  पड़ता  प्राप  at

 सेवा  के  लिए  सारी  चम्बल  श्रौर  जमुना की  योजना  को  जल्दी  से  जल्दी  हम  कार्यान्वित  कराएंगे

 ताकि  आइंदा  एलेक्शन  में  आप  को  इस  जमीन  में  कोई  कठिनाई न  ati

 सभापति  सहोदय  :  डा०  सुन्दर  जवाब  के  बाद  श्राप  को  श्रभी  कुछ  पूछना  है  ?

 डा०  रामजी  faz  सभापति
 सचमुच  में  जवाब  तो  इतना  सुन्दर  है

 लेकिन  चम्बल  के  नाम  से  एक  तरफ  जब  डाकुओं  का  भय  होता  है  तो  चम्बल  घाटी  में  जो

 शांति  का  प्रयोग  हुआ  उस से  भी  श्रंगूलिमाल  are  वाल्मीकि का  स्मरण  होता  है  यही  कारण
 ह
 ह  fe  हमारे  माननीय  सदस्य  भदोरिया  साहब  इस

 क्षेत्र
 के  ऊपर

 विशेष
 ध्यान  रहे

 माननीय  मंत्री  जी  को  मालूम  है  कि  चम्बल  का  यह  इलाका  बड़ा  खतरनाक है  चार  तरह

 की  जमीन  है  जिस  में  डेढ़  दो  मीटर  तीन  मीटर  गहरी  ak  पांच  मीटर  गहरी तक  है
 झ्र  वहां  उस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  जयप्रकाश  बाबू  के  समय  जब  डाकद्रो च्  ने  समपंण  किया

 उसी  समय  से  यह  बात  नहीं चल  रही  पवार  कमीशन  आज से  co  वर्ष  पहले  बना  ak

 उस  ने  सिफारिश की  थी  कि  इस  समूचे  क्षेत्र  की  जमीन  को  ठीक  कर  के  यहां  विकास  किया  जाय  ।

 उस  के  ae  doa  कंजर्वेशन  भ्रमेरिकिन  एक्सपर्ट  डा०  सोहा  जब  यहां  are  तो  उन्होंने  घाटी

 से  लेकर  aff  के  अधिक  भरा  जहां  पर  नियंत्रण  की  सिफारिश  की  ।

 तो  यह  सारी  बातें  gt  मैं  इतना  कहना  चाहूंगा  कि  यह  क्षेत्र  जो  60  वर्षों  से  उपेक्षित

 रहा  है  श्रौर  wa  खास  कर  के  जिन्होने  समपंण  fear  करीब  चार  at  sha  भाइयों उन्होंने

 जो  योगदान  किया है  उसके  बाद  इस  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  विशेष  जिम्मेदारी  शझ्राती है  ।  साधारण

 तो  विकास सब  जगह  होता  है  ।  योजनाएं सब  जगह  बनती  लेकिन इस  के  विशेष  जिम्मेदारी

 आती  है  are  इसीलिए  wat  इधर  एक  अखबार  ने  लिखा

 के  लिएਂ प्राकृतिक  बदलने

 सभापति  महोदय  श्राप  fat  प्रशन  पुछिए  ।

 डा०  रामजी  सिह
 :

 तो  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चम्बल  ot  की  जो  ऐसी  gem  है  ak
 जो  उस  का  एक  ऐतिहासिक  माहौल  बना  उस  के  लिए  क्या  योजना  विभाग  एक  विशेष  योजना  तैयार

 करेगा  ताकि  दूसरे लोग  जो
 प्राधिक श्र सामाजिकਂ

 ak
 सामाजिक  कारणों

 से  पेशा  went करते  हैं
 उन के  सामने  एक  ग्राद्श  हो  fe  चम्बल  में  मोहर  सिंह  श्र  माधो  fag  ने  समपंण  क्या था

 x
 और  केवल  उन  के  जीवन  का  afeoptz  नहीं  हुआ  बल्कि  उन  के  सम्पूर्ण  क्षेत्र  में  एक  नया

 संस्कार  हो  ताकि  लोग  at  sha  न  बन  तो  a  श्राप  इसके  ऊपर  विशेष  कार्यवाही
 कर  के  योजना  विभाग  का  एक  विशेष  सैल  बनाएंगे  जैसा  अप  ने  श्राश्वासन  दिया  ही  है  ate  श्राप
 जल्दी  जल्दी  ast  गांधी  सेवाश्रम  जवरा  में  >

 जहां  के  लोगों  ने  जीवन

 समर्पित किया  है  उस  क्षेत्र  की  सेवा  करने  के  क्या  आप  उस  स्वयंसेवी  को  योगदान

 देंगे  ताकि  सरकार  श्र  वह  स्वयं-सेवी  संस्था  दोनों  मिल  कर  उस  क्षेत्र  का  उपकार  कर  सकें  ?

 युवराज  )  में  माननीय  राज्य  मंत्री  से  पुछना  उत्तर  प्रदेश
 hat

 और  प्रदेश  कं  क्षेत्रों  को  मिला  कर  चम्बल  घाटी  क्षेत्र  कहलाता  है  जिस  के  विकास

 के  लिए  तीन  तीन  योजनाएं  झपको  यह  जानकर  ore  होगा  श्र  में  इस  संबंध  में  यह

 जानना  चाहता  हूं  fe  वल्डें  बैंक  की  एस्सिटेंस से  1974-75 में  जो  योजना  बनी  वह  57

 करोड़  की  योजना  लेकिन  4  वर्षों में  यानी  1975-76,  1976-77,  1977-78  1978-

 79  कुल  26  रुपये  का  री-एम्बसंमेंन्ट  हुआ  wa  हम  adie  करतें  हू ँकि

 1979
 तक

 दस  करोड़  खच  होगा ।  मेँ  चाहता  हूं--क्या  प्लानिंग  कमीशन  की  जवाबदेही
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 खत्म  हो  tat  जहां  लाखों  हैक्टेयर  ज़मीन  है--क्या  उस  at  जिम्मेदारी  केवल  राज्य

 सरकार पर  छोड़  दी  जायेंगी ।  में  समझता  हुं--इस  में  प्लानिंग  कमीशन  बहुत  अड़ी  जिम्मेदारी

 जो  हम  बनाते  जिन
 को  योजना  आयोग  कान्करेंस  bake  वह  जब  श्रण्डर-इम्प्ली

 Wea,  तो  हमें  देखना  चाहिये  कि  वह  निर्धारित  समय के  भीतर  कार्यान्वित होती  है  या  नहीं  ।

 दूसरी  बात  यह  है  fe  यह  कालावधि  योजना  1980  तक  मध्य  प्रदेश  पड़नेवाले

 क्षेत्र  की  योजना  कार्यान्वित  होगी  श्र  1981  तक  राजस्थान  में  पड़नेवाले  क्षेत्र  की  योजना

 कार्यान्वित  होगी  ।  इस  में  किसानों  की  भूमि  का  कटाव  at  नियन्व्ण

 5  लाख  wee  Utas-eforwa,  योजनाएं  है  जिस  से  जनता  लाभान्वित  होगी  ।  मैं  जानना

 चाहता  हूं--इस  में  भ्रसाधारण  विलम्ब  क्यों  यह  कह  देना  काफी  नही ंहै  कि  यह  ज़िम्मेदारी

 राज्य  सरकार  की  में  जानना  चाहता  हूं--भ्राप नें  जो  योजना  स्वीकृत  जिस के  लिये  .  वर्ल्ड

 बैंक  से  ufaeer  क्या  ate  पता  लगाने  की  कोशिश  क्या  जाप  की  कोई  टीम  गई  कि

 57  करोड़  की  योजना  इतने  दिनों  तक  कार्यात्वित  नहीं  हो  सकी  उस  का  क्या  कारण है  ?

 क्या  ऑझ्राप की  शर से  कोई  ऐसा  प्रयास  गया है  ?

 श्री  फजलर  रहमान  माननीय सदस्य  डा०  रामजी  सिंह  की  बात  का  watt  में  क्या दूं

 भारत  वर्ष  में  जैसा  उन्होंने  कहा--एक  नहीं  श्रनेक  वाल्मीकि  पैदा  हों  ।  वाल्मीकि  के

 अलावा  श्रब तो  तूलसी  दास  को  भी  पढ़ने  लगे  यह  काम  तो  होम  मिनिस्ट्री  का  लेकिन

 विश्वास  दिलाता  हूं  कि इस  नई  योजना  की  जितनी
 भी

 स्कीमें  सभी  नई  हैं  ।

 प्लानिंग  कमीशन  में  सेल  बने  हुए  हैँ  कि  किस  तरह  की  स्कीम  को  एक्सपटं है

 करेगा ।  जब  कोई  योजना  ऑझ्राती  है  तो  प्लानिंग  कमीशन  में  डिस्कस  हो  कर  पास  की  जाती  है  ।

 ऐसा  नही ंहै  कि  प्लानिंग  कमीशन  की  कोई  चिनता  नहीं  है  वह  कोई  देखरेख
 नहीं  करती  है

 ।

 अगर  देखरेख  नहीं  करेंगे  तो  aa  तो  रोलिंग  प्लान  का  सिलसिला  चल  रहा  फिर  कसे  बटायेंगे

 { mit  बढ़ायंम॑  इस  लिये  उस  में  हम  लगे  हुए  हे ं।

 जहां  तक  श्राश्मम  का  सवाल  है--प्रधान  मंत्री  जी  र  डा०  रामजी  fae की  एक  ही  विचार

 धारा  है  ।  प्लानिंग में  ऐसा  कोई  wae  नहीं है  जो  may  को  दे  सके

 डा०  रामजी  सिह  शप  विकास  के  काम  के  लिये

 थ्री  HIAT Oy  रहमान  :  विकास का  काम  अगर  प्लानिंग  कमीशन  करती  तो  ह्म

 ज़रूर  कहते  कि  यह  भीं  कर  लेकिन  इस  को  राज्य  सरकार  करती  या  दूसरे  डिपार्टमेन्ट्स करते  ।

 जहा  तक  सदस्य  य  वराज  का  सवाल  करोड़  के  खर्चे  की  जो  बात  है  उस

 म  18  करोड  मध्य  sen  क  लिये  ae  राजस्थान  के  लिये  मैंने  कहाधा  कि  17

 1979 तक  यह करोड़  रुपया  खर्चे  हुआ  लेकिन
 माच  26  करोड़  gat  है  ।  मैंने  माननीय  सदस्य  भदोरिया

 जी  जवाब  देते  हुए  कहा  कि  राज्य  सरकार  कोई  खुशी
 नहीं  होगी  कि  इस  पैसे को  अपने  खज़ाने sy

 म  रख  कर  इन्टरेस्ट  चलायें  ।  जब  काम  सुविधा न  काम  करने  में  इतनी  भअ्रड़चनें  हों

 प्रावागमन के  रास्ते  छीक न  तो  काम  धीमी  गति  से  लेकिन  प्लानिंग  fenidtre  भी

 इस
 पर  निगरानी  रखता  है  ताकि  काम  में  जितनी तेज़ी  हो  लावे  ।  में  यह  भी  कह  दूं  कि  26  करोड़

 रुपये  के  अलावा  मैंने 10  करोड़  रुपया  श्रौर भी  दिया  तक  के
 ताकि  काम  में  पैसे

 की

 fara  न  हो  श्रौर  तक  जल्दी हो
 काम  चले

 ।

 इसक  पश्चात  लोकसभा  23.0  1979/3  1901
 के  ग्यारह  बजे  तक  के  लिये  हुई  ।

 आपण
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